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 लोक  सभा  11  बजे  पर  समवेत  हुई  ।

 महो दथ  पीठासोन  हुए  ।)

 प्रदनों  मौखिक  उत्तर

 सा्यअनिक  वितरण  प्रभालो  के  लिए  एकल  लाइसेंस  प्रणालो

 +1001.  श्री  विजय  क्या  ला  और  मागरिक  पृतति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (%)  क्‍या  सरकार  का  अ्रावदयक  वस्तुओं  की  कुशल  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए
 थोक  झौर  फुटकर  व्यापार  हेतु  बहु-लाईसेंस  प्रणाली  के  स्थान  पर  एक  लाइसेंस  प्रणाली
 ध्ारंभ  करने  की  योजना  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 लाद्य  झौर  नागरिक  पति  मंत्रालय  में;उपसंत्रो  :  भोर  थोक
 तथा  खुदरा  डोलरदिप  के  लिए  लाइसेंस  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  जारी  किए
 जाते  केन्द्रीय  सरकार  ने  समय-समय  पर  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  सलाह  दी  है  कि  वे  संयुक्त
 लाइसेंस  जारी  करने  पर  विचार  करे  ताकि  प्रक्रिया  संबंधों  देरियों  भौर  लाइसेंसघा  रियों/ग्यापारियों
 को  होने  वाली  प्रसुविधा  को  कम  किया  जा  सके  ।

 झ्री  बिजय  पाटिल  :  प्रध्यक्ष  केन्द्रीय  सरकार  ने  पत्र  जारी  करके  सलाह
 देदी

 मैं  मंत्री  से  जनना  चाहूँगा  कि  कया  उन्हें  कुछ  राज्यों  से  संयुक्त  लाइसेंस  जारी  किए
 जाने  के  बारे  में  कतिपय  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  तथा  क्‍या  वे  संयुक्त  लाइसेंस  जारी  कर  रहे

 ०  -  ary  ०  कक  yer  Boor
 विशेष  रूप  से  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  संचालन  सोधे  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  किया  जाता  मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  संयुक्त  लाइसेंस  जारी  किए  जाने की  प्रक्रिया  संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  भी
 झपनाई  जा  रही  है  ?
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 क्या  ऐसा  कुछ  राज्यों तथा  संघ व  राज्य  क्षेत्रों  में  भी  घारम्भ  किया  गया  है  भौर  यदि  हो क्षेत्रों  में  भी  प्रारम्भ  किया  गया  है  भौर  यदि  तो

 किस  हद  तक  ?

 झी  डी  बंठों  :  21  राज्यों  तथा  संघ  राज्यक्षेत्रों  ने  केन्द्रीय  सरकार  की  सलाह  का  पालन

 किया  है  तथा  एम्होने  संयुक्त  लाइसंस  जारो  किए

 लगभग  11  राज्य  ऐसे  हैं  जिन्होंने  शुछ  ४औठनाइथां  शबाई  हैं  भौर  ऐसे  लाइसेंस  जारी  किए  हैं  ।

 इन्हें  थे  भी  संयुक्त  लाइसेंस  जारी  करने  के  लिए  राजी  किया  जा  रहा

 भी  विजय  एस  पॉटिल  :  अध्यक्ष  हभने  देखा  है  कि  शांधों  में  सावंजनिक  वितरण
 प्रणाली  के  प्रन्तगंत  दुकाने  बहुढ़  दी  छोटी  होती  हैं  ।  फ्क्ित  को  पाम  मिट्टी  का
 तैल  तथा  प्रम्य  ध्ावष्यक  निय्रित  मूल्य  की  वस्तुशों  के  बिक्रय  से  होने  वाली  बहुत  ही  कम  कमीशन
 पर  हो  संतुप्ट  रहना  पड़ता  मैं  ज़ाब्श  कहसा  हूं  कि  कया  सरकार  छोटे  खुरदरा  दुकानदारों  को
 दी  जाने  वाली  इस  कमीशन  को  बढ़ाने  पर  विचार  करेगी  ताकि  छोटे  खुदरा  दुकानदार  ईमानदारी
 से  अधिक  पैसा  कमा

 झी  बैठा  :  हस  पर  विचार  करते  का  कार्य  राज्य  सरकारों  का  है  क्‍योंकि

 हम  प्रामतोर  पर  राज्यों  को  खाशानन  तथा  भ्रन्य  वस्तुए  उपलब्ध  कराते  हम  उन्हें  यह  क्रेनआ
 प्रकार  झरा  निर्धारित  मूल्यों  पर  देते  भब  यह  राज्य  सरकार  पर  निरमेर  करता  है  कि  यदि

 छुदरा  दुकानदार  का  पर्याप्त  लाभ  नहीं  होता  है  तो  वह  उसका  कमीशन  बढ़ाएਂ  झौर  यदि  उनकी

 बिक्नो  सन्‍तोषजनक  नहीं  है  तो  उसे  मी  बढ़ा  सकती  है  ।

 बचे  पशित  कुध्मर  स्राद्टा  :  मैं  मंत्री  जो  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  केन्द्रीय
 सरकार  का  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  है  जिसके  प्नुसार  केन्द्रीय  सरकार  थोक  तथ्य  खुदरा  व्यापार  को  भ्रपने
 हाथों  में  लेते  यदि  हाँ  तो  इस  पर  राज्यों  को  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  वह  कह  रहे  हैं  कि  क्या  भ्राप  थोक  तथा  खुदरा  ब्यापार  भपने  हाथ  में  लेने

 खरे

 थी  बठा  :  केन्द्रीय  सरकार  झ्रुदरा  अप्रपार  को  कसे  पने  हाथ  में  ले  सकती  इस
 समय  हमारी  नीति  यही  है  कि  हम  राज्य  सरकारों  को  उपलब्ध  क्वेवल  लाद्यान्न  कराते  हैं  तथा  थोक
 व  खुदरा  व्यापार  नीति  उनकी  प्रपनी  होतो  बे  भ्रपने  बिक्री  केन्द्रों  के  जरिए  उन्हें  उपभोक्ताप्रों
 कक  पहुंआरे  हैं  केन्‍्द्रोग  सरकार  रा  शरीफ  प्रणका  खुदरा  0417२  कु  भफ्ने  हाथों  में  लेने  कम  छोई  इरादा
 नहीं  है  ।

 भी  सुल्ताभपुरी
 :  प्रध्यक्ष  मैं  भ्रापके  माध्ण्म  से  माननीय  मंत्री  जी  से  चह्‌

 जाकना  चाहूंगा  कि  जड़ां  धापने  फ्लोर-मिल्स  को  घपने  प्रघोन  लेकर  हर  राज्य  में  लाइतेंध्न  दृश्यु  किया
 जिससे  छ्ावंजतिरू  विवरएु  में  बढ़  लप्रम  पहुंका  उसी  प्रकार  से  क्या  जो  घो  की  मिले  उनको
 भी  सरकारी  तोर  पर  लाइसेंस  देने  या  ग्रोपेन  करने  के  लिए  विश्वार  किया  है  ताकि  लोगों  के  सामने
 जो  घी  की  समस्या  वह  भी  पूर्ण  रूप  से  हल  हो

 2

 रह
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 ः  सक्षिक  उसने

 eR  बेठा
 :  उन

 मिलों
 को  हम  तेल  प्रकेलेनल  कराते  है  जिससे

 कि
 थे  थी  बनाते  है

 लाइसेन्स  देने  की  बात  तो  है

 राष्ट्रीय  सहकारी  विकांस  निनश  की  नई  परियोजनाएं

 ]

 +  1004.  नारायण  अन्दर  पराशर  :  क्‍या  कषि  मंत्री  यह  बतामे  की  छुपा  करगे  कि  :

 क्झय्या  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  ने  सातवीं  योजना  में  देश  के  पचास  जिलों  के

 250  खण्डों  में  समन्वित  सहकारी  विकास  परियाजनाएਂ  चलाने  के  कार्यक्रम  को  मंजूरी  दे  दी

 यदि  तो  उन  लण्डों  के  नामों  का  व्योरा  क्‍या  है  जहां  परियोजनाएं  पहले  हो  शुरू

 भोर

 इन  परियोजनाप्ों  के  का्यंकरण  को  मुश्य  प्रणाली  कया  है  ?

 कुक  मंतालय  में  कृषि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  श्याम  लाल  !

 से  :  एक  विवरणा-पत्र  समा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विभरण

 :  सष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  के  मातम  से  केख््रौय  प्रायोजित  योजना  के  हुप  में

 कार्यान्वित  किए  जाने  के  लिए  गक  समन्वित  सहकारी  विकास  परियोजना  योजना के  में  स्वी०

 कृत  की  गईं  जिसमें  50  जिलों  में  250  खण्ड  दामिल  किए  गए  हैं  ।

 :  तक  यह  योजना  9  राज्यों  में  जिलों  के  46  खणडों  के  लिए  स्वीकृत
 की  गई  है  |  इन  खन्‍्हों  की  एक  सूची  नीचे  दी  गई  है  इसके  प्लावा  इस  परियोजना  के  कार्यान्वयन
 के  लिए  है |  झ्श्ण  जिले  प्रभिश्ञात  किए  गए  हैं  भोर  इस-संबंध  में  परियोजना  रिषोर्टे  सैयार  की  जा

 रही  है  दल
 जाए  जयिययणयपपपपपपपययपया

 राज्य  ग्रीकृत किए  गए  जिले  शामिल किए  गए  खण्ड

 वश्चिम  धंगाल  नादिया

 (2)  इम्डख्लो

 (3)  हरिस्घाटा

 (4)  नकाशीपार

 (5)  चकडाह

 द्िमाचत  प्रंदेद  बिलासपुर  भनदत्ता

 (2)  भुमरविन

 (3)  सदर
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 कर्नाटक

 बिहार

 बिहार

 बिन पुर

 पूर्वी  खासी

 पहाड़िया

 बंगलौर

 )

 भोजपुर

 रोहतास

 बाइनाड

 (1)  शिल्लई

 (2)  पोंढा  साहिब

 (3)  नहान

 (4)  पछाड़

 (5)  संग्रह

 (1)  बिशनपुर

 (2)  मोइरंग

 (1)  माइडलियम

 (2)  माफ्लैंप

 (3)  मारकनेट

 (4)  शेल्लाभोलागंज

 (5)  उम्रा  निग

 (1)  प्रनेकल

 (2)  चन्नापत्रा

 (3)  ददाबल पुर
 (4)  मगाड़ी

 (5)  रमानापग्राम

 (1)  बक्सर

 (2)  डुमरांव

 (3)  इटाढ़ी

 (4)  राजपुर

 (5)  तबानगर

 (1)  दिनारा

 (2)  गासरीगंज

 (3)  विक्रमगंज

 (4)  देहरी

 (1)  कलपेठा

 (2)  सुल्तान  को  बतेरी

 (3)  मानाटोड़ी

 र्ज़

 ५
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 मध्य  प्रदेश  दुगे  (1)  दुगं

 (2)  पाठन

 (3)  गुन्डेरदेही

 (4)  बलोड

 (5)  दोन्‍्दीलोबरा

 नागालैन्‍्ड  कोहिमा  (1)  कोहिमा

 (2)  जालुकी

 (3)  टसेनिन्यू

 (4)  मेडजोफेमा
 पे कि  कि  बा

 परियोजना  को  कुल  लागत  150  करोड  रुपए  निर्धारित  को  गई  जिसमें  से  105

 करोड़  रुपये  जो  70%  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  का  संबंधित  राज्य  को  दिया  जाने  वाला

 ऋणगणा  है  भौर  45  करोड़  रुपए  जो  30%  राजसहापता  राजसहायता  की  राशि  भारत  सरकोद

 भौर  राज्य  सरकार  के  बीच  बराबर  बराबर  वहन  की  जातो  सिवाय  विद्ष  श्र  णी  के  राज्यों  के

 मामले  जहां  100%  राजसहांयता  भारत  सरकार  द्वारा  वहन  की  जाती  इस  योजना  के  भ्रन्त
 गंत  णरियोजना  रिपोर्ट  तेयार  करने  भौोर  उसके  बाद  बुनियादी  सुविधाध्ों  जेसे  गोदाम  लघु
 संस्करण  स्ट्रांग  रूम  देश  काउन्टर  भादि  के  लिए  सहायता  प्रदान  जातो  माजित
 घनराशि  भौर  शेयर-प्‌  जी  ऋणगणा  भो  प्रदान  किया  जाता  है  ।  इस  योजना  में  जनशम्ति  विकास  प्रशिक्षण
 प्रौर  प्रबन्धकीय  सहायता  तथा  प्रोत्साहनों  के  राजसहायता  का  प्रावधान  भी  निहित

 नारायण  चन्द्र  पराशर  :  मैंने  विवरण  को  ध्यान  से  पढ़ा  है  तथा  मैंने  जाना  कि  इस
 प्रयोजन  के  लिए  शोर  18  जिले  का  चयन  किया  जाना  मैं  यह  जानना  चाहुूंगा  कि  क्या  हिमाचल
 प्रदेश  का  हमीरपुर  जिला  भी  इन  18  जिलों  की  सूची  में  शामिल  है  भ्रथवा  नहीं  ?

 क्रो  द्याम  लाल  यादव  :  उसे  भी  शामिल  किया  जायेगा  तथा  परियोजना  पर  विधार  किया
 जा  रहा

 मारायण  अन्द  पराशर  :  विवरण  से  पता  चलता  है  कि  150  करोड़  रुपये  को  व्यवस्था
 की  गई  जिसमें  से  105  करोड़  रुपये  भ्रर्यात  70  प्रतिशत  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  से  ऋण
 लिया  गया  है  तथा  शेष  45  करोड़  रुपये  प्र्थात  30  प्रतिशत  राजसहायता  यह  राहि  भारत
 सरकाइ  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  बराबर-बराबर  वहन  की  जाती  है  सिवाय  उन  विशेष  श्रेणी  के
 शाज्यों  के  जहाँ  100  प्रतिशत  राशि  भारत  सरकार  द्वारा  वहन  की  जाती  भ्रतएव  इस  बात  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  कि  विश्षेष  श्रेणी  के  राज्यों  को  प्राथमिकता  दी  जा  रही  कया  मैं  यह  जान
 सकता  हूं  कि  क्या  इन  जिलों  के  चयन  में  विशेष  श्र  णी  के  राज्यों  पर  प्रधिक  विचार  किया
 कैवल  उनकी  वात  नहीं  है  जिसका  चयन  हो  चुका  है  प्रपितु  उनके  विषय  में  है  जिनका  चयन  भविष्य  में
 किया  जाना  हैं  ?

 भरी  श्याम  लाल  यादव  :  विशेष  श्र  णी  के  राज्यों  में  कुल  10  राज्य  हैं--सात  उत्तर  पदिच्षमी
 क्षेत्र  स ेतथा  बाकी  सिक्किम  जम्मू  भोर  काध्मीर  तथा  हिमाचल  प्रदेश  ।  नोति  यह  है  कि  100  प्रतिशत
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 बहायता  भारत  सरकार  स्वयं  बहन  करेगी  ।  हनमें  राज्य  सरकारों  का  कोई  हिस्सा  नहीं  उन

 सभो  राज्यों  को  जिनका  इस  योजना  के  शश्तगंत  चचन  किया  जायेगा  यह  राज्य  सहायता  दी  जायेगी

 इस  समय  कोई  भों  मुखण्ड  लेने  का  इरादा  नहीं  है  क्योंकि  50  जिलों  तथा  250  श्षण्डों  में  इस  योजना

 को  लागू  करने  में  हीਂ  हमें  ध्राठवी  पंचवर्षीय  योजना  का  समय  लग  प्रत:एब  इस  योजना  के
 दोरान  पद  लंगब  वही  है  ।  प्रतः  इससे  भ्रधिक  घोर  कोई  खण्ड  लेना  संभव  ही  नहीं  है  ।

 झो  रघुमा  रंडडो  :  मैंने  मंत्री  महोदय  के  इस  विवरणा  को  पढ़ा  दुर्माग्यवश्  इस  सूची में
 प्रान्प्र  प्रदेश  का  नाम  नहीं  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूँ  कि  कया  प्रान्भ्र  प्रदेश  के  कसी

 जिले  को  पध्ॉमिल  करने  पर  विचार  दिया  जा  रहा  है  भौर  यदि  हां  ता  वे  कोन  से  जिले  हैं  ?

 क्री  प्याज  लाल  यादव  :  28  प्रप्रंल  1988  की  स्थिति  तक  जो  रिपोर्ट  बनी  है  उसमें

 प्रदेश  के  दो  जिलों  को  शामिल  किया  गया  है  जिनके  लिए  पर।मर्श  करने  का  भ्रमुमादन  हो  गया  है  :

 परियोज  ना  रिपोर्ट  के  लिए  कुछ  सहायता  भी  स्वीकृत  की  गई  है  ।

 भरी  रधुसा  रेड्शो  :  वे  कोन-कोन  त  जिले  हैं

 झो  श्याम  लाल  यादव  :  मेरे  पास  सूचो  नहीं  25  राज्यों  में  लगभग  38  बिले

 की  चिस्कर्माण  जन्म  :  में  सुछ  ते  ही  हाथ  कर  रहा  हैं  ।

 हध्यक्ष  महोबय  :  कभी-कभी  प्रापफो  मौका  मिलता  है  भौर  कमी  महीं  मिलता

 की  शुज  सोहन  महततो  :  किसो  राज्य  के  ज्लि  का  भनुमोक्‍न  करने  के  लिए  मापदण्ड  क्या
 क्त्रा  जिले  के  फिलडड़  पन  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ऋर  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  पहलू  है  ?

 और  दयासलाल  यादव  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  कि  वहाँ  सहकारो  धांदोलन  का

 बहुत  विकास  नहीं  हुआ  है  त्था  इसके  साथ  ही  बह  बहुत  क्रघिक  कम  मी  ते  हुआ  हो  |  ध्रतएव  हमें

 सहकारी  भाषन्दालन  को  मजजूत  करता  हैं  तथा  किलो  भी  जिले  में  इन  राज्यों  के  चवन  के  लिए  यही

 मुख्य  मापदण्ड  यदि  किसी  जिले  का  चयन  किया  जाता  है  तो  उस  जिसे  में  से  तीन  खंडों  का
 चयन  किया  जाता  है  ।  उसके  बाद  हम  सहायता  प्रदान  करते  जंसा  कि  मैंने  प्रपने  मुरुष  उत्तर  में

 कहा  के  प्रन्तगंत  परियोजना  रिपोर्ट  तथा  उसके  बाद  मूलभूत  सुविधाभ्ों  जँसे
 धोटे  प्रोसेसिंग  स्ट्रांग  कृंश  काउंटर  भ्रादि  के  लिए  सह्तायता  दी  जाती  सीमान्त  राशि

 तथा  शेयर-पूरजीगत  ऋश  भी  दिया  जाता  योजना  में  शअमर्दक्ति  के  क्िकास  प्रशिक्षण
 संथा  प्रव्धक  सहायता  भ्रीर  ओत्साहन  का  प्रायधान  है  इन  सब  श्ाघारों  पर  हम  किसी  जिले  का

 करते  हैं  ।  वह  कर्य  पहले  से  ही  किया  जा  चुका  मैं  माननीय  सदस्य  को  प्रामं्म  प्रदेश
 के  धारे  में  सूचना  देना  चाहूवा  |  निजामाबाद  तथा  पूय॑-गोदावरो  जिलों  का  चयन  किया  गया

 शो  राम  सिह  याइव  :
 मैंने  उत्तर  पढ़ा  है  जद्धां  तक  जिलों  के  चयत्  का  सम्बन्ध  हो  मुझे

 स्थस्य  का  एक  भी  खंड  नहीं  मिला  है  कया  करण  है  ।  कि  राजस्थ;न  राज्य  के  एक  भी  खण्ड  का  चयन
 गह्ीं  क्रिया  मया  है  ?  क्या  प्राप  इस  पर  घ्ययत  देंगे  तथा  देंश्षेगे  कि  इस  बोजना  के  प्रन्तगंत  संडों  के
 ख्यन  के  लिए  राजस्थान  के  बारे  में  मी  विचार  किया  जायेगा  ?

 करी  इवनशाल  आादज  :  स्क्‍ल्फान  के  जिसों  का  चमन  किसका  भया  परियोजना
 कोर्ट  क्ैयार  करी  के  लिए  पर#मर्का  ऋतुबोकन  तथा  सहायता  मी  मन्जूर  हो  गईं
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 प्रॉप़  प्रदेश  को  कृषि  फर  संटों  के  शिद्र  सहायसा

 +1(07.  श्रो  मानिक  रेड्डो  :

 श्री  प्रकपाद  छम्र  :

 कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भप्रान्ध्र  प्रदेश  को  कृषि  पम्प  सेटों  के  लिए  वर्ष  1988-89  के  दोरान  कितनी
 की  सहायता  दी  गई  या  देने  का  विचार  भोर

 वर्ष  1988-89  के  दोराव  कितने  कृषि  पम्प  सेट  अग्राए  ऋएगे  ?

 कृषि  मंत्री  मजन  :  तथा  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  किए  छोटे
 भौर  सीमात  किसानों  को  सहायता  देने  की  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  अन्तगंत  यह  प्रस्ताव  है
 कि  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  ध्रान्ध्र  प्रदेश  के  ध्राध  चुनिम्दा  जिलों  में  41,392
 छकक्‍से  ट्यूनवेल/डग-वेल  के  निर्मास्स  के  लिए  केन्द्रीय  सहायठा  पनुदान  के  रूप  में  620.88  क्षाख  रुपए
 भ्रायंटित  किये  जाएगे  ।  शेष  जिलों  के  लिए  245.01  ला  रुपए  को  रफशि  का  प्रस्ताव  किया  गया
 जिसमें  से  70%  राशि  लघु  श्षिंचाई  कार्यों  के  छिए

 इसके  मिलियन  येल  स्कोम  के  प्रंतगंत  1988-89  के  दोरान  र्ट्रीय  प्र्मीण
 गार  कायंक्रम/ग्रामोण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  के  भन्तगंत  इस  राज्य  में  अनुसूचित  जाति
 तथा  प्रनुसूचित  जनजाति  के  छोटे  तथा  सीमांत  किसानों  के  लिए  4947  लाख  रुपए  को  अनुमझनिद्
 लडा्मत  पर  25,500  कुएं  तेयार  किये  जाए

 क्री  मामिक  शेडडो  :  इन  कु  पलों  के  निर्माण  के  लिए  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम  के

 अ्न्‍न्तगंत  कौय-कोन  से  8  जिलों  का  चयन  किया  गया  है  तथा  इस  घनराहि  के  प्राबंटन  का  क्या  प्राधार
 है

 श्रो  मजन  साल  :  भ्रध्यक्ष  भ्रांध्र  प्रदेश  के  8  जिले  पूर्वी
 करीम  नेलोरਂ  पद्दिचमी  इस  का  चयन  करने  कया  हो

 भाधार  वह  इसो  बात  को  देखकर  किया  जाता  है  कि  कौन  सी  जगह  पानी  उपलब्ध  होगा  भौर
 कौन  सो  जगह  ट्यूबवेल  लग  सकते  हैं  ।  इन्हीं  सारी  बातों  को  सामने  रख  कर  बाद  में  प्रदेशों  का  भौर
 जिलों  का  चयन  किया  जाता  है  ।

 श्री  तुलसोराम  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  185  लाख  टन  प्रनाज  उमाने  का  लक्ष्य है
 भारत  सरकार  का  भ्रोर  10  लाख  पम्पसेट  लगाता  है  भौर  100  मेगावाट  बिजलो  साऊष के  प्रान्त ओं
 लगाना  तो  इस  से  कितने  पम्पलेट  प्राप  लगाएगे  भौंर  कितने  पम्पसेटों  को  बिजलो  मिलेगी  भौर
 उस  से  कितते  किसानों  को  फायदा  होगा  भ्ौर  फायदा  होने  पर  प्रोडक्शन  में  कितनी  बद्धि  यह
 मैं  जानना  घाहका

 प्रष्यक्ष  सहोदथ  :  पूरे  प्लान  का  क्पोसा  इन  को  मिलना  दीजिए  ।
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 बरी  मजन  लाल  :  प्रष्यक्ष  10  लाख  कुप्रों  के  बारे  में  इन्होंने  पूछा  ।  हमारा  जो  प्रोग्राम

 उसमें  सवा  तोन  लाख  कुए  हम  चालू  साल  में  लगाए गे  श्लोर  इस  पर  500  करोड़  रुपये  खर्च  एक
 साल  में  करेंगे  ।  हमारी  ओ  योजना  10  लाख  कुझ्ों  की  उस  पर  1500  करोड़  रुपये  खर्च  करने  की

 प्रांध  प्रदेश  को  इस  साल  के  लिए  ज॑ंसा  मैंने  49  करोड़  रुपये  दिये  हैं  ताकि
 उत्पादन  का  लक्ष्य  पूरा  किया  जा

 .

 भो  राब  :  कृप्णा  जिला  एक  ऐसा  जिला  है  अहां  50  प्रतिशत  भूमि  बारानी  भूमि
 वहां  के  लोग  विकासशील  हैं  भोर  बुढ्धिमान  हैं  तथा  वहां  प्रच्छी  फसल  पेदा  करते  मैं  जानना
 चाहता  है  कि  यदि  वहो  प्रचुर  मात्रा  में  जल  मिलता  है  तो  क्या  उसका  उपयोग  करने  के  लिए  कोई
 योजना  है  धोौर  कया  उस  क्षेत्र  का  पुनः  मुल्याँकन  प्रथवा  सर्वेक्षण  किया  जायेगा  ?  विशेष  हूप  से
 कृष्ण  जिले  के  दक्षिणी  भाग  को  द्समें  शामिल  किया  जाना

 भी  सजन  साल  :  इन्होंने  जो  कृष्ण  डिस्ट्रिक्ट  का  जिक्र  किया  है  ये  जो  $  जिले  हमने  चुने  हैं
 ध्रौर  जिनके  नाम  मैंने  बताए  हैं  उनमें  वह  शामिल  नहीं  हैं  लेकिन  उसको  दिखा  शोर  पानी

 एबेलएबिल  हुआ  भौर  टयूबवेल  लगाने  को  संमावना  तो  विचार  किया  जा  सकता  है|
 ॥॒

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  टयूबवेल  तो  लगेंगे  चाहे  पानी  हो  या  न  हो  ।

 क्री  शोमनाड्रोष्वर  राव  :  भ्रांध्र  प्रदेश  में  भूमि  के  नीचे  को  जल  क्षमता  का  50  प्रतिशत
 तक  भी  उपयोग  नहीं  किया  गया  भ्रभी  भोर  प्रचिक  क्षमता  है  50  प्रतिशत  से  भ्रधिक  क्षमता  का
 उपयोग  किया  जा  सकता  है|  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  खाद्चान्नों  तिलहनों  दालों  तथा

 विद्योष  रूप  से  मु  गफली  आदि  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  तथा  175  मिलियन  मैं  सरकाण  से  जानना

 चाहता  हे  कया  सरकार  पझ्लाबंटित  राशि  को  बढ़ाने  के  लिए  विचार  करेगी  पधर्थात  6  करोड़  तथा  50
 लाख  रुपये  और  बढ़ाए  जाएं  ताकि  भोर  झ्धिक  पम्पसेट  लगाए  पध्योर  कुएं  खोदे  जा  सके  तथा  उत्पादन
 लक्ष्य  प्राप्त  हो  सके  धौर  खाद्यान्न  राष्ट्र  के  पूल  में  जायेगा  ?  क्‍या  सरकार  पभ्रधिक  धनराशि

 मंजूर  करेंगे  ?  पर  पुनविचार  करेगी  ?

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  वे  कंसिडर  कर  लेंगे  ?

 श्री  भजन  लाल  :  भ्रध्यक्ष  दो  स्कीमें  हैं  भ्रलग-प्रलग  ।  एक  होलो  ट्यूबबेल  को  है  भोर
 6  लाख  शलो  ट्यूबवेल  लगेंगे  एक  साल  में  |  दूसरी  स्कोम  है  हमारी  कुएं  बनाने  की  भ्लोर  10  लाख

 कुए  बनेंगे  दूसरी  स्फ्रोम  में  ।  इस  स्क्रीम  में  स्माल  दूसरी  में  दोड्युल्ड  कास्ट्स  शरीर

 धोड्युल्ड  ट्राइब्स  भौर  प्रति  गरीब  लोग  पाते  जहाँ  मी  पानी  उपलब्धता  हम  चाहते  हैं  कि
 देश्ष  में  जहां  मी  पानी  वहां  नोरमल  स्कीम  तो  चलती  लेकिन  इस  स्पेशल  स्कीम  के

 तहत  8  जिले  छांटे  भ्रांध्र  प्रदेश  में  इयके  प्रलावा  नोरमल  कोसे  में  जो  ट्यूबवेल्स  लगने  चाहिए
 वह  स्कीम  भी  चालू  है  प्रौर  उसके  लिए  भी  हम  बाकायदा  पंसा  देते  इस  स्कीम  के  लिए  प्रलग  से
 पंसा  पूरा  सर्वे  कर  के  जहां  भी  पानी  की  प्रवेलेबिलटी  वहूं  ज्यादा  से  ज्यादा  ट्यूबवेल

 8



 19  वेशाख  1910  मौखिक  उत्तर

 लगाने  की  कोहशिश  जंसा  कि  माननीय  सदस्यों  ने  उन  जिलों  को  भी  दिखवा  लेंगे  श्रौर

 बहां  भो  कोछिश  करेंगे  कि  ट्यूबबेल  लगाये  जाए  ।

 राजस्थान  में  रोजगार  के  भ्रवसर

 *1008.  श्री  शांति  धारीबाल  :

 भी  बृद्धि  चना  जन  :

 कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  प्रधान  मंत्री  ने  प्रपगो  हाल  की  राजस्थान  यात्रा  के  दौरान  यह  भ्राश्वासन  दिया
 था  कि  चार  व्यक्तियों  के  परिवार  में  से एक  व्यक्ति  भौर  चार  से  भ्रधिक  व्यक्तियों  के  परिवार  में  से
 दो  व्यक्तियों  को  सरकारी  नौकरी  दी

 यदि  तो  राज्य  में  प्रब  तक  कितने  परिवारों  को  केन्द्रीय  सरकार/राज्य  सरकार  में
 नौकरियां  दो  गई  भोर

 यदि  तो  उन्हें  नौकरियां  देने  के  लिए  निर्धारित  मानदंड  क्या  हैं  ?

 कृषि  मंत्री  मजन  :  से  प्रधान  मंत्री  जो  के  सामते  लोगों
 को  बात  सरकारी  नौकरियों  के  बारे  में  नहीं  यह  मांग  राजस्थान  के  सूखा-प्रस्त  क्षेत्रों  में  राहत
 कार्यो  में  ग्रधिक  रोजगार  देने  के  बारे  में  जिसमें  सरकार  बथासम्भव  भ्रधिकतम  सहायता  कर
 रही

 भरी  शांति  धारोवाल  ;  राजस्थान  जो  कि  भ्रकालग्रस्त  कम  से  कम  50  लाख
 परिवार  प्लकाल  से  प्रभावित  हुए  उनमें  से  38  लाख  परिवार  ऐसे  हैं  जो  मारजिनल  भौर  स्माल
 फामस  धोर  कृषि  मजदूर  प्रभी  जो  कैन्द्र  ने  निर्धारित  सीमा  बना  रखती  है  उसके  प्रनुसार  10
 लाख  प्रादमियों  को  काम  मिल  रहा  मैं  मन्त्री  जो  से  पूछना  चाहता  हूँ  कि  सेन्ट्रल  की  टीम  जो
 वहां  गयी  उसको  जो  रिपोर्ट  उस  पर  ध्यान  देकर  के  क्या  राजस्थान  सरकार  को  ज्यादा  धनराशि
 देने  का  प्रयत्न  किया  जाएगा  ?

 श्री  मजन  लाल  £  भ्रष्यक्ष  यह  बिल्कुल  सही  है  कि  राजस्थान  में  लगातार  तीन-चार
 सालों  से  मंयकर  सूछा  पड़ा  है  भोर  सूखे  में  भारत  सरकार  की  तरफ  राजस्थान  की  बहुत  ज्यादा  मदद
 की  गयी  मैं  श्रापको  बताना  चाहता  हूँ  कि  44  लाख  लोग  सूखे  प्रभावित  हैं  भौर  राहत  कार  में
 10  लाख  लोग  इस  समय  163  लाख  सगे  प्रतिदिन  काम  पर  जाते  हैं  प्रोर  मारत  सर्वर  की
 तरफ  से  उनको  पूरी  सहायता  दी  जाती  मास्त  सरकार  की  तरफ  जो  राजस्थान  को  सहायता  दी
 गयी  वह  इस  प्रकार

 1985-86  में  89.65  करोड़  रुपये  दिये  गये  ।

 1986-87  में  142.52  करोड़  रुपये  दिये

 1987-88  में  433.15  करोड़  रुपये  दिये  गये  ।

 1988-89  में  केवल  तीन  महीनों  में  142.63  करोड़  रुपये  दिये  गये  इसके  प्लावा  गेहूँ
 1986-87  में  3  लाख  टन
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 1987-88  में  3.20  लाख  टन  भीर

 1988-89  में  60  हजार  टन  गेहूँ  दिया  गया  ।

 इस  गेहूँ  में  से  1.80  लाख  टन  को  छोड़कर  5  लाख  टन  गेहूँ  बगेर  पंसे  के  फ्री  दिया

 सहायता  के  तोर  पर  दिया  गया  |  इसका  हिसाब  लगाया  जाए  तो  इसकी  क्षाफी  सहायता  राशि  बनती

 क्रो  शांति  धारोवाल  :  पिछल  सालों  में  शावने  5  लाख  मॉंट्रिक  टन  गेहें  मुफ़्त  दिया  इस
 कितनम  भनाज  राजस्फन  को  मुफ़्त  दिया

 दूसरी  बात  यह  है  कि  गजरात  में  हर  परिवार  के  दो  व्यक्तिकों  को  रोजभार  दिया  जाता  है
 झ्रौर  राजस्थान  में  पांच  व्यक्तियों  के  एक  परिवार  में  एक  व्यक्ति  को  ही  रोजफार  किया  जा  रहा

 है  ||

 भी  मजन  लाल  :  अध्यक्ष  भाप  जानते  हैं  कि  राजस्थान  में  बहुत  भकंकर  शृक्षा  पड़ने

 की  वजह  से  बहुत  ज्यादा  प्राबददी  प्रमाकित  गुश्रात  में  सूल्ला  तो  ऐसा  ही  था  लेकिन  जिले  कम

 प्रभावित  हुए  इसलिए  राजस्थान  में  राजस्थान  सरकार  ने  पंसे  को  देखते  हुए  पांच  सदस्यों  के  एक
 परिवार  में  एक  व्यक्ति  को  रोजगार  देने  का  फेसला  5  से  ज्याक्षਂ  लोगों  वाले  फरिवार  में  दो
 सोगों  को  रोजगार  देनें  को  कोशिश  को  जा  रही  केकित  भ्रभ्ी  हभ  दो  लोगों  को  सेजनार  नहीं  दे

 पाए

 शी  शाम  सिंह  यादव  :  पभ्रभो  हर  परिवार  के  एक  व्यक्ति  को  भी  रोजगार  नहीं  भिल
 पाया

 शो  भजन  लाल  :  इस  साल  तोन  महीने  के  लिए  60000  टन  गेहूं  राजस्थान  को  दिया  है  मोर

 हमारी  पूरी  कोशिश  है  कि  5  से  ऊपर  संख्या  वाले  परिवार  में  2  लोगों  को  रोजगार  दिया  इस
 बारे  में  राजस्थान  सरकार  से  बातचीत  करके  हम  इसको  कार्याग्वित  करते  की  कोशिश

 )

 ओ  वृद्धि  चर  जन  :  भ्रध्यक्ष  नवम्बर  1987  से  लेकर  मां  1988  तक  स्टडी  टीम
 ने  जो  रिपोर्ट  दी  उसमें  198  करोड़  रुपए  की  सहायता  कें  लिए  कहा  गया  लेहिन  प्रापने  137

 करोड़  रुपए  दिये  भर्थात्‌  58  करोड़  रुपए  कम  दिए  मेरा  क्षेत्र  सबसे  भ्रधिक  प्रमावित  वहां
 पर  ही  प्रमी  10  व्यक्तियों  के  परिवार  में  एक  व्यक्ति  को  रोजगार  हम  दे  पाये  है  तो  दूसरे  क्षेत्रों  में
 तो  एफ  व्यक्ति  को  मी  हर  परिवार  में  रोजगार  नहीं  मिल  पाया  भापने  जो  लोगीं  को  शोजगार
 देने  का  भ्राश्वासन  दिया  उसके  लिये  प्रध्यपन  दल  ने  जो  राशि  निर्धारित  की  जब  तक  वह
 राजस्थान  सरकार  को  नहीं  दी  58  करोड़  रुपये  भोर  शीघ्र  नहीं  दिये  तब  तक  यह
 संभव  नहीं  हो  पाएगा  ।  बकाया  राशि  भाप  कब  तक  देने  जः  रहे

 हरी  मजन  लाल  :  जेसा  मैंने  बताया  है  कि  पिछले  महोने  के  लिए  143  करोड़  63  ला
 डइपए  दिये  गए  उनकी  धौर  मांग  भाई  है  जो  कि  जायज  बाकयों  वहां  पर  भयंकर  सूखा
 इसीलिए  सोनियर  भ्रधिकारियों  की  टीम  राजस्थान  गई  है  भ्रौर  हमारी  कोशिश  है  कि  जल्दी  से  जल्दी
 शाजस्थान  की  धोौंर  सहायता  की  मामला  थिचाराधीनः  भौर  बहुत  जल्दी  हम  मिराय  करते
 जा  रहे  मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि  कुछ  न  कुछ  रानस्थान  की  मदद  पवश्म्की
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 भी  राम  तिह  यादव  :  बकाबा  58  करोड़  रुपए  कब  तक  दिए  इसको  मानवीय

 प्राधार  पर  शीघ्र  स्वीकृत  किया  जाना  चाहिए  |

 शो  मजन  लाल  :  मैंने  कहाधा  है  कि  143  करोड़  रुपग्रा  हमने  दिया  है  :  )

 ध्रध्यक्ष  महोबय  :  देलिए  इस  तरह  से  मत  भनुशासन  मंग  मत  कोजिए  ।

 थी  भमणन  लाल  :  भ।पकी  जो  मांग  है  क्ह  उचित  है  धोर  दीम  में  प्रक्तिक  राक्षि  रिक्रमण्ढ  की
 उतनी  सहायता  प्रभी  नहीं  दी  गई

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  मत  ओज  में  मत  बोललिए  |  मैं  क्रापकी  जांनक्वारी  के  लिए
 रूह  सकता  हूं  कि  कल  हो  राजघ्थान  का  का  दोरा  करके  लोटा  हूँ  भोर  भोर  प्रापको
 बताता  भाहृता  हैँ  कि  यहां  स्थिति  बहुत  गंभीर  है  ।

 शो  भजन  खाल  :  इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  मुके  मी  राजस्थान  से  लगाव  मैं  भो  वहां
 का  निवासी  जंसा  हो  सुके  भो  राजस्थान  के  साथ  हमदर्दी  वहां  पर  मयंकर  सूख्ता  है  भौर  हम
 बाहते  हैं  कि  वहां  जल्दी  भौर  सद्ायता  पहुँनाई  इस  बात  को  ध्यान  में  रखकर  टी  सहायता
 दी  गई  ज॑ंसा  इन्होंने  बताया  कि  रिकगण्डेशन  से  58  करोड़  रुपया  कम  दिया  गया  उसके  बारे  में
 विचार  करने  के  लिए  ही  दोबारा  टोम  भेजी  गई  है  भोर  उस  टीम  मे  भी  सिफारिक्ष  की  है  कि
 शाजस्थान  की  धोर  सहायता  की  जाए  भौर  इसका  फंसला  बहुत  जल्दी  हम  करने  जा  रहे  हैं  ।

 झ्ष्यक्ष  महोदय  ::  क्र  हो  दी  लिये  फेंधला  ।

 भरी  मजन  लास  :  केबोनेट  में  ऐसे  मैं  कर  नहीं  मेरी  मजबूरी  आप  जानते
 जितनी  तकलीफ  प्रापको  भोर  माननीय  शद॒श्मों  को  उतमी  ही  तकलीफ  भोर  पूरी  हमदर्दी  मेरी  भी

 है  ध्रौर  इसके  लिए  पूरी  मदद  राजस्थान  की  इतना  मैं  प्रापको  विध्वास  के  साथ  कह
 सकता  हूं  ।

 भरी  राम  सिंह  यादव  :  बिना  पंसे  के  हमददीं  से  नहीं  चलेगा  ।

 भो  मजन  लएंस  :  मैंने  बताया  है|  कि  अक्रा  मदद  की  क्ाएगी  |  ु

 भ्रष्पक्ष  महोदय  :  देलिए  ऐसा  मत  बेडिए  ।

 की  चिरंगी  साल  कर्म  :  अ्ध्यत्ता  हरियाणा  के  मुख्यमंत्री  चौधरी  हर  जगह
 ढिढो रा  पीटते  हैं  कि  सेंट्रल  गवनंमैंट  ने  हरियाणा  को  सिर्फ  37  करोड़  की  सहायता  सौतेला
 व्यवहार  किया  मैं  जानना  चाहता  हैँ  कि  इस  तरह  की  सूखाग्रस्त  इलाकों  के  बारे  में  जो  लोगों  की
 शिकायत  क्या  केन्द्र  सरकार  की  तरफ  से  लिए  दो  कया  सौतेले
 व्यवहार  का  जो  आरोप  लगाया  गया  वह  वेबुनियाद  इस  प्रारोप  का  क्‍या  आधार  साननोय
 मंत्री  जो  सदन  को  सारी  पोजीक्षन  बताएं  ताकि  ख़्मका  मुह  बन्द  किया  जा  सके  ।

 हो  सशन  लाल
 :

 भ्रध्यक्ष  चौधरी  देवी  लाल  जी
 के

 बारे  में  मैं  क्या  कह  सकता
 श्मादा  कहूं  तो  भच्छा  नहीं  लगता  क्योंकि  उनका  तो  एक  ही  रवेया  है  कि  कोई  काम  नहीं  हो  तो

 अआरत  सरकार  के  जिम्मे  मढ़  देते  हैं'**

 हर

 ।



 मौलिक  उत्तर
 ः  9  1988

 झो  रघुसा  रेड्डो  :  यह  बहुत  ही  भ्रनुचित  उनको  मुख्य  मंत्री
 का  नाम  नही  लेना  उन्होंने  मुख्य  मंत्री  का  ताम  क्‍यों  लिया  है  ?

 भरी  मजन  साल  :  शाप  सुनने  की  कृवा  प्रापसे  ज्यादा  हमदर्दी  झ्ापका  तो  कोई
 श्ास  ताल्‍लुक  नहीं  उन्होंने  कर्ज  माफ  करने  की  बात  कही  थी  ।  कर्ज  माफ  करने  के  बारे  में  कहते

 हैं  कि  भारत  सरकार  हमारो  मदद  भहीं  कर  रही  मारत  सरकार  ने  कब  कहा  था  कि  भारत

 सरकार  कर्ज  माफ  करेगी  ।  श्रगरः  भारत  शरकार  कर्ज  माफ  कर  सकती  होतो  तो

 पहले  चौधरी  बंसी  लाल  जो  उससे  पहले  मैं  था  तो  मैं  कर  देता  तो  यह  नम्बर

 घोघरोी  देवी  लाल  जी  को  कोन  लेने  देता  ।  लेकिन  भ्रव  यह  कहते  हैं  कि  सूखे  की  वजह
 से  सौतेली  मां  का  व्यवहार  हो  रहा  सोतेली  मां  का  व्यवहार  होने  का  सवाल  हो  पंदा

 नहीं  होता  हरियाणा  को  भझ्राबादी  भोर  सूखे  के  हिसाब  से  38  करोड़  रुपया  दिया  गया  मैं
 दावे  के  साथ  कह  सकता  हू  कि  हरियाणा  को  बीस  को  बजाय  इक्कीस  ही  मदद  की  गई  बगेर

 मतलब  केन्द्र  को  बदनाम  करना  कोई  मायने  नहीं  रखता  भारत  सरकार  किसी  के  साथ  सौतेला

 व्यवहार  नहीं  करती  ।  भारत  सरकार  के  सामने  देश  की  जनता  एक  समान  देश  कांग्रेस  ने

 बनाया  बाकी  सब  थोड़  दिन  के  मेहमान  हैं**ਂ  देश  का  प्रसली  हकदार  कांग्रंस  है  भ्ोर

 कांग्रेस  चाहती  है  कि  इस  देश  का  कोई  भी  गरीब  कोई  भी  किसी  भी  प्रदेश  का  कोई
 भी  इलाका  किसी  भी  बात  से  वंचित  नहीं  रहे  ।  हमेशा  ही  पूरो  मदद  भारत  सरकार  ने  की  है  भोर

 किसी  भी  प्रदेश  के  साथ  सोौतेला  व्यवहार  होने  का  सवाल  पंदा  नहीं  होता  ।

 राष्ट्रीय  उपमोपता  परिषद  को  बेठक

 + 1009.  श्री  भाषव  रेड्डो  :

 ओर  रामचगसा  रड्डो  :

 क्या  क्षाद्ष  शोर  मागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  द्वारा  8  1988  को  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  परिषद  की  बेठक  श्रामंत्रित

 की  गई  भौर
 ह

 यदि  तो  इस  बेठक  में  क्या  सिफारिशों  की  गई  पभौर  इन  सिफारिशों  पर  क्या

 झ्नुवर्ती  कार्यवाही  की  गई  ?

 लाह्य  भोर  नागरिक  पृर्ति  मंत्रालय  में  उपमंत्री  :  (6)  प्रोर  एक
 विवरण  समा  पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 उपभोक्ता  संरक्षण  1986  के  तहत  गठित  केन्द्रीय  उपभोक्ता  संरक्षण  परिषद  की
 बेठक  8  1988  को  नहीं  बल्कि  28  1988  को  हुई  थी  ।  परिषद  की  में  जिन
 पूरों  बातों  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  उनमें  से  कुछ  उपभोक्ता  संरक्षण  1986  का
 कारगर  ढंग  से  तथा  तेजी  से  कार्यान्वयन  देश  में  एक  संवेदनशील  तथा  व्यापक  प्राधार
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 बाले  उपभोक्ता  प्रान्दोलन  को  बढ़ावा  जन-माध्यमों  को  भूमिका  प्ादि  से
 संबंध  रखती  पभ्नन्‍्य  विविध  सुझावों  परिषद

 ने
 एक  समिति

 स्थापित
 करने

 का  सुझाव
 जो  उपभोक्ता  प्रान्दोलन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  उपमोकताप्नों  में  जागरूकता  पैदा  करने  के
 विशेष  ूप  से  प्रचार  संबंधी  पहलुओं  को  जांच  करेगी  भोर  उनके  बारे  में  सिफारिश  करेगी  ।

 2.  परिषद  को  बंठक  में  दिये  गए  सुझावों  को  बहुत  सहत्व  दिया  जाता  सुझावों  पर  की
 गई  कार्यवाही  की  एक  रिपोर्ट  भ्रामतोर  पर  सदस्यों  को  परिचालित  की  जाती  है  भोर  परिषद  की

 प्रगली  बंठक  में  उस  पर  विचार-विमं  किया  जाता

 3.  राज्यों  राज्य  क्षेत्रों  के  प्रतिनिधियों  ने  उपभोक्ता  संरक्षण  प्रधिनियम  को  करार्यान्वित

 करने  तथा  उपभोक्ता  जागरूकता  पंदा  करने  भादि  के  लिए  उनके  द्वारा  जो  कार्यवाही  की  गई  उसकी

 सूचना  दी  केन्द्रीय  सरकार  ने  भी  परिषद  के  सुझावों  पर  कार्यवाही  को  राज्यों  तथा  संघ
 राज्य  क्षेत्रों  में  उपभोक्ता  संरक्षण  ध्रधिनियम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  जोरदार  अनुवर्ती  कारंवाई  कीः
 जा  रही  इसमें  समन्वय  रक्षा  जा  रहा  है  भ्रौर  इस  कार्य  को  मानीटर  किया  जा  रहा  परिषद
 द्वारा  दिये  गए  सुझाव  के  प्ननुसार  एक  समिति  स्थापित  करने  का  निणुंय  किया  गया  जो  उपभोकता

 विशेषकर  प्रचार  संबंधो  पहलुझों  के  लिए  श्रावश्यक  उपायों  की  जांच  करेगी  ।

 पध्राकाशठाणी  तथा  प्रन्य  जन-माध्यमों  द्वारा  उपभोक्ता  सरक्षण  के  विभिन्‍न  कायंत्रमों  का  प्रचार

 किया  जा  रहा  उपभोक्ता  संरक्षण  के  कार्यक्रम  में  युवकों  व  महिलाओं  को  शामिल  करने  के  लिये

 केन्द्रीय  सरकार  ने  एक  राष्ट्रीय  युवा  पुरष्कार  प्रारंभ  किया

 को  साधव  1986  में  पारित  उपभोक्ता  संरक्षण  भ्रधिनियम
 के  प्रर्थात्‌  राज्य  भोर  जिला  स्तर  पर  उपमोकक्‍्ताप्ों  के  सरक्षण  के  लिए  एक  प्रस्तरीय
 स्यायिक  तंत्र  का  गठन  किया  जाना  था  भोर  बहुत-सी  प्रयोगशालाएं  स्थापित  की  जानो  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूँ  कि  उनका  क्‍या  हुप्ना  ?  क्या  राज्यों  ने  इस  तंत्र  के  गठन  भ्ौर  उपभोक्ताभों  की
 शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  कोई  कारयंवाही  की

 श्री  बठा  :  उपभोक्ता  संरक्षण  1986  के  प्ननुसार  केन्द्रीय  भोर
 राज्य  स्तर  पर  उपभोक्ता  संरक्षण  परिषदों  का  गठन  किया  जाना  उपभोक्‍ता  संरक्षण  भ्धिनियम
 की  धारा  4(1)  के  भन्तगत  केन्द्रीय  सरकार  ने  केन्द्रीय  केन्द्रीय  उपभोकत  संरक्षण  परिषद  स्थापित
 की  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  उनके  भ्रध्यक्ष  हैं  भ्रोर  खाद्य  भ्लोर  नागरिक  उप-मंत्री  उनके
 उपाध्यक्ष  उपभोक्‍षता  संरक्षण  1987  के  नियम  3  के  इस  परिषद  में  भी  157
 पदस्य  होंगे  भोर  जहां  तक  राष्ट्रीय  स्तर  पर  परिषद  का  सम्बन्ध  उसका  गठन  कब  दिया
 गया  है"'*  )

 थ्री  माधव  रेड्डी  :  महोदय  मैं  त्रिस्तरीय  प्रध॑नन्‍्यायिक  तंत्र  के  बारे  में  पूछ  रहा  था  जिसे
 इस  प्रघितियम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  गठित  किया  जाना  मैं  परामशंदायी  परिषदों  के  बारे  में
 नहीं  पूछ  रहा  हूं  जिनका  कि  उन्होंने  उल्लेख  किया  ये  केवल  परामशंदायी  परिषदें  हैं  जिनमें  70,
 80  श्रथवा  100  सदस्य

 झो  बेठा  :  जहां  तक  तंत्र  का  सम्बन्ध  बिहार  ने  एक  राज्य  भायोग
 भौर  एक  जिला  स्तर  के  मंच  का  गठन  किया  वह  भ्र्ध॑  न्यायिक

 क  प्रणालो  के  बारे  में  पूछ
 रहे  जहां  तक  प्रध॑  न्यायिक  प्रणाली  का  सम्बन्ध  जिसका  कि  उन्होंने  उल्लेख  किया  है  विभिन्‍न
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 श्ाज्यों  ने  इसका  गान  किया  है  शौर  कुछ  राज्यों  म ेजिला  अंचोंका  शान  भी  किया  लेकिन  जहां
 तक  प्रयोगशाला  का  सम्बन्ध  इसका  उक्‍योग  केबल  तभी  किम  जाग्रगा  जब  राज्य  ध्रायोप  भ्त्ित
 किये  जाएँगे  प्लोर  जब  दिकायतें  प्राप्त  होयी  जब  सामग्री  की  प्रमात्रिकता  के  करे  में  प्रदम
 उठाया  जहां  तक  प्रयोगजालाशों  का  सम्बन्ध  मेरे  पास  प्यामी  भांकड़े  नहीं  मैं  अस्हें
 कादर  में  दे सकता  हु  लेकित  इसके  लिए  ध्रापको  एक  भ्रलग  सूचना  देनी  द्वोगी  ै

 भी  माधव  रेड्डी  :  कया  यह  सच  है  कि  अहुत  से  राज्यों  ने  सरकाद  को  सूलित  किया  है

 कि  उनके  पास  किसी  भ्रधिक  खर्चोले  तंत्र  को  ०्यबस्था  किये  जाते  के  लिए  क्रोई  अन  राध्षि  महीं:है
 प्रोर  यदि  ऐसा  ती  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  सरकार  उन  राज्यों  को  केन्‍्द्रोय

 सहायता  देने  के लिए  सहमत  हो  गई

 क्रो  अठा  :  जहां  तक  धन  का  सम्बन्ध  ग्रोजना  प्रायोग  ने  इसको  राज्य  की  धोजता

 में  शामिल  कर  लिया  है  भोर  यह  भाक्षा  को  जाती  है  कि  दाज्य  ससकार  प्पनी  अपनो  योजना  के

 धण्तशगंत  इसके  लिए  घम  को  व्यकस्था  करेंगी  ।

 भरी  के  रामचरद्र  रेडडो  :  जहां  तक  माल  के  उत्पादन  का  सम्बन्ध  उसमें  से  प्रधिकतर

 माल  सावंजनिक  क्षेत्र  के  संगठनों  द्वारा  तयार  किया  जाता  जहां  तक  सेबाशों  का  सम्बन्ध

 छग्मग  90  प्रतिक्षत  सेवाधोों  को  व्यवस्था  सम्बन्धित  सरकार  हारा  को  जाती  जब  कभी

 किसी  उपभोक्ता  को  घटिया  सेवा  प्रथवा  घटिया  वस्तुएं  मिलती  हैं  तो  इसमें  सुधार  के  लिए

 उसे  न्यायालय  में  जाता  पड़ता  क्या  सरकार  ऐसी  स्थिति  में  कोई  विंधिक  सहायता  भ्ौर  कोई

 बवितीय  सहायता  देगी  जिनमें  कि  उपभोक्ता  बटिया  सेवाह्दों  औौर  घरष्टिया  उत्पा्लों  को  सप्लाई  करने

 वालों  के  विरद्ध  स्यायालय  में  जा  सके  ?  क्‍या  श्राप  इस  संबंध  में  उसे  कोई  सहायता  देंगे  ?

 श्री  बेठा  :  उपमोकक्‍ता  को  न्यायालम  में  जाने  के  लिए  विधिक  सहायता
 देना  संभव  नहीं  यह  उनके  ऊपर  है  कि  के  घटिया  आदि  को  सप्लाई  के  विरुद्ध  संघर्य
 करने  के  लिए  घनराशि  की  व्यवस्था

 प्राशत  प्यंटत  जिक्ास  सिगस  द्वारा  पर्यटल  को  बढ़ाबा  देने  के  लिए  नई

 धार््तास्ट्रीय  योजनछ्लों  शुरू  करना

 $1011.  भो  रशला  रेहडी  :

 भौरो  शंकर  शाजहूंस  :

 क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंने  कि  :  ,

 कया  भारत  पयंटन  विकास  निगम  विभिरन  देशों  में  भये  रैश्तरा/होटल  लोलने  तहित
 प्रनिक  प्रस्तर्राप्ट्रीय  पोजनायें  शुरू  करने  पर  क्यिश  कर  रहा

 यदि  तो  इन  भ्रस्तर्राष्ट्रीय  परियोजनाहयों  का  ठथोरा  क्‍्या'है  तथा  किन-किन  देशों
 भें  ये  परियोजनाएं  शुरू  को  जा  रही

 इन  परियोजनाशों  पर  विदेशों  मुग्रा  रहित  कुल  कितती  धंनराषि  व्यप  भोर

 हससे  देवा  में  पर्यटन  करे  किक्षणाਂ  काका  नि  भ्रौ३  गिकेशी  फ्यंटफों  का  भारत  धाता
 किक्तना  सुगम  हो  सकेगा  ?

 रब
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 सहरी  विकास  मंत्री  तथा  पर्यटन  मंत्री  मोहशिना  :  पधोर  (७)
 भारत  पर्यटन  क्किस  निगण  हारा  धन्तर्शाष्ट्रीय  होटल  परिचोजनाश्नों/रेस्तराक्षों  को  स्थापना  करने

 के  ब्योरे  इस  प्रकार  हैं  :--
 न  न  जप वजन

 होटल  परियोजनाए  ध्मोरे

 रस्तरा

 (1)  मास्कों  भारत  फ्यंटतत  विकास  तिगम  ने  ट्रस्ट  ध्राफ
 माह्को  के  सहयोब  से  1961  में  में
 एक  रेस्तरा  की  स्थापता  को

 (2)  वेलिगटन  भारत  पर्यटन  थिकास  निगम  नें  केबल  समझौता  ज्ञाफ्न

 |  आफ  पर  हस्ताक्षर
 (3)  किए  रेस्तराओं  को  स्थापना  वित्तीय  क्षमता  भौर

 बलिन  प्रथवा  बोन  |;  व्यवहार्थता  रिपोर्ट  पर  निरमर  करती  है
 (4)  सान  फ्रांसिस्को  ।

 ए  |
 (5)  मारशीस  है|

 होटल
 (1)  वलिंगटन  )  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ने  केवल  समभौता

 |  पध्राफ  भ्रण्डरस्टेंडिंग)/करार  पर  हस्ताक्षर
 (2)  फ्कर्प्ट  \.  किए  हैं  ।  रेस्तराश्नों  की  स्थापना  वित्तीय  क्षमता  और

 जर्मनी  )  J  श्यवहायंता  स्फिर्ट  फर  निर्भर  करती

 श्रौर  :  मास्को  में  एक  रेस्तशं  की  स्थापना  करने  भारत  पर्यटन  विकास  निगम
 की  वित्तीय  भागीदारी  सामान  के  निर्यात  झोरा  भ्रन्‍्थ  सेकाह्ों  क ेजरिए  लगभग  24  लाख  रुपए  की

 भनय  होटलों  भीर  रेस्तराझ्ों  को  स्थापना  करने  के  बारे  में  कित्तीय  ब्यौरे  व्यवहायंता  रिपोर्ट  पर
 निर्मर  मास्को  स्थित  रेस्तरां  ने  पपने  परिचालन  के  6  महीनों  के  दोरान  दिसम्बर  1987  तक
 11  लाख  रुपए  से  भ्रघिक  को  राक्षि  श्रजित  कर  है  .  भारत  पयंटन  विकास  निगम  को  प्रन्य  संयुक्त
 उद्यम  भ्रस्तर्राप्ट्रीय  परियोजनाप्रों  द्वारा  मी  देश  के  लिए  पर्याप्त  विदेशी  मुद्रा  भरजित  किये  जाने  की
 संभाषता

 थों  एम.रघभा  रेडडों  :  प्रस्‍्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  उनका  पांच  रेस्तराश्रों  का  निर्माण
 करने  का  विचार  उनमें  से  एक  रेस्तरां  धभौरे  दो  होटल  बन  गए  हैं  ।  मास्को  में  पहले  ही  24
 लगल  रुपए  खर्च  किये  जा  चुके  प्रन्य  परियोजनाप्ों  के  पूरा  होने  में  कियना  समय  लगेगा  प्रौर
 उन  दो  होटलों  झोर  चार  रोस्तरांप्ों  के  निर्माता  पर  कित्तनीं  लागत  प्राएगी  ?  भाप  उनकी  कब  तंक
 पूरा  करने  जा  रहे  हैं  ?

 श्रीमतो  मोह॒लिना  किदवई  :  मैंने  प्रपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  ये  बहुत  हो  प्रावद्यक
 परियोजनाएਂ  मैं  यह  नहीं  कह  सकती  कि  उनका  काम  कब  तक  पूरा  हो  णाएगा  क्योंकि  हम  उन
 परियोजनाश्रों  की  व्यवहारिता  रिपोर्टो  प्लौर  वितीय  रिपोर्टो  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  परियोजनाएਂ
 चार  मास्को  रेस्तरां  35  दिन  पहले  रिकार्ड  समय  में  शुरू  की  जा  चुको  उन्हें  भारत  पम्ंंटन  विकास
 निगम  द्वारा  शुरू  किया  जाता  हैं  प्लौर  क्या  इन  छः  परियोजनाभों  के  लिए  हम  कुछ  रिपोर्टों  की  प्रतीक्षा
 क्र  रहे  हैं  जिनका  कि  मैंने  भपने  उत्तर  में  उल्लेख  किया  भ्रतः  जैसे  ही  हमें  वे  रिपोर्ट  प्राप्त  हो
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 हम  इन  होटलों  को  शुरू  करने  के  बारे  में  निर्राय  करंगे  ध्लोर  यह  देखेंगे  कि  क्या  ये  वित्तीय

 दृष्टि  से  सक्षम  हैं  प्रथवा  नहीं  |  यह  सब  उन  रिपोर्टों  पर  निर्मर  करता  है  जिनको  हम  प्रतीक्षा
 कर  रहे  हैं  ।

 शो  रघुमा  रेड्डी  :  उन्होंने  केवल  इन  कुछ  ही  देशों  को  चुना  भ्रन्य  देशों
 के  बारे  में  क्या  हुमा  ?  मैं  यह  जानना  चाहता  हु  कि  क्‍या  भारत  सरक्षार  का  विचार
 प्रिटेन  भौर  प्रन्य  देशों  में  हस  प्रकार  के  होटलों  भ्लोर  रेस्रांध्रों  को  खोलने  का  है  **'

 क्या  स्वीडन  ध्लौर  इटली  में  भी  खोलने  का  विचार  क्या  उनके  पास  इसके  लिए  कोई  योजनाएं  हैं
 पौर  क्‍या  इन  होटलों  के  निर्माण  के लिए  कोई  धनराशि  निर्धारित  को  गई  है  ?  यदि  ऐसा  है  तो
 इन  रेस्तराधों  को  कंसे  जलाया  भारत  सरकार  की  भोर  से  इनको  कौन  चलाएगा  प्रथवा

 उन्हें  दोनों  देशों  की  सरकारें  चलायेंगी  भोर  भ्रारक्षण  के  लिए  क्‍या  सुविधाएं  द्वोंगी  ?  यदि  हम
 मास्को  जाना  चाहते  तो  कया  हमें  भारक्षण  यहां  पर  क्‍प्नथवा  वहां  पर  कराना  होगा  ?

 )

 श्रीमतो  मोहसिना  किदवई  :  जंसा  कि  मैंने  कहा  बिभिन्‍न  देशों  में  यह  संयुक्ष  उच्चयम
 भ्रतः  जब  हमारे  पास  इसकी  पेशकश  प्राती  कि  वे  प्रपने  देश  में  संयुक्त  उद्यम  होटल  प्रथवा

 रेस्तरां  स्थापित  करने  के  इच्छुक  उसी  भ्राधार  पर  यह  समझा  जाता  है  कि  उनका  प्रबन्ध  भारत
 पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  किया  जाएगा  भौर  उनका  हिस्सा  50  :  40  भ्रथवा  प्रन्य  किसी  प्रनुपात
 में  होता  है  जिस  पर  उनसे  सहमति  होती  प्रतः  जिन  परियोजनाों  के  बारे  में  झापने  कहा  है
 वे  सरकार  के  विचाराधोन  हैं  ।  प्रन्य  देशों  क ेलिए  मैं  इस  समय  यह  नहीं  कह  सकती  कि  हम  प्रन्य
 देशों  में  उनका  प्रबन्ध  किस  प्रकार  करेंगे  ।

 गौरी  हांकर  राजहंस  :  मारतीय  मूल  के  लोग  विशेषकर  ध्रमरीका  भौर
 कनाडा  सें  कुछ  होटलों  के  सफलतापूर्वक  चला  रहे  उनके  प्रनुभव  को  देखते  क्या  सरकार
 भारत  पयेटन  विकास  निश्रम  से  अमरीका  झोर  कनाड़ा  में  कुछ  होटलों  की  स्थापना  करने  के  लिए
 कहेगी  ?

 श्रोमतो  मोहसिना  किदवई  :  प्रध्यक्ष  मैंने  पहले  ही  कहा  हम।रे  जाइम्ट  कलेबोरेशन
 में  जो  भाफस  पाती  जिनको  समझा  जाता  कि  प्लागे  जा  कर  अच्छी  हो  सकती  उन्नति  के
 लिए  हो  सकती  उनको  हम  करते  लेकिन  हर  कंट्री  में  जार  हम  होटेल्स  नहीं  खोल  सकते
 हैं  ।  उन्हीं  कंड्रीज  मे ंखोल  सकते  जहां  उसकी  वायबेलिटी  सही  घल  सकता  मास्को  में  ढाई

 सौ  स्यूट्स  का  रेस्टोरेंट  श्लोला  बहुत  ध्रच्छा  चल  रहा  है  |  मैं  जब  टूरिज्म  में  नहीं  तल  उसे  मैं
 देखकर  पाई  बहुत  भ्रष्छा  चल  रहा  है  भौर  जहाँ  ज्याद  इस्पोर्टेण्ट  हम  वहीं  होटल  खोलेंगे

 ताक  रन
 एक्सचेंज  की  प्रनिभ्ग  होगी  भोर  हिन्दुस्तान  का  इमेज  भी  बढ़ाने  का  मौका

 थी  रधुमा  रेडडो  :  उन्होंने  प्रारक्षण  की  प्रक्रिया  के  बारे  में  मेरे  प्रश्ण  का

 ” उत्तर नहीं दिया
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 झीसती  मोहसिना  किदणई  इस  बकत  यह  मेरे  सामने  नहीं  लेकिन  यहां  से

 भी  करवा  सकते  हैं  श्ौर  वहां  से  भो  रिजवेशत  करवा  सकते  हैं  ।
 ॥॒

 की  विग्विशय  सिंह  :  मैं  मारत  पयेटन  निमम  के  लुतपूर्ण  निदेशक  के  माते  एक  प्रश्न

 पूछता  हू  ।

 मैं  दो  बाते  पूछना  चाहता  हूँ  ।  एक  यह  है  कि  दिल्ली  में  भारत  पयंटन  विकास  निगम  के  होटलों
 को  बढ़ाने  के  लिए  कुछ  शक्तियां  दी  गई  इस  पर  तीखी  प्रतिक्रिया  हुई  है  कि  यह  मारत  परयंटल
 विकास  निगम  न  कि  दिल्ली  पर्यटन  विकास  निगम  दिल्‍ली  की  बजाए  दिल्ली  के  बाहर  धौर
 भ्रधिक  पूजी  लगाई  भानो  यह  बात  मैं  भारत  पयंटन  विकास  निगम  के  भूलपूर्व  निदेशक  के
 तीर  पर  मैं  भपने  भ्नुगव  के  भाषार  पर  कह  राहा  क्या  मारत  पयंडन  विकास  निगम  शेष  भारत
 की  इस  भावना  पर  विचार  करेगा  ?

 जब  हम  रेस्तराभों  की  बात  करते  मारत  पर्यटन  विकास  निगम  ने  साईप्रस  में
 तिम्मोसिका  में  प्लोर  पहले  एश्र  रेस्तरां  स्थापित  किया  था  लेकिन  उनको  बन्द  कर  दिया  गया ह

 श्रोसमतो  मोहसिता  किदवई  :  यह  एक  नया  प्रश्न  मैं  इसका  उत्तर  नहीं  दे  सकती  ।

 भारतोय  लाद्य  निगम  द्वारा  पश्चिम  जोन  में  गोदाम  किराये  पर  लेना

 +1014  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  खाल  धोर  नागरिक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मारतोय  क्लाद्य  मिमम  ने  हाल  हो  में  पश्चिम  जोन  में  कुछ  गोदाम  किराये  पद
 खिबे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ध्यौरा  कया  है  प्रौर  किराये  पर  लिये  गये  स्थान  पर  क्षेत्रफल
 कितना  भोर

 हत  गोदामों  को  किराए  पर  लेते  के  क्‍या  कारण  है  ?

 ला  तथा  नागरिक  पृ  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  से  :  एक
 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 खाद्य  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  उन्होंने  हाल  ही  में  पश्चिमी  जोन  में  प्राइवेट
 पार्टियों

 से  दो
 गोदाम  किराए  पय  लिए  गुजरात  में  स्थित  जिला  सुरेन्द्रनगर  में  7029

 मीठरी  टम  की  क्षमता  5  1987  को  किराए  पर  सी  गई  मध्य  प्रदेश  में  स्थिति
 पा९ड़ा  में  23  1987  को  1799  मीटरीटन  क्षमता  किराए  पर  लो  गई  ये  दो  गोदाम
 निगम  के  संबंधित  क्षेत्रीय  कार्यालयों  द्वारा  किराए  पर  लिए  गए  भाटापाड़ा  में  गोदाम  छः  महीमों
 को  प्रवंधि  के  लिए  किराए  पर  लिया  गया  था  ताकि  निगम  स्टाक  का  प्रषण  करने  के  लिए  श्रवेक्षित
 रैक  प्राप्त  करने  में  प्रा  रही  कठिनाइयों  की  वजह  से  क्षाद्यास्नों  के  भ्रधिक  स्टाक  को  रख  सके  ।  जहां
 तक  थानगढ़  में  गोदाम  का  सम्बन्ध  जिन  परिस्थितियों  में  इस  गोदाम  को  किराए  पर  लिया  गया

 निगम  ने  उसकी  जांच  करने  के  भ्रादेश  दे  दिए
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 क्री  सोमनाथ  रथ  :  मारतीय  साध  निगम  ने  जिन  दो  प्राईवेट  गोदामों  को  किराए  पर  लिया

 है  उनका  किराया  किस  भाधार  पर  निर्धारित  किया  गया  है  ध्ौर  क्या  उन  जिनमें  इन
 ग़ोदामों  को  किराए  पर  लिया  गया  उनके  थारे  में  कोई  जांच  कराई  गई  यदि  तो  इत
 गोदामों  का  बाज।र  किराया  मूल्य  क्या  है  भौर  इस  जांच  का  क्‍या  परिणाम  रहा  ?

 क्री  जहां  तक  इन  दो  गोदामों  एक  माटापाड़ा  में  भौर  दूसरा  घानगढ़  का

 संबंध  है  इन्हें  किराए  पर  लिया  गया  था|  जहां  तक  भाटापाड़ा  का  सबंध  चावल  के  मंडारण  के

 बारे  में  कुछ  समस्या  थी  क्योंकि  रेलवे  द्वारा  उपलक्ष्ष  कराए  जाने  वाले  रेक  उन्हें  उपलब्ध  नहीं  हो
 सकते  थे  ।  इसीलिए  मंडा रण  की  समस्या  पंदा  इसीलिए  गोदाम  केवल  महीने  के  लिए  किराए
 पर  लिया  गया

 जहां  तक  थानगढ़  गोदाम  का  सम्बन्ध  हमने  इसको  जांच  करते  को  कहा  था  भोौर  ध्रमी
 हक  यह  पता  चला  है  कि  थानगढ़  में  गोदाम  किराए  पर  लिए  थाने  का  कोई  ओऔबित्य  नहीं
 उच्च  झ्धिकारो  ने  इसको  पुष्टि  को  है  भोर  इसके  लिए  हम  उस  भ्रधिकारो  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करेंगे
 जिसने  बिना  किसी  भोचित्य  के  गोदाम  किराए  पर

 श्ली  सोमनाथ  रथ  :  मेरा  प्रश्न  यह  था  कि  किराए  की  प्रति  मास  दर  क्‍या  थी  जिस  पर  ये
 गोदाम  किराए  पर  लिए  गये  थे  ?

 भी  बंठा  :  भाटापाड़ा  में  किराए  की  प्रति  मास  दरु  70  पंसे  प्रति  वर्ग  फूट
 थानगढ़  में  यह  95  पंसा  हे  ।

 श्री  सोमनाथ  रथ  :  श्रीमन्‌  दूसरी  बात  यह  है  कि  मन्त्री  महोदय  ने  सदन  में  बताया  था  कि
 भारतीय  खाद्य  निगम  भ्रोर  सरकार  गोदाम  बनाने  के  लिए  लोगों  को  विसीय  सहायता  देगी  ध्ौर  फिर
 उन्हें  किराए  पर  लेगी  ।  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ध्लौर  इसमें  कहां  तक  सफलता  मिली

 श्रो  बठा  :  यह  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  नहीं  बल्कि  ने  कहा
 झ्ाप  को  मालूम  है  पहले  एक  योजना  हुभा  करती  थी  जिसे  भ्रब  नाबाड़  कहते

 सहायता  लेकर  गोदाम  बनाये  थे  ।  समझौते  के  प्रनुसार  कुछ  गोदाम  किराए  पर
 लिए  गए  थे  ।  जब  समझौता  पूरा  हो  जाता  है  तब  हमें  वे  गोदाम  श्ालो  करने  पड़ते  प्रभूतपूर्व
 सूखा  भ्रौर  बाढ़  को  वजह  से  माल  प्रधिक  उठाने  से  हमारा  स्टाक  बहुत  कम  हो  गया  है  ।

 प्रद  हमारे  पास  मंडारण  के  लिए  काफी  कम  मात्रा  है  इस  लिए  एक  नीति  के  रुप  में  गोदामों
 को  सामान्यतः  खालो  करने  का  निर्णाय  किया  गया  है

 थ्रो  भ्रयप्पू  रेडडो  :  प्रमी-प्रभी  मन्त्री  महोदय  ने  कहा  कि  5  वर्ष  के  ठेके  के  पूरा  होने  के
 बाद  गोदाम  लाली  किए  जा  रहे  हैं  ।  भान्ध्र  प्रदेश  प्रौर  तमिलनाडु  में  बहुत  से  गोदाम  शाली  कर  दिये
 गये  हैं  जिससे  रोष  व्याप्त  हो  रहा  मैंने  तथा  विपक्ष  के  माननोय  सदस्यों  ने  नागरिक  पूति  मत्री
 महोदय  को  प्रम्पावेदन  दिए  हैं  कि  इन  गोदामों  को  झ्लाली  न  किया  जाए  ।  जबकि  ज्यादा  गोदामों  की
 प्रावश्यकता

 तथा  गोदामों  को  कमी  को  बजह  से  माल  की  बरबादी  को  स्वीकार  किया  गया  है  धौर
 यह  एक  मानी  हुई  बात  फिर  भी  भ्राप  गोदामों  को  खाली  कर  रहे  हैं  जिससे  राष्ट्र  को  हामि  हो
 रही  है  एवं  देश  में  निर्मित  क्षेत्र

 का  उपयोग  नहीं  हो  रहा  जिन  गोदामों  को  ध्ावश्यक  समझा  गया
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 था  पध्ौर  किराए  पर  लिया  गया  था  कया  वे  प्रव  प्रावश्यक  नहों  रहे  ?  किस  प्राधार  १र  मारतीय  साथ

 निगम  इस  निष्कर्ष  पर  पहुँचा

 झरो  बेठा  :  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  हमारे  स्टाट  में  कमी  झाई  है  भौर  कई

 स्थानों  पर  स्‍्टाक  की  मात्रा  बहुत  कम  रह  गई  है  इसलिए  उसे  खाली  करना  गोदामों  को

 किराए  पर  लेना  भौर  किराए  का  भुगतान  करना  जबकि  स्टाक  है  ही  ऐसी  प्रवस्था  में  सरकार

 को  नकसान  होगा  ।  इसी  लिए  खाली  किए  गए  हैं  ।

 भ्रो  ध्रयप्पू  रेडडो  :  इससे  यह  पता  चलता  है  कि  भारतीय  श्ाद्य  निगम  को  व्यवस्था  ठीक

 नहीं  है  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  वे  इसका  कैसे  पूर्वानुमान  लगा  सकते  थे  ।

 ]

 भी  बंठा  :  भप्रध्यक्ष  यह  पहले  उतना  प्राफ  टेक  नहीं  होता  था  |  लेकिन  प्र
 की  बार  जो  प्रभूतपूर्व  सूक्षा  पड़ा  है  शोर  बाढ़  भाई  उससे  इतनी  ज्यादा  लिफ्टिंग  हुई  कि  भ्
 हटाक  बहुत  कम  हो  गया  ।  इस  कारण  उनको  डोहायरिए  करना

 | भरी  चिम्तामणि  जेता  :  मैं  मन्त्रो  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हैँ  कि  इस  बात  को  ध्या  में
 शख्षते  हुए  कि  गोदार्मों  की  कमी  ध्लोर  भारतोय  खाद्य  निगम  एवं  सरकार  के  पास  गोदाम  उपलब्ध  न॑

 होने  से  सरकार  प्राईवेट  गोदाम  मालिकों  को  किराये  के  रूप  में  प्रचुर  घन  दे  रही  है  तथा  बहुत  से  क्षेत्रों
 में  खाद्य  पदार्थों  की  बरबादों  हो  रही  सरकार  ने  क्‍या  कार्यक्रम  बनाया  है  जिससे  सातवीं  योजना
 में  शाद्य  पदार्थों  के  मण्ढारण  की  व्यवस्था  की  जा  सके  प्रौर  सरकार  को  गोदामों  को  किराए  पर  लेने
 को  प्रावहयकता  हो  न  पड़े  ?  गोदामों  के  निर्माण  के  लिए  सरकार  के  पास  क्‍या  कायंत्रम  कितने
 गोदाम  निर्माणाधीन  हैं  भौर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  भोर  कितने  गोदाम  बनाएं
 जायेंगे  ।

 भ्रो  बंठा  :  प्रष्यक्ष  एक  तो  हम  लोगों  का  यह्‌  प्रोग्राम  है  कि  जहां  पर
 को  गोदाम  बनाने  की  प्रावश्यकता  होती  है  वहां  वह  के  जरिए  ही  बनाए

 जाते  इसके  प्लावा  घोर  भी  उसे  बनाते  हैं  ।  जहां  इनमें  से
 कोई  नहीं  है  वहां  हम  लोग  हायर  भी  करते  मगर  जहां  गोदाम  को  स्थाई  रुप  से  जरुरत  नहीं  है
 बहां  पर  सिफ  इसलिए  गोयाम  ले  लें  कि  कमी  थोड़ी  जरुरत  पड़  सकती  ऐसे  में  गोदाम  निर्माण
 करना  तो  बेकार  ही  हम  तात्कालिक  प्रावश्यकता  के  लिए  उस  समय  उसे  हायर  कर  लेते  हैं  ।

 श्रामौण  विकास  कार्यक्रमों  को  पुनः  तेयार  करना

 *1015.  श्री  बशीर  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ग्रामीण  विकास  प्रर्थात  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार
 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  तथा  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टो  को  फिर  से
 तैयार  करने  पर  विचार  कर  रही  भोर
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोश  विकास  बिसाग  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  भोरं

 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  की  समीक्षा  ध्लोर  पुनर्गठन  का  कार्य  मिरन्तर  चलने  वाली  प्रक्रिया

 है  भोर  क्षेत्रों  में  प्राप्त  अनुभव  के  भाधार  पर  कार्यक्रमों  की  विषय  वस्तु  प्रथवा  उनके  कार्यान्वयन

 पहुलुओं  में  सुधार  लाने  कै  लिए  समय-समय  पर  प्रयास  किए  जाते  हैं  ।

 श्री  बशोर  :  ठोक  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  कार्यक्रमों  की  क्रियान्वित  पर  निगाह
 रखने  के  लिए  सरकार  क्या  प्रभावी  कदम  उठा  रही  है  ?

 श्री  जनादंन  पुआरी  :  हर  महोने  राज्य  सरकार  से  केन्द्र  को  रिपोर्ट  प्राप्त  होती  है  प्रौर  हम
 उस  पर  निगाह  रख  रहे  हैं  भोर  यदि  उसमें  कोई  लामियां  होती  हैं  तो  हम  उन्हें  राज्य  सरकारों  के

 ध्यान  में  लाते  हैं  ताकि  उनका  प्रभावी  क्रियान्वयन  हो  भ्ोर  हमने  राज्य  सरकारों  को  स्पथ्ट  रुप  से

 कह  दिया  है  कि  यदि  किसी  तरह  की  खामियां  हैं  भौर  यवि  वे  प्रभावी  रुप  में  कार्म  नहीं  करते  तो

 केन्द्र  सरकार  से  उनको  दिए  जाने  बासे  संसाधनों  पर  प्रतिकूल  प्रमाव  पड़ गा  ।

 क्रो  बद्दोर  :  कल  मैंने  एक  रिपोर्ट  में  पढ़ा  कि  प्रामतौर  पर  कुछ  राज्य  और

 विश्लेष  रुप  से  केरल  राज्य  इस  धन  को  किसी  श्रन्य  काय॑  में  लगा  रहे  हैं  क्योंकि  राध्य  मैं  घन

 सम्बन्धी  संकट  व्याप्त  है  |  मैं  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  को  प्रतिक्षिया  जानना  दूसरे  यदि
 कोई  भो  राज्य  सरकार  इस  धन  को  प्रन्य  कामों  पर  क्षचं  करतो  है  तो  इस  अ्रवस्था  में  भारत  सरकार
 क्या  कदम  उठायेगी  ?

 ओर  ज॑नादेंन  पुजारो  :  संसाधन  किसी  विशेष  उद्देश्य  धौर  विशेष  कार्यक्रम  के  लिए  दिए  जाते
 यदि  राज्य  सरकारें  उसे  किसी  भ्रौर  काम  में  खचं  करती  है  या  इसका  उपयोग  किसी  पश्ीर  उहे  श्य

 के  लिए  करती  हैं  तो  इन  कार्यक्रमों  क ेलिए  उपलब्ध  घन  को  रोक  दिया  जायेगा  तथा  धन  को  दूसरै
 कामों  में  लगाने  के  लिए  घंसाधन  नहीं  दिए

 श्री  बशोर  :  मैं  विशेष  रुप  से  यह  जानना  चाहूँगा  कि  क्‍या  केरल  सरकार  ने  धन  दूसरे
 कार्य  में  लगाया  है  भौर  क्या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  लाई  गई  यदि  तो  प्रतिक्रिया  क्‍या

 थी  जनादेन  पुजारी  :  कुछ  राज्यों  से  हमें  शिकायतें  प्राप्त  हो  रही  हैं  कि  राज्य  दूसरे  मदों  वर
 धन  छर्च  कर  रहे  हैं  मोर  हम  मो  इस  की  जांच  कर  रहे  यदि  यह  सच  पाया  गया  तो  यह  तो
 मिद्चित  ही  है  कि  धन  दूसरे  कामों  में  उपयोग  किए  जाने  के  लिए  उपलब्ध  महीं  कशाथा  जायेगा  ।

 को  भजन  लाल  :  मैं  थोड़ी  सी  स्थिति  क्‍्लियर  करता  केरल  को  जो  पेसा  दिया  गया
 भ्रोर  जो  उन्होंने  खर्च  किया  है  वह  खर्च  का  जो  परसेण्टेज  है  वह  दूसरे  प्रदेशों  के  मुकाबले  में  कम  है
 ती  इसमें  हो  सकता  है  कि  उन्होंने  पंसे  को  बचाया  हो  ।  बाकी  प्रदेशों  में  100  परसेण्टेज  से  भी  ज्यादा
 क्षत्र  किया  है  धोर  इन्होंने  68.78  परसेण्टेज  छर्च  किया  जो  राशि  हमने  उनको  इसको  हम
 दिखवाए  गे  भौर  कोशिश  करेंगे  कि  किसी  दूसरे  पद  में  या  किसी  दूसरे  काम  के  लिए  ख  न  करें  ।

 चन्द्रशेखतर  त्रिपाठी  :  ग्राम  विकास  के  लिए  जो  योजनायें  सरकार  द्वारा  चलाई  जा  रहीं
 हैं  इन  योजनाप्रों  के  कार्याम्वयन  के  लिए  गवनंमंण्ट  का  यह  उद्दे  श्य  रहा है  कि  उसमें  एक  तो  एम्पलायमैंठ

 20



 19  वैज्ञाल  1910  लिखित  इसेर

 जनरेशन  हो  दूसरे  जो  कार्य  कराये  जायें  उनमें  ड्यूरेबिलिटी  उसकी  यूजफूलमंस  हो  भगर  जिस

 एजेंसी  को  काम  दिया  जाता  है  उसी  से  मोनेटरिंग  कराया  जाता  के
 प्र्तगंत  बनाये  जाते  हैं  तो  चोथे  महीने  ढह  जाते  हैं  ।  बांध  के  जो  का  कराये  जाते  हैं  वह  प्रगर  &
 मीटर  बनता  है  तो  ।8  मीटर  का  पेमेण्ट  हो  जाता  मजदूरों  को  गेहूं  भेजते  बाजार  में  बेच
 दिया  जाता  इसे  सम्माननीय  सदन  के  सारे  सदस्य  जानते  क्या  इस  पर  नियंत्रण  पाने  के  लिए
 मंत्री  जी  कुछ  कर  सकेंगे  ।

 ]
 श्री  जर्नादन  पुशारो  :  यह  सच  है  कि  प्रामीरा  विकास  कार्यक्रम  के  दो  सर्द  श्थ  एक  तो

 है  परिसम्पत्ति  बनाना  एवं  दूसरा  रोजगार  पंदा  करना  ।  यदि  कोई  बिशप  उदाहरण  सरकार  ढि
 ध्यान  में  लाया  जाता  है  तो  निद्िचित  रूप  से  हम  उसको  जांच  हम  उस  पर  यहां  से  निगाह
 रखेंगे  ।  भौर  यह  देखने  के  लिए  मैं  व्यवितगत  रुपसे  दिलचस्पी  लू  गा  कि  इन  कायंक्रमों  को  प्रभावी
 हूप  से  क्रियान्वित  किया

 श्री  प्रनिल  बसु  :  न्यूनतम  प्रावश्यकता  कायंत्रम  ग्रामीण  क्षेत्र  में  भ्रत्यम्त  महत्वपूरों
 कार्यक्रमों  में  से  एक  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हू  कि  क्‍या  यह  संश्र  है  कि  सातवों
 पंचवर्षीय  योजना  में  राज्य  सरकारों  को  न्यूनतम  प्रावदयकता  कायंक्रम  के  ध्न्तगंत  दिये  गये  घन  को
 इस  कार्यक्रम  को  क्लियान्वित  करते  के  लिये  उपलब्ध  कराया  जा  रहा  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि
 प्रभो  तक  33  प्रतिशत  घन  ही  प्रावंटित  फिया  गया  है  ?  यदि  तो  इसके  पीछे  क्या  कारण  है  !
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  न्यूनतम  भावश्यकता  कार्यक्रम  के  लक्ष्य  को  सरकार  किस  प्रकार

 पूरा  करेगी  ?

 भ्रो  जर्नादन  पुजारी  :  जहां  तक  केन्द्र  सरकार  का  संबंध  है  केन्द्रीय  धनराशि  उपलब्ध  कराई
 जाती  लेकित  खेद  को  थात  है  कि  कुछ  राज्य  सरकारों  में  मैं  उनका  नाम  महीं  सेना  चाहता  जब
 कभी  भी  हमने  समस्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  घारन्ठो  काग्रंलस  तथा

 प्रामीष्  जल  श्लापूर्ति  योजनाभों  के  श्रन्तगंत  घन  मुहैया  कराया  है  राज्य  सरकारों  ते  इसका  उपयोग

 नहीं  किया  है  भोर  राज्य  सरकारों,विशेषतौर  पर  विपक्ष  को  सरकार  वाले  राज्यों  में  मैंने  उनका  ध्यान

 इस  बात  को  भोर  भाकषित  करवाया  मैं  उनका  नाम  नहीं  बताना  चाहता'**  जहां
 तक  केरद्र  सरकार  का  संबंध  है  केन्द्र  सरकार  ने  घन  '  मुहैया  कराया  है  चाहे  वह  न्यूनतम  भावश्यकता
 कार्यक्रम  पर  प्रामीणा  भूमिहोन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  भ्रथवा  समन्वित  ग्रामीण  रोजगाण  कार्यक्रम
 के  तहत  हो  ।

 फ्रदशों  क ेलिखिस  उत्तर

 स्यवसाय  संध  प्रधिनिमम  में  संशोधन

 *1000.  भरी  राम  प्यारे  पतिका  :  क्‍या  भ्रम  मंत्री  यह  बताते  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्‍या  प्रोब्योगिक  संबंधों  में  खुणारु  करते  द्रेतु  ्फवसाय  संब  1926  में  संशोधन
 करने  के  प्रस्ताव  प्रोर

 यदि  तो  तत्संबंधो  मुख्य  विशेषताएं  कया  हैं  १
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 अम॒  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जपदोश  टाईटलर  :  हां  ।

 प्रस्तावित  संशोषनों  प्रस्थ  धातों  के  साथ-साथ  ट्रेंड  यूनियम  के  पंजीकरण  के  लिए

 न्यूनतम  सदस्यता  को  बढ़ाना  गेर  कमंकारों  में  से  पदाधिकारियों  की  संख्या  पर  झौर  प्रतिबंध  लगाना

 ट्रेंड  युनियन  के  सदस्यों  द्वारा  प्रन्शधदान  की  ध्दायगो  में  वृद्धि  मंत्रियों  को  ट्रेंड  यूनियन  का  पदाधिकारी
 बनने  पर  रोक  लगाना  प्ादि  हैं  ।

 भारतोय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  द्वारा  स्‍लेग  पर  झाधारित  सोमेंह  संयंत्र  लगाया  लाना

 + 1002.  श्रीमतो  जयस्तो  पटनायक  :  क्या  इस्पात  शोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करंगे

 क्‍या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  ने  देश  में  स्‍लेग  पर  भ्राधारित  कुछ  सी  मैंट

 संयंत्र  लगाने  के लिए  कदम  उठाए

 यदि  हां  तो  तत्संबंधो  ब्योरा  क्या  भौर

 इन  संयंत्रों  को  किन  किन  राज्यों  में  स्थापित  करने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  झोर  खान  मंत्री  :  से  बिहार  में  सलेंग  पर
 झाधारित  सीमेंट  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए  जो  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  स ेउपलब्ध  हलंग  पर  प्राघारित

 1987  में  स्टील  भ्रथारिटी  ध्ाफ  इण्डिया  द्वारा  बिहार  राज्य  प्लौद्योगिक  विकास
 निगम  झोर  मंसस  प्लोरियण्ट  पेपर  इम्हस्ट्री  क ेसाथ  एक  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए  गए

 भारम्म  में  इस  संयंत्र  को  सलंग  सीमेंट  की  स्थापित  वाधिक  क्षमता  10  लाख  टन  होगो  ।

 उड़ोसा  मैं  सीमेंट  संयंत्र  लगाने  की  सम्भावना  का  पता  लगाया  जा  रहा  इस  संयंत्र  को

 स्थापना  पूर्वी  क्षेत्र  में  मांग  सप्लाई  के  बीच  सम्भावित  प्रन्तराल  राउरकेला  में  सलेग  की  फालतू
 लब्धता  भौर  इस  प्रकार  को  परियोजना  के  लिए  योजना  में  धन-राक्षि  की  स्थिति  पर  निर्मर  करेगी  ।

 मारत  पर्यटन  विकास  निगम  को  इसके  प्रयत्थ  के  झ्रणथीन  चलाये  जा  रहे  पयंटक  बाहनों
 के  कारण  घाटा

 #1003.  क्री  विमलकास्ति  घोष

 भरी  भव्व  शवर  तांतो  :  नि
 बया  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  क्रुपा  करेंगे  कि  ;

 मारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  प्रबंध  के  ध्रथीम  चलाये  जा  रहे  परयंटक  वाहनों  के

 कारण  वर्ष  1987-88  के  दोरान  निगम  को  कितना  धाटा  हुप्ला  भौर  उसके  कारण  कया  भोर

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 शहरी  बिकास  मंत्री  तथा  पर्यटन  मंत्री  सोहसिना  :  भारत  पयंटन
 बिकास  निगम  के  प्र्ोक  ट्रं  वह्स  एण्ड  टूप्नसे  प्रभाग  को  1987-88  के  दौराम  22.80  लाख  रुपये  का
 प्रनुमानित  घाटा  हुआ  ।  वाधिक  खातों  को  प्रमी  अन्तिम  कृप  दिया  जाता
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 घाटे  के  प्रमुख  कारण

 (1)  छोटे  उद्धमियों/ऐसे  स्वतंत्र  व्यवसायी  ट्रांसपोर्ट्स  जिनका  ऊपरी  व्यय  थोड़ा  प्रथवा

 धन्य  होता  के  साथ  कडी  धोर

 (11)  विभिन्‍न  स्थानों  पर  राज्य  सरकारों/निगमों  तथा  प्राइवेट  ट्रांसपोर्ट  द्वारा  संचालित

 पर्याप्त  परिवहन  सुविधाभों  की  उपलब्धता  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ने  श्रृशोक  ट्रै  वल्स  एण्ड  टूभ्से  प्रमाग  के  कार्य  निष्पादन

 में  सुधार  लाने  के  लिए  निम्नलिलित  कदम  उठाए

 (1)  परिवहन  एककों  के  विभिन्‍न  प्रकार  के  वाहनों  वाले  बेड़  को  युवितयुक्त

 (7)  परिवहन  एककों  में  बेड़े  प्लौर  कमंचारियों  के  बोच  प्नुपात  को  युव्तियुक्त

 (7)  यात्रा  भ्रभिकरण  कारोबार  को  झधिक  लाभकारों  बनाने  पर  भ्रधिकाधिक  बल
 भ्रौर

 (1V)  इन  एककों  के  कार्य  निष्पादन  पर  सूक्ष्म  निगरानो  रखना  ।

 विदेशों  चार्टड  मत्स्य  नौकाझों  द्वारा  मछली  पकड़ने  सम्बन्धी  समिति

 + 1005.  चौधरी  राम  प्रकाश  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  यह  प्रध्ययन  करने  के  लिए  कोई  समिति  नियुक्त  को  गई  थो  कि  विदेशी  घार्टर्ड
 मत्स्य  नौकाप्नों  को  प्रपना  काय  समुद्र  तट  से  कितनी  दूरी  पर  करना

 (a)  यदि  तो  क्या  समिति  ने  प्रपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  भौर

 यदि  तो  कब  भौर  रिपोर्ट  की  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  ?

 कृषि  मंत्रो  भजन  :  से  मारत  के  एक  मात्र  प्राथिक  क्षेत्र  में  चार्टर
 किए  गए  विदेशी  मत्स्य  जलयानों  के  प्रचालन  के  संदर्म  में  मात्स्यकी  संत्ताथनों  से  सम्बन्धित  प्लांकड़ों
 का  प्रष्ययन  करने  के  लिए  वेज्ञानिकों  का  एक  विशेष  दल  गठित  किया  गया  था|  इस  दल  न  प्नपनी
 रिपोर्ट  23-1-88  को  प्रस्तुत  कर  दी  इस  रिपोर्ट  की  मुख्य  विशेषताएं  दर्शान  व!ला  विवरण
 सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 विदेश  से  चार्टर  किये  जाने  वाले  मत्स्य  जलयानों  के  लिए  लाइसेंस  देने  के  संदमम  में  भारणय  के
 एकमात्र  भ्ार्िक  क्षेत्र  में  मात्य्यकी  संसाधनों  की  क्षमता  के  संबंध  में  23-1-1988  को  प्रस्तुत  की  गई
 रिपोर्ट  की  मुख्य  विशेषताएं  नीचे  दी  गई  हैं  :-.

 (1)  भारत  के  एकमात्र  भ्रायिक  क्षत्र  में  हूरी  के  हिसाब  से  मत्स्य  क्षमता  का  वितरण
 2.  50  भील से  परे  के  क्षेत्रों  से  डेमरसल  मछली  संसाधनों  को  अनुमानित  क्षमता  लगभग

 02  लाख  मीटरी  टन  जिसमें  से  90  प्रतिशत  उत्तर  पश्चिमी  तट  से  उपलब्ध  मछली  के
 मंडार  की  सघनता  90  नाविक  मील  तक  उत्तर  पश्चिमी  तट  के  साथ  गहराई  में  बढ़ता  जबकि
 दक्षिण  पश्चिमी  तट  के  साथ  प्रधिकतम  सघनता  50  ग्रोर  60  नाविक  मील  के  बीच  रिकाई्ड  की  जाती

 हैं  पूर्वी  तट  के  निचले  हिस्से  के  साथ  भ्रधिकतम  बहुतायत  20  भ्रौर  30  नाविक  मील  के  बी्ष  पाई
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 जाती  कपर  के  पूर्वी  तट  में  किनारे  से  दूरी  बढ़ने  के  साथ  मछनो  को  बहुतायत  घट

 थातो  है  ।

 3,  ट्यूना  भोर  ट्यूमा  जसी  मछलियों  का  वितरण  तट  से  50-100  मील  से  परे

 श्रधिंक  सबमन  है|

 (2)  तट  से  0  से  200  किलो  मोटर  तक  10  किलो  भोहटरों  के  श्रन्तर  पर  गहराई  ध्लोर  दूरी
 के  हिसाय  से  सात्स्य  की  क्षमता  का  वितरण

 4.  कुछ  पाकिटों  के  जहां  प्रधिक  सघनता  100-150  मोटर  धभौर  150-200  मीटर

 गहरे  क्षेत्रीं  में उपलध्ध  पश्चिमी  तट  के  साथ  40-80  मीटर  गहराई  में  डेम  रसल  मछलो  की  सघनता

 सामानन्‍्यतया  अधिक  पाई  जाती  कुछेक  मामलों  को  पूर्वो  तट  के  साथ

 100  मीटर  तक  को  गहराई  में  वृद्धि  के  साथ  संसाधनों  की  बहुतायत  में  क्रमिक  रूप  से  वृद्धि  होती  है
 धौर  उसके  बाद  क्रमिक  रूप  से  कमो  होती  50  भोर  300  मीटर  की  गहराई  के  बीच  डेमरसल

 मछली  संसाधनों  की  प्रनुमानित  क्षमता  लगभग  5.3  लाख  मीटरी  टन  जिशमें  से  4.50  लाख

 मीटरो  टन  की  संमावना  पष्चचमी  तट  से  है  भौर  0.90  लाख  मोटरो  टम  की  संभावत्ता  पूर्वी  तट

 से

 (3)  50  से  100  मोल  से  परे  मत्स्य  को  झ्ाथिक  व्यवहायंता

 5.  चार्टर  किसे  गए  बिदेशी  मत्स्य  जलयानों  ट्रालिंग  धौर  दूयूना  लोंग  लाइनिंग  )  के

 बिभिनन  क्षेत्रों  में  प्रचालन  की  भ्राथिक  व्यवहायंता  नीचे  दी  गई  है  :---

 2  जलयानों  के  लिए  निवल  लाभ

 रुपए

 100-300  मीटर  गहराई  के  बीच  सटे  टद्रालिंग  23.05
 पद्दिचमी  तट  )

 100-300  मीटर  गहराई  के  बीच  स्टनं  ट्रालिंग  20.40

 100-300  मीटर  गहराई  के  बीच  स्टरन  ट्रालिंग  13.50

 पहिचमी  तट  से  ट्यूना  लौंग  लाइनिंग
 ,

 37.00

 (4)  चार्टर  किए  गए  जलयानों  के  प्रचालन  के  क्षेत्र  को  सोमित  करने  को  शिफारिशक्ष

 6.  इस  रिपोर्ट  में  सारे  भारतीय  तट  के  साथ  चार्टर  किये  गए  विदेक्षी  मत्स्यन  जलयानों  के
 100  मीटर  गहराई  तक  प्रचालन  के  क्षेत्र  को  सीमिति  करने  की  सिफारिश  की  गई  प्चिमी  तट
 के  श्राथ  100  मीटर  की  गहरा  कन्‍्टूर  किनारे  से  25-50  नाविक  मील  दूरी  के  माध्यम  से  निकलने  की
 झंभावना  जबकि  पूर्वी  तट  के  साथ  यह  तट  से  लगभग  20  नाविक  मील  भ्रथवा  हससे  कम  दूरी  के
 माध्यम  से  निकलेगा  |  इस  रिपोर्ट  में  50  मोल  से  परे  ट्रालरों  का  प्रवालन  व्यवहू।यं  नहीं  माना  गया

 क्योंकि  द्राल  फिशिम  क्षेत्र  केवल  सोमित  ही
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 दिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  स्टाम्प  शुल्क  सिया  जाना

 *1006.  शो  सुमाव  यादव  :

 क्षी  भीहरि  राव  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  23  1975  के  सरकारी  प्रादेश  के  भनुसार  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण
 द्वारा  प्रावंटित  वर्ग  ध्लौर  जनता  पलेंटों  पर  स्टाम्प  शुल्क  देय

 यदि  तो  निम्न  प्राय  वर्ग  श्रौोर  जनता  फ्लेटों  पर  यह  शुल्क  लिए  जाने  के  क्‍या
 कारण

 भप्रादेश  जारी  किये  जाने  के  बाद  से  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  निम्न  प्राय  वर्ग
 ध्रौर  जनता  फ्लंटों  के  प्रावंटितियों  से  कितनी  स्टाम्प  शुल्क  लिया  गया  है  ध्ौर  शुल्क  दर  के
 बारे  में  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  इस  प्रकार  से  लिये  गए  शुल्क  का  वापस  करने  का  विचार  भ्ौर

 (2)  क्या  स्टाम्प  शुल्क  लेने  के  लिए  जिम्मेदार  भ्रधिकारियों  के  विरुद्ध  कोई  का्यंवाहौ  करने
 का  विचार  भोर  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रो  तथा  पयंटन  मंत्री  मोहसिना  किदवई  )  :  जी

 निम्न  प्राय  वर्ग  तथा  जनता  फ्लेटों  पर  कोई  स्टाम्प  शुल्क  वसूल  नहीं  किया  जा  रहा

 से  (3)  माग  तथा  के  उत्तर  को  देखते  हुए  इनका  प्रएन  ही  नहीं  उठता  ।

 गहरे  समुद्र  में  मचलो  पकड़ने  झोर  समुद्र  में  मछलो  पकड़ने  सम्बन्धो  समितियां

 *+1010.  क्री  मुरलोधर  माने  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  प्लोस  समुद्र  में मछली  पकड़ने  से  संबंधित  विभिन्‍न  मामलों
 पर  इस  समय  कार्यरत  समितियों  के  नाम  क्‍या

 (a)  किन-किन  समितियों  में  जनता  के  प्रतिनिधियों  को  नामजद  किया  गया  है  भौर  ऐसे
 व्यक्तियों  का  ब्योरा  क्‍या

 कया  महाराष्ट्र  के  लोगों  को  भी  इसमें  नामजद  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कृषि  संत्रो  सजन  :
 र

 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  तथा  समुद्री  मछलो
 पकड़ने  को  प्रमावित  करने  वाले  मामलों  से  संबंधित  इस  समय  कारयेरत  समितियों  के  नाम  इस
 प्रकार  हैं  :--  पा

 (1)  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ ने
 के  उद्योग

 के  विकास  के  लिए  शक्ित  प्राप्त  समिति  ।

 (2)  मत्स्यन  ट्रालरों  से  संबंधित  शक्ति  प्राप्त  समिति  ।

 (3)  भारतोय  नौवहन  ऋण  भप्रोर  निवेश  कम्पनो  संबंधी  शक्षित  प्राप्त
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 का जज-+

 (4)  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाली  विदेशी  नौकाप्मों  को  किराये  पर  लेने  के  भावेदनों
 पर  विध्वार  करने  के  लिए  जांच  पड़ताल  समिति  ।

 (5)  मत्स्य  नोौकाओ्रों  की  प्रधिप्राप्ति  के लिए  लाइसेंस  देने  से  संककध्ति  समिति  ।

 (6)  मत्स्य  स्रोतों  के  प्रबन्धਂ  संर्धंधी  उच्च  शाँक्त  ्राष्तः  सप्रित्ति  ।

 (7)  समेकित  मात्स्यकी  भारतीय  मात्स्यकी  सर्वेक्षण  झौर"केन्द्रीयः  मात्स्यकी
 नाटिकल  भोर  इन्जोनियरी  प्रशिक्षण  संस्थान  के  '  कार्मों को  समस्वित  करने  के  लिए
 शबन्धरसमिति  ।

 जिन  समितियों  पर  जनता  में  से  व्यक्ति  नामित  किये  गए  हैं  वे  इस  प्रकार  हैं  :--

 सर्क्क्ति का  चर्म  अमित  का  ब्यौरा

 समुद्री  मत्स्य  स्रीतों  के  प्रबन्ध  संबंधी  (1)  सर्वंथी  'चौंहान/सी.

 उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  राष्ट्रीय  मछुभारा
 संघ  के

 मात्स्यकी  उच्तोगों

 के  संघ  के  प्रतिनिधि  के  रूप

 में  किशी'को  भी  नांथिक्त  नहीं
 सकम

 (3)  भ्री  मात्स्यकी

 सलाहकार  ।

 भींगा  सह्बन्धो  वास्तविक  स्थियि  पर  (1)  श्री  प्रसाद

 पकनो की  समिति  भध्यक्ष  मात्स्यकी
 उलयोगों  के  प्रतिकिध  ।

 (2)  सर्वश्री  भ्रमर  दास॑/एस.

 प्रभाष  अधुप्रारा
 संघਂ  के  प्रतिनिधि  ।

 भोर  इन  समितियों  में  मछुप्रारा  संघ  भौर  मात्स्यकी  उद्योगों  के  प्रतिनिधि  लिए
 जाते  इन  समितियों  में  राज्यवार  प्रतिनिधि  लिए  जाने"का  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।

 राष्ट्रीय  केसोकह्स  एण्ड  फंटिलाइजस  लिमिटेटਂ  हारा  लिंचिपिकरणम

 #1012.  भरी  बसवराजू  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  केमीकल्स  एण्ड  फरटिलाइजस  लिसिटेड  ने  अखबारी  कागज  भौश  सिथेटिक
 रस्ड  के  निर्माण  हेतु  बड़े  पेमाने  पर  विविधिकरण  की  योजना  तेंयार  की  भ्रोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  भ्रोर  राष्ट्रीय  केभिकल्स  एण्ड  फंटिलाइजस
 लिमिटेड  द्वाशा'प्रशवारी  कागज  औरਂ  स्व  का  कु्त  सात्रा  में  निर्माण  किया  जागेगा  ?
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 कृर्षद  मंत्र  भअन  :  जी:हां,  राष्ट्रीय  कैमीक#स  एंड  फर्टिलाइजस  लिमिंटेड

 की  कारपोरेट  योजस  में-प्रखझका री  कापत्र  झोर  सिप्रेटक  रक्‍द़  के  तिर्माण  में  विविधता  लिंए  प्रस्ताव

 सम्मिलित  हैं  ।

 हालांकि  ते  अमी  तकनोको-प्राथिक.-व्यवहायंता  रिपोर्ट  तेशर  नहीं  कि
 भी  प्रस्ताव  मे  300  करोड़  रुपये  कं  ध्नुमाविद्ञ  लाबत  से  वर्ष  101  लाख  टन  प्रखबादी  कागज
 के  निर्माण  के  लिए  एक  संयंत्र  स्थापित  करने  भौर  लगभग  400  करोड़  रुपये  की  लागत  सें  प्रतिवर्ष
 60,000  टन  सिथेटिक  बृठाडिन  स्टोरतक  रबड़  सहित  विथेटिक  इलास्टोमर्स  के  निमरणण  के  लिए  दूसरा
 संमंत्र  लगाते  की  परिकश्पना  की  गई

 सोयाबोन  से  तेयार  दूध  का  प्रयोग

 +|0|3,  श्री  कुमारमंगलम  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे

 विश्व-विद्यालम्न  बढ़ोदा  में  ढिये  गए  भ्रध्ययत  प्रनुस्ार  डेरी  का  दृध्न
 झौर  मृ  गफ़लो  का  दूध  मिलाने  से  उसमें  लोहे  को  मात्रा  बढ़कर  सानक  भोज़न  में  लोहे  माज्ना

 बराबर  हो  जाती  है  जबकि  इस  तरह  का  गुण  सोयाब्रोन  से  तंयार  दूध  में  नहीं  भौर

 क्‍या  सरकार  का  देश  में।पोयाबत  से  तंयार  वूच  का  प्रयोग  जारी  रखने  के  बारे  में
 जिसकी  केम्द्रीयਂ  शाद्य  प्रोद्योगिको  मंसूर  क्कालत  की  है  तथाਂ  जिंसका  केसे  खिकरस
 धो  द्वारा  बेसे  जा  रहे  चाय  काली  भादि  उत्पादों  में  उपमोय  किया  जा  रहा  पुनंविक्षर-करते
 का  विभार  है  ?

 कृषि  मंत्रों  भकषक  :  (%)  भ्रष्ययन  के  परिणामों  से  पता  चला  है  कि  प्राहार  में

 सोह  को  उपलब्धता  किस्मों  का-तूध-मिलामे से  बढ़  जाती

 मू  गफली  का  दूध  (8.2  डेरी  का  दूध  (7.6  भौर  सोयाबीन  का

 दूध  (5.2  ।

 सस्कार  फत  देश  में  दूध  के  वर्तमान  उपयोग  की  करने
 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  मंक्षुर  स्थित  केन्द्रीय लाख  प्रौद्योगिकीय  क्रमुसंबरम  ने  देश  में  के  सोयाबीन
 के  दूध  के  उपयोग  की  कमी  मी  वक्‍ान्‍नलत*नहीं'को  सोयाबीन  के  दूध  का  उपयोग  पशुप्ों से  प्राम्क
 उपलब्ध  दूध  के  पूरक  के  रूप  में  किया  जाता  ।

 के  लिए  भ्रमुपयुकतत  हैं  को  खलरोद

 #1016.  भी  पाटिल  :

 भी  रामधन  :

 क्या  खास  झौंर  मामरिकः  पूति  मंत्रीः  यह  को  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  10  भ्रप्न  1988  केਂ  हिंस्वुस्तान  टाइम्स  में  लास  दू
 फ्राम  बेड  ०्होटਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाक्षर  की  प्रोर  ध्राकविक  किया  गया  है  जिसमें

 कहा  गया  है  कि  भारतोय  जक्लाद्य  निगम  ने
 उप्रमनेग  केलिमे  प्रतुफ्युक्तः  मारे  माना गेहूं  की

 खरीद  इस  को  भाटी

 9
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 क्या  यह  सच  है  कि  गेहू  को  उतारते  समय  यह  पाया  गया  कि  इसमें  भारी  मात्रा  में

 कीड़ा  लगा  हुमा  है  तथा  यह  बड़ीःमात्रा  में  पाउडर  बन  गई  थी  प्रौर  इसमें  क्परा  कीड़े  के  भ्रद्  पायें

 गये  थे  भोर  इसके  कारण  रेलवे  स्टेशन  पर  माल  चढ़ाने  उतारने  वाले  श्रमिकों  में  एलर्जी  आदि  के

 लक्षण  पंदा  हो  गये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  प्ौर

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यावाही  की  गुई  करने  का  विचार  है  ?

 साहा  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  :  घोर

 हां  ।

 एक  विवरण  सभा  के  पटल  पर  रक्षा  जाता

 भारतीय  खाद्य  निगम  ने  ननो  से  मंगलोर  प्र  थए  करने  के  संबंध  में  भ्पने  8  कमलारियों

 के  फांसी  से  बंगलोर  प्रंषणा  करने  के  संबंध  में  12  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  तथा  भौरई  से

 म॑गंलौर  प्रेषणा  करने  के  संबंध  में  6  कमंचारियों  के  विरुद्ध  प्रनुशासनिक  कारंवाई  शुरू  कर  दौ

 विवरण

 बिनांक  10.4.1988  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  प्रकाशित  प्रेस  रिपोर्ट  भारत  के  नियंत्रक
 तथा  महा  लेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  में  शामिल  किए  गए  एक  लेखा  परीक्षा  पैरा  पर  भाधारित
 यह  लेला  परीक्षा  पैरा  कर्नाटक  की  रोलर  फलोर  मिलों  को  जारी  करने  के  लिए  उत्तर  प्रवेश  के

 डिपुपों  से  घटिया  किस्म  के  प्रेषित  किए  गए  गेहूं  से  संबंधित  है  जिसका  ब्योरा  नोचे  दिया  जाता  है  :
 जन्तुबाधित था तथा उसमें काफो पाउडर बन चुका था तथा उसमें ae लगा gar ars

 भ्वधि  से  को  मात्रा  टन

 नेती  मंगलौर
 ः

 2.  धोौरई से प्राप्त हुआ  भांसी  मंघलोर
 3.  धोरई  मंगलोर

 स्टाक  का  उतरान  करने  के  बाद  यह  गया  था  कि  मेनी  से  प्राप्त  हुभ्ा  स्टाक  भ्रत्यधिक
 जन्तुबाधित  था  तथा  उसमें  काफो  पाउडर  बन  चुका  था  तथा  उसमें  खपरा  लगा  हुप्ता  जिन
 मजबूरों  ने  इस  स्टाक  को  हैंडल  किया  था  उनकी  प्लांखों  प्रादि  में  एलर्जी  के  लक्षण  पंदा  हो  गए

 भांसी  भ्रौर  धोौरई  से  प्राप्त  हुआ  सस्‍्टाक  भी  प्रत्यघधिक  जम्तुबाधित  मजदूरों  ने  इस  स्‍्टाक
 को  उतारने  से  इन्कार  कर  दिया  मारतीय  खाद्य  निगम  को  इस  स्टाक़  का  संचलन  उसे
 साफ  करने  तथा  उसका  उच्च  श्रेणीकरण  करने  भ्रादि  पर  लगभग  46  लाख  रुपये  का  नुकसान
 उठाना  पढ़ा

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  बिम्राग  के  जूनियर  इम्जिलियरों  के साथ  विवाद

 भीमती  झांसी  लक्ष्मो  ;

 क्री  महेश्यर  राव  :

 क्या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  कया  सरकार  ने  में  केन्द्रीय  लोक  निर्मारा  विभाग  धौर  जुनियर  इजौनियर्रो
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 की  एसोसिएशन  के  बीच  हुई  समझौता  कार्यवाही  के  विवाद  को  श्रौद्योगिक  स्यायाधिकरण  को
 सौंपमे  का  निर्णाय  लिया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  विवाद  भ्रौद्योगिक  न्यायाधिकरणा  को  न  सौंपे  जाने  के
 क्या  कारण  हैं  जबकि  केन्‍्द्रोय  लोक  निर्माण  बिभाग  के  जूनियर  इन्जीनियर  हैं  भ्लौर  वे
 ध्ोौद्योगिक  विवाद  प्रधिनियम  1947  कै  प्र  तगंत  प्राते  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  नही  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सरकार  ने  इस  विवाद  को  प्रौद्योगिक  भ्रधिकनण  को  न्याय-निर्णशंयन  के  लिए  इस
 कारण  न  भेजने  का  निर्णय  किया  कि  एसोसिएशन  द्वारा  उठाई  गई  मांगे  बे  मामले  हैं  जिसके  लिए
 उच्चित  मंच  बोथा  बेतन  ध्रायोग  था  तथा  यह  सूचित  क्रिया  गया  है  कि  एसोसिएशन  ने  उन  मांगों
 को  पहले  ही  चौथे  वेतन  प्रायोग  को  प्रस्तुत  कर  दिया  हैं  निरंय  को  एसोसिएशन  तथा

 प्रबंध  तंत्र  को  14.1.87  को  सूचना  दे  दी  गई  थी  ।

 कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  के  लिए  विशेष  कार्यवाही  योजना

 #1018.  श्री  बलवन्त  सिंह  रामूवालिया  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  वर्ष  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  उदय  से  एक  विशेष  कार्यवाही  योजना

 कार्यान्वित  करने  का  निरंय  लिया  गया

 यदि  तो  इस  वर्ष  कितने  प्रतिरिकत  क्षेत्र  में  सिंचाई  की  व्यवस्था  करने  का

 विद्ाद

 किसानों  को  प्रमाणित  बोजों  प्रौर  उर्वेरकों  को  कितनी  मात्रा  दिए  जाने  का  विचार
 ध्रोर

 बीजों  भ्रोर  उवंरकों  की  सप्लाई  के  ज्रोतों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्री  भजन  :  हां  |  सातवीं  योजना  के  मूल्यांकन  के

 स्वरूप  वर्ष  1988-89  के  दौरान  कृषि  उत्पादन  में  बुद्धि  के लिए  एक  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन
 कार्य क्रम  तेयार  किया  गया  है  ।

 कृषि  उत्पादन  को  बढ़ाने  हेतु  व  सीमान्त  कृषकों  की  सहायताਂ  की  केन्द्र  सरकार
 हारा  प्रायोजित  योजनान्तगंत  लगभग  6  लाख  हेक्टेयर  प्रतिरिक्त  भूमि  लाने  का  प्रस्ताव  रखा  गया

 है  .  भ्रनुसूचित  जाति/भ्रनुसूच्ित  जन  जाति  के  छोटे  व  सोमान्त  किसानों  के  लिए  10  लाश्ष  कुभों  के
 प्रस्तगंत  लगमग  3  लाख  हैक्टेयर  प्रतिरिक्त  भूमि  सिचाई  को  सुविधा  विशेष  खाद्यान्न
 उत्पादन  कार्यक्रम  के  लिए  चुने  गए  राज्यों  में  चुनो  गई  बड़ी  न  मध्यम  परियोजनाप्रों  से  सिंचाई  को
 झौर  पहले  शुरू  की  योजना  के  प्रन्तगंत  लगभग  एक  लाख  हेक्टेयर  भूमि  की  प्रतिरिक्‍त  मात्र  लाने
 का  प्रस्ताव  इसके  भतिरिक्त  चुने  गए  जिलों  में  तालाब  सिंभ्नाई  की  सुविधा  को  भो  बढ़ाया
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 विशेष  उत्पादन  क्रार्यक्रम  के  किसप्रस्ों  चावल  व  प्रसेक  के
 लिए  एक  लाख  क्विटल  प्रमाणित  बीज  की  मात्रा  तथा  मक्‍के  के  लिए  40000  बीज  क्री
 मात्रा  उपलब्ध  कराने  का  प्रस्ताव  मरी  किग्रम  विशेष  कृषि  जलवायु  के  लिए  गेहे  व  च।वल  प्रत्येक
 की  एक  लाख  क्विटल  बीज  की  मात्रा  वफ॒३  स्‍्टाक  के  हुप  में  रखने  के  लिए  प्रस्ताव  किया  गया

 जहां  तक  उर्वरक  का  संबंध  चुने  गए  जिलों  में  20  किलोश्राम्म  प्रति  भ्रतिश्क्‍्ति  पोषक  तत्वों
 का  प्रयोग  करने  का  किया  शया  है  ।  इस  उलेश्य  को  पूण  करने  के  लिए  प्रत्केक  जिले  में
 प्रतिरिकत  100  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  प्लौर  उन  केरडरों  में  उ्ंरक  को  पहले  से  ही  उफ्लल्य  कराके  का
 विचार  किया  गया  है  ।

 राष्ट्रीय  बोज  भारतीय  राज्य  फार्म  तथा  राज्य  बीज  निगमों  जैसी
 एजेंसी  के  माध्यम  से  के  प्रबंध  व  मंडारण  करने  का  प्रस्ताव  उर्वेरकों  के  मामले  में  इनकी
 ध्ापूर्ति  राज्य  स्तरीय  सहकारी  समितियों  झौर  सार्वजनिक  क्षेत्रों  को  सश्याह  ज॑से  कृषि  उच्चोग  निगम

 के  माध्यम  से  की  जाएगी  ।

 दिल्‍ली  सुन्दर  माना

 #1019.  की  पंचालेय  :  क्या  झहरी  बिक्लास  मेंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ;

 (%)  वर्ष  1988-89  के  दौंरान  दिल्‍ली  और  इसके  प्रास-पास  कें  क्षेत्रों  को  सुन्दर  बनाने  के

 लिए  कितनी  घनराहषि  व्यय  करने  का  विचार  भौर

 (&)  सत्संबंधी  ब्यौशा  क्‍या

 धाहसे  बिक्रास  तथा  पर्यटन  स्‍प्रोर  (a)  दिल्ली
 विकास  प्राधिकरण  के  बृहद  योजना  भौर  ध्रन्य  सदुश्ष  स्कीमों  के  प्रन्तगंत  छौन्‍्दयंकरण  स्कोमें  प्रारम्भ
 करने  के  लिए  वर्ष  1988-89  के  प्पने  बजट  ध्नुमानों  में  5.41  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया

 सौन्दयंक रुण  कार्यो  की  53  मुश्य  स्को्मों  की एक  सूची  सभा  पटल  पर  रखे  में  वो  गई  है  ।

 दिल्‍ली  नगर  निगम  का  स्टाक  इत्यादि  के  बेतनों  के  भुगतान  सहित  प्पने  उद्यान  विभाग  के

 लिए  कुल  9.15  करोड़  रुपये  का  बजट  इसमें  2.98 क  रोड़  रुपये  विभि/न्र:श्ीत्रों  पर  व्यय  किये
 जाने  का  प्रस्ताव  जंसा  कि  समा  पटल  पर  प्रस्तुत  में  दिया  गया  केन्द्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  का  भी  एक  उद्यान  यह  सरकारी  कालोनियों  भ्रौर  कार्यालयों

 इत्यादि  में  केवल  भ्रनुरक्षण  कार्य  कर  रहा  इस  प्रकार  के  सोरदयंताकरणा  कोई  प्रावधान

 नहीं  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  को  भी  33.25  लाख  तपये  श्  करने  की  योजना  जंसा  कि

 सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  सलंग्न  मैं  दिया  गया

 सीन्दयंपरकता  कार्यों  के  लिए  कुछ  मुस्य  स्कीजोंਂ  के  श्म्कांत  बंच्नह  प्राक़्यात

 +

 हममम«मम_-_>मनन«क.
 स्‍्कोम  का  नाम  बजट  प्रनुमात

 (1988-89)  )
 लाक्ष  रुपयों

 1  2  3
 1.  क्जिय  मम्सल (  बेमणपूर  )  7.80.

 2  जामा  मस्जिद  क्षेत्र  11.45
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 किकित  उत्तर

 1  2  3

 3.  मस्जिद  बादशाह  3.20

 4.  शाहदरा  जोन  7.60

 5.  वणीरपुर
 460

 6.  पुराना  किला  क्षेत्र  5:50

 7.  निजामुद्दीन  क्षेत्र  3.50

 8.  होजसास  क्षेत्र  2:00

 न्‍  कालिन्दी  कालोनी  190

 10.  लारेंस  रोड  205

 11.  दिलशाद  गान  8.00

 12.  मोरी  छेट  '2.45

 13.  मंडावली  3.40

 हा  गाजी पुर  काम्प्लेक्स  14.80

 5,  राजोरी  गाडइंन  16:70

 16.  क्‍्याज्ञा  15.00

 7  डक्का  2.85

 18.  विजय  नगर  6.12

 19.  काझ्मोपरेटिव  सोसाइटी  छाहदरा  750

 20.  मुलतान  नगर  5.50

 2.  जनकपुरी
 4.10

 22.  मिलमिल  4.70

 23.  नानकਂ  विहार  200

 24.  गोकलपुरी
 2700

 25.  मजनू  का  टीला  6.90

 26.  बसई  दारापुर  4:00

 27.  सिद्धार्थ  एनक्लेव  8.45

 28.  पटपड़  गंज  16.00

 29.  कल्याणपुरी  507

 30.  जिला  केन्द्र  10.50

 31.  त्रिलोकपुरी  10-70
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 1  2  3

 32  मायापुरी  22,30

 33.  मगलापुरी
 5.00

 34  सामुदायिक  कैन्द्र  पीतमपुरा  7.00

 35  जिला  पार्क  कालकाजी  4.00

 436.  मलसुभा  गांव  12.00

 37  वजी  रपुर  4.85

 38  परमेक्वरी  वाला  बाग  8.50

 39  सत्य  निकेतन  4.00

 40  दसघेरा  गांव  3.20

 4  नरायरा  शादीपुर  रिंग  रोड  6.50

 42.  बुड़  लेंडस  पार्क  राजेस्द्र  नगर  40.75

 43  गोंडा  गांव  11.80

 44.  हरी  9.50

 45  पोतमवुणा  13.50

 46  फल  व  टिका  उद्यान  मण्डल  7.20

 47  विभिन्‍न  स्थलों  पर  पार्क  3.70

 48  पलकनंदा  3.50

 49.  सरिता  विहार
 9.00

 50.  विद्वविद्यालय  क्षेत्र  20.00

 51.  शालीमार  बांग  9.40

 +-8.30

 52.  पोतमपुरा-शालीमार  15.00

 53.  फल  वाटिका  वजीरपुर  4.00
 TO

 राशि

 1.  व॒क्षणों  का  धनुरक्षण  25,00,000

 2.  नसंरी  भ्रनुरक्षण  5,00,000
 3.  प्रनुरक्षण  स्टाफ  भौर  ट्रकों  को  किराये  1,60,00,000

 पर  लेने  सहित  बालक्रोड़ा
 स्थलों  का  सुधार
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 बन  त””तण-:-ीेी  उक कन्‍्हनन्‍ॉस्‍ोयोरछरनॉोनलसकजनजफसस्‍क्‍्अक्‍क्अ न  ़कनननडझइचड:ी,:  -  सन  तन  ओ>र

 1  2  3

 4.  उद्यान  विकास  झोर  भूदृश्य  सिर्माण  10,00,000
 परियो  मनायें  ;

 हाहरी  पार्कों  का  विकास  10,00,000

 ग्रामीण  पार्कों  का  विकास  10,00,000

 कुदसिया  गार्डन  का  विकास/सुधार  1,00,000

 8.  अतिरिक्त  नागरिक  सुविधायें  5,00,000

 भूदृश्य  निर्माण

 9.  यमुना  पार  क्षेत्र  में  फल  भौर  पुष्प  25,00,000
 *  उद्यान  का  विकास

 10.  नये  इन्जीनियरी  निर्माण  कार्य  20,00,000

 11.  चाहर  रेलिगों  इत्यादि  की  20,00,000
 मरम्मत  ध्ौर  भ्रमुरक्षण तथा  रेलिगों  का

 रंग-रोगन

 12.  निगम  स्कूलों  में  हरियाली  भौर  बागान  7,00,000

 योग  :  2,98,00,000

 ह

 लाखों  में )

 1,  नाले  को  ढकना  1.00

 2.  सरोजनी  नगर  नाले  को  ढकना  1.00

 3.  नेताजी  नगर  नाले  को  ढकना  1.00

 4,  नेहुक  पार्क  का  विकास  2.00

 5  खुले  स्थलों  में  पा्कों  का  विकास  0.50

 6.  बक्षों  का  पध्न्तरोपण  1.00

 4,  और  प्रधिक  बाल  पार्कों  का  प्राबधान  0.50

 8  रिहायशी  कालोनियों  में  पा्कों  का  विकास  0.50

 9.  शहरी  वन  का  विकास  1.00

 10,  रोज  गार्डन  का  पुनविकास  0.50
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 उशर  ु  9  1988
 ..

 बड़े-बक्षों  0.50

 12.  विकलित  वुक्षों  का  ,  025  “

 13.  पुनः  घास  लगाना  धर  वृक्षों  का  पुनरुज्जीवन  1.00

 14  बाल  पार्क  का  पुनविकास  1.00

 15.  हरिजन  बस्ती  में  पर्यातरणीय  सुधार  1.00

 16,  सड़कों  भोर  नालों  के  साथ-साथ  20.00

 पर्यावरणीय  रुघार
 बोध  ९  33 25  लाख

 श्रान्प्र  प्रदेश  में  कमंजारो  राज्य  बोमा  निगम  के  शत्वतालਂ  झोर  आोषयालय

 $1020.  भरी  तुलसो  रास  :  क्‍या  भ्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 प्रान्श्न  प्रदेश  में  कर्मचारी  बोमा,निमम  के  ध्ोर  ध्ोषधालयों  को  कुल
 संक्या  कितनी

 क्शाःशाज्य  सरकार  से  राज्य में  तहद्ोम्र  क्मंचारी  राज्य  बीमा

 निगम  को  कम  से  कस  एक  प्रस्पताल  खोलने  के  लिए  कुछ  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 कक्‍्य्  राज्य  में  कर्मचारी  राज्य  बोमा  निगम  के  कुछ  शौर  श्रौषधालय  क्लोले  जाने  को

 सम्मावना  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  भौर

 प्रस्तावों  के कब  तक  कार्यान्कित  किंफे  भाने  को  पभ्राशा  है  ?

 कर्म  के  राज्य  मन्त्री  जगदोश  :  (6)  भाग्प्र  प्रदेश  में  भाठ

 कमंथारों  राज्य  बोमा  एफ  कर्मच।से  राज्य  बीमा  उप  मन  झौर  107  कर्मचारी  राज्य

 बीमा  भौषधालय  हैं  ।

 नहीं  ।

 प्रौर  :  इस  समय  किसी  नए  श्रौषंधालय  को  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 लब्दास  में  पर्यटल  कां  विकास  !

 10057,  श्री  राज  :  क्‍या  परयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  वाटर  में  सुघार  करके  लद॒दाल  में
 पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  एक  योजना  तंयार  की

 कदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  का
 क्  सेह  में  पयंटन  को  बढ़ाबा  देने.के  श्रोनगर-लेह  सड़क  का  सुधार  किया  '

 धौर
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 )  यदि  तो  इस  सहक  की  अ्रच्ची  अक्ार  से  भसस्मत-करने  के  सिने  क्या  कश्म  उठाये
 जा  रहे

 परयंटन  मंत्रालय  में  राज्य  भैंत्री  गिरिथर  :  भौर  ऐसा
 कोई  प्रस्ताव  न  तो  मंत्रालय  के  है  भ्लोर  त  ही  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  राज्य  सरकार  प्ले  प्राप्त

 हुणा  है  |

 भौर  इस  सड़क  की  मरम्मत  प्ोर  रक्ष-रसाक  का  कारय्ये  सोमा  सहक  संगठन  कौ

 सौंपा  चाया  यह  सड़क  अत्पस्त-क्ठिन  श्रूजराम्र  से  होकर  ग्रुजरती  है  भोर  मरी  हिमपात  के  कारण
 सर्दियों  के  महीनों  के  इसे  बन्द  कर  दिया  जांता  सड़क  मार्म  के  श्रोतगर  श्रौद

 ले  के  बोच  वायु-मार्ग  भी  -  न

 थोकारो  इस्वात!संजभन्के  कर्णणारियों  की  अ्धिप्स  निथि

 10058.  भ्रो  राम  बहाबुर  सिंह  :  क्‍या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 (%)  लया  छोका रो  इस्मात  संग्रंत  के  प्राधिकारी  ठेकेदारों  के  मजदूरों  के  करंचारी  भविष्य
 निधि  प्रन्क्दान  को  कमंचारी  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  के  पास  जमा  नहीं  कराते

 तो-क्या  जाह-सी  सच  है  कि  ऑ्येकारो-इस्पत  अंयंत्र  के  दिहाड़ी

 अलदूरों  के  ःमविध्य  लि  के  अस्थादात क्री  आशि  का-कोई  लेखा  जोछा  भो  नहीं  रक़ते

 यदि  तो  क्या  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  के  प्राधिकारी  प्रपने  अमिकों  के  वैतन  है  काटी

 गई  भविष्य  निधि  की  रांक्षि'का  भी  कोई  ज़ेशा  नहीं  रखते

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 (2)  श्रमिकों  के  हितों  की  रक्षा  भौर  भविष्य  निधि  लेखाप्रों  क ेउचित  रखरखाव  हेतु  क्या

 कदम  उठाये  गये  हैं  ?  *  *

 क्रम  अंजालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदीक्ष  :  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों

 के  मेससे  बोकारों  फण्ड  ट्रस्ट  स्टोल  प्लांट  कर्मंचारी  भविष्य  निधि  प्रधिनियम  के  भ्रधीन

 प्राप्त  प्रतिष्ठान  है  भौर  यह  स्टील  ईम्पलाईज  प्रोषीडेंट  नामक  न्यास  के  माध्यम  से  भपने

 कर्मचारियों  का  सक्िब्यासिक्ि  :  फेशा  एक  रहा  मह  बताया  समा  है  कि  वे  कुछ  ठेकेदारों  के

 प्रतिष्ठानों  के  भविष्य  निधि  लेखे  मी  रख  दा  है  |

 बताया  गया  है  कि  मंसर्स  कोकारों  सहील  प्लांट  जिनमें  ढंतिक  मजदूरी

 पहर्भकार  क्षामिल  से बसूल  को  गई  मविष्य  निधि  राशि  के  पूरे  रिकार्ड  रख  रहा

 भौर  अश्न  हो  नहीं  उठते  ।

 कर्मचारी  मविष्य  निधि  प्राधिकारी  सामायिक  निरीक्षणों  के  माध्यम  से  छूट  प्राप्त  सिधि

 के  काम्मेक् रुणा  पर  तिगसतती  रखता  है  भौर  जब  ध्रघधिनियम  के  उपबंधों  या  योजना  का  कोई

 ध्यान  में  भ्राता  तो  उसे  दूर  करने  के  लिए  तत्काल  कारंवाई  की  जाती
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 विधालापत्तनम्‌  इस्पात  परियोजना  द्वारा  प्रपनाई  गई  ध्रारक्षण  समाप्त  करने  को  प्रक्रिया

 10059.  आओ  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  इस्पात  झौर  खाल  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 विशाखापत्तनम  इस्पात  परियोजना  द्वारा  धारक्षण  समाप्त  करने  की  प्रपनाई  बई
 भ्रक्रिया  का  ण्योरा  क्‍या

 पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  कितने  संवर्ग/पद-वार  कार्यकारी  तथा  गेर-कार्यकारी  पदों
 के  भ्ारक्षण  समाप्त  किए

 क्या  कार्मिक  विभाग  के  दिनांक  17  1986  के  ज्ञापन  संख्या  36011/8/84-
 में  निहित  प्ननुदेशों  का  भ्रवर  प्रबंधक  )  की  भर्ती  के  संबंध  में  प्रनुपालम

 कियां  गया  क्लोर  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  भौर

 सरकारी  निर्देशों  के  भ्ननुसार  कितने  रिक्‍त  स्थानों  को  शभ्रारक्षित  करना  ह्ावश्यक  है
 तथा  इस  सिस्टम  विभाग  में  कितने  पद  श्रनुस्नुचित  जातियों  जनजातियों  के
 धर्म्याधियों  द्वारा  भरे  गये  ?

 इस्पात  झौर  खान  संत्रालय  में  इस्पात  विभाग  में  राज्य  संत्री  योगेश  :

 विश्ञाखापत्त नम  इस्पात  परियोजना  द्वारा  राष्ट्रपति  के  निर्देशों  में  निर्भारित  प्रारक्षण  समाप्त  करने
 शम्बन्धी  प्रक्रिया  का  ्नुपालन  किया  जाता

 वर्ष  1985,  1986  तथा  1987  के  कनिष्ठ  प्रवन्धक  क्षया  के  10
 पदों  भौर  प्रशिक्षार्थी  के  44  पदों  पर  भारक्षण  समाप्त  किया  गया  था  ।

 कामिक  विभाग  द्वारा  जारी  किए  गए  ध्नुदेशों  का  विशाखापत्तनम  इस्पात  परियोजना
 द्वारा  प्ननुपालन  किया  गया

 पद्धति  विभाग  में  की  गई  सीधी  भर्ती  में  5  रिक्त  पद  भ्रनुसूचित  प्रनुसूचित
 जन-जातियों  के  उम्मीदवारों  के  लिए  प्रारक्षित  रखे  गए  थे  परन्तु  प्रनुसूषित  जाति/भप्रनुसूचित
 जाति  के  किसी  भो  उम्मीदवार  की  नियुक्ति  नहीं  की  गई  ।

 संसस  हिन्दुस्तान  लोवर  लिमिटेड  तथा  संसर्स  लिप्टन  इन्डिया  लिमिटेड  हारा  ठेके
 पर  रखे  गये  श्रमिकों  के  संबन्ध  में  श्रम  कानूसों  का  लागूਂ  किया  जाना

 10060.  श्री  इसाजीत  गुप्त  :  क्या  भ्रम  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  मंससे  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  तथा  मैसर्स
 लिप्टन  इन्डिया  लिमिटेड  ने  उसी  प्रबंधन  के  साथ  सामान

 इनवार्यारिंग  तथा  बेकिंग  के  कार  में  पूरे  देश  में  ठेके  पर  रखे  गये  श्रमिकों  के  स्थान  पर  भत्य  श्रमिक
 रहे

 कया  यह  प्रतिस्थापन  पूरे  देश  में  प्रेषफ़  एजेंटों  के
 निष्कासन  में  प्रावरण  में  किया  गया
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 न  हिौाााआाााणाणणणात ा  ns  ॥ाााा वन  ननन-नननन+नमकम  नमन»  निधि
 क्‍या  मसस  हिन्दुस्तान  लोवर  लिमिटेड  को  उक्त  करमंथारियों  से  संबंधित  भविष्य  निधि

 के  उपबंधों  का  प्रनुपालन  करने  के  लिये  उत्तरदायों  पाया  गया  और  ग

 यदि  तो  सरंकार  का  उक्ते  कर्मचारियों  को  श्रम  कल्याण  तथा  सामाजिक  सुरक्षा
 संबंधी  सभी  कानूनों  का  संरक्षण  प्रदान  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 अस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदीश  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  भोर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 संस  लिप्टन  इन्डिया  लिसिटेड  झोर  संस  हिन्दुस्तान  सोबर  लिमिटेड  हारा

 झनुसूचित  श्रम  प्रथाप्नों  को  व्यवक्षार  में  लाना

 10061.  भ्रीमतो  tai  मुखर्जी  ;  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 लिप्डन  इण्डिया  लिमिटेड  भोर  हिन्दुस्तान  लीवर  जो  निदिचत  कप  से
 एक  ही  प्रबन्ध  के  प्रधीन  देश  में  प्रपने  बड़  एकरकों  को  बेचने  जा  रहे

 यदि  तो  क्या  इस  प्रकार  की  भप्रनुसूचित  श्रम  प्रथाभों  का  उक्त  प्रबन्धों  क ेअधीनस्थ
 संगठित  श्रमिकों-पर  प्रत्यक्ष  रूप  से  प्रभाव  पड़ा  भौर

 यदि  तो  सरकार  का  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 असम  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  जगदीक्ष  से  उपलब्ध  सूचना  के
 के  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  ने  23.11,83  को  लिप्टन  इन्डिया  लिमिटेड  के  साथ  भ्पने
 थार  उपक्रमों  को  कार्य  कर  रहे  प्रतिष्ठानों  के  रूप  में  बिक्री  के लिए  बिक्री  करार  किया  ।  इनमें  से

 दो  उपक्रम  खाद्य  चिकनाई  के  विनिर्माण  में  लगे  हैं  तथाये  उत्तर  प्रदेश  में  गाजियाबाद  धौर

 तमिलनाडु  में  तिरुचिरापललोी  में  स्थित  हैं  ।  तेसरा  उपक्रम  डेरी  जो  उत्तर  प्रदेश  में  एटा  में  स्थित
 चोथा  उपक्रम  पशु  भौर  मुर्गी  चारे  के  विनिर्माण  तथा  विक्री  में  लगा  है  तथा  इसके  कुछ  भनुषंगी

 प्जांट  भोर  दो  शाखा  कार्यालय  जो  भारत  के  विभिन्‍न  भागों  में  स्थित  स्थानांतरण  व

 विलेख  पर  11.5.1984  को  हस्ताक्षर  किए  कार्यरत  प्रतिष्ठानों  के  रूप  में  चार  उपक्रमों  के

 स्थानांतरण  के  आंतरिक  भाग  के  रूप  उपक्रमों  के  प्रबंधकीय  तथा  गेर-प्रबंधकीय  संबग्गं  में
 कमंच।रियों  की  सेवाए-लिप्टन  इन्डिया  लिमिटेड  को  स्थानांतरित  कर  दो  गई  है  तथा  इनकी  पिछली
 सेथा  जारी  रहेगी  धोर  उनकी  मौजूदा  छर्तों  को  पूरा  संरक्षण  दिया  संबंधित  कमंचारियों
 को  सामान्य  नोटिस  देकर  तथापत्राघार  से  इस  तथ्य  को  सलाह  दे  दो  गई  है  ।

 दिल्‍लो  में  सांस्कृतिक  संगठन

 10062.  श्री  यादव  :  क्‍या  धाहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  दिल्‍ली  प्लौर  नई  दिल्‍लो  में  उन  सांस्कृतिक  संगठनों  का  ध्यौरा  क्‍या  जिन्होंने

 श्न्हेँ  प्रावंटित  भूमि  का  दुरुयपोग  प्रत्येक  मामले  में  किस  तरह  दुरुयपोग  किया  दुरुयपोग
 की  प्रवधि  कया  थी  भौर  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की

 क्‍या  कोई  ऐसे  मामले  जिनमें  दुरुपयोग  प्रभार  लगाया  गया  किस्तु  उसका  भुगतान

 तहीं  किया  भौर
 अं

 हु
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 यदि  तो  ऐसे  का  ब्योरा  प्रत्येक  से  कितनी  घमदाक्षि  मांगी
 गयी  झोर  प्रय  तब  प्रत्येक  से  एकतनो:बरचलि:प्प्त.  हुई

 ु  शहरी  विकास
 भी

 तथा  संत्री  :  से
 सांस्कृतिक  संगठनों  सहित  भूमि  का  दुश्मयोय  वर्षों  हारा  पट्टा  ऋररों  की  क्षतों  के  उदलंशबत से
 उत्पम्न  होता  जब  कभी  ऐसे  दुरुपयोग  ध्यान  में  आते  हैं  तो  प्रभारों  की  बसूलो  करके  इस  प्रकार  के

 दुरुपयोग  को  भ्रस्थाई  रुप  से  नियमित  करने  के  लिए-झ्ाबह्यक  कार्यबाई  की  जाती  यह  सभी  पट्टों
 के  लिए  एक  सतत  प्रक्रिया  है  भौर  समय-समय  पर  स्थिति  में  परिवर्तन  होता  दुरुपयोग  के  मामले

 व्यक्तिगत  पटटा  फाइशों  में  निक्‍्टाए-श्ादे  हैं  कःकि  शो्ीक्रर  ।

 मजास  में  होट्स

 श्री  डैनिस  :  कया  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्निवास्रों  भारतीयों  की  सहायता  से  भद्रास  में  कुछ  भये/होटल"कबाये

 यदि  तो  तत्संबंधी  थ्यौरा  क्‍या  है  ?

 पंटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिघर  :  भौर  सूचना  एकत्र  की

 जा  रहो

 ग्रामीण  भूसिहोन  रोजगार  गारस्टो  कार्पकण  तर  शाष्ट्रीकः प्राय  ओखलार  कार्यकम
 के  धन्तगंत  उड़ोसा  हारः  अर्थदित  कक्योग

 १0054.  भी  बैता  :  क्‍या  कृधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उड़ीसा  राज्य  सरकार  श्रामीश  सूमिहोत  सोना  ससइन्‍्टी  क्राम्रंक्रम-धोर  राष्ट्रीय
 ग्रामोण  रोजगार  कार्यक्रम  के  भम्तगंत  भावंटित  अनराध्ति  का  फ्री  तरह  से  उम्रमोग  नहीं  कर  पाया  है

 और  उसने  यह  दावा  किया  है  कि  प्रभावी  राहत  उपाय  किए-जाते  से  स्पम्य  सूखे  के  प्रतिकूल  प्रभावों

 काबू  पा  सकता

 धदि  तो  इस्र  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 उन  राज्यों  के  क्‍या  नाम  हैं  जिब्होंने  शूद्धे  के  कुप्रसाबों  पर  काबू  पा  लिया  है  प्लौर  उन

 शाज्यों  के  कया  नाम  हैं  जो  श्रभी  भी  सूखे  के  प्रशिकूस  प्रस्णकों  से  भोर

 सूखा  प्रवश  राज्यों  :  में  सूखे  के  पअण्तकों  करो  मल
 करने  के  लिए  कौत  से  सुधारात्मक

 उपाय  किए  यए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्लोर  सहकारिता  बिसाग  में  राज्य  मस्त्री  श्याम  लाल  :

 (%)  में  राज्य  ने  राष्ट्रीय  प्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  ऋ्तगंत  उपअब्य  कराए  गए

 घनों  के  89  प्रतिशत  शौर  क्रमीण  भूमिहीन  रोजगार  शारन्टी  का्संक्रम-के  क्‍पन्तर्यंत  उपलक्ष्य  ऋराए

 शए  संप्ताधनों  के  87  प्रतिशत  का  उपयोग  केसलिय  कफ़कार  को  दावे  के  संबंध  में  उड़ीसा

 झस्कार  से  कई  रिपोर्ट  नहीं  जेसाकि  प्रश्न  के  इस  भाग  में  बताया  गया

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 संलग्न  विवरण  के  धनुसार  15  राज्य  विजिस्नਂ  मात्रा  मैं  सूसेਂ  से  प्रभावित्तਂ हुए  हैं  ।  किसी

 शाम्य  ने  सूखे  के  बुरे  प्रभावों  पर  पूरी  तरह  से  काबू  पाने  को  सूचना  तहीं  दी  है  ।

 सूले  से  प्रमाषित  राज्यों  में  रोजगार सु  पेयल  प्रापूर्तिः  के  प्रावधान  भोपशु  संस्क्षण
 धौर  भारे  की  कृषि  भादातों  तया  धनुफ्रकृपफोकाह्र  के  प्रावधान  के  लिए  राहत  ठफय-दिए

 गए

 क्यविरण

 सूले  से  प्रमाधित  राज्यों  के  नाम

 1.  ध्रान्प्र  प्रदेश

 2.  गुजसत
 3;  हरियाशाਂ
 4.  हिमाचल  प्रदेश

 5.  जम्मू व  काइ्मीरे
 6.  केरल
 7.  कमटिक

 8.  महाराष्ट्र
 9.  मध्य  प्रदेश

 '

 10.  नागालैंड

 11.  उड़ीसा

 12.  राजस्कन

 13.  पंजाब

 14,  तमिलनाडु
 15,  उत्तंद  प्रदेश

 पशु  तथा  दुष्ष  प्रौद्योगिको  का  निर्यात

 10065.  विजय  रामा  राव  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ;

 :
 देश  में  दुग्प  उत्पादन  पर  अ  रण  ध्न्तरण  प्रौद्योगिकी  मिशन  का  क्या  प्रमांक

 क्‍या  सरकार  प्रन्य  देक्षों  से  सूखा  प्रतिरोधी  दुधाकू  पशुझ्नों  तथा  प्रौद्योग्की  के
 निर्यात  '  के  सिंपे  प्रनुरोक्ष  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  श्रौर  उस  पर  क्‍या  कार्यवाहीਂ  को  गई
 झौर

 क्या  सरकार  का  पशु  चारैे  का  निर्यात  करते  धोौर  बटर  प्रायल  तथा  दुग्ध  चुरां  का

 के  *  देखों  से  आपात  करते  का  विभार  है  मो  इस  समय  चेरनोबिल  रेडियो यूरोपीब
 घमिता  से  सुरक्षित  है  ?

 39
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 रत

 कुथि  संत्रालय  में  कृषि  भशौर  सहकारिकता  विमाण  राज्य  मंत्री  प्यास  लाल  :

 )  पशु-बुन्द  सुधार  हेतु  अर  भ्रन्तरण  प्रौद्योगिकी  से  सम्बंधित  विज्ञान  एवम  प्रौद्योगिकी  मिशन

 हाल  ही  में  केवल  कुछ  मान्यताप्राप्त  ध्नुसंधान  एवम्‌  विकास  संस्थानों  में  ही  शुरू  किया  गया

 इसका  उदय  पशु  एवम्‌  मैंसों  के  प्रानुदंशिक  सुधार  करता  जो  एक  लम्बी  प्रक्रिया  दुग्ध
 उत्पादन  पर  इसके  पड़े  प्रभावों  का  पता  कुल  समय  के  पश्चात्‌  ही  लगाया  जा

 भौर  नहीं  ।  भन्य  देशों  से  सूखा  प्रतिरोधी  दुधारु  पशुझों  तथा  प्रौद्योगिकी
 के  निर्यात्  कै लिए  कोई  विशेष  पनुरोष  प्राप्त  नहीं  हुए  कुछ  पशुप्रों  भ्रौर  मैंसों  की

 सप्लाई  हेतु  क्रमशः  भूटान  भौर  मिश्र  से  प्राप्त  हुए  प्ननुरोध  विचाराधोन

 इस  समय  पशु  प्ाहार  के  निर्यात  से  सम्बंधित  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हैं  ।  यूरोपीय  आर्थिक

 समुदाय  के  खाद्य  सहायता  कार्यक्रम  के  भ्रन्त्गंत  सात  वर्षों  से  प्रधिक  प्रवधि  (1987-1994)  में

 75,000  मीटठरी  टन  स्किम  दुग्ध-चूरों  तथा  25,000  मीटरी  टन  बटर  पायल  के  प्रायात  हेतु  एक

 भौता  किया  गया  इस  समभोते  की  शर्त  यह  होगी  कि  यह  प्रेषण  भारतीय  परमाणु  ऊर्जा  नियंत्रण
 बोर्ड  हरा  नियत  किए  गए  रेडियो  घर्तिता  मानक  की  सीमा  के  प्रनुरूप  हो  ।

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  के  केग्द्रीम  विषणन  संगठन  को  कलकत्ता  से
 दिल्‍ली  स्थानांतरित  किया  जाता

 10066.  भरी  समत  कुमार  संडल  :  कया  इस्पात  झौर  श्लान  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 कया  मारतीय  हस्पात  प्राधिकरण  के  केन्द्रीय  विपणन  संगठन  को  धीरे

 घोरे  कलकत्ता  से  दिल्‍ली  स्थानांतरित  किए  जाने  की  संभावना

 यदि  तो  उसके  कया  का  रण

 कया  पद्चिम  बंगाल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  को  शोर  दिलाया  है
 कि  इसका  कलकत्ता  में  इस्पात  उद्योग  पर  व्यापक  प्रभाव  पड़  धौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 इस्पात  भोर  खान  मंत्रालय  में  हस्पात  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  योगेन्त  (१)  !
 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 और  :  पश्चिम  वंगाल  की  सरकार  ने  1987  में  यह  बात  इस  मंत्राशय
 के  ध्यान  में  लाई  थी  कि  केन्द्रीय  विपणन  संगठन  के  मुख्यालय  को  से  दिल्‍ली  स्थानांतरित
 करने  की  किसी  कारंवाई  से  को  लाभ  नहीं  होगा  भ्रोर  उसके  कर्मेजारियों  को  दूसरे  स्थान  पर
 लगाने  से  कर्मचारियों  को  काफी  कठिनाई  होगी  ।  राज्य  सरकार  को  सबचित  कर  दिया  गया  था  कि
 केन्द्रीय  विपणन  संगठन  के  मुख्यालय  को  समाप्त  करने  के  सम्बद्ध  में  कोई  कारंवाई  करने  का  प्रस्ताव मु
 महीं

 हिमालय  के  सनम  क्षत्रों  में  वृक्षारोपण

 10067.  भो  श्रीकांत  दस  नरसिह  राज  वाडियर  :  क्या  इस्पात  श्रौर  लांत  मम्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 40
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 (%)  क्‍या  हिमालय  के  छ्नन  क्षेत्रों  में  धूल  का  प्रसार  बढ़ता  जा  रहा

 क्‍या  सरकार  ने  वायु  प्रदूषण  को  रोकने  तथा  हवा  में  धूल  के  प्रसार  को  नियंत्रित  करने
 के  लिए  हिमालय  के  खनन  क्षेत्रों  में  देवदार  प्लौर  सोदर  जेसे  वृक्ष  लगाने  हेतु  कोई  कदम  उठाए

 धोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  !

 इस्पात  झौर  खान  मंत्री  से  :  जानकारी  एकत्र  को  जा

 रही  है  भ्रोर  समा  पटल  पर  रशक्ष  दी  जायेगी  ।

 — नजत++

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  छोटे  तथा  सोमाम्त  किसामों  को  सहायता

 10068.  क्री  जायनल  झवेदिन  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  छोटे  तथा  सीमाभ्त  किसानों  को  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित

 सहायता  योजना  के  धन्तगंत  प्रत्येक  राज्य  को  भ्रब  तक  कुल  कितनी  घनराशि  आवंटित  की  गई  धौर
 अ्रथ  तक  कितनी  राशि  का  उपयोग  किया  गया

 इस  योजना  के  भ्रन्तगंत  राज्यवार  कितने  किसानों  को  लाभ  पहुंचा  भौर

 सातवीं  योजना  की  शेष  प्रवधि  के  लिए  राज्य-वार  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  शोर  सहकारिता  विमाण  में  राज्य  मन्त्री  ध्यास  लाल
 प्रौर  (  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  छोटे  तथा  सीमान्त  किसानों  को  केन्द्रीय  प्रायोजित

 योजना  के  प्रघीन  लाभान्वित  हुए  किसानों  को  संक्या  सहित  राज्यों  को  भ्रब  तक  निमुकत  की  यई
 तथा  उनके  द्वारा  प्रयुक्त  कुल  केन्द्रीय  सहायता  का  राज्यवार  विवरण  संलग्न  विवरणा-पत्र  में  दिया
 गया है  ।  |

 राज्यों  द्वारा  घन  को  उपलब्धता  के  ध्नुसार  लक्ष्य  निर्धारित  किये  जाते  हैं  ।

 विवरण

 राज्य/कैंख  निमु'क्त  किया  सितम्बर  87  कल  लाभान्वित
 शासित  क्षेत्र  गया  कुल  तक  प्रयुक्त  किसानों  को

 केन्द्रीय  माग  केन्द्रीय  माग  संख्या
 रुपयों  रुपयों

 .  87

 2  3  4

 न्ध्र  प्रदेश  2796.71  2613.17  1139939

 प्सम  715.86  226.67  398230  %८

 बिहार  3227.41  2017.44  2987978

 गुजरात  1751.41  1579.83  635870
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 1  2  3  4
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 जेक
 कर  सेब  दूलन

 कर  कद  बद
 सनम

 लक
 मे  लानिल

 शासित  क्षंत्र  छिया  गया  है  ।)

 हरियाणा  594.67  384.29  260388

 हिमाचल  प्रदेश  535.64  ३९७१  ]98461  423
 अम्मू  ओर  39  था  4088:08  »<

 कर्नाटक  157.95  4088:08

 केरल  36204  966030

 मध्य  प्रड़ेद्ा  2842,44

 महाराष्ट्र  3028.39

 म्रंणिपरुर  81.78  56.27  13864  X

 मेघालय  200.12  56.27  44348 x

 मागाजीड़  2253.39  220.37  44348 ><

 उड़ोसा  2253.39  1080.70  666937

 पंजाब  690.7  /$60.92  :28$368

 राजस्थान

 फिषक्किस  9%54

 समिलनाडु  9040.50  १627.79

 ज़िपुस

 _
 53089

 उत्तर  प्रदेश  8629.50
 पश्चिम  बंगाल  .  »<

 प्रदमान  अ्रौर  निकोथा  र  हि

 होप  समूह  34.65  5.26  7256
 प्रदेश  473,46  58327

 कह
 बक्द  रु  झोद मगर  हवेली  4.55  3,58
 दिल्ली  34.65  69.14  8700
 दम्ण  और  दोव  वितरण घटक  23536$
 लक्षद्वीप  44.25  32:96  की
 मिजोरम  265.74  293,26  त्र
 पांडिचेरी  35.85  25:79
 झखिल  भारत  5+966.44

 म्त््बु  मात  राज्य  भी'श्मल  है  ।
 न

 >  बोज।मिनिक्रिट  वितरण  घटक  के/खप्नीन  लामाम्वित  किसान  ।
 प्रयोग  ग्रई-इपशि  से  संबंधित  प्रॉंकड़े  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  को  गई  त्रं  मासिक
 प्रगति  रिपोर्टों  पर  झाधारित

 हा
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 -+

 पश्चिम  बंगाल  में  शालू  के  लिए  प्रमुसंघान  शौर  दिक्षात्त  केश

 10069.  जो  रेजपद  क्‍या  कृपि-भर्क्ी  कह  क्सनने  को  कृस

 क्‍या  सरकार  का  पश्चिम  बंगाल  में  धालू  के  भ्रनुसंघाने  ध्ौर  विकॉस  केरेंद्र"स्थौंपित
 करेंते  का  विचार  है  ताकि  रॉज्य  में  प्रालूकॉ  उत्पादन  जा  संकें/भ्रींर  यदि  तो तहसम्धन्धी

 क्या  भौर

 कह  सो  डेसके  कया  कॉररा  हैं  !

 कृषि  में-कॉँचें  झमुसंधाने  सकी  दिखता  विंभाग  में  रश्य  मस्त्रो  हरि
 हतेस्त्री

 (ख)/भारत  कृषि'झनुसंघान  परिक्‍द  के  शिमला  स्थित  केन्द्रोम  भालू  प्रनुसंघान  संस्थान  का

 एक  क्षेत्रीय  केन्द्र  दाजलिंग  में  पहले  से  ही  काम  कर  रहा  इस  केन्द्र  के  प्नलावां

 कल्याणी  स्थित  विधान  चन्द्र  कृषि  विश्वविद्यालय  में  प्रालूं  सुधार  एर  प्रेलिल  भारतीय  समविंत  यौंजनी
 भोँ  काम  कर  रेंहीं  है  ताकि  रेंज्य  में  प्रांसूँ  सै  संबंधित  स्‍थान  विशेंधे  की  परिस्थितियों  के  मन  सार

 लेनेसंघान  किए  जी  सके  |'

 लॉस'तेलों  का

 10010.  श्रीमतो  बिता  घोष  गोस्वैसो  :  क्‍या  खसैंशि  झौर  नॉगरिक  पूर्ति  मन्‍्त्री  यह  क्सीनि  की
 कैषा  करंगे  कि  विभिन्न  राज्यों  को  गतलषट  भहोनों  कें  सावंजनिकः  क्तिरण  प्रणाली  के  लिए  लाख
 केलें  की  प्रति  मह  राज्य-वार  कितनी  मात्रा  का  ध्रावंटन  किया  गया  ?

 लाख  जोर  नागरिक  पूति  मस्शलथ  में  उफ्क़जो  :  छूघना  संलात
 विवरण में  दी  गई  है  ।

 ह

 विवरण

 1987  से  श्रप्नं  1988  तक  बिशत्र  छः  महोगों  के  दौरान  सार्वक्षतिक
 वितरण  प्रणाली  के  लिए  रा्यों/संध  राज्य  क्षेत्रों  को  श्रायातित  ला  तेलों  का

 ठंतीं

 राज्यों  राज्य  नव  धन  मार्च  प्प्रेल
 क्षेत्र  के  नाम

 1.  प्रान्ध्र  प्रदेश
 ह  21000

 21000 ्््  17000  4  0 0  ४550  720, 8550  4200

 2.  प्रसम  800  800  600  400  300  250

 8.  बिहार  3600  3100  2100  1400  709  600

 4.  गुजरातः  24000  24000  19000  12750  9600  7850

 5,  हरियारप्ता  2500  2500  2500  2000  1500  1250

 6.  हिमाचल  2600.  2600  1700  1150  850  १00
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 7.  जम्मू  ब  कप्मीर  2100  2100  1800  1200  900  740

 8.  कर्नाटक  11000  1000  8500  5700  4250.  3500

 9.  केरल  11000  11000  8500  5700  4250  4000

 10.  मध्य  प्रदेश  10000  10000  7500  5000  3800.  3150

 11.  महाराष्ट्र  27000  27000  24500  16400  12500.  10250

 12.  मणिपुर  1200  1200  1000  600  450  370

 13.  मेघालय  900  900  600  400  300  250

 14.  नागालैंड  1000  1000  750  500  400  330

 15.  उड़ीसा  4800  4800  3800  2600  1200  1000

 16.  पंजाब  2400  2400  2300  2000  1500  1230

 ]7.  राजस्थान  5000  5000  4500  3000  1500.  1230

 18.  सिक्‍कम  450  450  350  50  200  170

 19.  तमिलनाडु  16000  16000  10500  700.  5250.  4300

 20.  त्रिपुरा  600  600  500  340  260  220

 21.  उत्तर  प्रदेश  10000  10000  7400  4950  3750  3080

 22-  पद्च्विम  बंगाल  22000  2200.  15500  10400  7800  6400

 द्वीप  समूह  140  140  100  65  50  40

 24.  प्ररुणा चल  प्रदेश  140  140  100...  .  65  350  40

 25.  चंडोगढ़  250  250  200  150  150  130

 26.  दादरा  व  नगर  हवेली  100  100  100  65  50  80

 27.  दिल्‍ली  000  6000  5700  3800.  3250  2750

 28.  दमण  व  ea 1300  900.
 60.  4500.  90

 29.  लक्षद्वीप  10  70  70  50  40  160

 30.  मिजो रम  500  500  400  270  200  400

 31.  पाण्दिचिरी  800  800  500  330  250  210

 32.  दमण  100  100  100  65  50  40

 333.  दीव  50  50  50  35  30  30

 योग  :  189400  188900  149120  100635  74380...  62320
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 म्ुप्तारा  सहकारी  समितियों  को  सहायता

 10071.  भरी  मतिलाल  हुंसदा  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हि  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  मछुप्रारा  सहकारी  समितियों  को  ब्षं-बार  तथा  राज्य-वार
 कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  भ्ौर

 मछुआरों  के  गांवों  के  विकास  के  लिए  राज्य-वार  कोन  सो  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना

 बनाई  गई  है  ?

 कृषि  सन्त्रालय  में  कृषि  ध्लौर  सहकारिता  बिसाग  में  राज्य  मन्त्री  इयास  लाल  यादव  )
 (%)  राष्ट्रीय  सहायता  ज्विकास  निगम  ने  1985-86,  1986-87  तथा  1987-88  के  दौरान  मत्स्यकी
 सहकारी  समितियों  को  राज्यवार  निम्नलिखित  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  है  :

 रुपयों

 राज्य  का  नाम  1985-86  1986-87  1987-88

 1.  प्रान्भ्न  प्रदेश  11.188  47.669  80,999

 2.  गुजरात  99,537  97.958  121.568

 3.  कर्नाटक  न  न

 4,  केरल  234.274  92,087  152.905

 5.  मणिपुर  1.892  1.420  2.639

 6.  महा  राष्ट्र  145.273  90.393  58.789

 7.  मध्य  प्रदेश  न  न  न

 8.  उड़ीसा  न  1.679  15.988

 9.  तमिलनाडु  47.045  41.825  56.985

 10.  त्रिपुरा  न  न  —

 11.  राजस्थान  .  8.008  0,280  न

 12,  पष्चचम  बंगाल  24.985  पा  25.029

 13.  हिमाचल  प्रदेश  0.750  --

 14.  पांडिचेरी  1.720  1.548
 15.  राष्ट्रीय  मछुभारा  न

 0.868  4.637

 सहकारी  फेडरेशन  लिमिटेड

 योग  574.672  375.727  520.156

 सातवीं  पंच्रर्षीय  योजना  के  दोरान  पीने  के  पानो  समुदाय  हाल  तथा

 ऋणा  समिति  की  सुविधाप्नों  क ेसाथ  62  माडल  मछुपारा  गांवों  के  विकास  के  लिए  400  रुपये  के
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 एम

 परि्यय  से  राष्ट्रोय  कल्यारा  सिथि  तामक  एक  फ््योमणित  योजना  प्रनुमोदित  की  गई  16
 राज्यों  तथा  |  केन्द्र  शासित  क्षेत्र  क ेमाडल  मदछुझ्ारा  गांवों  के  विकास  का  विवरणा  मिम्म

 प्रकार  है  :--
 अधिक  समककीस  लशकलिजल  सशककक  स  जल  नमक  जोक  सलकलीक  जल  शक  सडक  लकलकजक  न  फीकी  सकी  आकलन मकिनलीकलीक गम  मी  शशनननिफककककक  कम

 राज्य  विकसित  किए  जाने  बाले  मेड्डले  मुश!रा  गांकों  को
 ््शणण

 उत्तर  प्रदेश

 2.  कर्नाटक

 आफेरल

 4.  प्रान्ध्रप्रदेश

 $,  मध्य  प्रदेश

 6.  चिंहार

 *.  उड़ीसा

 8.  तमिलनाडु

 9.  झसम

 महाराष्ट्र

 पश्चिम  बंग।श

 गुजरात

 जम्मू  भौर  कश्मीर

 मणिपुर

 त्रिपुरा

 गोवा

 पांडिचेरी

 9.

 ९७

 ९५०

 ९५४७

 (७

 (९४

 (४

 (०

 (४

 ९»

 ०»

 ०

 ०

 |

 60  2  गांव  प्रावंटित किए
 जाने  .

 मारतोय  इस्पात  प्राधिकरण  लिलिटेड  के  कार्य  लिष्पादन  सूचक  को
 बदलने  का  निर्भय

 दोलेश  :  क्या  इस्पात  श्लौर  खान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  करंगे
 किः  -

 कया  सरकार  ने  चालू  वर्ष  से  मॉरेतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिंमिंटेड  के  कार्य  निष्पादन

 सूछक  को  बदलने  का  निणंय  लिया  भौरे

 यदि  तो  पंरिक्तते  करने  का  मुक्य  क्या  शपध्ार  कै  भोर  विक्री  योग्य  इस्पात  के
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 शर्मादन  की  तुला  में  कक्णेਂ  हस्त्रात  का  आाफतोषਂ  पस्ताश  प्रकिक  सात  सिकिटेठ  के  क्ंपंगों  के उत्पादन
 लक्ष्य  पर  कया  प्रमाव  पड़ा  है  ?

 इस्पात  झरैरਂ  शान
 में  इश्कात  में  राचय  सरत्री  ओोमेत  :

 झौर  हां  ।  तप्त  धातु  भौर  भ्रपरिष्कृत  इस्पात  के  उत्पादन  के  प्रांकड़े  विक्रय  इस्पात  की

 तुलना  में  संयंत्र  के  निष्पादन  के  प्रधिक  सही  सूचक  होते  हैं  ।  भ्रपरिधष्कृत  उत्पादन-निष्पादन
 का  ध्रन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  स्वीकृत  सचक  इसका  के  उत्पादन  लक्ष्य  कर  कोई  प्रभाव  नहीं
 पड़ा  है  .  ध्रम्मी  तक  विक्रय  इस्पात  के  भान्तरिक  लक्ष्य  निर्धारित  कग्ती

 भारतोय  इस्पात्त  प्राधिकरण  लिसिटेड  को  रक्षित  लानें

 10073.  श्री  पूर्ण  चशा  भलिक  :  क्‍या  इस्पात  और  स्थान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृफ़ा  करेंगे
 कि

 क्‍या  यह  सच  कि  भारतोय  इस्तात  अाईश्रक रण  की  श्ती  रक्षित  खातों  को  ऋत्र
 जिकाय के  अ्रन्कस त  काने  का  िक्यार  छौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  झोर  सान  मन्‍्त्रालय  में  इस्पात  घिभाग  में  रक्य  कभी  योगेश
 :  हां  ।

 कच्चा  माल  त्रमाग  खोलके'गर  विक्षर  कर  रहा  भो  श्ंकुशों को  क्वालिटो
 के  कल्चे  माल  की  सप्लाई  करने  के  लिए  समश्रः  रूप  से  जिस्मेद्तार  प्रस्थावित  प्रभ/ग  के  कृठन

 कार्य  संबंधो  ध्यौरे  कैयार  किए  जा  रहे

 दिल्‍लो  सगर  निगम  को  भूंमि  का  प्क्‍रस्तरण

 10074.  वो  राज़  करन  सिह  :  क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हयग्ा  ग्रह  सक्क  है  कि  दिल्ली  वग़र  निगम  को  स्थायी  ्वमिति  के  द्विनांक  15
 4986  के  संकल्प  संक्या  127]  के  तिल्नक्क  प्रश्थिमी  दिल्‍ली  में  मन्दिर  तथा  अस्पताल

 फ़ेल्ले  खाजी  पड़ो  15  एकड़  भूमि  जो  पहले  जन  की  व्यवस्था  देतु  भलग  रखी  एक
 खिला  उद्यात  ब्रिकस्ित  करते  का  विशंय  लिया  था  क्योकि  उक्त-क्षेत्र  में  जिला  उद्यान/मेदान  की  कोई

 व्यवस्था  नहीं

 (a)  शहरी  विकधस  मंत्रालय  के  क्षेत्राधिकार  के  प्रन्तगंत  पश्राने  वाली  उक्त  भूमि  को
 छत  प्रयोजन  के  .  लिए  तश्काल  दिल्ली  नगर  निगम  को  भ्रन्तरिक  करने  का  निरंय  भो  लिया  गया

 कया  बिलज्नी  मर  इस  संबंध  में  मंक्ञालय  को  लिखा  यदि  तो  उसके
 क्या  कारण  भ्ौर

 (3)  झिल्ली  नगर  निम्रम-को  झ्बढ्  शरूक्षि  रूबःतक
 प्रस्तरिक  की  जायेगो  प्ोर  यदि  तो

 इसके  कया  कारण
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 शहरी  विकास  भसत्रालय  में  राज्य  मम्त्री  दलजोर  :  से  सूचना  एकत्र

 को  जा  रही  है  तथा  यथा  समय  सभा  सटल  पर

 विदश्ाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  से  विस्थापित  हुए  लोगों  को  नियुक्त

 10075.  श्री  मटठस  श्रीराम  मूर्ति  :  क्या  इस्पात  झौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 विद्याखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  कुल  5,000  से  6,000  विस्थापित  व्यक्तितयों  जिन्हें  पहले
 सरकार  रोजगार  देने  के  लिए  सहमत  हुई  में  से  कितने  व्यक्तियों  को  प्रथ  तक  नियुक्त  किया

 गया

 क्‍या  पहला  चरण  पूरा  होने  पर  ध्लौर  व्यक्तियों  की  नियुक्ति  किए  जाने  की  संभावना  है
 तथा  शेष  लोगों  को  दूसरे  चरणा  के  पूरा  होने  पर  नियुक्त  किया  जायेगा

 विस्थापित  «्यक्तियों  के  संबंध  में  शक्षिक  योग्यतभ्रों  प्रादि  में  कितनी  छूट  दी  गई  है  भौर

 हत्संबंधो  ब्योरा  क्या  भौर

 इस्पात  संयंत्र  द्वारा  कायंकारी  तथा  गेर-कार्यकारी  सभी  श्रेणियों  के  पदों  में  प्रलग-अलग

 कितने  लोगों  को  भ्रमी  तक  रोजगार  दिया  गया  है  ?

 इस्पात  शौर  खान  सनन्‍्त्रालय  सें  हस्पात  बिसाग  में  राज्य  सनन्‍्त्रो  योगेसा

 उपयुक्त  विस्थापित  व्यक्तियों  के  मिल  जाने  पर  विद्याखपत्तनम  इस्पात  परियोजना  द्वारा  5000
 व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  का  प्रस्ताव  24.3.88  की  स्थिति  के  भ्रनुसार  इस  प्रकार  के  2909
 व्यक्तियों  को  पहले  ही  रोजगार  दिया  जा  चुका  है  ।

 भ्रौर  प्रधिक  विस्थापित  को  रोजगार  सम्बन्धित  कार्यों  क ेलिए  उनके

 उपयुक्स  पाए  जाने  पर  निर्मेर  करेगा  ।

 विस्थापित  ठपक्तियों  के  लिए  उपलब्ध  रियायत  से  सम्बन्धित  ध्यौरे  निम्नानुसार  हैं  :--

 (1)  वरिष्ठ  प्रक्षिक्षाथियों  के  मामले  में  सामन्‍्य  उम्मीदवारों  हेतु  न्यूनतम  रोजगार
 कार्यालय  को  प्रधिसूचित  किए  गए  क्षेत्र  में  इन्जीनियरी  में  डिप्लोमा  है  भ्रथवा  कम  से
 कम  60%  भ्रकों  से  विज्ञान  की  विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिए  न्यूनतम  योग्यता
 किसी  मी  क्षेत्र  में  डिप्लोमा  है  भ्रथवा  भ्रकों  की  प्रतिक्षतता  पर  ध्यान  दिए  बिना
 सामान्‍य

 (2)  प्रशिक्षार्थियों  के  मामले  में  भप्रधिसूचित  ट्रेड  में  60%,  भ्रकों  सहित  सामाध्य
 '  योग्यता  के  मुकाबले  में  योग्यता  जिसमें  प्रधिसूचित

 ट्रेड  भथवा  प्र  कों  की  प्रतिशतता  के  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  का  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  ।

 (3)  सामान्य  उम्मीदवारों  के  लिए  लिखित  परीक्षा  में  50%  भहंकारोी  प्र  कों  के  मुकाबले
 में  25%  भ्रहेंकारी  प्रक  ।

 हु

 (4)  वरिष्ठ  तथा  कनिष्ठ  प्रद्षिक्षाथियों  के  मामले  में  सामान्य  उम्मीदवारों  के  लिए  25  वर्ष
 की  धायु-सीमा  के  मुकाबले  में  35  वर्ष  की  आायु-सीमा  ।
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 (5)  भ्राशुलिपि  को  योग्यता  के  बिना  सहायक  प्रशिक्षाधियों  की  नियुक्ति  ।

 (6)  उन  विस्थापित  व्यक्तियों  को  18  महानों  के  प्रशिक्षण  के  पश्चात्‌  सहायक  तकनीशियन
 रखा  जाता  जिन्होंने  कक्षा  पास  की  है  ।  जिन्होंने  भाठवीं  प्रथवा  नौवीं  कक्षा
 पास  को  है  उन्हें  30  महोने  का  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  भौर  उसके  पश्चात्‌  उन्हें  भी
 सहायक  तकनीदियन  के  पद  पर  रखा  जाता

 24.3.88  को  स्थिति  के  प्रनुसार  कार्यपालकों  तथा  गेर-कार्यपालक  को  संख्या

 निम्नानुसार  है  :--

 कार्यपालक

 कर्मंथारी  :  1119

 प्रशिक्षार्थी  ;  175

 गर-कार्यपालक

 कमंचारी  :  2927

 प्रशिक्षार्थी  3046

 दिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  अनुसूचित  जातियों/पनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों
 को  दुकानों  का  झावंटन

 .10076.  श्री  बक्कम  पुरघोत्तमम  :  कया  हाहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  हाल  ही  में  ठिल्‍ली  के  विभिन्‍न  भागों  में  भ्रनुसूचित
 जातियों/प्रनुयुषित  जनजातियों  के  लोगों  को  160  दुकानों  का  ध्रावंटन  करने  हेतु  भ्रावेदन  पत्र  श्रामंत्रित
 किये  गए

 यदि  तो  कुल  कितने  भावेदन-पत्र  प्राप्त  धौर

 दुकानों  के  भ्रावंटन  के  लिए  ड्रा  कब  किया

 हहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  दिल्‍ली  विकास
 प्राधिकरण  ने  प्रनुसूचित  जातियों/भनुसूचित  जनजातियों  से  सम्बन्धित  लोगों  को  दुकानों/स्टालों  के
 भावंटन  हेतु  प्रावेदन  पत्र  भ्रांमत्रित  किये  भ्रनुसुूचित  जाति/भनुसूचित  जनजाति  को  पश्रावंटित  की
 जाने  वाली  दुकानों  स्टालों  की  संख्या  175  है  न  कि  1601  |

 ह

 प्राप्त  प्रावेदन  पत्रों  की  कुल  संब्या  12732  है  ।

 जुलाई  1988  के  प्रथम  सप्ताह  तक  लाटरी  निकाले  जाने  की  संमावना

 हुषि  के  क्षेत्र  में  नाभिकोय  विज्ञान  का  प्रयोग

 10077.  भरी  प्र॒मर  सिह  राठबा  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नाभिकीय  विज्ञान  के  प्रयोग  के  साध्यम  से  क्ृषि  के  क्षेत्र  में  किए  जा  रहे  महत्वपूर्ण
 अनुसंधान  का  ध्यौरा  क्या
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 a  —

 इस  संबंध  में  प्राप्त  उपलब्धि  का  ब्योरा  क्या

 क्या  नाभिकीय  विज्ञात्र  के  प्रयोग  से  वर्षा  कराने  के  लिए  कीई  प्रयोग  किया  गया

 यदि  ठो  उसके  क्या  परिणाम

 क्‍या  विदेशों  में  ऐसे  प्रयररेग  किए  गए  थ्रे-श्लोर  थे  सफल  सिद्ध  भौर

 (=)  म्त्रि  तो  क्या  सरक्षरु  का  पानी  की  कमी  को  समस्या  के  समाधान  भौर  कृषि
 उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  इस  प्रकार  की  प्रौद्योगिकी  का  प्लायात  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  प्रमुसंघान  तथा  दिक्षा  ब्रिमाभः  राल्य  मंत्रों  हरि  कृष्ण
 नाभिकीय  विज्ञान  का  उपयोग  फसलों  की  विभिन्‍न  उसनत  किस्मों  के  उवरकों  के

 गर  धौर  विवेकपूर्णा  मसालों  भ्राद  के  परिरक्षणा  के

 लिए  किया  जा  रहा  है  ।

 नाभिफीय  विशान  का  उपयोग  करके  विकसित  की  गई  विभिन्न  फसलों  की  उम्तत
 किस्मों  का  श्योरा  में  दिया  गया  तिलहनों  के  नभूनों  से  तेल  बीजों  को  बिना  तोड़
 उनमें  मौजूद  तेल  का  ध्न्श  पता  लगीते  के  लिएं  नाभिकोंच  चुम्बकोय  प्रमुनाद
 तकनीक  विकसित  कौ  गई  फोधों  हारा  सूछ्ला  श्रह  रो  सीमा  को  तापने  के  लिए  मो  ऐसा  ही
 एक  तरीका  विकप्तित  किया  जा  रहा  रहा  धनूद्ंधात  के  प्न्य  उन  क्षेत्रों  का  ब्योरा  में

 दिया  गया  है  जिनमें  नासिकीय  विज्ञान  का  €पयोग  हो  रहा  है  ।

 नहीं  ।

 (3)  नहीं  ।

 प्रएन  ही  नहीं  उठता  ।
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 *

 प्रमुसंधान  के  धन्य  वे  क्षत्र  जिनमें  ना  भिकोय  विज्ञान  का
 उपयोग  किया  जा  रहा  है

 ]  उबंरकों  के  उपयोग  में  माभिकोय  ऊर्जा

 (%)  चावल  को  खेती  में  प्रति  हैक्टर  25  किलो  नाइट्रोजन  का  थार  खुराको  में  उपयोग

 झधिक  लाभदायक  है  |

 गेहूं  की  खेतो  में  बुभाई  के  समय  40  किलो  प्रति  हैक्टर  ध्लौर  उसके  बाद  क्राउन  जड़े
 निकलने  समय  60  किलो  प्रति  हैक्टर  की  दर  से  नाइट्रोजन  का  उपयोग  प्घिक  लाभदायक  सिद्ध  हुभा

 I]  पीड़कों  भ्रोर  बोमारियों  की  रोकथास  में  नाभिकीय  ऊर्जा  का  उपयोग

 गामा  किरणों  की  कम  खुराक  के  विकिरणा  से  मंडारित  श्रनाज  के  पीड़िकों  की

 रोकथाम  ।

 फफूदीनाशकों  के  उदग्रहरा  स्थानास्तरण  भौर  उनका  प्रभाव  बने  रहने  पर  प्रष्ययन

 किए  गए  हैं  लिससे  यह  पता  चलता  है  कि  फफ्‌  दीनाशकों  से  उपचारित  प्ननाज  मनुष्यों  द्वारा  खाये
 जाने  की  दृष्टि  से  किस  सोमा  तक  उपयुक्त  है  ।

 II]  फलों  का  पकाव  झौर  परिरक्षण

 25"  के  तापमान  पर  मंडारित  प्रामों  भौर  टमाटरों  का  25  ध्ोर
 150  वाली  गामा  किरणों  से  विकिरण  कराने  पर  वे  11  श्ौर  10  दिन  देरी  से
 पकते  हैं  ।

 बटन  खुम्बियों  का  15"  के  तापमान  पर  250  वाली  गामा  किरणों  से
 बिकिरण  कराने  पर  उन्हें  लम्बे  समय  तक  सुरक्षित  रखना  भासान  हो  जाता  है  ।

 केरल  में  चलाककुदों  में  मोट  प्राइक्टस  भ्राफ़  इण्डिया  में  उत्बादन

 10078,  भ्रो  मोहमदास  :  क्‍या  छुधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  चलाककुदी  में  मीट  प्राडकट्स  भराफ  दण्डिया  में  बितना  उत्पादन  हुभा  भौर
 उसकी  क्षमता  कितनी

 क्‍या  इस  एकक  का  विकास  करने  का  कोई  प्रस्ताव  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?
 हु  |

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  श्लोर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  इयाम  लाल  :
 मोट  प्राडक्टस  प्राफ  इण्डिया  चलाककुदीं  केरल  में  कोई  उत्पाद  तेयार  नहीं  किया  जा  रहा  है

 क्योंकि  संयंत्र  ग्रभी  स्थापित  किया  जाना

 जो  ।

 निम्नलिखित  को  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  :--.

 (1)  मीट  व  पोल्ट्री  डृसिंग  प्लॉट  *

 $2
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 (2)  ब्रायसर  हैबरी

 ।

 (3)  कलह  भिक्सिग  प्लांट

 विपशान
 के  लिए  पध्रवतरचतात्मक  सुविधाएं

 (4)  विपणन  के  लिए  सुविधाएं

 (5)  22,800  क्षिसानों  की  मद्द  के  लिए  उत्पादन  समर्थन  ।

 6) (6)  प्रनुसंघान  तथा  विकास  काये  ।

 इस्पात  संयंत्रों  के  प्राधुलिफोकरण  के  कारण  रोजगार  के  झ्रवसरों  में  कमो  भ्राना

 10079.  श्री  मुल्लापलली  रामचन्त्रन  :  क्या  इस्पात  झ्लौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे  कि  ;

 कया  इस्पात  सयंत्रों  के  अधुनिकीकरण  भोर  नई  प्रौद्योगिकियां  अपनाये  जाने  के कारण

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  के  इस्पात  संयंत्रों  में  रोजगार  के  भ्रवसरों  में  कमी  होने  की  संभावना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भोर

 इस  संबंध  में  कया  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  झोर  खात  मंत्री  एम  एल  :  से  भाधुनिकोकररणा  योजनाप्नों
 के  प्रन्तगंत  नई  प्रौद्योगिकियां  भ्रपनाने  के  पश्चात्‌  जन  शक्ति  की  वास्तविक  प्रावद्यकताों  का  भ्रभी
 पता  लगाया  जाना  जबकि  जन-शक्ति  के  युक्तिकरणा  से  संयंत्रों  में  नई  नियुक्तियों  की सीमा  सीमित

 हो  सकती  है  प्रौर  डाउन-स्ट्रोम  में  रोजगार  के  बहुत  भ्रधिक  प्रवश्नर  उत्पन्न  होंगे  ।

 उड़ीसा  में  क्षनिजों  को  खोज

 10080.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्‍या  इस्पात  झोौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  खनिज  गवेषण  निगत  ने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कुछ  राज्यों  में  डरलिंग  खनन

 झौर  सर्वेक्षण  काये  प्रारम्भ  किया

 यदि  तो  ऐसे  रांज्यों  के  क्‍या  नाम

 क्‍या  खनिज  गवेषण  निगम  ने  पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  उड़ीसा  में  कोई
 झ्नत  या  ड्िलिंग  सम्बन्धी  कार्य  प्रारम्म  किया  भोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 इस्पात  झोौर  खान  मंत्री  :  भोर  (a)  जी  लनिज  गवेषण
 निगम  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  स्वर  तथा  भू-जल
 ड्रलिंग  के  लिए  विस्तृत  गवेषण  करता  रहा  यह  कार्य  कई  राज्यों  यथा  भान्ध्र

 मध्य  मेघालय  उत्तर  पूर्वी  उड़ीसा
 उत्तर  प्रदेश  तथा  पश्चिम  बंगाल  में  चल  रहा  है  ।  ।

 भौर  पिछले  तीन  वर्षों  से  क्षनिज  गवेषण  निगम  कोल  इण्डिया  के  लिये

 कोयला  क्षेत्र  में  कोयले  के  लिये  तथा  उड़ीसा  सरकार  की  भोर  से  नलकूपों  की  खुदाई  के  लिये  विस्तृत
 गवेषण  कर  रहा  प्नंत  प्रसार  भौर  नटराज  खंडों  में  291  मिलियन  टन  भोर  35  मिलियन
 टन  प्रकोक  कर  कोयला  भण्डारों  कां  भ्रनुमान  लगाया  गया  निगम  ने  1985  भौर  1986  के  दोराम

 तलकूपों  के  लिए  21,033  मोटर  और  12,995  मीटर  ड्रिलिंग  की  ।

 है
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 उड़ोसा  के  भोद्योगिक  झावंटित  किया  गया  रददो  लोहा

 10081.  श्री  जगन्ताथ  पटनायक  :  क्‍या  इस्पात  धोर  खान  मंत्री  मह  बताने  की  हुपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  द्वारा  उत्पादित  कुछ  प्रतिशत  रददी  लोहा  उड़ीसा  के

 आौद्योगिक  एककों  के  लिए  प्रारक्षित  किया  गया  है  यदि  ती  कितना  प्रतिशत  प्रारक्षित  किया  गया

 कया  गह  राज्य  के  उद्योग  निदेशक  के  माध्यम  से  वितरित  किया  जाता  भौर

 राज्य  के  एककों  को  गलाया  जाने  वाले  रद्‌दो  लोहे  रिरोलिग  रददो  लोहे  भौर  भौद्योगिक

 रददी  लोहे  की  कितने  प्रतिशत  मात्रा  श्रावंटित  की  जाती  है  ?

 इस्सत  झोर  खान  संत्रालय  में  इस्पात  विस्लनभ  में  रास्य  संज्री  योगेश  :  (©)

 हां  ।

 राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  ने  याज्य  के  उद्योगों  के  मिदेशाक  के  प्राप्त  विफारिकोों  के  भापषार
 पद  उड़ीसा  राज्य  की  झोश्योगिक  हकादथ्ों  को  बिक्री  के  लिए  उपलब्ध  स्क्रप  को  निम्नललिखिन
 प्रतिशतवा  निर्बारित  की  है  :--

 मेल्टिंग  स्क्र  प  22%,
 क

 ओद्योगिक  स्क्रप  22%

 पुनर्बेलन  योण्य  स्क्रप  35%

 राष्ट्रीय  केमिकल्स  एण्ड  फटिलाजस  लिसिटेड  द्वारा  गह-निर्माण  भ्पभ्निम

 10082.  संघ  वण्डवते  :  क्या  कृषि  अन्यो  यहू  अठाने  को  कुपा  करेंगे  कि  :

 कया  राष्ट्रीय  केमिकल्स  एण्ड  फटिलाइजस  सिमिटेड  शुक्त  बरकारो  क्षेत्र  कक  एफक  अपने

 प्रशासनिक  नियंत्रण  के  ध्नन्तगंत  भ्रपने  भ्रधिकारियों  को  कलोंनी  क्‍्यार्टर  खालो  करने  की  शातं  प्र  यृह
 निर्माण  प्रप्रिम  मंजुर  करता

 यदि  तो  क्या  ब्यवहायंता  यह  पनुबन्ध  कुछ  चुसे  हुए  मामलों  में  ही  किया  गया

 यदि  तो  क्या  दस  प्रयोशलाथ  नियुक्ति  समिति  ने  भी  समान  व्यवहार  को  सिफारिश
 की  भोर  ,

 यदि  तो  कया  इसका  प्रतुपालन  न  किये  जाने  के  कारश  भ्रधिकारियों  में  काफी
 प्रसन्‍्तोष  पेदा  हो  गया  है  तथा  उनमें  नंतिकता  का  ह्वास  हुआ  है|

 कृषि  संक्रासम  में  उ्रक  विम्राप्त  में  राज्य  मंत्री  :  रास्ट्रीय  केमिकस्स
 कुण्ड  फटिलाइजस  प्रपने  कर्म  झरियों  को  गह  तिमाण  के  लिये  प्रप्निम  रा्ि  की
 अन्लूरी  इस  क्षतं  पर  करते  हैं  कि  मकान  पूरा  हो  जामे  पर  क्ंचारों  कम्पती  के  कदाटर  को  खाली  कर

 रा
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 परिचालन/चिकित्सा  कारशों  की  वनह  से  कुछ  मामलों  को  छोड़कर  सभी  मामलों  में
 इस  क्षर्त  को  समान  रूप  से  लागू  किया  गया

 इस  प्रयोजनाथं  नियुक्ति  भान्तरिक  समिति  ने  समान  स्यवह्ार  की  सिफारिश  की  ।

 (@)  ने  यह  सूचना  दी  है  कि  कर्मचारियों  में  कोई  ध्रसन्‍्तोष  प्रथवा  उनके
 मनोबल  का  ह्वास  नहीं  हुभा

 पर्यटन  भेलों  भोर  उत्सथों  को  बढ़ाबा  देने  के  लिए  राज्यों  को  क्तोीय  सहायता

 10083.  एम  मोये  :  क्या  पर्यटन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ग

 कया  थालू  वर्ष  के  दौरपनਂ  परयंटत  मेलों  श्रौर  उत्सवों  को  बद्खवा  देने  के  लिए  राज्य
 सरकारों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचारधीन  भ्रौर

 यदि  तो  मम्जूर  की  गई  वित्तीय  सहायता  का  ब्योरा  कया  है  ?

 पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  भिरिषर  :  भप्रस्तराष्ट्रीय  ध्लौर  स्वदेशी
 पर्यटकों  को  श्लाकब्रित  करन  वाले  मेलों  शोर  उत्सवों  का  संवर्धत  के  लिए  पयंटन  विभाग  की  राज्य
 सरकारों  को  विश्तीप  सहायता  प्रदान  करने  की  एक  स्कोम  वरंमान  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  इस
 झीष॑  के  प्रम्तगंत  10.00  लाख  रुपये  का  बजट  प्रावधान  है|

 राज्य  सरकारों  से  प्रस्ताव  प्राप्त  होने  पर  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  वतंमान
 वित्तीय  वर्ष  के  दौराम  प्रभी  तक  कोई  वित्तीय  सहायता  मजुर  नहीं  को  गई  है  ।

 ग्रासोण  क्षंत्रों  में  महिलाझों  शौर  बच्चों  के  विकास  कार्यक्रम  का  कार्यास्थयल

 10084.  श्री  परसराम  मारदह्वाज  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ग्रामीण
 क्षेत्रों  मे ंमहिलाशों  भौर  बच्चों  के  विकास  कार्यक्रम  के  प्रन्तगंत  मध्य  प्रदेश  राज्य  को  जिलावार

 कितनी  घनराष्षि  भ्राबंटित  की  गई  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  प्रामोण  बिकास  बिमाग  में  राज्य  सन्तजरो  जनदिन  :  31  मार्च

 1988  तक  मध्य  प्रदेश  के  प्राभीरा  क्षेत्रों  में महिला  तथा  लिशु  विकास  कारयेक्रम  के  प्रन्तगंत  कवर  किए

 गए  जिलों  को  केन्द्रीय  भ्रोर  युनिसेफ  भनन्‍्श  के  रूप  में  कुल  1,86,27,839  रुपये  की  राशि  रिलीज  की
 थी  ।  राध्चि  का  जिलावार  ब्यौरा  निम्नप्रकार  है  ।

 1.  छिन्दवाड़ा  36,79,250

 2.  गुना  23,28,750

 3.  रायपुर  35,87,589

 4.  इशहहोल  29,72,250

 5.  राजगढ़  10,10,000
 6.  सरधुआा  10,
 7.  शाजापुर  10,10,000
 8.  मिड  10,
 9.  टीकमगढ़  10,10,000

 10,  प्रिहोर  10,10,000  १

 186,27,839
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 प्रामीण  क्षेत्रों  में  महिला  तथा  शिशु  विकास  कार्यक्रम  के  प्रन्तगंत  श्लाबंटन  बनाए  जाने  वाले

 गुणों  की  संख्या  के  भ्रनुसा।र  किया  जाता  मध्य  प्रदेश  को  1988-89  के  लिए  कुल  480  प्रूपों  का

 प्रावंटन  किया  गया  है  ।  प्रत्येक  ग्रूप  के  लिए  केन्द्रीय  भ्रन्श  के  रूप  में  5,100  रुपये  तथा  यूनिसेफ  के

 अन्द  के  रुप  में  5,000  रुपये  रिलीज  किए  जाते  हैं  ।

 गोभा  को  लोह  भ्रयस्क  ख्लानों  का  सुल्यांकन

 10085.  भ्री  क्षांता  राम  मायक  :  क्या  इस्पात  झोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  गोप्ना  में  संमावित  लौह  भयस्क  खानों  का  कोई  मूल्यांकन  किया  गया  भोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 उनके  दोहन  के  लिए  कया  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 -  इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेंद्र  :
 झौर  गोभा  में  लौह-भयस्क  के  मंडारों  का  मल्यांकुन  किया  गया  है  भोर  उनके  लगभग

 9880  लाख  टन  होने  का  प्रनुमान  है  इसमें  स ेलगभग  6:70  लाख  टन  प्रयर्क  भ्रच्छी  श्रेणी  का  है  ।

 गोपा  में  लोह  भ्रयस्क  पहले  से  हो  निकाला  जा  रहा  है  भोर  सम्पूर्ण  प्रयस्क्र  का  निर्यात
 किया  जा  रहा  पिछले  3  वर्षों  के  दोरान  उत्पादन  निम्मानुसार  हुप्ा  है  :--

 1985  136  लाख  टन

 1986  159  लाख  टन

 1987  122  लाख  टन

 मृत  प्रावंटितियों  के  फ्लेटों  का  ध्रन्तरण

 10086.  भोमती  ऊषा  ठक्कर  :  क्‍या  शहरो  विकास  मन्त्री  मृत  श्रावंटितियों  के  फ्लेटों  के

 भस्तरणा  के  बारे  में  2।  1988  के  प्रतारांकित  प्रइन  संख्या  3974 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 दक्षिण  दिल्‍ली  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  माध्यम  प्राय  वर्ग  के  फ्लेटों  से  संबंधित
 कितने  मामले  ऐसे  हैं  जहां  मृतक  भावंटितियों  के  नामांकन  पत्र  भरे  थे  किन्तु  उनका  अ्रन्तरण  धर  तक

 नहीं  किया  गया  और

 भप्रन्तरण  के  मामलों  का  कब  तक  निपटारा  किया

 5  शहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  दलबोर  :  10.

 न॑  ति  जो  दिल्ली  विकास  प्राधिकरणा  द्वारा  हांल  ही  में  लिया  गया  क ेअभाव
 में  इन  मामलों  को  पहले  निपटाया  नहीं  जा  य'द  संबंधित  पार्टियों  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये
 दस्तावेज  सही  तो  इन  मामलों  को  यथाश्षीत्न  निपटाया  जायेगा  ।
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 साथ  तेलों  का  प्रायात

 10087,  भी  सैधद  जाहबुब्दोग  :  क्‍या  साक्ष  श्लौर  मागरिक  पृ्ति  मन्त्रो  यह  बतामे  की  कपा
 करेंगे  कि  :

 (+%)  वर्ष  1987-88  के  दोरान  कुल  क्षाद्य  तेलों  की  कितमी  मात्रा  का  ध्राथात  किया

 (a)  प्रत्येक  खाद्य  तेल  को  कितनी  मात्रा  श्रायात  की  भ्ौर

 वर्ष  के  दोरान  पध्रायातित  खाद्य  तेल  की  प्रत्येक  किस्म  का  तुलनात्मक  पोत  पय॑स्त

 निशुल्क  मूल्य  क्या  था  ?

 खाद्य  श्लोर  तागरिक  पति  संत्रालय  में  उप  मंत्री  :  भौर
 वित्तीय  वर्ष  1987-88  के  दौरान  श्लाल  तेलों  की  कुल  लगभग  19  लाख  टन  मात्रा  हो
 गई  तेल-वार  भायात  निम्नवत  है  :  हि  पायात

 तेल  का  नाम  प्रायात  की  गई  मात्रा

 टन

 सोयाबीन  तेल  4.30.

 रेपसीढ  तैस  3.23

 ताड़  का  तेल  11.45

 राज्य  व्यापार  निगम  लागत-बीमा  भौर  माड़ा  प्राधार  पर  खाद्य  तेलों  का  प्रायात  करता
 है  ।  हु

 भादीपुर  में  खाली  भूमि

 10088.  भरो  घमंपाल  सिह  मालिक  :  क्या  हाहुरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे

 कया  नई  दिल्‍ली  में  मादीधुर  स्थित  उच्चतर  माध्यमिक  स्कूल  के  सामने  की  खाली  भूमि
 ह्ववित्त  पोषित  योजमा  के  भ्रन्तगंत  फ्लेटों  के  मिर्माए  के  लिए  निर्भारित  की  गई

 क्‍या  इस  भूमि  का  पहले  1308  जनता  प्रावासों  के  निर्माण  के  लिए  उपयोग  करने  का
 प्रस्ताव  1982  से  पहले  यह  भूमि  पुनर्वास  योजनाप्रों

 कै  लिए  निर्धारित  को  गई

 क्‍या  दिल्‍ली  में  विकास  प्राभिकररा  द्वारा  पूर्व  योजनाओं  के  प्न्तगंत  रुछ  मारिज्यक
 परिसरों  का  ग्रायंटन  किया  गवा  था  झौर  वर्तमान  योजना  में  उनका  सिर्धारणश  नहीं  किया  गया  .
 प्रदि  तो  इसके  क्‍या  काररा  भोर

 क्‍या  सरकार  का  वर्तमान  योजना  को  लागू  करने  से  पहले  डन्हीं  स्थलों  का  निर्धारण
 करने  का  प्रस्ताव  है

 शहरी  बिकास  संत्रों  तथा  पयंटल  मंत्री  सोहसिना  :  कैवल
 झदतः  0
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 यह  योजना  केवल  1308  जगता  मकानों  के  लिए  थी  ्रन्तु  भिन्न-भिन्न
 भ्रबस्थाओं  पर  समय-समय  पर  उत्पन्त  प्रावष्यकताध्ों  के  प्रनुसार  विभिन्‍न  ब्लाकों  को  निम्न
 झाय  स्ववित्त  पोषित  योजना  में  परिवतंन  किया  गया

 भौर  इस  क्षेत्र  में  दो  सुविधाजनक  विपणन  केल्‍्द्रों  भौर  प्रन्य  सामुदायिक

 सुविधाशोों  के  लिए  प्रावधान  इन  दो  में  एक  को  अवध्यकताभों  के  धनुसार  विकास
 पौर  निर्माण  करने  के  लिए  मलिन  बस्ती  को  प्रन्तरित  किया  गया  मलिन  बस्ती
 स्कंघ  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  दिछएली  राज्य  प्रौछोगिक  विकास  निगम

 वर्क  सेंटर  के  निकटवर्ती  पाकेट  में  तथा  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के

 तिमं  जिले  निम्न  प्रायवर्ग  टेनामेंटों  क ेसमीप  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  उपलब्ध  कराई
 गई  भूमि  पर  मलिन  बस्ती  पुनर्वास  टेनामेंटों  का  निर्माण  शुरू  किया  निम्न  भाय  वर्ग  पाकेट  के

 लिए  उहिष्ट  सुविधाजनक  विपणान  केन्द्र  में  3  शोर  2.5  4  प्राकार  की  15

 दुकानों  की  योजना  भी  बनाई  गई  भप्रनोपचारिक  व्यापार  के  लिए  प्रोपन  प्लेटफार्मों  का  भी  प्रबंध
 किया  गया  विपणान  केन्द्र  स्थल  पर  मौजूदा  कोयला  डिपो  को  प्रस्तावित  सुविधाजनक  विपणन
 काम्पलेक्स  में  बनाए  रखा  मलिन  बस्तो  फ्लेट  निर्माणाघीन  हैं  जबकि  विपणन  केन्द्र  का  प्रनुमान
 लगाया  णा  रहा  है  |

 सरकारी  क्याटरों  को  लिड़कियों  शोर  बरामदों  में  शीशे  लगाना

 10089.  भी  बनवारो  लाल  बेरवा  :  क्‍या  हाहरो  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कथा  करेंगे
 किः

 क्या  पंडारा  रोड  नई  दिल्‍ली  में  टाइम-डी  क्‍्वाटरों  की  खिडकियों  भ्ौर  पिछले  बरामदों
 संबंधित  सेवा  केन्द्र  के  कनिष्ठ  धभियन्ता  से  अनुरोध  करने  पर  छीशे  लगा  दिये  गये

 क्‍या  इस  तरह  को  सुविधा  अन्य  कालोवियों  के  ट।ईप-डो  क्‍्वाटरों  के  लिए  भो  उपलब्ध

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  भोर

 सभी  टाईप-डी  क्वाटरों  में  इसी  तरह  की  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्‍या  कदम
 उठाये  गये  हैं  प्रथवा  उठाने  का  विचार

 क्हरी  विकास  मंत्री  तथा  परयंटन  मंत्री  मोहसिना  :  से

 1987  दिल्‍ली/नई  दिल्‍ली  में  पण्डारा  रोड  सहित  विभिन्‍त  सरकारी  कालोनियों  के  टाइप
 क्‍्वाटरों  की  बालकानियों  तथा  पिछले  बरामदों  भावंटियों  से  भ्रनुरोधष  तथा  प्रतिरिक्त  लाइसेंस
 फीस  धदा  करने  संबंधी  उनके  दापथ-पत्र  प्राप्त  होने  पर  सरकार  द्वारा  कार्य  की  प्रावश्यकता  को
 स्वीकार  करने  पर  दोष  लगाये  जाते  1987  से  बचत  उपाय  के  रूप  व्यक्तिगत  हित
 को  पूरा  करने  के  लिये  सरकारी  भवनों  में  कोई  परिवतंन/परिवधन  करना  निषेध  कर  दिया  गया

 बेहतर  जीवन-लिर्वाह  सुविधाश्ों  के  लिए  कृषि  श्रमिकों  द्वारा  श्लांदोलन

 10090.  श्री  पो  एम  सईब  :  क्‍या  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 कया  कृषि  श्रमिकों  ने  भ्रपनी  जीवन-निर्वाह  परिस्थितियों  के  प्रति  विरोध  प्रकट  करने
 के  लिए  फोई  देणाव्यापी  भझ्रांदोलत  छेड़ने  का  निर्णय  किया
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 भा

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  स्थिति  का  जायजा  लिया

 क्‌षि  श्रमिकों  की  मांगों  का  ब्योरा  क्या  भोर

 इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 भ्रप्त  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदोश  :  से  सरकार  देश  के

 प्रामीण  श्रमिकों  की  समस्याप्नों  से  भवगत  है  भ्रखिल  भारतीय  समस्याप्रों  श्रोर  क्षेत्र  विशिष्ट

 समस्याप्रों  की  शोर  भ्रष्छी  तरह  से  समभने  के  लिए  तथा  इस  प्रकार  समग्र  विकास  प्रक्रिया  तथा

 विशिष्ट  रुप  से  ग्रामीए  श्रमिकों  के  वास्ते  बनाए  गए  कार्यक्रमों  से संबंधित  वाद-विषयों  की  सही
 क्वारी  प्राप्त  करने  के  विचार  से  सरकार  ने  1987  में  ग्रामीण  श्रमिका  के  लिए  एक  राष्ट्रीय
 धायोग  गठित  किया  है  |

 गुलमर्ग  छीतकालोन  क्रोड़ा  परिप्रोशता  के  कर्म  आ्लारियों  को  तियमित  क्रना

 10091.  श्री  सोडे  रमेया  :  क्या  पर्यटन  मन्‍्त्रीਂ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुलमर्ग  छीतकालीन  क्रीडा  परियोजना  के  कमंचारी  अपने  को  नियमित
 किये  जाने  के  बारे  में  भ्रांदोलन  कर  रहे  भोर

 यदि  तो  कार्मिक  एवं  विभाग  के  दिनांक  28  1988  के  कार्यालय
 ज्ञापन  संख्या  18011/1/86  स्थापना  द्वारा  जारो  किए  गए  निर्देशों  के  प्रधीन  उन्हें

 स्थायी  करने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?  दि

 पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  भौर  गुलमर्ग
 क्रीड़ा  परियोजना  के  बर्मचारी  झपने  को  नियमित/स्थायी  किए  जाने  के  लिए  जोर  दे  रहे  पाठ
 कमंचारियों  जो  नियमों  के  प्रघीन  भ्रपेक्षित  मानदंडों  को  पूरा  करते  पहले  ही  स्थायी  किया
 जा  चुका  प्रधिक  प्रायु  के  ऐसे  कर्मचारियों  के  जो  भ्रपेक्षित  दक्षणिक  योग्यताप्रों  को  पूरा
 नहीं  नियमों  के  प्रधीन  छूट  प्राप्त  करने  के  लिए  कार्मिक  भर  प्रशिक्षण  विभाग  को  भेजे  गये

 दिल्‍ली  में  भूमि  को  कोमत

 10093.  भ्री  कृष्ण  सिह  :  कया  शहरो  विकास  मस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरफार  कराधान  भोौर  हस्तांतरण  के  प्रयोजन  से  राजषानी  में  भू-सम्पत्ति  के
 का  करने  के  लिए  दिल्‍जी  में  विभिन्‍न  क्षेत्रों  के  संबंध  में  प्रत्येक  2-3  वर्ष  के  पश्चात  प्रावासीय*

 झौर  वाणिज्यिक  भूमि  को  प्रति  बर्ग  कोमत  ग्रधिसूचित  करती  रहती  धौर

 यदि  तो  दक्षिण  दिल्‍ली  में  मालबोय  नगर  तथा  विभिन्‍न  भ्रग्य  क्षेत्रों  में  वर्ष  1969-70
 1975-76,  1980-81  तथा  1985-86  के  दौरान  भूमि  की  क्‍या  कोमत  थी  पश्रौर  इस  समय  क्‍या
 कीमत

 हाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  भौर  राजधानी  में
 कर-निर्धारणा  शौर  प्रन्तरणा  संबंधों  प्रयोजनों  के  लिए  भूमि  सम्पत्ति  की  लागत  का  निर्धारण  करने  के
 लिए  सरकार  कोई  भूमि  दर  भ्रधिसूचित  नहीं  करतो  पटूटों  को  प्रशासित  करने  जेसे  दुरुपयोग

 ३१
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 प्रभारों  की  वसूली  प्रनजित  वृद्धि  प्रादि  से  संबंधित  मामलों  के  प्रयोजवाथे  विभिर्त  कालोनियों  के  लिए
 समय-समय  पर  पूर्व-निर्धारित  भूमि  का  दर  निश्चिक्ष  के  जात  हैं  ।

 सरकारो  धाबासों  को  मरम्मत/रखरलाब फर  रोक

 10094.  क्ती  मरत  सिशु  !  कया  शहरो  जिकलल  फरक्रो  यह  बताके  को  कृपा  करेंगे ढि  :  दि

 क्‍या  सरकार  ने  केंद्रोय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  फ्लेटों/बंगलों  श्रादि  की  मरम्मत

 किये  जाने  पर  रोक  लगा  दी

 यदि  तो  ब्योरा  क्या  प्लोर

 क्‍या  सरकार  का  सरकारी  प्रावासों  की  समुचित  मरम्मत  के  लिए  प्लावह्यक  समझे

 जाने  वाले  कार्यों  पर  व्यय  करने  हेतु  तश्कल्‍ल्त  इस  रोक  में  ढीक्ष  देने  का  विचार

 धहरी  विक्षाक्ष  घंऋलताम  रास्य  संज्ो  दलओर  :  (१)  से  यह  निर्णय
 किया  गया  है  कि  1988-89  में  सरकारी  भवनों  का  केवल  प्ननिवाय॑  प्रनुरक्षण  किया  गया  ।  व्यक्तिगत

 |
 झमिरूवियों  को  पूरा  करने  के  लिये  विद्यमान  तथा  दिलाहबन्दीः  पभादि  -

 सुधार  करने  पर  मनाही  है  ।

 कर्नाटक  में  पयंटजਂ  क्किाल

 10095.  श्री  रामुलु  :  क्या  परयंटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1988-89  के  दोरान  कर्नाटक  में  पर्यटन  विकास  के  लिए  प्रस्तावित  की  गयी

 परियोजनाओं  का  ब्यौरा  बया  भप्रपेर

 इनमें  से  प्रत्येक  परियोजना  पर  भलग-पलग  कितनी  घनराशि  व्यय  किये  जाते  की

 प्स्माकना  है  ?  ु

 पयंडन  सम्त्रालय  में  राज्य  सस्ती  गिरिणर  भोर  :  केन्द्रीय  पयंडन
 पन्त्रालय  निधियों  का  प्राबंटन  राज्य-वार  नहीं  करता  बल्कि  स्कोम-वार  करता  राज्क

 सरकारों  से  प्राप्त  विशिष्ट  प्रस्तावों  के  प्राघार  पर  पयंटत्र  भ्राधार-संरचता  का  सुजन  करने  के  वाह्ते
 को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करता  है  ।  मन्त्रालय  को  वर्ष  1988-89  के  दौरान  वित्तीय  सहायता

 के  लिए  कर्नाटक  सरकार  से  प्रस्ताथ  प्राप्त  हुए  स्थग्न  कुक  मोजूबा  भ्राघार
 वर्तमान  और  मावी  पर्यटक  परियोजना  क्षी  प्रस्ताव  के  समग्र

 विधियों  को  उपलबथ्वता  झौर  परस्पर  प्राथमिंकत।भ्रों  पद  निर्मर  रहते  हुए  विज्तीप  स्वीकृति  हेतु  इन

 प्रस्तावों  पर  विचार  करेगा  ।  ष

 पश्चचिमपुरो  में  न्ष्‌  पेटने  हाऊसिंग  1979  के  प्रन्तगंश  फ्लेटों  का  श्रावंटन

 10095,  राजप्यारे  सुब्रन  :  कया  शहरी  दिक्ाात्  मत्क्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  :

 क्या  कुछ  लोगों  जिन्होंने  दिल्‍ली  यिकास  प्राधिकरण  में  न्यू  पेटर्न  हुडको  1979

 कै  प्रन्तगंत  फ्लेटों  के  प्वंटन  के  लिए  श्रपने  नाम  पंजीकृत  कुछ-समः  फ्लेठ  ध्रावंटित
 किये  गये  न

 (8)  क्‍्याਂ  कुछ  मामलों  में  फ्लेटों  का  भावंठन  समाप्त  कर  गया
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 यदि  तो  उन  व्यक्तियों  क ेमास  क्‍गा  हैं  जिनके  मामलों  में  प्रावंटन  समाप्त
 किया  गया  है  इसके  क्या  कारण

 कया  दिल्‍ली  विकास  प्रधिकरण  का  सम्बन्धित  ब्यक्तितयों  को  बिना  किसी  विलम्ब  के
 फ्लंटों  का  कढ्जा  देने  का  विचार  भोर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 शहरी  विकास  सस्त्री  तथा  पयंटन  सन्‍त्रो  मोहसिना  :  हां  ।

 हां  ।

 (०)  उन  उयक्तियों  के  काम  जिनके  प्रस्वंटन  रहू  किए  संकछ्ित  किये  जा  रहे  हैं  ।.
 झाकंटन  क्षक्तां  कर  प्ननुपालन  न  करने  के  का  रख  ये  प्लावंटन  रह  किए  गए  थे  ।

 भोर  :  व्यक्तिगत  रूप  से  गुणावगुण  के  आघार  पर  इसकी  जांच  की  जानी  है  |

 भ्रौद्योगिक  शौर  सेवा  क्षत्रों  में  महूरोी  में  ग्रसुकस्‍्नतापें

 10097.  श्री  मोहम्मद  मह॒फूज  प्नलो  खां  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1983-84  भौर  198:-86  के  भध्न्त  में  देश  में  क्ृषि  क्षेत्र  में  लगे  मजदूरों की  संरुया
 में  प्रौद्योगिक  क्षेत्र  में  कायं  करने  व।ले  मजदूरों  की  कुल  संख्या  की  तुलना  में  कितने  प्रतिश्षत  वृद्धि
 हुई

 सामान्य  मूल्य  ढांचे  में  हुई  वृद्धि  के  प्रनुसार  पश्रौद्योगिक  और  सेवा  क्षोत्रों  में  लगे
 ड्यक्तितयों  की  परिलब्धियों  में  हुई  वृद्धि  की  तुलना  में  कृषि  क्षेत्र  में  लगे  मजदूरों  की  मजूरी  में  कितने
 प्रतिशत  बाद्धि  हुई

 प्रोंद्योगिक  श्री र  सेवा  क्षेत्रों  मे ंकाम  करने  वाले  व्यक्तियों  को  परिलब्धियों  में
 झसमानताप्रों  के  क्या  कारण  फ्लोर

 हर

 इस  भप्रसमानता  को  दूर  करने  के  सरकार  का  क्या  कदमा  उठाने  का  विचार  है  ?

 कृश्थः  मन्जालध  कृषि  श्रौर  सहकारिता  विद्ाग  में  राज्य  भन्च्रो  इयम्मलाल  ॥
 1983-84  तथा  1985-86  के  बीच  कारय॑  बल  में  संरचनात्मक  परिवंनों  पर  भ्रांकड़े  उपलक्य

 नहीं  1980-81  में  कृषि  क्षेत्र  में  लगे  श्रमिक  कुल  श्रमिक्रों  के  60:5-  प्रतिशत  थे  ।

 1983-84  के  मुकाबले  1985-86  में  कृषि  क्षेत्र  में  प्रकुशल  श्रम  की  प्ौखत  मंजदूरी
 दरों  में  वद्धि  का  थोक  मूल्य  सूचकांक  के  8.9  प्रतिशत  के  मुकाबले  22.61  प्रतिशत  था  ।
 परन्तु  इन  दोनों  संफेतकों  के  बीच  तुलना  करना  उचित  नहीं  क्योंकि  कृषि  मजदरों  द्वारा  शरीदी
 गई  मदों  की  संख्या  काफी  सीमित

 किसो  क्षेत्र  में  मजदूरी  दरोंਂ  के  महत्वपूर्रा  निर्धारिक  भुगतान  क्षमता  साभाणिक  प्राथिक
 बात्तावरण  तथा  कार्य  परिस्थितियां  ये  घटक  एक  क्षेत्र  से  दलरे  क्षेत्र  में  महत्वपूर्श  मिम्मता  लिए
 होते  जिससे  मजदूरी  दरों  में  भी  मिन्‍नता  प्रात्ती

 इ़ि  क्षेत्र  तथा  भन्‍्य  क्षेत्रों  में  भी  न्यूनतम  मजदूरी  की  दरों  की  समय  समय  पर

 पृनरीक्षा  की  जाती
 है

 ताकि  व्यवहापंਂ  सी  माਂ  तक  प्रसमानताएं  कम  की  जा  सकें  ।
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 तिलहन तथा  कपास  का  उत्पादन

 10098.  भी  प्रयूयपू  रेड्डी  :  क्या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987  के  रबी  श्रोर  खरीफ  मौसमों  में  तिलहन  का  प्रनुमानतः  कितना  उत्पादन

 क्‍या  बष  1985-86  में  तिलहन  का  उत्पादन  निर्धारित  लक्ष्य  की  तुलना  मिलियन
 टन  कम  हुभ्रा  था

 कया  वर्ष  1987-88  के  दौरान  भी  उत्पादन  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई

 कया  कपास  के  उत्पादन  में  गिशावट  पाई  है  शोर  क्‍या  कपड़ा  उद्योग  ने  इस  कमी
 को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  से  ]  मिलियन  कपास  को  गांठों  का  अधात  करने  का  भनुरोध  किया

 पर

 कया  तिलहन  तथा  कपास  का  प्राशक्षित  स्टाक  रखने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ताकि
 उत्पादकों  को  लाभप्रद  मूल्य  देना  सुनिश्चित  किया  जा  सके  तथा  उत्पादन  में  मी  वृद्धि  की  जा  सके  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मस्त्रो  श्याम  लाल  :
 :  1985-86  के  फसल  बर्ष  के  दोरान  कुल  नो  तिललनों  का  उत्पादन  108.

 भीटरी  टन  जबकि  लक्ष्य  136.0  लाक्ष  मीटरी  टन  का  रखा  गया  था  |  फसल  वर्ष  1987-88  के
 लिये  उत्पादन  के  प्रनुभान  सभो  तिलहन  फसलों  के  लिये  राज्यों  से  ध्रमो  देव  नहीं  हुये  हैं

 (2)  तिलहनों  के  सम्बन्ध  में  बफर  स्टाक  तेयार  करने  के  प्रस्ताव  पर  फिलहाल  बिधार  ही
 किया  जा  रहा  कपास  का  बफर  स्टाक  तेयार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  में  प्रभियभितताएं

 प्रो  महाजन्र  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताते  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  बीज  निगम  में  पिछले  तीन  वर्षों  से  प्रध्यक्ष  का  पद  क्ाली  पड़ा
 हप्ा

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या

 क्या  राष्ट्रीय  बीज  निगम  में  कुछ  प्रनियमितताभों  का  पता  लगा  भौर

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  भौर  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही
 को  गई  है  !

 कृषि  सम्त्रालय  में  कृषि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  भस्त्री  श्याम  लाल  यादव  )
 (%)  प्लोर  नहीं  |  पहले  के  पदधारी  के  कार्यकाल  की  भविष  समाप्त  होने  के  वाद  ।

 1986  को  प्रध्यक्ष  एबं  प्रबन्ध  निदेशक  का  पद  रिक्त  पड़ा  है  श्लोर  ह॒द  को  शीघ्र  भरने  के

 लिए  सशक्त  उपाय  पहले  ही  किए  गए

 भोर  :  समय-समय  पर  राष्ट्रीय  बीज  निगम  के  कार्य  करने  में  प्रनियमितताओं
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 के  प्रारोप  के  सम्बन्ध  में  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  भोर  हस  प्रकार  के  मामलों  में  जहां  कहीं
 न्यायसंगत  समझा  उपयुक्त  कार्यवाही  की  गई  है ।

 कपास  के  स्टाक  का  क़य  विक्रय

 10100.  श्री  विग्विजय  सिंह  :  क्‍या  श्ला८द्य  झ्ोर  नागरिक  पूर्ति  मर्त्र  यहू  बतामे  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  वायदा  बाजार  आयोग  ने  सौराष्ट्र  ज॑से  जहां  कपास  का  उत्पादन  देर  से
 होता  कपास  के  स्टाक  के  क्रय  विक्रय  की  सिपारिषश्  की  और  :

 ७»  यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  विषय  में  बया  निरंय  लिया  है  ?

 खाद्य  भोर  मागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उपसंत्री  :  जो

 प्रषन  ही  नहीं  उठता  ।

 छोन  के  को  तस्करी

 भरी  डोरा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  में  चीन  के  को  बड़े  पेमाने  पर  तस्करी  के  कारण  हिमाचल  के
 जो  एरोमेटिक  रूट  हैं  के  समाप्त  होने  की  सम्भावमा  का  सामना  करना  पड़  रहा

 क्‍या  चोन  ने  हिमाचल  के  को  समाप्त  करने  के  लिए  तथा  विश्व  बाजार  में
 एकाधिकार  प्राप्त  करने  के  लिये  भ्पने  कुथ  की  कीमत  को  बहुत  कम  कर  दिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  भौर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  भोर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  संत्रो  श्याम  लाल  :

 (%)  से  जानकारी  एकत्र  को  जा  रही  है  प्रौर  समा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 कर्मजारी  राज्य  बोमा  निगम  योजना  के  भ्रस्पतालों  के  लिए  धोषधियों  को  क्षरोद  में  घोटाला

 10102.  भ्री  एच  एम  मम्जे  गौड़ा  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फर्नाटक  राज्य  में  कमंचारोी  राज्य  बोमा  निगम  के  प्रस्पतालों  के  लिए  आ्रौषधियों  की
 खरीद  में  किसो  घोटाले  का  पता  चला

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  प्रौषधियों  को  खरीद  में  इस  घोटाले  के  लिए  जिम्मेदार  ध्यक्तियों  का  पता  लगाग्रा

 गया  भोर

 यदि  तो  उनके  विरृद्ध  कया  कांयंबाही  की  गई  है/करने  का  विचार  है  ?

 भ्रम  भस्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोवा  :  (%)  प्रेस  रिपोर्टों
 के

 कर्ताटक  में  ऐसे  किसी  रंकेट  का  पता  लगा  है  ।
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 से  मूचना  है  कि  कर्नाटक  सरकार  ते  जो  कि  कमंचारी  राज्य  वीमा  योक्सा  के
 प्रधोत  चिकित्सा  देखभाल  के  प्रशासत  के  लिए  जिम्मेदार  मामले  जांच  के  लिए  एक  आंच
 समिति  नियुक्त  की  सतिति  को  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  राज्य  सरकार  द्वारा  मामले  में  प्रागे

 प्रावश्यक  कार्रवाई  की  जाएगी  ।

 उबं रक  उद्योग  को  राहुत

 10103,  श्री  यह्मबन्तराव  गडाल  पाटिल  :  क्‍या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 क्‍या  सरकार  का  उबंरक  उद्योग  में  बहुत  भ्रधिक  मूल्य  की  माल  सचो  होने  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  उसे  राहुत  उपभोकताप्नों  को  छूट  देने

 का  विचार  भ्रौर
 ०

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ।

 कृषि  संत्रालय  में  उ्रक  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  :  भौर  उर्वरक
 निर्माताधों  द्वारा  1  1988  से  यूरिया  पर  दी  गई  7.5  प्रतिशत  की  प्रतिपूर्ति  मारत  सरकार

 द्वारा  की

 फटिलाइलस  एण्ड  कॉमिकलस  केश्ल  को  केप्रोलक्टम  वरियोजना

 10104.  थ्रो  बासस  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फेरल  में  फटिलाइजेस  एण्ड  कैमिकल्स  लिमिटेड  को  केश्रोल्लेक्टम
 गोजया  की  कुल  भप्रतुमानित  ल़्गत  कितनो

 (@)  क्‍या  इस  परियोजना  की  लागत  में  वृद्धि  होने  की  संभावना  भौर

 इस  परियोजना  के  कब  तक  चालू  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  उ्व  रक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  प्रभु
 )  :  केप्रोलेक्टम  परियोजना

 की  प्रद्चतन  झनुमानित  लागत  315  करोड़  रुपये

 (a)  नहीं  ।

 1989  शक्त  ।

 प्रबन्ध  में  असिकों  को  भागीवारो

 10105.  पटेल
 शरों  जंगा  रहडटी  :

 फ्य  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 सरकारो  क्षेत्र  के
 उन  उन्‍तक्रमों  की  संख्या  प्ोर  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्हेंने  निदेशक  मंडल

 स्तर  पर  प्रबंध  में  श्रमिकों  की  मागीदारी  की  योजमा  को  कार्याम्वित  नहीं  किया

 उन  उपत्रमों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन्होंने  इस  योजना  के  कार्यान्वयन  से  छूट  मांगी

 सरकार  को  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया

 सरकारो  क्षेत्र  के  उन  उपक्रयों  का  ब्वौरा  क्या  है  जो  हस  योजना  को  कार्यान्वित  करेंगे

 प्रौर  कब  तक  कार्यान्वित  करेंगे  ?
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 कक

 अम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गदीश  :  नवीनतम  सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  है  तथा  यह  उपलब्ध  होने  पर  समा  पटल  पर  रख  दी

 योजना  से  छूट  मांगने  वाले  ठद्यमों  के  नाम  निम्नानुसार  हैं  :-..

 भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण क+

 ,  इण्डियन  मेडिकल्स  फार्मासियटिकल्स  कारपोरेशन

 ,  इण्डिया  रोड  कंसट्रक्सनत  कारपोरेशन

 ,  नेशनल  प्रोजेक्टक  कंसट्रक्शन  कारपोरेशन न

 Ww

 ,  रूरल  इलक्ट्रीफिकेशन  कारपोरेशन Ww

 6.  इण्डियनत  रेलवे  कंसट्रकक्‍्शन  कम्पनी

 7.  उड़ीसा  डगस

 8,  राष्ट्रीय  श्लौद्योगिक  विकास  निगम

 9.  नाथ  ईस्टन  हैण्डीक्राफ्ट  एण्ड  हैंण्हलूम  डेवलपमेंट  कारपोरेशन

 10.  इण्डियन  डेरी  कारपोरेशन
 11.  शिपिंग  कारपोरेशन  भ्ाफ  जिन्होंने  केवल  बोडं  स्तर  पर  छूट  मांगी

 सरकार  छूट  के  लिए  भध्राबेदनों  पर  गुणया-व-गुण  प्राधार  पर  जांच  करतो  प्रभी  तक
 केवल  इण्डियन  डेटी  कारपोरेशन  की  योजना  से  छूट  दी  गई

 उपलब्ध  सूचना  के  केन्द्रीय  सावंजनिक  क्षेत्र  के  99  उद्यमों  ने  शाप  फ्लोर  तथा

 प्लॉट  स्तरों  पर  पहले  ही  प्रबन्ध  में  कमंचारी  सहभागिता  योजना  को  लागू  क्र  दियां  इन  उपायों

 के  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिये  गए  हैं  ।

 विषरण

 प्रतिष्ठानों  के  लाम  जिस्होंने  प्रबन्ध  में  सहभागिता  को  योजना  को  कार्यान्वित  क्षिया  है

 1.  भ्रण्ड  मान  एवं  निकोवार  द्वीपसमूह  वन  एवं  बागान  ववैकास  मिगस  लिमिटेड  ।

 2.  एण्डरीज  यूल  एण्ड

 3.  ध्लारटोफिसयल  लिम्बस  का  रपोरेशन  ।

 4.  भारत  एसमूनियम

 5.  भारत  डायनमिक्स

 6.  भारत  भ्रर्थ  मूवर्स

 7.  भारत  इसेक्ट्रानिक्स

 8.  भारत  गोल्ड  माइन्स

 9.  भारत  हैवी  इलंबट्रीक्स
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 भारत  हैवो  प्लेटस  एण्ड  बैसलग

 भारत  प्रोसेस  एण्ड  मेकेनिक्स  ह्जीनियर्स

 12.  भारत  पम्प  एण्ड  कम्प्रंसस

 13.  भारत  रिफ्रक्टरीज

 14.

 15.

 34.

 35.

 36.

 37.

 38,

 39:

 बने  स्टेडड

 सोमेंटे  कारपोरेशन  प्राफ  हृण्डिया  लिमिटेड  ।

 5.  सँंट्रल  इलक्ट्रानिक्स

 ,  सैंट्रल  इनलैंड  वाटर  ट्रांसपोर्ट  कारपोरेशन

 सैंट्रल  वैयरहाउसिंग  कारपोरेशन  ।

 ,  कोचीन  छिपयार्ड

 काटन  कारपोरेदन  भ्ाफ  इण्डिया

 ,  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  ।

 ,  डरजिंग  कारपोरेशन  भ्राफ  इण्डिया

 ,  इलक्ट्रानिक्स  कारपोरेश्न  प्राफ  इण्डिया

 हलंकट्रानिक्स  ट्रेंड  एण्ड  टेबनोकल  ड्वल्पमेंट  कारपोरेशन

 भारतीय  उर्वरक  निगम

 .  फटिलाइजसं  एण्ड  कमिकल्स  ट्रावनकोर

 ,  भारतीय  खाद्य  निगम

 28.  गार्डन  रीच  शिपविल्ड्स  एण्ड  इम्जीनियस

 .  हैवी  एन्जीनियसे  कारपोरेशन

 हिन्दुस्तान  एरोनाटिक्स

 .  हिन्दुस्तान  एन्टीबायटिक

 हिन्दुस्तान  केवल्स

 .  हिन्दस्तान  कापर

 हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर  कारपोरेशन

 हिन्दुस्तान  इन्सक्टोसाइड्स

 हिन्दुस्तान  प्ारगेन्कि

 हिम्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन

 हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म

 हिन्दुस्तान  साह्टस
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 40.  हिन्दुस्तान  शिपया्ड

 41.  हिन्दुस्तान  टेर्ल  प्रिट्स

 42.

 ,  इण्डियन  ड्ग्स  एण्ड  फारमेसिटीकल्स

 49,

 लिमिटेड  ।

 ,  इण्डियन  भ्रायल  कारपोरेशन  लि

 ,  इण्डियन  पेटरोकेमिकहस  कारपोरेशंन

 दृण्डियन  टेलीफोन  इन्डस्ट्रीज

 7.  इन्स्ट्रमेंटेशन

 इन्टरनेशनल  एयरपोर्ट  एथारिटी  श्राफ  इण्डिया  लिमिठेढ

 लुबरिजोल  हृण्डिया

 ,  मद्रास  रिफाइनरीज

 मेंगनीज  भौर

 52,  मिनरल  एकक्‍्सपलोरेशन  कारपोरेश्नन

 ,  माइनिंग  एण्ड  एलायड  मशीनरी  कारपोरेशन  ।

 ,  मिश्र  धातु  निगम

 5,  नेशनल  बाइसिकल  कारपोरेशन

 नेशनल  फर्टिलाइजर

 ,  नेशनल  फिल्म  कारपोरेशन

 ,  नेशनल  इन्स्ट्रमेंटटेस

 ,  नेशनल  मिनरल  कारपोरेशन  लिमिटेड  ।

 नेशनल  न्यूजप्रिट  एण्ड  पेपर  मिल्स

 ,  नेशनल  थर्मल  पाबर  कारपोरेशन  लिमिटेड  ।

 2.  नेवेली  लिगनाइट  कारपोरेशन  लिमिटेड  ।

 ,  नाथ  ईस्टन  इलेक्ट्रिक  पावर  कारपोरेशन

 ,  ध्रायल  इण्डिया  लिमिटेड  ।

 ,  प्राग  दृल्स

 66.  प्रोजेक्ट  एण्ड  दृण्डिया

 67.  राष्ट्रीय  कंमिकल्स  एण्ड  फर्िलाइजसे

 68,

 69.  स्टेट  फामेंस  कारपोरेशन  भाफ  इण्डिया  लिमिटेड  ।

 सपोन्गों  प्रायरन  इण्डिया
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 70.  स्टील  भ्रधारिटी  प्राफ  इण्डिया

 त्रिवेणी  स्ट  लिमिटेड ।

 72.  तु  गभद्रा  स्टील  प्रोडेक्टस

 /3«

 7
 ०93,

 76,

 77,

 97.

 यूरेनियम  कारपोरेशन  भ्राफ  इण्डिया

 होटल  का रपोरैश्त  प्राफ  इण्डिया

 इण्डिया  फायरब्रिक्स

 भारत  कोछिंग  कोल  |

 नाथंन  कोल  फीहढंस  लिमिटेड  ।

 सैट्रल  कोल  फील्डस  लिमिटेड  ।

 79.  ईस्टर्न  कोल  फील्डस  लिमिटेड  ।

 80.  साउथ  ईस्टनं  कोलफोल्डस

 वेस्टर्न  कोल  फील्डस

 ,  महाराष्ट्र  एण्टीबायटिक्स  एन्ड  फारमेसीटिकल्स

 .  साउथन  पेस्टोसाइडस  कारपोरेशन  लिमिटेड  ।

 .  हिन्दुस्तान  न्यूजप्रिट  लिमिटेड  ।

 संध्या  नेशनल  पेपर  मिल्स  ।

 ,  नागालेण्ड  पल्प  एण्ड  पेपर  लिमिटेड  ।

 सांभर  साल्ट्स  लिमिटेड  ।

 ,  वियरिंग  लिमिटेड  ।

 ,  बिंको  लायरी  लिमिटेड  ।

 .  राजस्थान  इलेक्ट्रोनिक्स  एण्ड  इन्स्ट्रमेंट्स  लिमिटेड  ।

 ,  गोवां  शिपयार्ड  लिमिटेड  ।
 हु

 ,  माइका  ट्रेडिंग  कारपोरेशन  भ्राफ  दृण्डिया  लिमिटेड  ।

 .  प्रोजेक्ट्स  एण्ड  हक्यूमेंट्स  कारपोरेशन  श्राफ  इण्डिया

 ईस्को  उक्जन  पाइप  एण्ड  फाउण्डी  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड

 ,  इण्डियन  भायरन  एण्ड  स्टोल  कम्पनी  लिमिटेड  ।

 हिन्दुस्तान  परीफंब  लिमिटेड  ।

 इण्डियन  रेयर  प्रथं॑  लिमिटेड  ।

 पायरट  फास्फेट्स  एण्ड  केसिकिल्स  लिमिटेड  ।

 कुडरेमुल  प्राइरन  और  लिमिटेड  ।
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 कर्ताठक  में  बोदर  चोनी  कारखानों  के  लिए  लाइसेस

 10106.  भ्री  कृष्ण  प्रस्यर  :  क्या  साध  झौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :

 कया  कर्नाटक  सरकार  ने  राज्य  में  बीदर  में  नारंजा  गवर्न॑मेंट  शुगर  फैक्ट्री  की  स्थापना

 के  लिए  लाइसेंस  प्रदान  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  भेजा  भौर

 यदि  तो  सरकार  को  यह्‌  प्रस्ताव  कब  प्राप्त  हुप्ना  था  भौर  उक्त  लाइसेंस  कब  तक
 जारी  किया  जाएगा  ?

 खाद्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रासम  में  उपसंत्री  :  धोर

 2500  की  एक  नई  चोनो  फंक्ट्री  भर्थात  नारंजा  सहकारी  क्षषकर  जिला
 कर्नाटक  स्थापित  करने  के  लिए  लाइसेंस  प्रदान  करने  हेतु  भोद्योगिक  विकास  विमाय  के  माध्यम

 से  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  भ्भिस्तादित  एक  भावेदन  पत्र  इस  विभाग  में  29.4.1988  को  प्राप्त  हुप्ा
 सरकार  द्वारा  इस  प्रावेदन  पत्र  पर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  चीमी

 उद्योग  में  प्रतिरिक्त  क्षमता  के  लिए  लाहसेंस  प्रदान  करने  हेतु  दिनांक  2.1.1987  के  प्रेस  नोट  द्वारा
 जारी  किये  गए  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  भनुसार  शीघ्र  विचार  किया

 समेकित  प्रामरोण  विकास  कार्यक्रम  के  प्रस्तगंत  भ्रावंटित  विधियों  का  उपयोग

 10107.  श्री  शाम  पूजन  पटेल  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  समेक्षित  ग्रामीस्त  विकास  कार्यक्रमों  के  प्रन्तमंत  प्राथंटित  भनराक्षि  का  ठीरू  से
 डपयोक  किया  जा  रहा

 कौम-सा  केन्द्रीय  प्रभिकश्ण  सीधे  प्रथवा  राज्य  की  किसी  एजेंसो  के  माध्यम  से  इनकै
 उपयोग  पर  निगरानी  रखता

 क्‍या  यह  सच  है  कि  जिन  लोगों  पर  इस  योजना  के  प्रन्तगंत  धन  लखचं  किया  गया  ग्रे
 झभी  भी  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  भौर

 यदि  तो  क्या  इस  कोजना  में  कुछ  इस  प्रकार  से  परिवर्तन  करने  का  विचा३  है  ताकि
 पह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  इसके.लाभ  गरीब  लोगों  को  जिनके  लिए  यह  योजना  मिल
 सके  ?

 कवि  मंत्रालय  में  भ्रासोण  विकास  बविसाग  में  राज्य  संत्रो  लतादंग  :

 दे  ॒
 क  )

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  की  लेखा-परीक्षा  रिपोर्टों  में

 यह  दर्शाया  गया  है  कि  कार्यक्रम  के  लिए  प्लावंटित  निधियों  का  उपयोब  उस  पश्रयोजन  हेतु  किया जा
 रहा  है  जिलके  लिए  के  स्वीकुत  को  गई  हैं  ।

 प्रामीण  विकास  विभाग  को  राज्य  सरकारों  से  निधियों  के  उपयोग  के  बारे  में  नियमित

 प्रगति  रिपोटे  प्राव्स  हो  रहो  समन्कित  ग्रामीज  विकास  कार्येक्रम  को  सेखा-पढ़ीस्या  रिपोर्ट  जिला

 प्रामोण  विकास  एजेंसी  द्वारा  सीभे  ही  प्रामोण  विकास  विभाग  को  भेजी  जाती

 $9
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 =  ज-+्परपतपया डससससप्ृौघस्‍प्उृछ
 प्रौर  छठी  योजना  ध्रवधि  के  दौरान  165  लाख  परिवारों  को  सहायता  दी  गई

 छूटी  योजना  के  दौरान  समन्वित  ग्रामोण  विकास  कार्यक्रम  के  कार्यास्वयत  का  मूल्यांकन  कई  संगठनों
 द्वारा  किया  गया  है  जिनमें  भारतीय  रिणय  बैंक  राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामीण
 विकास  बैंक  भौर  योजना  प्रायोग  का  कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  शामिल

 राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  बेंक  और  कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  के  प्रष्ययनों  के

 मूल्यांकन  भ्रध्ययन  हेतु  लिये  गए  नम्‌ना  परिवारों  के  :  क्रमशः  लगभग  47  प्रतिद्मत  भोर  49.4  प्रतिशत
 परिवारों  ने  गरीबी  की  रेखा  को  पार  कर  लिया  1984  को  कृषि  मजदूरों  के  उपभोक्‍ता

 मूल्य  सूचकांक  के  भ्ाधार  पर  भ्राय  को  डिस्कांउट  करने  के  भारतीय  रिजवं  बंक  का  प्नुमान
 था  कि  लगभग  17  प्रतिशत  लामाधथियों  ने  गरीबी  को  रेखा  को  पार  कर  लिया  समन्वित  ग्रामीण
 विकास  कायंक्रम  की  1987  की  भ्वधि  के  समीपवर्ती  मुल्यांकन  से  यह  पता  चलता

 है  कि  भ्खिल  भारत  स्तर  पर  61.04  प्रतिशत  लाभाधियों  ने  3500  रुपये  की  पुरानी  गरीबी  को  रेखा

 धझौर  12.82  प्रतिशत  ने  6400  रुपये  की  संशोधित  गरोबी  की  रेखा  को  पार  कर  लिया

 समवर्ती  मूल्यांकन  में  यह  मी  दर्णाया  गया  है  कि  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कायंक्रम  के

 ध्रन्तगंत  सहायता  प्राप्त  लाभाथियों  में  लगभग  91  प्रतिशत  लाभार्थी  चयन  फे  समय  पात्र  भ्रतः
 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  लाम  कुल  मिलाकर  डन  व्यक्तियों  तक  पहुंच  रहे  हैं  जिनके

 लिए  यह  कार्यक्रम  तंयार  किया  गया

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  लिए  दोहरी  नीति
 तैयार  को  गई  ।  पहली  यह  कि  छठी  योजना  के  दोरान  प्राप्त  लाभों  को  समेकित  किया  जाना  है  भौर
 जो  लाभार्थी  प्रपनी  गलती  न  होने  पर  भी  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  नहीं  उठ  पाये  उन्हें  सहायता
 को  लेप  दी  जाए  भौर  दूसरी  नीति  यह  है  कि  नये  लाभार्थियों  को  इस  प्रकार  से  सहायता

 पहुँचाई  जा  रही  है  कि  ये  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठ  समन्वित  ग्रामोण  विकास  कायेक्रम  में
 परिवर्तन  करने  हेतु  किये  गए  विभिन्‍न  उपायों  में  ये  शामिल  हैं--नए  क्लौर  भ्रभिनव  कार्यक्रमों  को
 क्षामिल  करने  के  लिए  गतिविधियों  में  विविधता  चुने  हुए  जिलों  के  लिए  प्रायोगिकप्राधार  पर
 माडल  परियोजनांएਂ  तेयार  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंसी  के  शासी  निकाय  को  काये-योजना/्रों
 के  भ्रनुमोदन  के  लिए  शक्तियां  प्रदान  राज्य  मुख्यालयों  में  भ्रांतरिक  लेखा-परीक्षा  सेलों  को
 स्थापना  करना  पध्लोर  समन्बित  प्रामीरा  विकास  कार्यक्रम  के  प्रस्तगंत  ऋण  देने  को  प्रक्रिया  को  सरल
 बनाने  तथा  बीमा  के  लिए  विभिमन  उपाय  करना  ।

 हृषि  सम्बस्धी  सुधार  कार्यों  का  कार्यास्थयत

 10108.  भी  डा  बेंकठेहा  :  क्या  कृषि  भन्त्री  यह  बताने  को  ईपा  करेंगे

 क्‍या  कृषि  संबंधी  सुधार  कार्यों  के  कार्यान्‍टयन  में  बहुत  विलम्ब  हो  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 .  क्या  ऐसे  कार्यों  का  कार्यान्वित  करने  में  विलम्ब  के  लिए  मस्यायपालिका  जिम्मेदार

 यदि  तो  यह  सुनिद्िचित  करने  के  लिए  कि  विसम्य  कम  से  कम  क्‍या  कदम

 शठाए  जा  रहे  हैं  ?

 70
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 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोज  बिकास  विमाण  में  राज्य  मंत्री  अनादत  :  से

 विचोलिया  काएतकारी  को  समाप्त  काश्तकारी  सुधार  कृषि  भूमि  जोतों  पर  भ्रधिकतम
 मा  नोतों  की  चक॒न्बंदी  करने  तथा  समय-समय  पर  भूमि  रिकार्डों  को  भ्रद्यतन  बनाने  जसे

 विभिन्न  भूमि  सुधार  उपायों  के  कार्यान्वयन  में  भ्रबव  तक  काफी  कार्य  किया  गया  है  ।

 सूकि  कृषि  सुधार  उपायों  को  इस  प्रयोजन  हेतु  तैयार  किए  गए  कानूनों  के  भ्रनुसार  कार्यान्वित  किया
 जाता  इसलिए  झंगढ़ों  का  निर्णाय  न्यायालयों  के  जरिए  कराना  भ्रनिवायें  होता  है  भ्रौस  विभिन्‍न
 न्यायालयों  में  ऐसे  मामले  लम्बित  होने  के  कारण  विस॒म्ब  हो  जाता  है  भूमि  सुधारों  के  कार्यान्वयन
 में  विलम्ब  होने  के  भ्रामतौर  पर  ये  कारण  हैं--भ्रपर्याप्त  कार्यान्वयन  मुकदमेंबाजी
 झभौर  न्यायालयों  की  भ्रपर्याप्त  ग्रामीण  निर्धंनों  की  मुकदमें  लड़ने  में  ग्रामीण  लोगों
 में  जागरूकता  भौर  संगठन  का  प्रभाव  धादि  ।

 विभिन्‍न  स्तरों  पर  राजस्थ  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  समय-समय  पर  भूति  सुधार
 उपायों  के  कार्यान्वयन  की  समोक्षा  की  जाती  1985  तथा  1986  में  हुए  ऐसे  दो
 सम्मेलनों  में  हुई  प्राम  राय  के  भाषार  राज्यों  सरकारों  को  कृषि  सुधार  उपायों  के  कायान्वयन  में
 विलम्ब  को  कम  करते  के  लिए  निम्नलिल्लित  कदम  उठाने  की  सिफारिश  को  गई  है  :---

 +
 (1)  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  के  प्रन्तगंत  न्‍्यायाधिकरणों  की  स्थापना  भूमि

 सुधार  सम्बन्धी  मामलों  के  लिए  उच्च  न्यायालयों  में  विशेष  न्‍न्या५पीठों  की  स्थापना

 न

 (2)  मामलों  के  निपटान  की  मानिटरिंग  के  लिए  राज्य  मुख्यालयों  में  कानुनी  सैलों  की
 स्थापना

 (3)  लम्बित  मुकदमों  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  प्रश्चासनिर्क  भौर  न्यायिक  तन्‍त्र  मजबूत
 ॒

 (4)  ग्रामीण  निर्धनों  को  नि:शुल्क  कानूनी  सहायता  देना  ताकि  वे  मुकदमें  लड़

 (5)  मुकदमेंबाजी  है  शामिल  ग्रामीण  निर्धनों  विशेषकर  प्रधिकतम  सीमा  फालतू  भूमि  के
 झाबंटितियों  तथा  कश्तकारों  भौर  बटाईदारों  के  हितों  को  विफल  करने  वाली  प्रवस्था
 पर  विचार

 (6)  वकीलों  को  मामलों  में  पेश  होने  से  रोकने  की  सम!ध्यता  पर  विचार

 (7)  मौजूदा  कानूनों  की  समीक्षा  करना  श्ौर  श्रपीलों  के  प्रावघनों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के
 कानूनी  उपाय  करना  तथा  विभिन्‍न  भूमि  सुधार  कानूनों  के  प्रन्तगंत  संशोधन  भौर
 समीक्षा

 (8)  भूमि  सुधार  उपायों  के  अन्तगंत  लाभाधियों  को  भूमि-स्वामियों  की  यातना  भौर  धन्य
 निहित  बाले  लोगों  से  सुरक्षा  करमे  के  लिए  कड़  उपाय

 पु  (9)  संविधान  की  नवीं  प्रनुसूची  में  भूमि  सुधार  कानूनों  को  शामिल  करन

 भूमि  राज्य  का  विषय  इसलिए  भूमि  सुधार  उपायों  के  कार्यान्वयन  की  जिस्मेदारी  राज्य
 सरकारों  को  यहू  राज्यों  की  जिम्मेदारी  है  कि  वे  हस  सम्बन्ध  में  विभिन्‍न्त  उपचारी  उपाय
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 का  ———~  शा

 उड़ीसा  में  मत्स्य  पत्तन रस्‍थ  न

 10109.  भ्री  बुजमोहन  महस्ती  :  क्‍या  कृषि  मस्त्रो  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  उड़ीसा  में  कितने  मत्स्य  पत्तनों  के  निर्माण  करने

 का  विचार  है  भौर  क्‍या  इनको  स्थापित  करने  के  स्थानों  के  बारे  में  निर्णय  कर  लिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  भोर

 उडोसा  में  मत्स्य  पत्तनों  के  लिर्माण  के  लिए  ऐसे  कितने  प्रस्ताव  केस्नीय  सरकार  को

 भंजरी  के  लिए  विचाराधीन  हैं  ?

 कवि  मन्त्रालय  सें  कृषि  प्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ह्याम  लाल  :
 से  सातवीं  योजना  प्रवधि  के  दोरान  विकास  करने  के  लिए  भारत  सरकार  के

 हड़ीसा  के  भोपाल  पुर  भ्रोर  धस्तरांग  स्थित  तीन  मात्स्यको  बंद  रगाहों  के  संबंध  में  प्रस्ताव
 प्राप्त  हुए  50  गहरे  समुद्री  जलयानों  भ्ौर  भांत्रीकृत  मत्स्यन  जलयानों  के  लिए  बनाए  गए
 दौप  स्थित  बन्दरगाह  की  धनुमानित  लागत  25.76  लाख  रुपये  120  यांत्रीकृत  मत्स्यम  जलयानों
 के  लिए  बनाए  मए  गोपालपुर  को  लागत  797  लाख  रुपए  है  भोर  140  यांत्रीकृत  मत्स्यन  जलयानों
 के  लिए  बनाए  गए  प्रस्तरांग  बंदरगाह  की  लागत  374.30  लाख  रुपए  है  ।

 मत्स्य  कम्पनियों  हारा  वेय  धनराध्चि  के  भुगतान  के  स्थगित  करने  का  प्मुंरोध

 10110.  श्री  दौलतसिह  जो  जदेजा  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  मत्स्य  नौकाप्रों  द्वारा  विज्ञाक्ापत्तनम  पत्तन  न्यास्र  को  देय  घमराशि  को

 कम  करने  भ्रथवा  उसका  मुगतान  स्थगित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये

 कया  मत्स्य  कंपनियों  द्वारा  विवाक्षापत्तनम  पत्तत  न्यास  को  देय  घनराष्षि  का  भुगतान
 स्थगित  करने  के  सम्बन्ध  में  विधाखापत्तनम  स्थित  राष्ट्रीय  मत्स्य  नोका  ध्लौर  सम्बद्ध  उद्योग  संघ  से

 कोई  प्रम्यावेदन  प्राप्त  हुभा  भोर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कया  छदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  शोर  सहकारिता  बिमाय  में  राज्य  मंत्री  दयाम  लाल  :

 (%)  से  राष्ट्रीय  मत्स्यन  ट्रावलरों  भौर  उससे  सम्बद  उद्योग  विश्वाल्लापत्तनम  से  उपयोग

 के  प्रभारों  में  कुछ  छूट  देने  के  में  भ्रम्पावेदन  विश्वाखापत्तनम  पत्तन  न्यास  को  प्राप्त  हुप्ता
 उपयोग  के  प्रमारों  को  कम  करने  का  कोई  विचार  नटीं  है  क्योंकि  ये  1979  में  निर्धारित  किए  गए
 ये  भ्रौर  तब  से  भ्रमी  तक  संशोधित  नहीं  हुए  हैं  ।

 बर्मा  से  चावलों  के  प्रायात  के  लिए  संभभौता

 10111;  श्री  बिलास  मुफ्त  मबार  :
 भी  सरफराज  झ्रहमद  :

 भीसती  समोरमा  सिह  :

 .  क्या  क्षाक्त  ओर  नागरिक  पृति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  बर्मा  से  चाबलों  के  प्रायात  के  लिए  कोई  समभोता  किया  गया
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 (@)  यदि  तौ  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 किस  एजेंश्रो  के  माध्यम  से  चावलों  को  कितनी  भात्रा  का  भायात  किया  जाएगा  धौर

 इसे  किस  मूल्य  में  प्रायात  किया  धोर

 चावल  प्रायात  करने  के  क्या  कारणा  हैं  ?

 लात  तथा  भागरिक  पृति  भ्ंत्रालव  में  उपमंत्रो  :

 से  प्रइन  ही  नहीं

 सलकप  कुझों  को  स्थापना  में  प्रगति

 10112.  भ्रो  वृद्धि  चया  क्या  कुषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  किसामों  को  भौर  सिंचाई  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिये  नलकृप-कुओं  की

 स्थापना  के  कार्य  में  राज्यवार  प्रगति  का  ब्यौरा  कया

 ,  क्‍या  यह  सच  है  कि  उक्त  योजना  राजस्थान  में  बन्द  कर  दी  गई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  किसानों  के  हितार्थ  इस  योजना  को  राजस्थान  में  फिर  से  शुरू  करने
 का  विचार  भौर

 (2)  यदि  तो  तस्संबंधी  ध्योरा  क्‍या  है  ?

 कवि  मंत्रालय  में  कृषि  झौर  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  संत्रो  इयास  लाल  1
 से  किसानों  को  पभ्रधिक  सिंचाई  सुविधाए  प्रदान  करने  के  लिए  नलकूृपों  के  समूह  की

 स्थापना  करने  को  कोई  केन्द्र  द्वारा  प्रायोक्षत्त  योजना  नहीं  कृषि  उत्पददन  बढ़ाने  के  लिए
 छोटे  तथा  सीमांत  किसानों  की  सहायता  की  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  के  लघु  सिंचाई  घटक  के  भ्रन्तगंत
 देश  के  किसानों  को  प्रधिक  सिंचाई  की  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  नल-कुृप  लगाने  सहित  विभिन्‍न
 लघु  सिच्नाई  संबंधी  कार्यों  क ेलिए  सहायता  प्रदान  की  जाती  है।यह  योजना  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना

 के  दौरान  राजस्थान  सहित  देश  के  सभी  राज्यों  में  जारी  रखती  जा  रही  1985-86  से  1987-88
 1987  तक  की  प्रवक्षि  के  दोरान  निर्माण  किए  गए  कुप्मों/नल्ककूपों  के  संबंध  से

 राज्यवार  प्रगति  का  वितरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 वर्ष  1985-86  से  1987-88  श्क  की  झ्रजधि  के  दौरान  1987
 निर्माण  किए  गए  कुप्मों/नलकपों  को  संख्या

 अमन —
 क्रम  राज्य/सघ  राज्य  क्षेत्र  निर्माण  किए  यए

 हि  नलकूपों  की  संख्या

 1.  भ्रांज्न  प्रदेश  29023

 2.  प्रसव  6943

 3,  बिहार  40675
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 न  जज  ++_>+++

 1  2  3

 4.  गुजरात  26673

 7586

 हिमाचल  प्रदेश  1192  हेक्टेयर/विभिन्न  ल्ाद्यान्नों  के माध्यम

 से  सिंचाई  के  प्रन्तगेत  लाया  गया

 7.  जम्मू  भौर  कष्मीर  5

 कर्नाटक  19583

 केरल  17041

 10.  मध्य  प्रदेश  36085

 11,  महाराष्ट्र  भूगत  संरचनाध्रों
 से  सिचाई  के  लिए  समेकित

 रा  विकास  संबंधी  कार्यों  के लिए  निरधियों

 का  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 12.  -  मणिपुर

 13.  भेघालय  7

 14.

 15.  उड़ोसा  10765

 16.  पंजाब  9400

 17.  राजस्थान  12320

 18.  सिक्किम  260  हैक्टेथर/विभिन्‍न  क्षाद्यान्नों  से  माध्यम

 से  सिंचाई  के  प्रन्तगंत  लाया  गया

 9.  तमिलनाडु  11021

 20.  त्रिपुरा  हे  485

 21.  उत्तर  प्रदेश  -  137225  ,

 22.  पश्चिम  बंगाल  1687  ><

 23.  प्रन्दमान  पधोर  निकोबार  द्वीप  समूह  कार्यान्वयन  नहीं  किया

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  371

 25.  दादर  झौर  नगर  हबेली  «*

 26.  दिल्ली  कार्यान्‍्व वन  नहीं  किया

 27,  चंडी  गढ़  कार्यास्वयन  नहीं  किया

 28.  गोबा  450



 19  बैद्याक्ष  1910

 29.  लक्षद्वीप

 30.  मिजोरम

 3]  पांडिश्रेरी

 लिखित  उत्तर

 सूचित  नहीं

 2872  हैक्टेयर/विभिन्‍न  खाद्यान्तों  के  माध्यम

 से  सिचाई  के  प्रन्तगंत  लाया  गया

 :  193

 367568

 न.--सूचित  नहीं  ।

 ><  झांकड़े  केवल  बर्ष  1985-86 से  संबंधित

 10113.  श्री  क्षरद  दिश्वे  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  समुद्री  खाद्य  पदार्थों  के  क्षेत्र  में  देश  को  ध्ोर  भ्रधिक  भरात्मनिर्मर  बनाने
 तथा  मत्स्य  वालन  कार्य  को  भ्रधिक  लाभप्रद  बनाने  को  दृष्टि  से  देश  में  लाने  के

 लिए  कोई  प्रयास  कर  रही  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  संत्रालय  सें  कृषि  भ्ोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  इयास  लाल  :
 और  देश  में  मत्स्य  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  शौर  मत्स्य  पालन  से  बेहतर  प्राथिक  लाम

 प्राप्त  करने  के  लिए  शरकार  द्वारा  कुछ  महत्वपूर्ण  कदम  उठाये  गए  जो  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  उपयुक्त  प्रौद्योगिकी  को  झपनाकर  परम्परागत  और  यंत्रीकृत  क्षेत्र  का  दर्जा  बढ़ाना
 प्राधुनिकीक रणा  करता  प्लोर  एकमात्र  क्‍्लाथिक  क्षेत्र  के  मात्स्यकी  संसाधनों.का  पता
 लगाने  के  लिए  देश  में  निर्मित  करके  भ्ायात  करके  ध्लोर  किराए  पर  लेकर  गहरे  समुद्र
 में  मछली  पकड़ने  बाले  करीब  500  मत्स्यन  जलयानों  का  बेड़ा

 (2)  मस्स्यत  बंदरगाहों  और  प्रवतरणा  केन्द्रों  का

 (3)  मछली  पालन  योग्य  जल  क्षेत्रों  की  उत्पादकता  में  वृद्धि  करना  धोर  वंज्ञ/निक
 गिकी  को  प्रपनाकर  प्रन्तर्देशीय  क्षेत्र  मे ंमछली  पालन  के  भ्रन्तगंत  भ्रधिक  क्षेत्र

 (4)  श्लारे  जल  में  फींगा  मछली-बीज  का  मत्स्य  पालन  भौर  आहार  तेयार  करते
 के  लिए  बाहर  देशों  से  उपयुक्त  प्रौद्योगिकी  का  प्रायात

 (5)  मत्स्य  बोज  उत्पादन  की  श्रवसंरचना  का  सृजन

 (6)  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  प्न्तगंत  प्रनुसंघान  संस्थाप्नों  के  जरिए  मत्स्य
 उत्पादन  प्रौद्योगिको  में  भ्रौर  श्रधिक  सुधार  करने  के  सम्बन्ध  में  ध्रनुस्ंघात
 झ्ौर

 (7)  वैज्ञानिक  तरीके  से  मत्स्यपालन  में  मत्स्य  पालन  भौर  मदुपारों  को  प्रशिक्षण  देना  ।
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 सूले  के  कारण  पशुभों  को  मोत

 10114.  भ्री  जंगा  रेड्डी  :

 पहैल  :

 क्या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 (%)  सूझ्षे  की  वतंमान  स्थिति  के  कारण  राज्यवार  कितने  पशुपों  की  मौत  हुई  है  प्रथवा

 भ्रश्कत  हो  गए

 इन  पशुझों  के  मालिकों  को  नए  पश्चु  खरोदने  के  लिए  वित्तीय  तथा  प्न्य  सहायता  प्रदान

 करने  हेतु  क्या  विशेष  योजना  प्रारम्भ  की  गई  है  ताकि  उनके  कृषि  तथा  डेयरी  उद्योग  पर  प्रतिकुल
 प्रभाव  न  भोर

 इन.योजनाप्नों  से  कितने  व्यक्तियों  को  लाभ  हुप्ना  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  भार  सहकारिकता  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  इयाम  लाल  :

 किसी  पशु  की  भूल  से  मरने  की  सूचना  नहीं  मिली  परन्तु  सूल्ा  प्रभावित  राज्यों  में

 बीमारियों  तथा  भ्रन्य  कारणों  से  पशुभों  को  मोतें  हुई  इन  मोतों  की  सूचित  संख्या  इस
 प्रकार  हैं  :

 तथा  भ्रन्य  राक्ष्यों  ने ऐसी  किसी  मोत  के  बारे  में

 परूचित  नहीं  किया

 धभोर  सूला  राहत  कार्यक्रम  के  भ्रघोन  पशुधन  को  बदलने  के  लिए  कोई  सहायता
 उपलब्ध  नहीं  कराई  जातो  ।  परन्तु  सभेकित  प्रामीरा  क्किस  विशेय  पश्ुधन  प्रजनन

 जिदेष  भनुसूचित  जाति  घटक  योजना  झादि  जेसी  कोजनाप्रों  के  मीन  नह  पथ्ु  ख्षरीदने  के

 लिए  वित्तीय  सहायता  उपसक्ध  हैं  ।

 धोजों  का  बफर  स्टाक

 श्रीमती  बसवराजेदयरी  :  कया  कृथि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृद्ा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  भ्राकस्मिक  प्रावश्वकताञ्ोों  को  पूर्ति  के  लिए  एश्न  बफर  स्टाक  योजना
 को  स्वीकृति  दी  भ्ौर  ि

 यदि  तो  योजना  के  भ्रनुसार  कुल  कितना  बफर  स्टाल  रक्ा  जाएगा  ?

 कूवि  संत्रालय  में  कृषि  शोर  सहकारिता  दिम्माम  में  राज्य  संत्री  श्यय्म  ल्मल  !

 (%)  हां  ।

 के  लिए  बफर  मंडार  में  रखे  जाते  वाले  धान  भौर  मोटे
 प्रताजों  प्र्थात्‌  ज्वार  झोर  बाजरा  के  प्रमाणीकृत  ध्ोर  ध्राधारी  बीज  की  प्रस्तावित  मात्रा

 क्विंटल  है  ।
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 कवि  में  परामशंदाओ  सेव  योजना

 10116.  भरी  श्रीनिवास  श्साश  :  क्या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  देश  में  भ्रोर  विदेशों  में  कृषि  की  विभिन्‍न  शाश्षाओं  नें  परामर्श
 दात्री  सेया  कार्य  शुक  करने  हेशु  संगठन  स्थापित  करने  क  विध्य र

 यदि  तो  तेयार  किये  गये  कार्यक्रमों  का  ब्योरा  क्या  शौर

 इस  कार  के  कब  से  शुरू  किये  जाने  की  संमाक्‍ना  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ध्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :

 कुषि  मंन्नालय  का  देश  में  प्लोर  विदेशों  में  कषि  की  किसी  शाक्षा  में  परामष्ांदात्री  सेवा  कार्ये

 घुरू  करने  हेतु  सगठनों  को  स्थापित  करने  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 भोौर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 किसानों  को  दो  जा  रहो  राज  सहायता  को  युक्तिशंगत  अनामा

 10117.  भ्रो  बालासाहब  बिख्ले  पाटिल  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  समूचे  देश  में  किसानों  को  सब  प्रकार  को  राजसहायता  दी  जा  रही

 यदि  तो  इसको  मुख्य  बातें  क्‍या

 क्या  किसानों  की  दी  जाने  बालो  राजन्सहायता  को  जांच  करने  के  लिये  एक  उच्च
 स्तरीव  खोमित  मठित  की  गई  धोर

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  भ्लौर  सहकारिकता  विभ।ग  में  राज्य  क्री  श्याम  लक्ख  :
 भौर  कृषकों  को  विभिन्‍न  योजनाभों  के  जरिये  समान  रूप  से  राज  सहायता  दी  जाती है  ।

 यह  राजसहायता  वनस्पति  रक्षण  रसायनों  भ्रौर  उपकरणों  की  राजसहायता  प्राप्त
 प्रापूर्ति  के  रूप  में  दी  जाती  है|  उ्वरकों  पर  उद्योग  को  स्रोत  पर  ही  राजसहायता  दी  जाती
 इसी  की  वजह  से  उर्वरक  के  मुल्य  सम्पूर्ण  देक्ष  में  श्रापेक्षिक  रूप  से  कम  भोर  समान  स्तर  फर  बनाये
 रखे  जाते  हैं  ।

 भौर  भारत  सरका द  ने  रूषि  विकास  में  राजसहायता  की  भूमिका  की  संवीक्षा  करते
 के  लिये  एक  कायंकारी  दल  का  गठन  किया  दल  ने  भ्रपनी  मसौदा  रिपोर्ट  भोर  सिफारिशों  को
 झन्तिम  रुप  दे  दिया  है  ।

 बस्थई  को  गंदो  बस्तियों  के  निवासियों  के  लिए  बैंक  योजना

 10118,  रास  कृष्ण  भोरे  :

 भ्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :

 क्ष्या  शाहुरी  बिकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कैंन्द्रीय  सरकार  का  अम्बई  के  गंदी  बस्तियों  के  लिवासियाँ  के  लिए  अद्वितीय  विश्व
 बैंक  योजना  प्रारंभ  करने  का  विचार
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 यदि  तो  तत्पंबंधो  ब्यौरा  क्या

 कया  सरकार  का  उपयुक्त  योजसा  को  देश  के  भ्रन्य  भागों  में  मी  ध्राश्म्म  करने  का
 विचार  भर

 यदि  तो  तत्सम्बश्धी  ब्योरा  कया  है  श्लोर  इससे  कितनी  गंदी  बस्तियों  का  सुधार

 हाहरो  विकाह  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दलबीर  :  से  मलिन  बस्ती

 सुघार/उन्मयन  योजनायें  राज्य  सरकारों  द्वारा  भ्रपनी  प्रावश्यकताभों  तथा  प्राथमिकताप्रों  के  भनुसार
 प्रपने  स्वयं  के  योजना  प्रावधानों  में  से बनाई  तथा  कार्यान्वित  की  जाती  विए्व  बेंक  की  सहायता
 हेतु  केवल  मलिन  बस्ती  निवासियों  की  योजना  के  लिए  मारत  सरकार  ५)  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं

 हुभा  देश  के  प्रन्य  मांगों  में  नगर  विकास  परियोजनाभ्ों  की  तरह  प्न्तर्राष्ट्रीय  विकास
 संध  फी  सहायता  से  चल  रही  बम्बई  नगर  विकास  परियोजना  में  लगमग  5  लाख
 लोगों  को  लाभान्वित  करने  हेतु  53.37  करोड़  रुपये  को  भनुमानित  लागत  पर  मलिन  बस्ती  उन्नयन

 एक  घटक  के  रूप  में  शामिल  किया  गया

 विध्ाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  की  सोडियम  मर्ेस्ट  स्ट्+एअरल  मिल

 10119.  भरी  कृष्ण  राब  :  क्‍या  इस्पात  झौर  ख्लाम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  चेकोसलोवाफिया  के  इन्जीनियरी  विशेषज्ञों  को  करोड़ों  रुपये  के  विशाखापत्तनम

 इस्पात  सयंत्र  के एक  भाग  के  रूप  200  करोड़  रुपये  को  महृश्यपूरों  मीडियम  मच्चेन्ट  स्ट्रक्चरल  मिल

 का  निर्माण  करने  के  लिए  भ्ान्न्र  प्रदेश  भेजा  गया  भौर

 वदि  तो  इस  परियोजना  को  स्थापित  करने  में  चेकोस्लोवाकिया  के  विशेषज्ञ  किस

 सीमा  तक  उपयोगी  सद्  हुए  हैं  ?

 इस्पात  झौर  खान  मंत्रालय  में  हस्पात  विभाग  में  राज्य  भन्त्री  योगेश  :  (१)
 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 जारतोय  एल्पूमिनियम  प्राथिकरण  की

 10120.  श्री  राम  भगत  पासवान  1  क्‍या  इस्पात  झोर  स्वांत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे

 किः

 क्‍या  सराकार  का  मारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  के  समान  मारतीय

 मिलियम  प्राधिकरण  की  स्थापना  करने  का  विचार  भौर

 ()  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारणा  हैं  ?

 इस्पात  तौर  खाल  भरजी  :  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 विन्ञाराधीन  नहीं  है  ।

 78



 19  1910  (  शक  )  जिलित  उत्तर

 (@)  सरकारी  क्षेत्र  में  दो  तथा  गेर-सरकारो  क्षेत्र  में  तीन  प्राथमिक  एल्यूमिनियम  उत्पादक
 प्राथमिक  एल्यूमिनियम  के  भूल्य  सांविधिक  रूप  से  नियन्त्रित  किये  जाते  हैं  तथा  मुल्य  निर्धारित

 करते  उत्पादकों  तथा  उपभोक्ताझ्नों  के  समग्र  हितों  को  ध्यान  में  रखा  जाता  इसके  भरतिरिक्‍त

 विद्य  त  चालक  ग्रंड  एल्यूमिनियम  पर  वितरण  नियन्त्रणा  इसके  लिए  एक  एल्यूमिनियम  नियन्जक
 जिनकी  नियुक्ति  एल्यूमिनियम  1970  के  तहत  इसी  प्रयोजन  हेतु  की  गई

 यह  नीति  सुचारू  रूप  से  चल  रही

 बोड़ो  तम्थाक्‌  झ्रेर  नातू  तम्माक  के  लिए  स्यूशतम  समर्थंत  मूल्य

 10121.  भ्रो  शोमनाद्रीश्बर  राव  :

 भ्री  रसेया  :

 क्या  क्रुषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1988-89  के  दोरान  कृषि  लागत  प्लौर  मूल्य  स्‍भायोग  द्वारा  बीड़ी  तम्बाक्‌  धौर

 नातू  तम्बाक्‌  के  मूल्यों  के  लिए  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  हसका  ढ्योरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ध्लोर  सहफारिकता  बिसाग  में  राज्य  मंत्रो  प्यान  लाल

 नहीं  ।

 प्रएन  ही  नहीं  उठता  ।

 एशियाई  लेल  गांव  में  स्टेट  अंक  प्राफ  इन्दौर  को  क्लेटों  का  ध्ाथंटन

 10122.  श्री  राजकुमार  राय  :  क्‍या  हाहुरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 एशियाई  खेल  गांव  नई  दिल्ली  में  स्टेट  बंक  झाफ  इन्दौर  को  कितने  फ्लेंट
 प्रावंटित  किए  गए

 भावंटित  किए  गए  उक्त  फ्लंटों  में  से  प्रत्येक  फ्लंट  का  नम्बर  भ्लौर  मूल्य  कितना
 धझोौर

 बैंक  द्वारा  हन  फ्लेटों  का  निकट  भविष्य  में  किए  प्रयोजन  हेतु  उपयोग  किया

 शहरी  विकास  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  सत्रो  दलबोर

 फ्लेट  भूमि  की  लागत  सहित  लागत

 724900  रुपये

 724900  रुपये

 जी  .2-201  724900  रुपये

 724900  रुपये

 |-575  962200  रुपये
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 भावंटव  के  शिक्षं्रमों  के  शमुकर  इन  फ्लेटों  का  उपस्रोश़  केबल  रिहामश्ी  प्रयोजन  के

 लिए  किया  बना  है  ।

 सात्स्यिकी  के  लिए  पृथक  विभाग

 10123.  भी  बनवारों  लाल  पुरोहित  :

 भर  घुल्लपपतलो  रामझगन  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ऐसोसिएटेड  चंम्बर  भ्राफ  फामस  एण्ड  हन्डस्ट्री  कथा  फेडरेशध  ब्ाफ  इण्डियन  चेम्बर

 प्राफ  कामसे  एण्ड  इन्डस्ट्री  ने  1990  तफ़  समुद्री  उत्पादों  के  उत्पादन  और  निर्यात  के  लक्ष्य  प्राप्त  करने

 हेतु  सरकार  से  मात्स्यिकी  के  लिए  एक  पृथक  विभाग  बनाने  का  भनुरोष  किया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  सरकार  ने  इन  सुझावों  की  जांच  की  धोर

 (@)  यदि  तो  तत्सम्च्न्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मस्त्रालय  में  कृषि  ध्लौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  खस्सल  3
 से  नहीं  |  मात्स्यक्री  क ेलिए  एक  अलग  विभाग  बनाते  के  एक  प्रस्ताव  पर

 सरकार  पहले  ही  विचार  कर  रहो

 पिथोराणद  में  भारत  रिफ्र  क्ट्रोज  परियोजना  के  कार्य  को  बन्द  करता

 10124,  श्री  हुरोश्ा  राबत  :  क्‍या  इश्पात  झोोर  साथ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देवल-थल  में  भारत  रिफ्र  कट्रीज  के  निर्माए  के  लिए  स्थातीय
 किसानों  की  शूमि  का  प्रधिग्रहएणा  किया  गया  यदि  तो  ग्रसिग्रहीत  भूमि  का  क्षेत्रफल  कितना  है
 धोर  इस  भूमि  के  संबंध  में  वर्तमान  स्थिति  क्‍या

 क्या  इस  सरियोजना  पर  कांये  बन्द  करने  का  निएाय  लिया  गयग्रा  है  भौर  कदि  तो

 यह  निर्णय  किस  तारीख  को  लिया  गया  प्रोर

 क्‍या  उपयुक्त  निशंय  लेते  समय  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेविकास  के  विभिन्न  पहलुप्नों  पद  पढ़ने
 वाले  प्रतिकूल  प्रमाव  के  संबंध  में  भी  कोई  प्रध्ययन  किया  गथा  था  श्रोर  यदि  तो  कया  इस  निर्णय
 से  पहले  राज्य  सरकार  से  भी  परामश  किया  गया  था  भौर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इस्पात  झौर  खान  सन्त्रालय  में  इस्पात  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  योगेश
 भारत  रिफ्रक्ट्रीज  को  पिथौरागढ़  मेग्नेसाइट  परियोजना  के  लिए  देवजथल्न  में

 23.13  एकड़  गेर-सरकारी  भूमि  प्रध्चिगृह्दीत  की  गई  अधिग्रहण  के  वाद  इस  भूमि  की  स्थिति  में
 कोई  परिवतंन  नहीं  हुप्रा  ।

 (8)  इसकी  शुरूआत  के  तुरन्त  पदचात्‌  ही  इस  परियोजना  की  प्रथं-सक्षमता  संदेहपूरां  हो
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 जाई  प्रतः  इस  परियोजना को  कार्मान्वित  करने  केबारे  में  प्रमो  तक  निर्णय  नहीं  लिया
 गया

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 10125,  श्री  नित्यानम्द  मिश्र  :  क्‍या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन्दिरा  भावास  योजना  के  प्र  तगंत  उड़ीसा  में  कितने  भक्षात्रों

 के  निर्माण  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  घोर  तत्संबंधों  ब्योरा  क्‍या

 प्रत्येक  वर्ष  में  निधारित  लक्ष्य  किस  श्वीमा  तक  प्राप्त  किया  गया  है  प्रौर  कितने  परिवार
 लाभान्वित  भौर

 पदि  किसी  बच  में  लक्ष्य  ध्राप्स  महीं  किया  सया  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  प्रामोभ  विकास  विभाग  में  रात्य  मस्त्रो  ज्लादंग  शभौर
 :  इल्दिरा  श्राधास  धोजना  के  एक  बष  के  दोरान  बनाये  जाने  वाले  मकानों  की  संख्या

 राज्पों  द्वारा  वित्तीय  वर्ष  के  ध्राधार  पर  प्रामीण  भूमिहीन  दोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  के  प्रन्तयंत
 योजना  के  लिए  प्लावंटित  संसाधनों  के  भ्नुसार  तय  की  जाती  गत  3  वर्षों  के  दौरान  योजना  के
 झन्तगंत  उड़ोसा  में  बनाए  जाने  हेतु  निर्धारित  मकानों  की  लाभान्वित  परिवारों  की  सल्या
 निर्मित  किए  गए  सूचित  मकानों  की  संख्या  के  वर्ष-वार  ब्यौरे  नोचे  दिए  गए  हैं  :--
 न  विवश

 बे  निर्मारा  हेतु  तय  किए  गए  लिभित  किए  गए  सकान्त  को  सूचित
 मकानों  की  संख्या  संख्या  x  लाभास्वित  परिवारों  की

 संख्या

 SS  न  म+र--मन+--सनक  न  पमकक«+पा-.3+-वल्‍्कक-कननकन-ननननन-ननन-+  जनम

 1985-86  7120  शूब्प

 1986-87  772  4495

 1987-88  4772  7091

 16664  11576

 इन्दिरा  श्रावास  योजना  .985-86 के  दौरान  ध्रारम्म  की  गई  उड़ीसा
 राज्य  द्वारा  इसका  कार्यान्वयन  1985-86  में  तत्काल  प्रारम्भ  नहीं  किया  जा  सका  क्योंकि  योजना  की

 प्रायोजना  बनाने  भोर  कार्यात्वयन की  प्रक्रिया  को  छुकू  करने  में
 राज्य  को  स्वयं  कुछ  समय

 शात्र  के  बर्षो  में  योजना के  कार्थाश्वथन  की  प्रगति  में  तेजी  भाई  भौर  प्ब  इसकी  स्थिति  संतोषजनक
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 केसरी  दाल  का  उत्पादन  झ्ौर  उपसोग

 10126.  चनादोखर  त्रिपाठी  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  यह  सच  है  कि  केसरी  दाल  के  उपभोग  से  लोग  लकबे  के  शिकार  हो  जाते

 यदि  तो  किन  राज्यों  में  केसरी  दाल  का  प्रथ  भी  उश्पादन  किया  जाता

 (a)  इस  दाल  के  उपभोग  से  लकवे  के  क्षिकार  होने  वाले  थ्याक्तियों  की  संख्या  का  भ्योरा

 बया

 क्‍या  सरकार  का  इस  दाल  की  खेती  पर  प्रतिबंध  लगाने  का  विचार  भ्रौर

 (¥)  यदि  तो  कब  प्रौर  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  झ्ोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सन्त्रो  ध्याम  लाल  :

 नहीं  ।  केसरी  दाल  के  लम्बे  तक  निरंतर  प्रधिक  प्रयोग  करने
 से  लेथरिज्म

 नामक  पक्षाघात  )  रोग  हो  जाता  है  ।

 मध्य  प्रदेश  तथा  पद्दियम  बंगाल  के  राज्यों  में  भ्रमी  भी  केसरी  को

 झेती  की  जाती  है  ।

 भारतोय  चिकित्सा  प्रनुसंघान  परिषद  द्वारा  किए  गए  अध्ययनों  से  पता  चला है  कि  हाल
 ही  के  वर्षों  में  उन  विशेष  क्षेत्रों  में  जहां  कि  केसरी  दाल  उगाई  जाती  लेथरिजूम  के  कोई  गए
 मामले  नहीं  हैं  ।

 धोौर  भारत  सरकार  ने  केसरी  दाल  उगाने  वाले  सभी  राज्यों  को  इसकी  खेती  पर
 प्रतिबंध  लगाने  की  संभावनाभ्रों  का  पता  लगाने  के  लिए  लिखा  उत्तर  प्रदेश  तथा  राज्यों
 ने  इसकी  खेती  को  पहले  ही  प्रतिबंधित  कर  दिया  है  ।

 श्रांभ्र  प्रदेश  में  बेरोजगार  भछुप्ाारों  को  राहुत

 |
 10127,  भ्री  बाल  गौड़  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  पिछले  दो  वर्षों  में  ध्रांप्र  प्रदेश  में  मछल्ती  पकड़ने  का  कार्य  न  होने  के
 कारण  बेरोजगार  हुए  मदुभारों  को  वित्तीत  सहायता  देने  का  विर्घार

 क्या  राष्ट्रीय  मछुप्नारा  कल्‍्याण  निधि  से  कोई  तदर्थे  भ्रनुदान  देने  का  विचार  झौर

 मछुप्नारों  को  कम  से  कम  सारे  वर्ष  कार्य  पर  लगाये  रखने  के  लिए  सरकार  मत्स्यम
 उद्योग  को  प्नन्‍्य  क्या  देने  की  व्यवस्था  कर  रही  है  ?

 कृषि  सन्‍्त्रालय
 में  कृषि  शौर  सहकारिया  विम!ण  में  रज्य  स्त्री  दयाम  लाल  :

 1985-86  से  आंध्र  प्रदेश  में  हुआ  मछली  उत्पादन  नीचे  दिया  गया  है  :
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 जननी  जलन  वात  ाआ+

 (“000  मोटरी

 वर्ष  समुद्री  मछली  प्रन्तदेशीय  मछली  उत्पादन  मछली  उत्पादन

 उत्पादन

 1985-86  126.8  *  107.5  234.3

 े  1986-87  140.8  108.0  248.6
 +

 1987-88  139.4  121.1  260.5

 प्रांध्र  प्रदेश  में  1985-86  की  तुलना  में  1986-87  तथा  1987-88  )
 के  दौरान  हुए  मछलो  उत्पादन  के  भ्रांकड़े  यह  नहीं  दर्शाते  कि  पिछले  दो  व॑ष्षों  में  मछली  पकड़ने  को
 झसफलता  के  कारण  मछली  पकड़ने  वाले  कामगार  बेरोजगार  रहे  हों  ।

 और  :  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  |

 स्वतंत्रता  सेनानियों  को  दिल्‍सी  में  ध्रावास  का  प्रावंटन

 10128.  फूलरेणु  गुहा  :  कया  शहूरो  विकास  मम्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 स्वतंत्रता  सेनानियों  को  दिल्ली  में  रिहायशी  भ्रावास  के  प्रावंटन  हेतु  कितने  प्रावेदनपत्र
 लम्बित  पड़  भौर

 उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई

 हाहरी  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  भठ्टाईस  ।

 गृह  मंत्रालय  की  विशेष  सिफारिश  पर  प्रावंटन  किया  जाता  उक्त  मंत्रालय  की
 सिफारिशों  की  प्रतीक्षा

 बोजों  का  धायात

 10129.  भ्री  सांभाजोी  राव  ककाडे  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  बीजों  का  प्रायात  कर  रहो  यदि  तो  कब  से  भौर  किन  देशों
 |

 कया  सोवियत  संघ  से  भायातित  बीज  बीजोढ़  रोग  भोर  कीटाणुपों  संदूषित  पाए  गए
 ध्ोर

 ,

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  सुघारात्मक  कदम  उठाए  गये  हैं  प्रथवा  उठाने  का
 विभार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय में  कृषि  श्ौर  सहकरिता  थिभाग में  राज्य  मन्‍्त्रो  दृयास  लाल  ।

 (%)  सरकार  को  प्रायात  नोति  में  जीवित  बीजों  प्लोर  भ्रस्य  पोध  सामग्री  के  प्रायात की
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 व्यवस्था  की  जा  रही  बशतें  यह  ध्ायात  संबंधित  वर्षों  की  नीति  में  उल्लिखित  शर्तों  ध्लौर  पद्धतियों

 के  भनुसार  हो  ।

 बोजों  का  भ्रायात  ह  सिंगापुर  श्रादि  जेंसे  विभिन्‍न  देशों  से  किया

 जाता  रहा

 ध्लोर  सोवियत  रूप  से  सूरणमुलोी  के  बीजों  की  सेपों  का  प्रायावਂ  1987

 तथा  1988  में  क्रिया  गया  इन  दोनों  खेपों  की  परोध  संगरोध  झ्रोदद  संचयन

 शालय  ने  पौध-संगरोध  की  दृष्टि  से  कई  प्रकार  की  जांच  की  भोर  इनमें  कोई  रोग  या  कृमि  न  पाये

 जाने  इन्हें  निमु  बत  किया  गया  ।

 राजस्थान  में  कोटा  स्टोन  की  ख़दानों  के  अभिकों  के  लिए  उपकर  को  बच्नूलो

 10130.  मिर्मला  कुमारों  शमतावत  :  कया  श्रम  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  में  रामगंज  मंडी  में  कोटा  स्टेशन  की  खदानों  में  70/80  हजार  श्रतिक
 कार्य  कर  रहे

 यदि  तो  क्‍या  हन  ख़दानों  के  मालिकों  से  उपकर  वसूल  किया  बाता  यदि
 तो  उपकर  किस  दर  से  वसूल  किया  जाता

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  भौरः  क्षदान  मालिकों  पर  उपकर  लगाकरा  इन
 अररिकों  के  उत्थान  हेतु  उपाय  करने  के  लिए  क्या  उठने  का  विधार  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 भ्रम  भत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोज्ञ  :  यह  सूचना  नहीं  रखी  जाती

 से  किसी  भी  कल्याण  निधि  भ्रधिनियम  के  अधीन  पत्थर  खदान  मालिकों  पर
 कोई  उफकर  नहीं  लगाया  जाता  है  भोर  ऐसा  करते  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 जनजातोय  क्षंत्रों  में  लाशान्नों  पर  राज-सहायता

 10131.  भी  प्रधारी  :  क्या  खाद्य  भौर  नागरिक  पृर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  ः
 ः

 क्‍या  छप्ग्मान्नों  पर  राज-सह्ामता  योजना  के  कारण  जनजातीय  क्षेत्रों:में  ख्धान्नों  की
 खपत  में  दिन  प्रतिदिन  वृद्धि  हो  रही

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  किस  सीमा  तू  बृढ़ि,हुई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  काररा  हैं  ?

 खास  तथा  माबरिक्र  पूर्ति  मंत्रालय  में  उचलंभी  :  से  यह

 फ्राद्थि  सो  क्षेत्रों  में  लाचान्तों  को  रूफत  से  संब  जिक्र  भांकाड़  तहीं  रख  रहा  है।:ल्थारि,

 छ्बः
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 इस  के  भ्रधीन  1986  की  धुलता  में  1587  में  गेहूं  प्रौर  च।वलਂ  के  तिर्गंशों  में  मामूली  वृद्धि  हुई

 नामरूप  और  बरोनो  उर्वरक  संयंत्रों  को  भ्रक्षमं  बनाना

 10132.  भ्रो  सारायभ  वोषे  :

 श्रो  सनत  कुमार
 क्या  कृषि  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  हिन्दुस्तान  फटिलाइजर  कारपोरेशन  के  नामरूप  भौरं
 बरौनी  उ्वेरक  संयंत्रों  को  प्रथंक्षम  बनाने  का  निर्ंय  किया

 यदि  वो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  भीर॑

 इस  काय॑  में  भ्रब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  भ्रोर  इसके  कब  तक  पूरा  होने  की
 बना  है  ?

 कवि  मंत्रालय  में  उबंरक  जिभान  में  राज्य  मंत्री  सरकार  ने  हिन्दुस्तान
 फ्टिलाइजर  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  बरौनी  .  श्रोर  दुर्गापुर  संयंत्रों  के

 सम्पूर्ण  सर्वेक्षण  के  लिए  विदेक्षी  परामशंद।ताम्ों  की  नियुक्षित  की  परामहदाताश्रों  ने  प्रपनी  रिपोर्ट
 सी  को  प्रस्तुत  कर  दी  हल्दिया  उवंरक्ष  परियोजना  के  सम्पूर्ण  सर्वेक्षण  के  लिए  भी

 विदेशी  परामशंदातांभों  को  नियुक्त  किया  गया  उनकी  रिपोर्ट  1988  में  प्राप्त  होने  को  प्राष्षा
 परामशंदाताझों  की  रिपोर्टों  के  श्राधार  पर  तोन  प्रचालन  यूनिटों  के  पुनरोद्वार  के  लिए  धौर

 हल्दिया  परियोजना  के  प्रारम्भण  के  लिए  श्रागामी  कार्यवाही  को  जाएगी  ।

 विश्व  अंक  को  सहाफ्ता  से  बंग्लोर  में  सक्षा्ों  का  निर्माण

 10133.  श्री  क्‌्ष्थ  प्रय्यर  :  क्‍या  हहरों  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  बंगलोर  शहर  में  गरीब  लोगों  के  लिए  मकान  बनाने  की  भ्विलेम्ब  प्रावश्यकता

 यदि  तो  क्‍या  छाहरों  में  विशेष  रूप  से  बंगलौर  शहर  गरीब  लोगों  के  लिए
 मकानों  का  निर्माण  करने  हेतु  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  योजना  प्रों  का  मूल्यांकत  करने  के
 लिए  विष्व  बेंक  का  कोई  दल  बंगलोर  भप्राने  के  लिए  सहमत  हो

 क्‍या  कर्ताटक  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  भपनी  आवास  योजनाप्रों  के  लिए  विश्व
 बैंक  सहातता  का  प्रनुरोध  किया  यदि  तो  उस  पर  कया  कारयंबाही  को  गई  भौर

 इन  योजनाभ्रों  के  प्रस्तगंत  बंगलौर  ह्ाहर  में  कुल  कितने  मकानों  का  निर्माण  किये  जाने
 का  विचार

 झहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोॉर  जैसा  कि  देक्ष  के  ध्स्य

 भरक्षतग  सीयः  में  प्रवास  की  कमी-बंगलोर  में  मी  महसूस  की  गई  है  ।

 “4  प्  2  ज  सिह  कक  औे  एरूू  जिला  जे  े
 1988  के  दोरान  विश्व*बेंक  के  एक  मिशन  ने  कर्नाटक  का  दौंरा  किया  था
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 हथा  राज्य  में  विश्व  बेंक  की  पूजी  लगाने  के  लिए  परियोजना  तैयार  करने  को  संभावनाप्रों  पर

 प्रारम्भिक  चर्चा  को  जिसमें  बंगलोर  तथा  भ्रन्य  प्रमुख  क्षहरी  केन्द्रों  के लिए  हाहरी  विकास
 तथा  परियोजना  शामिल  हैं  ।

 कर्नाटक  सरकार  ने  प्रव  तक  कोई  परियोजना  रिपोर्ट  केन्द्रीय  सरकार  को  नहीं  भेजी
 जिसे  पूजी  लगाने  के  लिए  विदव  बंक  को  भेजा  जाना  था  ।

 बंगलोर  नगर  के  राज्य  सरकार  200525  रूप  से  कमजोर  वर्गों  के लिए
 179775  तथा  भ्रन्यों  के लिए  20750)  मकान  उपलब्ध  कराने  पर  विचार  कर  रही  जो  प्रस्तावित

 विश्व  बेंक  की  सहायता  के  भ्रन्तगंत  लगभग  55000  लाख  रुपए  की  कुल  लागत  पर  होगी  ।

 सन्‌  2000  तक  समो  को  भकान  उपलब्ध  कराते  का  प्रस्ताव

 10134,  कृपा  सिम्धु  सोई  :  क्या  झहरी  बिक।स  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  सन्‌  2000  तक  सभो  को  मकान  उपलब्ध  कराने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  प्रमी  तक  कोन-कौन  सो  योजनायें  तंयार  की

 गई

 सन्‌  2000  तक  मकानों  की  कितनी  भांग  भोौर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या

 शहरी  विकास  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  स्त्री  दलबोर  :  (१)  ध्रोर  भावास
 शज्य  का  विषय  है  तथा  राज्य  सरकार  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनें  भपनी  प्रावध्यकताध्नों  तथा  योजना

 प्राथमिकताभों  के  भनुसार  श्रपनी-भपनों  भ्रावास  योजनायें  बनाने  के  लिये  स्वतन्त्र  राज्यों  तथा
 संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  |समेकित  ऋणों  तथा  समेकित  भप्ननुद|नों  के  रूप  में  दी
 शाती  हैं  जो  क्रिसी  विशेष  विकास  योजना  या  विकास  छीष  से  जुड़ी  नहीं  होतो  हैं  ।

 सातवीं  पंचवर्षाय  योजना  में  आवास  को  प्राथमिक्रता  दी  गई  है  तधा  भावथिक  दृष्टी  स ेकमजोर
 बर्गो  के  लिये  प्रावास  पर  विशेष  बल  दिया  गया  कार्यक्रम  की  सूत्र  संख्या  ।4  तथा  15
 ध्ावास  क्षेत्र  की  निम्नलिक्षित  योजनाभों  से  सम्बन्धित  है  :-..-

 (1)  प्रामीण  भूमिहीन  कामगार  को  श्रावास  स्थलों  का

 (11)  भावंटित  ध्लावास  स्थलों  पर  निर्माण  ”

 इन्दिरा  भ्रावास

 (IV)  प्राथिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गी  के  लिये

 (५)  निम्न  प्राय  वर्गों  के  लिये

 (५1)  शहरी  मलिन  बस्तियों  का  पर्यावरणीय  सुधार  ।

 1981  तथा  2001  के  मध्य  परिवारों  की  संरुथा  में  कुल  वृद्धि  का  भनुमान  63.8

 मिलियन
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 आया  एण।णए

 प्रस्तावित  राष्ट्रोय  भ्रावास  नीति  में  राष्ट्रीय  भ्रावास  भण्डार  भ्ोर  इसके  संरक्षण  में

 दी  तथा  त्वरित  वृद्धि  प्राप्त  करना  तथा  प्रावस  में  पृ  जी-निवेश  को  प्रोत्साहन  देना  तथा  प्रावासीय

 उत्पादन  के  वितरणार्थ  एक  कुझल  तथा  सुलभ  पद्धति  की  बाघाप्नों  को  दूर  करके  तथा  उसका  विकास

 करके  समर्थ  वातावरण  का  सृजन  करना  भ्रपेक्षित  इस  सम्बन्ध  में  निम्नलिल्िन  कुछ  महत्वपूर्ण
 योजनायें  तथा  उपाय  किये  गये  हैं  या  भ्रारम्म  किये  जा  रहे  हैं

 ध्रावास  बेक  की  स्थापना  तथा  धावास  वित्त  संस्थानों  के  नेटवर्क  को  प्रोस्नत
 करना  ।

 झ्नावास  योजना  के  माध्यम  से  प्रनुसुचित  जाति/प्रनुसुचित  जनजाति  तथा  मुक्त

 बन्धुवा  मजदूरों  के  लिये  मकानों  का  निर्माण  ।

 भूमिसीन  कामगारों  के  लिये  ध्रावास  स्थल  एवं  निर्माण  सहायता  का  प्रावधान  ।

 दृष्टि  से  कमजोर  निम्न  प्राय  वर्गों  प्रादि  के  लिये  दहरो  क्षेत्रों  में स्थल  एवं
 सेवाशोों  तथा  निर्मित  एककों  का  प्रावधान  ।

 के  माध्यम  से  विभिन्‍न  ऋण  सम्बद्ध

 संपदा  महानिदेशालय  झौर  दिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  हारा  दुकानों  का  ध्राबंटन

 10135.  श्री  लाला  रास  केन  :  कया  हरी  विकास  मंत्री  संपदा  महानिदेशालय  और  विश्ली

 विकास  प्राधिकरण  द्वारा  दुकानों  के  भ्रावंटन  के  बारे  में  29  1988  के  भ्रतारांकित  प्रश्न

 संख्या  1072  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  भ्रौर  सम्पदा  महानिदेशालय  द्वारा  भनुसूचित

 प्रनुसूचित  जनजातियों  को  ध्लग-प्रलग  फितनी-कितनी  दुकानों  का  प्रावंटन  किया

 ये  भावंटन  किस  आधार  पर  किये  धभोर

 भ्नुसूचित  जातियों/प्रनुसूनित  जनजातियों  के  सम्बन्ध  में  प्रलग-भ्रलग  कितना  प्रतिदात

 झारक्षण

 शहरो  बिकास  मम्त्रो  तथा  पयंटन  मन्जो  सोट्सिता  :  दिल्ली  विकास

 प्राधिक रण  ने  228  दुकानें  तथा  स्‍लम॑  विभाग  ने  2660  स्टालों/थडों/दुकानों  को  भ्रनुसूचित
 जाति  तथा  प्ननुसूचित  जनजाति  को  प्राबंटित  की  ।

 प्रनुसुचित  जातियों/प्रनुसुचित  जनजातियों  को  प्रावंटन  किए  जा  रहे  क्योंकि  भारत

 सरकार  ने  उनके  लिए  दुकानों  भौर  स्टालों  का  कोटा  प्रारक्षित  किया  है  ।

 प्रनुसूचित  जाति/भ्रनुसूचित  जनजाति  के  बारे  में  ध्रारक्षण  की  प्रतिशतता  9,9.1986
 तक  12-1/8  प्रतिशत  थी  तथा  उसके  पश्चात्‌  25%  ।
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 मारतोय  शाश्य  निगम  के  प्रधन्थ  सःडल  में  धनुसूलित  आाति/अ्रतुसूचित
 जनलालि  के  ब्य  क्यों  को  नियुक्ति  श

 10136.  भ्री  क्रनादि  चरण  दास  :  क्‍या  ला  झोर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रो  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  भारतीय  श्लाद्य  निगम  प्रागामी  कई  वर्षों  में  हौते  वाली  रिक्तियों
 के  लिये  काफी  लम्बा  पेनल  तेयार  करता  है  तथा  इस  पेनल  में  भनुसूचित  जाति/भप्रमुसुंचित  जनजाति

 के  व्यक्तियों  को  सबसे  नीचे  रखता

 यदि  तो  वर्ष  1987  के  दौरान  पेनल  में  प्रवस्धक  संयुक्त  श्रबन्धक

 के  कितने  दिक्‍ल  अद  भरे  गरसे  प्रोर  इस  पेन  में  से  झनुसूचित  जाति/प्रनुसूचित  ब्रनजाति  के  कितने
 ण्यक्तियों  को  लिया

 कण  यह  भी  सच  है  कि  सम्बन्ध  में  भारक्षण  नियमों  का  पालन  किये  बिना  भ्रनुसूचित
 जाति/भ्रनुसूबित  जनजाति  के  प्रधिकारियों  को  भ्धिक्रमित  कर  दिया  गया  भौर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारणा  हैं  ?

 खाद्य  तथा  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री

 (@)  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  1987  के  दौरान  उनके  द्वारा  तंयार  किए  गए  पेनल  में  से

 ध्ब  तक  प्रबन्धक  भोर  उसके  समकक्ष  पदों  पर  दस  भ्रष्िकारियों  झोर  संयुक्त  प्रवन्धक

 पदों  पर  श्राठ  भ्रघिकारियों  को  पदोन्‍नत  किया  सतकंता  सम्बन्धी  कक्‍्लोयरेंस  होने  पर  पेनल  में

 दिए  गए  मेरिट  के  क्रम  में  ये  पदोसनंतियां  की  गई  उपपुक्त  पेनलों  से  श्रद  तक  किसो  भ्मुशूणित

 आति/भ्रुभू
 चित  जनजाति  के  धघ्रधिकारी  की  नियुक्ति  नहीं  की  गई

 भहीं  ।

 प्रइन  ही  नहीं

 राउरकेला  इस्पात  सयन्ञ्  में  मी

 10137.  श्री  बल्लम  पाणिग्रही  :  कया  इस्पात  और  खान  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :  |

 ,

 (%)  क्‍या  राउरकेला  दस्पात  सयन्त्र  में  भर्ती  वास्तव  में  रोक  दी  गई

 यदि  तो  कब

 कया  हस  तथ्य  के  ब्राबजुद  कि  इस  संयन्त्र  में  गत  10  वषों  के  दौरान  लगमग  10,000
 गेर-कार्यकारी  प्रधिकारी  सेवानिवृत्त  हुए  गेर-का्यंकारी  प्रधिकारियों  की  संझ्या  प्रति  वर्ष  कम

 होती जा  रही  प्रोर  .

 यदि हां  तो  उन  रिक्त  पदों को  भरने  के  लिए क्‍या  कदम  उठाये गये  हैं  ?
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 इस्पात  लान  मस्त्रालय  में  इस्पात  विभाग  में  राज्य  मस्त्रो  योगेन् विभाग  में  राज्य

 ह

 स्त्री  योगेन्तर  :
 नहीं

 प्रएतन  ही  नहीं  उठता  ।

 भौर  :  नहीं  ।  वास्तव  में  पिछले  io  बर्षों  के  दौरान  राउरकेला  इस्पात
 सयस्त्र  से  केवल  1866  गेर-कार्यपालक  करमंचारी  सेवा-नियृत्त  हुए  इसके  बावजूद  राठरकेला
 इस्पात  सयन्त्र  में  गर-कार्यपालक  कर्मचारियों  की  जो  दिनांक  1.1.1978  को  34725
 दिनांक  1.1.1988  को  बढ़कर  35176  हो  गई

 उर्बरकों  को  खपत

 10138.  भ्ोमतो  संडारी  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985,  1986,  1987  के  दोरान  तथा  चालू  वर्ष  के  1988  तक  के  दौरान
 शज्य  तथा  संध  राज्य  क्षेत्रवार  उर्वेरकों  की  कुल  कितनी  मात्रा  की  खपत

 ह

 कया  उवंरकों  का  उत्पावन  ने  करने  वाले  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  क ेलिये  उ्वंरकों  की
 छपत  का  कुछ  कोटा  निर्धारित  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  झौर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 क्षि  मंत्रालय  में  सहकारिता  बिसाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :  वर्ष
 1995-86,  5-86,  1986-87  भौर  1987-88  के  दौरान  उर्वेरकों  की  राज्यबार  खपत  को  बताने  वाला  एक
 विवरण  संलग्न  है  ।

 से  :  प्रत्येक  राज्य  भौर  संघ  राज्य  क्षेत्र  क ेलिए  उवंरकों  की  प्रावश्यकता  का

 मूल्यांकन  फसल  मौसम  के  शुरू  होने  से  काफी  पहले  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  की सरकारों  तथा
 उर्वरक  उद्योग  के  परामं  से  खरीफ  से  भोर  रबी  से  मौसमों
 के  लिए  प्रलग  से  किया  जाता  है  ।  प्रत्येक  राज्य/संध  राज्य  क्षेत्र  के लिए  इसे  प्रकार  मूल्यांकित  की
 गईं  मांग  का  पूरा  झाबंटन  देशी  उत्पादन  भ्रौर  भ्रायातित  उ्वरकों  से  किया  जाता  है  ।

 विवरण

 उब  रकों  को  खपत
 अवकिस  व  -  —

 राज्य  वर्ष  वर्ष  वर्ष

 1985-86  1986-87  1987-88

 2  3  4  5

 1.  प्राम्प्न  प्रदेश  888.12  901.51  963.86

 2...  कर्नाटक  555,55  565.78  590.01

 3.  केरल  141,33  151.36  173.70

 4...  तमिलनाडु  668.29  674.41  675.71
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 1  2  3  4  5

 पांडिबिरी  14.79  16.26  15.31.

 प्रण्डमान  व  मिकोबार

 द्वीप  समूह  0.10  0.14  0.24

 7...  गुणरात्त  424.31  402.29  410.10.

 8.  मध्य  प्रदेश  437.10  493.53  $19.04

 9.  महाराष्ट्र  668:00  656.00  729.00

 10.  राजस्थान  220:92  249.09  213.62

 11.  गोवा  1.31  4.34  5.57

 12.  दमण  व  दीव

 13.  दादर  व  नगर  हवेली  0.38  0.44.  0.50

 14.  हरियाणा  372.19  414.84  385,59

 15.  पंजाब  1098.22  1115:60  1114.71

 16.  उत्तर  प्रदेश  .71  4816.07

 17.  हिमाचल  प्रदेश  2366...  26.11  25.20

 18.  जम्मू  ग्रोर  कश्मोरे  36.08  30.83  38.11

 19.  दिल्‍ली  9.11  10.49  10.66

 .20.  चंडीगढ़  1.07  1.07  0.66

 21.  भप्तम  16.74  16.80  24.16.

 22.  बिहार  501.46  527.50  -595.99

 23.  उड़ीसा  140.52  151.73  155,86

 24...  पद्चम  बंगाल  408.75  499.22  536.24

 25.  त्रिपुरा  5.10  6.84  8.67

 26.  मणिपुर  4.79  5.66  7.38

 27.  मेघालय  2.99  4.48  3:33

 28.  नागालैंड  0.26  0.35  0.22

 29.  प्ररुणाचल  प्रदेश  0.22  0.33  0.20

 30.  मिजोरम  -  0.09  0.15  0.30

 31.  सिक्‍क्रम  1.19  1.35  1.69

 32.  जिन्स  जोड्ड  50.32

 कुल  &737-44  )8738.36  50.32
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 साफैड  हारा  दाल  का  प्राधात

 ,  10139.  भी  राधा  कांत  क्या  कृषि  मेस्‍त्री  यह  बताने  की  हपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  दाल  प्रीयात  करने  का
 काय  नाफेड  को  सौंथा

 यदि  तो  वर्ष  178४:89  के  वीरान  सं/बजलिक  विंतंर॑णों  प्रर!/ली  के  नाफेड

 के  मसर्यम  से  कुल  कितनी  मात्रा  में  दाल  का  प्रायात  करने  का  विचार

 नाफेड  को  किंसे  देश  से  दाल  का  भीयोत  करंते  का  थिंचोर  और

 इस  सम्बन्ध  में  नाफेड  द्वारा  कया  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  कृषि  ध्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  द्याम  लाल  यादव  )  :
 देश  में  प्रभूत॑पूवं  सूखे  की  प्रबल  परिस्थितियों  के  भौरत  सरकार  ने  नेंफेड  को

 सलाह  दी  है  कि  वह  सावंजनिक  एजेंसियों  के  माध्यम  से  वितरण  करने  के  लिए  1987-88  के  दोरात

 एक  लाख  भीटरी  टन  दालों  का  प्रायात  भारतीय  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारों  विपणम  संघ  )
 मैं  34095  मीटरी  टन  विभिन्‍न  किस्म  के  दालों  का  भायात  करने  का  ठेका  जिसकी  32590
 मोटरी  टन  की  मात्रा  देश  में  पहुंच  गई  है  ।

 से  :  दालों  का  प्लाथात  प्रोपन  जनरल  लाइसेंस  के  श्रन्तंगंत  नेफेड  का  विचार

 50,000  मीटरी  टन  दालों  का  बशर्ते  कि  उन  देशों  में  उपलब्ध  हो  जिन  देशों  से  झ्रायात  करने
 की  संभावना  भर्थात  तुर्की  चीन  झ्रौर  प्ररमेरिका  ।  यह  भी  उल्लेखनीय

 है  कि  भ्न्‍्य  सावेजनिक  संस्थान  प्रोर  वज्यक्स्था  भी  दौलों  का  आयात  कर  रहा

 माडने  फूड  इंडस्ट्रीज  हारा  भ्रम  के  गूदे  को  श्षरीव

 10140.  श्री  प्रार  धनुषकोडो  :  क्या  लाच्य  श्लोर  नागरिक  पृति  विकास  मन्त्री यहे
 बताने  की  क॒पा  करंगे

 (+%)  कया  माडन  फूड  हन्डस्ट्रीज  की  प्राम  के  गूदे  की  ध्रावदयकता  को  नंफेड  द्वारा  पूरा  न

 करके  गेर  सरफारी  एजेंसियों  द्वारा  पूरा  किया  जा  रहा  है  जबकि  नेफेड  भी  भाम  के  गूदे  का  उत्पादम
 करता

 क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  जांच  की  गई

 यदि  तो  इस  मामले  की  जांच  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विर्चार
 पीर

 केवल  सरकारी  समंस्यांप्रों  जैसे  नफैड  से  प्रांभ  का  गूदा  खरीदने  के  लिए  सरकार  कौਂ
 क्या कदम  उठाने  का  विभेरें  है  ?

 हांध  तथा  नागरिक  पूति  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  :  )  से  )  माडने

 फूड  इण्डस्ट्री  ज  द्वारा  अपेक्षित  प्रोम  का  गूदा  कम्पनी  द्वारा  राज्य  कृषि  भ्रौद्योगिक

 पोरेशन  भौर  नेफेढ  ज॑से  सरकारी  संगठनों  प्रथवा  निजो  पार्टियों  से  उनके  द्वारा  पेश  किए  गए  मूल्यों
 पौर  उत्पाद  की  गुणवत्ता  फो  ध्यान  में  रक्तक्र  खरीदा  जाता  प्रमुख  समाथार  पत्रों  में  प्रखिल
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 भारतोय  भाघधार  पर  खुले  टेंडर  प्रामंत्रित  कर  खरोदारियां  की  जाती  यदि  नेफेड  प्रथवा  प्रन्य  कोई
 सरकारी  संगठन  भपेक्षत  गुणवत्ता  ध्लौर  प्रतियोगी  दरें  पेश  कर  सकते  हैं  तो  उस  दक्षा  में  कम्पनी
 उनसे  झ्ाम  का  गूदा  खरीदने  पर  विचार  करेगी  ।

 ह॒

 सहायला  का  प्रभाव  धोर  उपकरणों  को  ध्रमुपलल्यता

 10141.  भ्रो  गुरदास  कामत  :  क्‍या  कृधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  पर्याप्त  सुविधा  के  प्रभाव  भौर  उपकरणों  की  प्नुपलब्धघता  के  कारण  गुजरात
 धौर  महाराष्ट्र  के  समृद्ध  मत्स्य  क्षेत्रों  में  मत्स्य  संसाधनों  का  कम  उपयोग  किया  गया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  !

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  झौर  सहकारिता  विभाण  सें  राज्य  ससत्री  ह्याम  लाल  :

 जी  नहीं  ।

 प्रएन  ही  नहीं  उठता  ।

 दिललो  में  उच्चित  दर  दुकानों  को  सप्लाई  को  गई  झ्रावध्यक  बस्तुपरों  के  नमूने

 10142.  भरी  स्वासो  प्रसाद  सिंह  :

 को  बनवारी  लाल  बेरवा  :

 चना  भानु  देवो  :

 क्या  साधा  झोर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  प्रशासन  के  खाद्य  भ्ोर  नागरिक  पूर्ति  विभाग  की  यह  देखने

 को  कोई  प्रक्रिया  है  कि  सभी  उचित  दर  दुकानों  पर  सप्लाई  की  जा  रही  वस्तुए  उचित  दर  दुकानों
 को  दिए  गए  नमूनों  के  प्नुूप

 यदि  तो  इस  संबंध  में  प्रवृत्त  प्रक्रिया  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  सार्वजनिक  वितरण  के  लिए  दी  जा  रही  सभी  खाद्य  वस्तुए
 छचित  दर  दुकानों  को  दिए  गए  नमूनों  की  गुणवत्ता  के  भनुरूप  नहीं  होती  प्ौर

 यदि  तो  सरकार  का  इस  पग्रनियमितता  को  समाप्त  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने

 का  विचार  है  !  बि

 क्ाद्य  तथा  मागरिक  पूर्ति  सम्त्रालय  में  उप  भनन्‍्त्रो  :  भौर
 दिल्ली  ने  सूचित  किया  है  कि  दिल्ली  राज्य  नागरिक  श्रापूर्ति  निगम  को

 जनिक  वितरण  प्रणाली  के  तहत  उचित  दर  की  को  सप्लाई  करने  के  लिए  मारतीय  जला

 निगम  के  गोदामों  से  जारी  की  जाने  बालो  विनिर्दिष्ट  वस्सुभों  के  नमूने  भारतीय  खाद्य  निगम  हारा

 दिल्‍ली  राज्य  प्ापूृति  निगम  को  इन  वअस्तुओ्रों  की  सुपुर्दंगी  के  समय  दिए  जाते  दिल्‍ली  राज्य

 लागरिक  आपूर्ति  निगम  हन  नमूनों  को  उच्चित  दर  दुकात  के  दुकानधारियों  को  इन  वस्तुप्नों  की

 शुपुदंगी  के  समय  प्रदर्शन  के  लिए  देती  लाद्य  कार्ड  घारक  उचित  दर  की  दुकान  से  खरीदारी  करते

 समय  स्टाक  की  गुणवत्ता  का  दुकान  में  प्रदर्शित  नमूनों  क ेसाथ  मिलान  कर  सकता

 श्ट  हि
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 यह  भी  उल्लेख  है  कि  वस्तुभों  की  सुपुदंगी  से  पहले  उनको  गुणवत्ता  को  जांच  करने  के  लिए
 भारतीय  स्ाद्य  निगप)त  तथा  दिल्‍ली  राज्य  नागरिक  प्रापृति  तिगम  के  प्रधिकारियों  द्वारा  संयुक्त
 निरीक्षण  करने  की  प्रराली  इस  समय  प्रचलित

 और  दिहली  प्रशासन  ने  हसका  खण्डन  किया  इस  कार्य  के  प्राकार को
 देखते  हुए  ऐसे  कुछ  मामले  होने  को  संभावनाभ्रों  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  जहां  उचित  दर
 को  दुकानों  को  सप्लाई  किया  गया  सप्लाई  किए  गए  नमूनों  की  गुणावत्ता  के  पभ्नुरूप  न

 ऐसी  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  दिल्ली  प्रशासन  ने  ऐसे  स्टाक  को  बदलने  की  एक  प्रणाली  बनाई

 पर्यटक  सुविधाएं

 10143,  भी  प्रशोक  शंकरराज  चम्हाण  :  क्‍या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ।

 कया  सरकार  का  हृप्पी  प्रौर  खजुराहों  में  पयंटकों  के  लिए  उपलब्ध  सुविधाएं  प्न्‍्य
 पयंटक  स्थलों  में  मी  उपलब्ध  कराने  का  विचार  भौर

 ॥  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया

 पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  भोर  पर्यटन  प्राघार
 संरचना  की  जरूरत  स्थान  को  इसकी  पर्यटक  श्रदि  पर  निर्म
 करते  हुए  प्रत्येक  स्थान  के  मामले  में  भिन्‍त-भिन्‍न  होती  मंत्रालय  ऐसो  सुविधाध्रों  का  सुजन  करने
 के  लिए  निधियां  प्रदान  करता  है  जिन्हें  स्थान  की  पर्यटक  प्रावश्यकताप्नों  को  पूरा  करने  के  लिए
 झावश्यक  समझा  जाता

 राज्य  सरकारों  के  कर्मचारियों  को  मकानों  का  ध्राबंदन

 10144,  श्रो  प्रतापराव  सोसले  :  क्‍या  शहूरो  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (%)  की  स्थिति  के  भ्रनुसार  दिल्‍ली  में  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  के  भ्रधिकारियों
 को  कितने  सरकारी  मकान  आवंटित  किए

 राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रत्येक  राज्य  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  कितने  मकास

 झावंटित  किए

 |  कया  प्रत्येक  राज्य  का  कोटा  निर्धारित  करते  समय  दिल्‍ली  में  राज्य  सरकार  के
 झारियों  की  संख्या  में  हुई  वृद्धि  तथा  सासान्‍्य  पूल  के  मकानों  में  हुई  वृद्धि  को  ध्यान  में  रक्षा  जाता

 और

 -  दिललो  में  विभिन्‍्त  राज्य  सरकारों  को  मकामों  के  ध्रावंटन  के  लिए  क्‍या  मानदण्ड

 पपनाए  जाते

 ,  झहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबीर  149

 सूचना  ए+त्र  की  जा  रही  है  तथा  सभापटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 नहीं  ।

 शव



 लिखित  उत्तर  9  1984.  .

 (६), दिल्‍लो में विभिम्त राज्य सरकारों को क्जपर्टरों के झाबंटन के लिए भ्रपनाया गया माफ्दण्ड संलग्न विष रत में दिया कया विवरण पहले किए गए विद्यम।न प्रावेटर्मों को जीरी'रहँने की प्रभुमति दी भविष्य में दिल्ली में तंनात राज्य सरकारों के भ्रथिक से ्रधिक पांच कर्मचारियों को सामान्य लाइसेंस फीस के भुगतान पर बास भावटित जहां विद्यमान प्रावंटन की स्थिति के भ्रनुसार पांच से कम वहां संख्या को इस तक सीमित रखा जाय । (7) वे सामान्य पूल मवन जिनका राज्य सरकारों द्वारा प्रश्थि गृहों के रूप में उपयोग किया जा रहा वहां उत मामलों में उन्हें सामान्य पूल में वापस लिधा जाय जहां छः महीने को ध्रकषि के मीतर रज्य सरकारों ने प्रपने भतिथि गृह-बना हैं । दिल्‍ली में तंतात दिल्‍लो के सिवाय प्रस्य संध सरकार क्षेत्रों के प्रधिक से प्रधिक दोਂ प्रधिकारिया/कमंच।रियों को ही साम+न्य पूलः वास झावंटित किया जाय । विज्ञालपतनम इस्पात परश्चिेणना!में कमित्ट प्रशिकार्थियों कौ लिधुक्ति श्री कालो प्रसाद पांडेय : क्या इस्पात श्ौर श्लान्र मन्त्रो यह बताने कृपा करेंगे किः विशाखपत्तनम परियोजना के गेर-प्रधिसूचित व्यवसायों में कनिष्ठ प्रशिक्षाथियों की भर्ती केवल विस्थापित व्यक्तियों में ही को था रही यदि तो इसके क्‍या कारण हैं भ्रौर क्या इस संबंध में सरकार ने कोई मार्ग-निर्देश जारी किए भौर क्‍या विशाश्॒पत्त नम इस्पात संयंत्र को गेर-प्धिसूचित व्यवसायों में भनुसूचित जनजाति के प्रम्यथियों की कनिष्ठ प्रशिक्षार्थी के रूप में भर्ती करने के संबंध में भ्रम्यावेदन प्राप्त हुए भोर यदि तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ? इस्पात झौर खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री योगेंद्र प्रोर विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना में कनिष्ठ प्रशिक्षा्यों की भर्ती स्थानीय रोजगार कार्यालय कौ मात की जाती रोजगार कार्यायल को माग-पज़ भेजते समयापरियोजना प्राधिकारी उन व्यवेत्तायों फो अधिसूचित करते हैं जिनमें मर्तों की जानी होती जिन विस्थापित ७्यक्तियों की भूमि इस परियोजना के लिए भ्रधिग्रहीत की गई उनको भर्ती ग॑ रु:प्धि-- संचित म्यवसायों भें खी'की जा रही बशतें कि उनके पास की योग्यता इस रियायत के लिए सरकार को पनुमति लेने फ्री भ्रावश्यकता नहीं है । इस्पात परियोजनप को प्रस्यावेदन दिए गए हैं कि विस्थापि त व्यक्तियों को दी जा रही रियायत प्रनुसूचित जनजाति के को भो दी परियोजना प्राधिकारियों को इस प्ावेदत में कोई प्रौचित्य नहीं मिला क्‍योंकि परपेक्षित व्यवसाथों में हेतु उन्हें प्रनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में मिल गए हर



 1910  लिलित*  छत्त

 रा  इस्पात  के  लिए  साड़ा  समकरण  तिथि
 ह

 -  10146.  श्री  समत  कुमार  मंडल  इस्पात-झोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  राष्ट्रीय/विकास  परिषद  ने  इस्पात  के  लिए  भाड़ा  समकरणा  निधि  के  सम्बध्ध  में

 इस  बीच  कोई  निरणंय  ले  लिया

 यदि  तो  तससंबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 यदि  तो  मामले  की  वतंभान  स्थिति  कया  भोर

 भारतीय  हस्पत  प्राधिकरण  लिमिटेड  को  विपणन  को  कलकत्ता  से  प्रन्यत्र ले  जाने  के

 लिए  अस्तावित  डिवीजनक्षायंध्राही  पर  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ने  की  है  ?

 इस्पात  धोर  खान  मंत्रालय  में  हस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगीसा  :

 से  राष्ट्रीय  विकास  पंरिषद  द्वारा  इस  मामले  पर  भ्रभी  विचार  किया  जाता

 (8)  के  क्फिशान  प्रभाग  को  कलकत्ता  से  स्थामांतरित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 डृष  का  उत्पादन

 10147.  भ्री  कलक्थ  रेडडो  :  क्‍या  कृषि  मन्त्रो  यह  बताने  को  कुषा  क  रंगे  कि  :

 कया  दूध  के  उत्पादन  में  सूखा  प्रतिरोधो  गायों  झौर  मेंसों  तथा  भापरेशन  फ्लड

 दो  श्लौर  तीन  के  धन्तगंत  उत्पादित  चारे  के  कारण  वृद्धि  हुई  भौर

 गाय  तथा  मैंस  की  राज्य-वार  बतंमान  उत्पादकता  की  तुसतरां  में  वर्ष  1973-74  की

 नत्पाककता  कितनी  थी  ?

 कवि  मंत्रालम  में  कृधि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इ्याम  लाल  :

 देश  में  दूध  के  उत्प'दन  में  वृद्धि  नियंत्रित  प्रजनन  बेहतर  प्राहार  तथा  प्रबंध  श्वास्थ्य

 देख-रेख  प्रादि  ज॑से  उप'यों  के  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  राज्य  सरकारों  भोर  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड

 द्वारा  किये  गए  ठोस  प्रयासों  के फलस्वरूप  हुई  राज्य  डेरी  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोड  द्वारा

 की  गई  विपणान  ठप्रवस्था  ने  भी  दूध  उत्पादन  को  तेजी  से  बढ़ाने  में  मदद  को  उन्नत  देशी  तथा

 संकर  प्रजनित  गोपशु  और  उन्नत  मेंसों  के  योगदान  से  उत्पादन  में  पर्याप्त  वृद्धि  हुई

 वर्ष  दौरान  विभिस्म  राज्यों  हारा  किये  गए  नमूना--सर्वेक्षणा के  क्ावार

 पर  उम्त  वर्ष  के  जिए  गायों  ओर  मेंतों  की  उत्नादकते  की  दरें  संलरत  विवररा  में  दी  गई  वर्ष

 में  इस  प्रक्रार  कोई  ऋत॒  नहीं  किये  कर  थे  ।
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 किये  गए  ये  ।

 2.  .  1985-86  के  नमूना  सर्वेक्षण  के  परिणाम  दोहराएं  गए

 लिखित  रत्तर  9  1988

 विवरण

 1986-87  में  प्रतिदिन  देने  बालो  झोर  दूध  न  देने  प्रति  हुधारू  पशु  की
 भोसत  दूध ह

 राज्य  गाय  मैंत

 1...  प्रान्न्न  प्रदेश  6.601  1.241

 2...  प्रचाचल  प्रदेश  यु  x

 3.  झसम  0.580  1.196

 4.  बिहार  0.689  1.453

 5.  गोबा  >८  x

 6.  गुजरात  1.410  2.246

 7.  हरियाणा  2.029  2.936

 8.  हिमाचल  प्रदेश  0.812  1.831

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  x  ><

 10.  कर्नाटक  0,893  1.250

 11.  केरल  1.963  1.785

 12.  अध्य  प्रदेश  >८  ><

 13.  महा  राष्ट्र  0.571  1.543

 14.  मणिपुर  x  x

 15.  मेघालय  0.634  1.146
 |

 16...  मिजोरम  0.893  हि

 17.  नागालेंड  x  प्‌

 18.  0.232  0.639

 19.  पंजाब  2.248  2.750

 20,  राजस्थान  1.184  2.082

 21.  तमिलनाडु
 *  1,712.  2.133

 22.  त्रिपुरा  "x  x

 23...  उत्तर  प्रदेश  >  1.033  2.006

 24.  प्चिचम  बगाल  1.372  3.796

 25...  सिक्किम  ह  1.226
 --

 : 1.  सम्यों  में  दब  उत्पादन
 का  परवुमान  लगाने  के  लिए

 कोई  नमूना  सर्वेक्षण  नहीं



 जप
 19  वशाक्ष  1910  |  लिखित  उल्ड़

 लाश  तेल  का  श्र  शोर  निर्यात

 10148.  श्रो  रेजपद  बास  :  क्‍या  लाध  शोर  नागरिक  पूर्ति  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  वर्ष  1987-88  के  वौरान  देश  में  खाद्य  तेल  का  कितनी  मात्रा  में  श्वायात्ञ  तथा  निर्यात
 किया  गया  ?

 खास  शोर  मामरिक  पूत्ति  संत्रालय  में  उपसंभी  :  वर्ष  1987-88  के

 लिए  खाद्य  तेल  के  उत्पादन  के  भनुमानों  को  प्रभी  श्रन्तिम  हृप  दिया  जाना  है|

 विशीय  वर्ष  1987-88  में  खाक्ष  तेल  की  लगमम  |9  लाख  मो,टन  मात्रा  भायात  की  गई
 भौर  कोई  निर्यात  नहीं  किया  गया  ।

 स्वयंसेवी  संगठनों  को  झ्न॒दान

 10149.  श्री  राव  :  क्‍या  क्ृथि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 उनके  मंत्रालय  के  विभिन्न  विभागों  के  भ्रधीन  उन  योजनाध्ों  का  ब्योरा  क्‍या  है  जिनमें
 स्वयंसेवी  संगठन  भाग  लेते

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  किन-किन  स्वयंसेवी  संगठनों  को  योजना-बार  प्रनुदान  दिया
 पधोौर

 पनुदान  किस  प्राधार  पर  मंजुर  किए  गए  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  ग्रामो्  जिक्रास  विस्तग  में  राज्य  संत्रो  लगाव  :  (१)  से
 से  ग्रामीण  विकास  विभाग  द्वारा  लोक  कायेक्रम  तथा  ग्रामीण  तकनोकी  विकास  परिषद

 जो  ग्रामीण  विछास  विभाग  के  तत्वावधान  में  एक  पंजीकृत  सोसायटी  को
 -  ग़रीबी  तिव्रारण  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  में  स्वयंसेवी  संगठनों  को  शाईमल  करने  के  लिए  वित्तीय

 सहायता  उपलब्ध  कराई  जा  रही

 इस  विभाग  को  किभिन्‍न  ग्रोजनाप्नों  के  पझंतगंत  मत  तीन  वर्षों  के  दौंरान  जित  स्वयंसेवी
 संगठनों  को  कापार्ट  द्वारा  सहायता  दी  उमकी  संख्या  नोचे  दी  गई
 SSS

 सं*  योजना  का  नाम  उन  स्वयंसेवी  संगठनों  की  संख्या
 जिन्हें  कापार्ट  द्वारा  प्रनुदान

 दिए  गए

 1.  प्रामीण  विकास  में  स्वैल्छिक  कार्य  को  बढ़ाया

 ना

 138

 2.  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  महिला  तथा  दिशु  विकास  कार्यक्रम  146

 3.  गरीबी  निवारण  कार्यक्रमों  क ेलामाथियों  क्रा  संगठन  410

 4.  सम्तन्वित  ग्रामीण  विकास  2

 5.  ग्रामोणा  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  115

 6.  केन्द्रीय  ग्रामीण  स्वच्छता  का  ये क्रम  -  75
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 लिखित  उत्तर  9  1988
 सजा  न  िननओओ  रहता  आओ 4

 *  7.  त्वरित  ग्रामीए  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  तथा  प्रौद्योगिकी  121
 मिक्ञन  परियोजनाए

 8.  कापार्ट  को  सहायता  देने  की  योजना  के  भ्रम्तगंत  147
 ग्रामीण  प्रौद्योगिकी  योजनाभों  का  विकास

 स्वयंसेवी  संगठनों  से  प्राप्त  परियोजनाभों  भ्लोर  इसकी  सम्पन्धित  समितियों  की  घिफारिशों
 के  प्राधार  पर  कापार्ट  द्वारा  श्नुदान  स्वीकृति  किए  गए  थे  ।

 कृषि  एवं  सहकारिता  विभाग  ने  इन  कार्यक्रमों  प्र्थात  (1)  लिक  प्रशिक्षण  शिबिरों
 के  (2)  देश  में  किसानों  की  (3)  स्टाफ  के  रसख-रख।ब  के  लिए  प्रशासनिक

 झनुदान  के  कर्यान्वयन  में  निम्नलिखित  स्वयंसेवी  संगठनों  को  शामिल  किया  है  :

 भारत  कृषक

 (2)  राष्ट्रीय  किसान

 हन  संगठनों  को  सहायता  अनुदान  समिति  जिसे  इस  प्रयोजन  हेतु  विभाग  में  गठित
 किया  गया  की  सिफारिध्षों  के  प्राधघार  पर  स्वीकृत  किया  गया  था

 कृषि  प्रनुसंघान  तथा  शिक्षा  विभाग  भारतीय  कृषि  प्रनुसंघान  परिषद  को  विभिश्न  कायेंक्रमों  के
 कार्यान्वयन  में  स्वयंसेवी  संगठनों  को  शामिल  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  कर  रहा
 विभिन्न  योजनाभ्रों  के  प्रन्तगंत  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  भारतीय  क्षि  अ्रनुसंघान  परिषद  द्वारा  जिन
 स्वयंसेबी  संगठनों  को  वित्तीय  सहायता  दी  उनकी  संरूषा  नीचे  दी  गई  है  :---

 योजना  का  नाम  जिन  स्वयंसेवी  संगठनों  का  भाग्तीय  कृषि

 प्रनुसंधान  परिषद  द्वारा  भनुदान  दिया

 गया,उनकीो  सख्या

 1.  लंब  टू  लंण्ड  प्रोग्रास  ह  36

 2...  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  21

 3.  भापरेशनल  रिसच  प्रोजेक्ट

 4.  ट्राईबल  एरिया  रिसर्च  प्रोजेक्ट  1  >
 ही  _  _  +  _

 ा्ाण  रु
 रा  जन

 ढ्घि  ों  लि  रिपोर्टों  ते
 ््ष

 कार्यक्रम  के  उहं  एयों  की  प्रगति  रिपोटों  और  समय-समय  पर  सम्बन्धि  क्षेत्रीय

 समन्‍्वयकों  द्वारा  की  गई  समीक्षाप्रों  के  प्राधार  पर  भनुदान  रिलीज  किये  गए  थे  ।

 झ्राल्‌  सम्बस्धों  ध्रमुसंधान  श्लोर  विकास  केस

 10150,  धो  मति  लाल  हुंसदा  :  क्या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देश  में  भालू
 सम्बन्धी  प्रनुसंघान  भ्रौर  विकास  केन्द्रों  की  संख्या  कितनो  है  झोर  वे  कहां-कहौं  स्थित  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  प्रनुसंधान  तथा  शिक्षा  विमाण  में  राज्य  मंत्री  हरि  कृष्ण
 भारतीय  कृषि  प्रनुसंघान  परिषद  के  प्रस्तगंत  काम  कर  रहे  केन्द्रीय  प्रालू  भ्नुसंघान  संस्थान  के  [0
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 क्षेत्रीय  केन्द्र  देश  में  नीचे  लिखे  स्थानों  पर  पटना  (2)  दुफरी-फागू

 (3)  ग्वालियर  (4)  राजगुरू  नगर  (  हा  लांग  ),  (6)  जालंधर

 (7)  ऊटकमंड  (8)  मोदीपुरम  भ्ौर  (9)  मुक्तेशवर  तथा

 (10)  दाजिलिंग  ।

 प्र।लू  सुधार  पर  प्रखिल  मारतीय  समन्वित  प्रायोजना  भी  काम  कर  रहो  है  जिसके  पांच  केन्द्र

 ये  पांच  केन्द्र  केन्द्रीय  भ्रालू  भ्रनुसंधान  सस्थान  के  राजगुरू  जालंधर  झोौर

 ऊटकमंड  स्टेद्ानों  पर  इनके  प्रलावा  16  भ्रम्य  केन्द्र  पोर्टंग्लेयर  निकोबार  द्वीप

 जोरहट  रांची  दीसा  हिसार  पालमपुर
 श्रीनगर  झौर  चिन्तामशि  छिन्दवाड़ा  झौरंगाब।द

 ),  भुवनेश्वर  कोटा  कानपुर  प्लोर  पंततगर

 तथा  कल्याणी  में  भी  स्थित  हैं  ।

 छोटे  भ्रौर-मध्यम  दर्ज  के  कस्यों  के  विकास  को  एकीकृत  योजना

 10151.  श्री  मति  लाल  हुंसदा  :  क्या  हाहुरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  ऐसे  प्रत्येक  कस्बे  के  कितनो  घनराशि  स्वीक्षत  की  गई  जिन्हें  वर्ष

 1988-89  के  दौरान  छोटे  भ्ौर  मध्य  दर्ज  के  कस्बों  के  एकीकृत  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  प्रायोजित  योजना  में  सम्मिलित  किया  गया  है  ?

 झहरी  जिकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  वलबोर  :  केन्द्र  द्वारा  परिवर्तित  छोटे

 तथा  मध्यम  दर्ज  के  फस्बों  की  एकीकृत  विकास  योजना  के  भ्रन्तगंत  भाज  तक  1988-89  के  वौरान

 कोई  केन्द्रीय  सहायता  नहीं  दी  गई

 मछलो  उत्पावन  के  विकास  के  लिए  भझ्रावंडित  घन  राशि

 10152.  श्री  पूर्ण  चन्द्र  सलिक  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987-88  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य  में  समुद्री  क्षेत्र  में  तथा  भन्तदेंशीय  जल  में

 मछलियों  का  कुल  कितना  उत्पादन  होने  का  भ्रनुमान  भौर

 मछली  उत्पादन  के  विकास  हेतु  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  लिए  स्वीकृत  घनराशि  का

 बार  ढ७पोरा  कया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  प्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  ;

 (8)  प्रोर  1987-88  के  दौनान  राज्यवार  भ्रनुमानित  मछली  उत्पादन  तथा  चालू  वित्तीय  वर्ष

 अर्थात्‌  1988-89  के  दोरान  मछली  उत्पादन  के  विकास  के  लिए  स्वीकृत  राष्धि  का  ब्यौरा  संलग्न

 विवरण  में  दिया  गया

 99
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 विचरण

 राज्य/केलद  1987-88  के  दौरान  प्रनुमानित  मछली  राज्य  वाषिक  योजनाप्रों
 शासित  प्रदेश  उत्पादन  टन  के  लिए  योजना  भ्रायोग

 ढ्वारा  1988-89  के
 दौरान  मछली  उत्पादन
 के  विकास  के  लिए

 स्वीकृति  राध्षि

 समुद्री  प्रन्तदेंशीय  कुल  रुपयों  में  )

 1.  भांध्न  प्रदेश  139399  121105  260505  700.00

 2,  भ्रंसम  न  60990  60990  476.00

 3.  बिहार  न+  152548  152548  270.00

 4,  गुजरात  327303  22562  349765  .  600.00

 5.  हरियाणा  क+  18654  18654  165.00

 6.  हिमाचल  प्रदेश  न  3970  3970  €0.00

 १.  जम्मू  व  कश्मीर  15353  15353  125.00

 8.  कर्नाटक  137303  42000  179303  332.00

 9.  केरल  292458  26510  318968  700.00

 10.  मध्य  प्रदेश  न
 68405  68495  294.00

 11,  महाराष्ट्र  310337  41146  351533  404.00

 12.  मणिपुर  न
 6550  6550...  105.00

 13.  मेघालय
 _  758  758 .  45.00

 14.  नागालेंड  न
 660  660.  130.00

 57000  60000  117000  632.00

 16.  पंजाब  न  6000  ,  6000 =  140.00

 17.  राजस्थान  _  10919  10919  79.00 “18.
 सिक्किम  --  बबा  141...  22.00

 19.  तमिलनाडु  232000  98000  330000 =  413.00

 20.  त्रिपुरा  --  14012  14012...  310.00

 21.  उत्तर  प्रदेश  न  83130  83130  307.00

 22.  पश्चिम  बंगाल  55230  403852  459082  प्रमी  तेक  प्रन्तिम  प
 :.

 महीं  दिया  गया
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 23.  प्ररुणाचल  प्रदेश  नूर  61  610  56.00

 24.  गोधा  34644  "1432  36076  100.00

 25,  मिजोरम
 —

 "2400  2400  40.00

 26.  भ्रण्दमान  भोर  निकोबार  10951  21  *  10972  60.00
 द्वीप  समूह

 27.  चण्डोगढ़  न  55  55  2.00

 28.  दिल्‍ली  बन  2600  2600  28.00

 20.  दमरणा  झ्ौर  दीव  —  —  —  ,  50.00

 30.  लक्षद्वीप  x  5699  «  _  5699.  82.82

 31.  पांडिचेरी  20241  1090  --  21331  100.00

 32,  दादर  धौर  नगर  ---  न  2.00

 ———$$$—______—
 ज्थेऊ ><  1988-89  के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  योजना  के  5300.00  लाख  रुपए  के  परिण्यय  में  से

 1988  के  दौरान  राज्य  सरकारों  के  लिए  कोई  राशि  तिमु कत  नहीं  की  गई  थी  ।

 पुर्वो  क्षेत्रों  में  फलों  के  उदच्चानों  का  विकास

 10153.  श्री  पूर्ण  चंता  मलिक  :  क्या  कृषि  मंत्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकार  ने  पूर्वी  झौर  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  फलों  के  उशाकों
 के  विकास  के  लिए  राज्यवार  कौन-कौन  सी  योजतायें  शुरू  की

 वर्ष  1987-85  के  दौरान  इन  राज्यों  में  विभिन्‍न  प्रकार  के  फलों  के  पेड़  लगाने  के

 लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  शोर

 लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिए  उठाये  धए  कदमों  का  ब्योरा  क्‍या  !

 कृषि  मंत्रालय  में  क्षि  मंत्री  श्रोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मंत्री  द्याम  लाल
 मारत  शरकार  बागय।नी  के  चिकास  के  लिए  पूर्वी  क्षौर  उत्तर  पूर्वी  राज्यों  में  कुछ  योजनाएं

 अला  रही  दहन  पोजमाप्ों  की  राज्यवार  जानक्षारी  तीचे  दी  गई  है  :-.-  मि
 सी  न  तनननत-नन--७--+नननननन-ननननमन-म+म--+«+नन+3+  रन  अकससर:रडईकस  नीनीननननीन

 योजना  का  नाम  राज्यों  के  नाम
 '

 जहां  पोजना  चलाई  गई
 दि  कल  न  हा  न

 ],  प्रच्छे  सेब  उत्पादन  के  लिए  उन्नत  प्रौद्योगिकी  प्रुणा चल  प्रदेश

 2,  प्रस्तानास  से  सम्बन्धित  पकेज  कार्यक्रम  भरुणा चल  प्रदेश  ल्‍

 3. नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से नारियल पश्चिम विकास की योजनाएं क्रियान्वित की गई । मणिपुर ज्लोर त्रिपुरा 4, काजू विकास फ लिए पेकेज ऋम्मंक्रम सम्बन्धी त्रिपुरा धौर पर्श्चिम 5 |
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 ध्रोर  मारत  सरकार  ने प्रकार  ने  पूर्वी  भौर  उत्तर भोर  उत्तर र  पूर्बी  राज्यों  में  फल  वृक्षों  को  विभिर राण्यों  में  फल  वृक्षों  को  विभिन्‍न
 किस्मों  के  पौध  रोपणा  के  लिए  कोई  विश्षिष्ठ  लक्ष्य  निश्चित  नहीं  किया  -

 क्षत्र  में  ग्रसियंतञों  हारा  कयाटरों  पर  कब्जा

 10154.  भ्री  मदेश्यर  राब  :  क्या  शहरो  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 (%)  कया  क्षेत्र  में  सहायक  कार्यकारी  प्रभियंताधों  तथा  स्‍्रधि
 शासो  प्रभियताभो  ने  काफो  संख्या  में  प्रनिव!यं  सेवा  के  कर्मचारियों  के  स्टाफ  कक्‍्वाटरों  पर  कब्जा  कर
 रखा  प्रोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  प्रौर  इसके  क्‍या  कारण

 क्रहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  ($)  भोर
 क्षेत्र  में  प्रनिवाययं  स्ट।फ  क्वार्टर  निम्नलिखित  प्रधिकारियों  को  भ्राव॑न्टित  किये  गये  हैं  ।

 1-  निर्माण  भधिशासी  सर्वेक्षक  दिल्ली  )

 2,  कार्यपालक  इन्जीनियर

 3.  सहायक  इन्जोनियर

 4.  सहायक  हम्जीनियर

 ऐसे  प्रावंटन  के  लिये  पात्र  श्ननिवार्य  स्टाफ  होने  के  कारण  सहायक  इस्जीनियरों  को  प्रावटन

 किया  गया  निर्माण  भ्रधिशासी  सर्वेक्षक  दिल्‍ली  तथा  कार्यपालक  इन्जीनियर
 को  भावम्टित  क्वार्टर  इन  प्रावासों  के  लिये  पात्र  प्रनिवायं  प्रनुरक्षण  स्टाफ  के  अभाव  में  छ्लाली  पड़े
 रहे  ।  क्वाटर  उक्त  भ्रन्वल  के  उन  दो  वरिष्ठ  ध्धिकारियों  को  श्रावन्टित  किये  गये  जो

 निम्न  श्रेणी  का  प्रावास  लेने  के  इच्छुक  थे  ।

 विशालापत्तमम  इस्पात  संयंत्र  के  लिए  श्रूसि  को  ध्रायहयकता

 10155.  क्रो  सट्टस  अभरीरामसूर्ति  !  क्या  दहस्पात  झौर  खान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 ब्रा

 विश्ा्ष।सत्तनम  हस्पात  संयंत्र  को  स्थापना  के  लिए  प्रब  तक  कितनी  भूमि  प्रजित  को

 गई  है  धोर  इपमें  से सरकार  के  स्वामित्व  को  भूमि  तथा  निजी  भूस्वामियों  की  भूमि  का ध्योरा  क्या
 ;  # ’

 इस्पात  संयंत्र  के  लिए  कितनों  ध्लरौर  भूमि  की  प्रावद्यकता  है  तथा  इसके  लिए  भूमि
 पझर्जन  प्रक्रिया  को  वर्तमान  स्थिति  कया

 सरकाण  निजी  भूस्वामियों  को  ध्ौर  राज्य  सरकार  की  भूमि  के  लिए  किस  दर  से

 झुप्रावजा  देने  पर  सहमत  हुई  है  प्रौर  हन  दोनों  को  भ्रलग-प्लग  कुल  कितनी  राषि  देय

 क्या  प्स्मापुडो  में  भ्रांध्र  प्रदेश  की  रिफ्रक्टरियों  के  लिए  भजित  की  गई  भूमि  के  लिए
 छतना  ही  दर  से  भूमि  का  मुप्रावजा  दिया  गया  जैसा  कि  इस्पात  संयंत्र  क ेलिए  भ्रजित  की  गई

 भूमि  के  लिए  दिया  गया  है  क्योंकि  इसे  एक  सम्बद्ध  ध्रौ्ोगिक  एकक  माना  जाता  भोर
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 ननपपनपपपयत  पथਂ

 (27)  यदि  नहीं  तो  कया  आंध्र  प्रदेश  की  रिफ्रक्टरियों  के
 लिए  अजित  की  गई  भूमि  के  लिए

 प्रतिरिक्‍त  मुप्नावजा  देने
 का  विचार  है  ?

 इस्पात  झोर  खान  मंत्रालय  में  इस्पात  बिम्राग  में  राज्य  संत्री  मोर्गेह्  :
 प्रोर  31.3.88  की  स्थिति  के  प्रमुसार  पहले  स्ले  श्रधिगहीत  को  जा  चुको  भूमि  श्लौर  भ्रमी

 गृहीत  की  नाने  वाल्ली  भूमि  के  बारे  में  स्थिति  निम्तानुत्तार  है  :--

 भूमि  की  श्रेणी  पहले  से  भ्रधिगहीत  भूमि  प्रभो  प्रधिगहीत  की  जाते  वालो  भूमि

 एकड़  एकड़

 गेर-सरकारी  भूमि  11,768.26  1083-61

 प्राम  स्थल  188.98  13.78

 राज्य  की  भूमि  8,340.68  1561.44

 20,297.92  2658.83

 शेष  भूमि  के  प्रधिग्रहरा  से  सम्बन्धित  मामले  पर  सम्बस्षित  पार्टियों  के  साथ  भ्रनुवर्ती  कारं  बाई
 की  जा  रहो

 गेर-सरकारी  भूमि  :

 े  शुष्क  भूमि  17,000  रुपये  प्रति  एकड़

 नम  मूमि  20,000  रुण्ये  प्रति  एकड

 ग्राम  स्थल  6  रुपये  प्रति  वगंगज

 देय  राशि  :  20.99  करोड़  रुपये

 राज्य  सरकार  को  भूमि  :  1050  रुपये  प्रति  एकड़

 ग्राम  स्थल
 :  2.7  रुपये  प्रति  बनंगज

 राज्य  सरकार  को  दिया  गया  कुल  मुझ्रावजा  :  1,38,34,714  रुपये

 भौर  इस्पात  विभाग  में  कोई  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 नए  विल्‍लो  में  टंको

 101:  श्री  यावद  :  कया  हाहरी  विकास  मम्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  वर्ष  1970  के  दोरान  नई  में  बनी  उपरलो
 टंकी  का  पानी  जमा  करने  प्रौर  वितरण  के  लिए  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा

 (#)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  भौर

 क्षेत्र के  निवाधियों  द्वारा  महसूप  की  जा  रही  पेयजल को  क्रमो की  समस्या  को  ध्यान  में

 रखते  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाने  पर  विचार है  ?
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 ऊजाज  कह  |

 कहरो  विकास  संती  तथा  वर्यंटल  बंजो  भोहतिया  :  से  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  समा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 लहुकारों  शिक्षा  को  प्रभावशाली  बताते  के  लिए  थोजना

 10157.  नारायन  अस्द  परादार  :  कया  कृषि  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :
 “  क्‍या  भारतीय  राष्ट्रीय  सहयोग  संघ  देह  में  तुलनात्मक  भ्रल्पविकसित  राज्यों  में  सहकारी

 छ्षिक्षा  को  प्रभावशाली  बनाने  के  लिए  योजनाप्रों  का  कार्यान्वयन  कर  रहा  स्‍भौर

 दि  ग्रदि  तो  हस  ग्रोज़ना  के  भ्रन्तगंत  शूरू  की  गई  14  परियोजनाएं  कौन-कौन  सी  हैं
 झौर  गत  तीन  वर्षो  के  दोरान  उनके  कार्यकरण  का  संक्षिप्त  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 क्षषि  मंत्रालय  में  श्रोर  सहकारिता  बिमाग  में  शाज्य  संजो  ह्याभ  लाल  !

 (%)  हां  ।

 इस  योजना  के  धन्तगंत  प्राने  वाले  सहकारी  रूप  से  प्रल्पविकसित  8  राज्यों  की  14
 परियोजनाभ्रों  के  नाम  निम्नलिखित  हैं  :--..

 (1)  नालवाड़ी  (2)  पटना  (3)  रांची  4)  माशोबरा

 (5)  व  (6)  श्रीनगर  व  (7)
 (8)  पुरी  (9)  गन्‍्जम  (10)  कियोन्कार

 (11)  जयपुर  (12)  उदययुर  (13)  24  परणंना
 झौर  (14)  दीनाजपुर  ।  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  योजना  को  कार्यफ्रणाली
 का  संक्षिप्त  सार  संलग्न  विवररणा  में  दिया  गया

 विवरण

 हमारी  शिक्षा  को  श्रमाचशालो  अनाने  की  पोजना  के  संबंध  में

 कृषि  और  सहकारिकता  विमो  में  1976  में  सहकारी  रूप  से  अल्प  विकसित  9

 राज्यों  में  सहकारी  दिक्षा  को  प्रभावशाली  बनाने  के  लिए  राष्ट्रीय  संघ  के  जरि

 क्रायान्वित  किए  जाने  के  लिए  स्क्रीम  को  स्वीकृति  इस  स्कोम  का  उहंश्य  सरकार

 द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  शत  प्रतिशत  झ्नुदान  सहायता  से  इन  शाज्यों  में  क्षेत्रीय  प्रसन्‍्तुलनों
 को  कम  करना  तथा  सहकारी  प्रांदोलन  को  सुदढ़  करना  इस  स्कीम  के  प्रयोजन  देतु  मूल
 रूप  से  राजस्थान  सहित  9  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  का  लगाया  यया  था  तथा  )5  प्ररियोजनाए

 चल  रही  इस  समय  सहकारी  रूप  से  झ्ल्पविकसित  8  भ्र्थात  हिमाचल

 जम्मू  व  श्रौर  पह्चम  बंगाल  में  14  परियोजनाएं  चल

 रही  हैं  ।  हाल  ही  में  सिक्किम  राज्य  भी  अभिज्ञाति  ईकिया  गया  ताकि  वहां  एक
 योजना  स्थापित  की  जा  सके  ।

 2.  इस  योजना  का  मूल  उहंश्य  सहरारो  शिक्षा  भ्रौर  तकनीकी  मारगनिर्देश  के  जरिए  सहकारी
 समितियों  के  सदस्यों  ग्रोर  मावोी  सदस्यों  कौदाल  प्रोर  अमिरूणि  की  प्रायमिक  स्तर  बनाना

 है  ताकि  सामान्य  तोर  पर  उतके  सामाजिक-आर्थिक  स्तर  में  भ्रीर  विशेष  रूप  से  उनकी  उत्पादक
 क्षमतापों  में  सुघार  लाया  जा  सके  |  ये  परियोजनाएं  जिला-स्तर  पर  संचालित  फील्ड-परियोजनाएਂ

 जो  सम्बन्धित  राज्य  के  जिला  सहकारी  संघ/जिला  सहकारी  बैंकों  प्रथवा  सहकारिता  विभागों  से

 सम्बद्ध  हैं  ।  हु
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 3.  इन  परियोजलाशों के  प्रमुख  कार्यकलाप  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 शेक्षणिक  कार्यकलाप

 1

 w

 10.

 11.

 12

 हि

 9

 10

 ,  सेकेट  री  /  प्रबन्धक  पाठक्रम

 प्रबन्ध  समिति  सदस्य  पाठ्यक्रम

 .  नेत॒त्व  विकास  पाठ्यक्रम

 .  ग्राम  ध्राधार  सदस्य  पाठयकम

 ,  प्रारस्मिक/छंक्ष  रिएक  बेठकें

 ,  युवा  कंम्प/कक्षाएं

 .  परिवार  कल्याण  कंम्प

 .  महिला  कंम्प/कक्षाएं

 प्रौढ़  शिक्षा  की  कक्षाएं

 स्वास्थ्य  कप

 वसूली  राशि  के  परिचलन  संबंधी  बंठकें

 प्रन्य  कार्य  कलाप

 कार्म  --  सार्गनियंदा  संबंधो  कार्यकरलाप

 »  फसल  विकास  पाठ्यक्रम

 :  डेरी  विकास  पाठ्यक्रम

 ,  बागवानी  विकास  पाठ्यक्रम

 ,  प्रौद्य  रक्षण  पाठ्यक्रम

 ,  सब्जी  विकास  पाठ्यक्रम

 पष्ठ  विकास  पाठ्यक्रम

 ,  फसल  विपणन/भ्रं  णीकरण  संबन्धी  पाठ्यक्रम
 उर्वरक  के  उपयोग  से  संबन्धित

 लिलहन  विकास  पाठ्यक्रम

 ,  चारा  विकास  पाठ्यक्रम

 11.  कूषक--बठक

 12.  दलहम  विकास  पाठ्यकल

 .

 पिछके  वक्कों  के  दो  पदियोजन्नों  के-समग्र  लक्ष्य  उपलष्धियां  प्रकार
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 वर्ष  लक्ष्य

 ह
 उपलब्धियां

 विषयों  को  सदस्यों  विषयों  की  प्रश्चक्षित  किए  गए

 सरुंख्या  संख्या  संख्या  सदस्यों  की  संख्या

 1  2  3  4  5

 1984-85  2500  45000  2780  46617

 1985-86  2500  45000  2763  48976

 1986-87  2500  45000  2792  48042

 बहु-राज्यीय  सहकारी  समितियां

 10158.  नारायन  रून्द  पराशर  :  क्‍या  कषि  मंत्रो  यह  बताते  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  बहु-राज्यीय  सहकारी  समिति  1584  के  प्रश्तगंत  स्थापित  को  गयी  180

 बहु-राज्यीय  सहकारी  समितियों  के  नाम  क्या

 क्‍या  सातवीं  पंचत्र्बीय  योजना  के  पहले  तीन  वर्षो  के  दोरान  इस  प्रधिनियम  के

 प्रन्तगंत  नई  समितियों  के  पंजीकरण  सबन्धी  कोई  प्रस्ताव  मंजूर  किए  गए  प्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ध्योरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ग्रौर  सहकारिता  बिभाण  में  राज्य  संत्री  श्याम  लास  ।

 से  बहु-राज्यीय  सहकारी  समिति  1984  16  1985  से  लागू  हुप्ना  ।

 प्रधिनियम  के  प्रधीन  बनाए  गए  नियम  16  1985  तथा  28  1985  को  प्रधिसूचित

 किए  गये  ।  पहले  बहु-इकाई  सहकारी  समिति  1942  को  निरस्त  कर  दिया  गया

 2.  :0  राष्ट्रीय  सहकारी  समितियों  181  बहु-राज्योय  सहकारी  समितियों  के  नाम
 त्रो  30  1988  को  बहु-राज्यीय  सहकारी  1984  के  भ्रधीन  पंजीकृत  हैं

 या  पंजीकृत  की  गई  समझी  संलग्न  विवरण  में  दिए  गये  ये  राज्य  स्ऋरकारों/केन्द्र  शासित
 क्षेत्रों  द्वारा  उपलक्ष्य  कराए  गये  ब्यौरों  पर  प्राघारित  सूची  में  निम्नलिखित  चार  नई  समितियां
 भी  शामिल  हैं  जो  कि  बहु-राज्यीय  सहकारी  समिति  1984  के  भ्रधीन  इसके  प्रभावी  होने
 की  तिथि  16  1985  से  पंजीकृत  हैं  :--

 (1)  प्रखिल  भारतोय  प्रभुसूचित  जाति  विकास  सहकारी  समिति  नई  दिल्‍ली  ।

 (2)  भारतीय  जन-जाति  सहकारी  विपणान  विकास  संघ  नई  दिल्ली  ।

 (3)  प्रत्चल  भारतोय  सहकारी  कपास  संध  नई  दिल्‍लो  ।

 (4)  दि  ब्रिटिश  कलकत्ता  डिविजन  एल/ई  स्टाफ  सहकारी  ऋण  समिति  लिमिटेड
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 विवरण

 राष्ट्रीय  सहकारी  समितियां

 1.  भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारो  3,  सारी  इन्डस्ट्रियल  पंचशील

 सई  दिल्‍ली  ।

 2.  भारतीय  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन  संघ  लिमिटेड  सपना  54,
 ईस्ट  भाफ

 नई

 ,  राष्ट्रीय  भ्रौद्योगिक  सहरारी  संघ  3.  सारी  इम्डस्ट्रियल  चोथा
 नई  हिल्‍्ली  ।

 प्

 4.  राष्ट्रीय  हेवी  इस्जीनियरिंग  16,  महात्मा  गांधी  पुणे  ।

 5,  भारतोय  राष्ट्रीय  सहकारो  डेयरी  संष  नेदानिक  प्रयोगशाला  माफंत
 राष्ट्रीय  डेयरी  विकास

 धान्नद

 6.  प्रखिल  भारतीय  सहकारी  कताई  मिल  संघ  14,  मुजंबान  दूसरा
 ह

 7.  भ्रश्निल  भारतीय  भ्रौद्योगिक  सहकारी  बेक  11,  बुल  टेम्पल  रोड
 के  प्रघोन  )

 राष्ट्रीय  राज्य  सहकारी  बैंक  संघ  गारमेंट  ऐनी  बीसेंट  बर्ली

 9.  कृषक  भारतो  कोश्मापरेटिव  लिमिटेड  49-50,  नेहरू
 नई  110019

 10.  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  संध  3,  सारी  हन्डस्ट्रियल  पंचशील
 नई  दिल्‍लो  .

 11.  भारतीय  किसान  उर्वरक  सहकारी  34,  नेहरु  मई  विल्‍लो  ।

 12.  राष्ट्रीय  सहकारी  चीनी  मिल  संघ  तीसरा  62-63,  नेहरु  प्लेस
 नई  विल्‍ली  ।

 13.  पंद्रोफिल्स  सहकारी  जिला-बड़ोदा  )
 राष्ट्रीय  सहकारी  प्रावास  मेग्तम  कर्ंपुरा  करम्यूनिटी  नई
 दिह्ली

 |
 राष्ट्रीय  सहकारी  कूषि  एवं  ग्रामीण  विकास  बैकसंघ  बूसरा

 खेर  बम्बई  ।

 16.  राष्ट्रीय  सहकारी  बेंक  एवं  ऋण  समिति  संघ  भ्यू  रोहतक  नई  दिल्‍ली  ।

 17,  भखिल  भारतोय  हथकरघा  वस्त्र  विषणन  सहकारी  समिति  कांशी  राम
 प्लॉट  11,  कम्यूनिटी  लारेंस  इन्डस्ट्रियल

 (0
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 18,  राष्ट्रीय  मछुप्रारा  सहकारी  संघ  पराकेट  साकेत  नई  दिल्ली  |

 19,  राष्ट्रोय  अमिक  सहकारो  संघ  राजीरी  नई  दिल्‍ली  ।

 20,  राष्ट्रीय  सहकारी  तैभ्बोक्‌  संध  गंशीष  दुग्ध्दाला  के  .

 झानस्य

 शांध्र  प्रवेक्ष

 1.  प्रांध्र  बेंक  कमंचारों  सहकारी  बेंक

 2,  सहकारी  प्रस  गनफा  हैदराबाद

 3.  हैदराबाद  सहकारी  केन्द्रीय  व्यापार  समिति  स्टेशन

 हैदराबाद  ।

 4.  हैदराबाद  सहका  री'व्याक्ा  श्कि  शविशग  अली  लेन,?हैद  राबाद
 5,  हैदराबाद  एग्रिकल्चर  कोझ्मापरेटिय  एसोसिएशन  पद्िलिक  ग्राडंन्स  के

 हैदराबाद  ।

 6.  देक्षिणी  कैम्त्रीय  रेलवे  रीਂ  सहकारी  ऋण  समिति

 .  स्टेट  बेंक  भ्राफ  हैदराबाद  प्रधिकारी  सहकारी  ऋण  सम्रिति  हैदराबाद  ।

 झसम

 1,  नार्थ  ईस्ट  फ्रन्टियर  रेलवे  एम्प्लाइज  करोभ्ापरेटिव  क्रेडिट  माली  गांव

 जिला-गोहांटी  )

 पुजरपत

 1,  दिल्‍ली  झहमदाबाद  मर्क्ट।इल  कोम्रापरेटिव  बैंक  प्रशशतक्रीय  रायल
 जल्ीट्रा  तिशक  ।

 2.  कोआपरेटिव  बेंक  भ्राफ  प्रहमदाबाद  बैंक  रिलीफ  प्रहमदाबाद  ।

 3.  दि  अधघुपुरा  टमक  स्टाइल  कौन्नापरेटिव  बैंकਂ  लिमिंटेड  तवा  अहमदाबाद  ।

 हेरिपांणा

 1.  दि  पंजाब  कोप्ापरेटिव  स्पिनिंग  एण्ड  टेकक्‍्सटाइल  मिहस  जिला-हिसार
 (बन्द/की  जा  रहीਂ

 ,

 2!  दि'अ्रम्वाला  डिंस्ट्रिकट  इस्डस्ट्रिक्ल  कोभापरेटिव  यूनिपन  सिमिटेड,'अ्म्थाला-कैंट
 की  जा  रही  :

 3.  भ्रभ्वाला  के  भापेरैंटिव  बेक  अम्याला  की  जा  रही

 4.  दि  पंचशील  इन्डस्ट्रियल  कोध्ापरेटिक  सोसायटी  फरीदाबाद  की  जा

 रही
 5,  दि  पोस्टल  एफ्डਂ  एस  कोजापरेटिव  बैंकेस  अस्थाला  कट  ।

 6.  के  भ्रार्परेटिव  प्रिक्ट  एण्ड  क्रेडिट  सोसायटी  चण्डीगढ़  ।
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 खतरे

 .  +कर्माटक

 1.  हिरण्यकेशी  सहकारी  कारखाना  नियमित  जिला-बैलगांव  ।

 2.  केन्द्रीय  सुपारी  विपणन  तथा  परिसंस्करण

 राजस्थान

 1.  जनता  परिवहन  सहृरारी  भश्तपुर  ।

 2.:  प्रजा  सहकारी  उच्चोग

 3.  पश्चिमी  रेलवे  कमंचारी  सहकारी  ऋण  समिति  लिमिटेड  उदयपुर  ।

 4.  रेलवे  क्मंचारी  सहकारी  बेकिंग  समिति  रेलवे  स्टैशन

 जोधपुर  \  हैं

 5.  रेलवे  श्रमिक  सहकारी  बैंक  बीकानेर  ।

 महा  राष्ट्र

 1.  दि  बोम्बे  मर्केन्टाइल  को  भ्रापरेध्व  बेंक  78,  मोहम्मद  फ्रली  अम्बई  -400003

 2,  विकास  सहकारी  बंक  154,  पटेलः  रोड  )

 3.  सारस्वत  सहकारी  बैक  सारस्वत  बंक

 4.  शामराव  बिठठल  सहकारी  बैंक  ग्रांट

 19: दि  इण्डियन  टूल  मैन्यूफंक्चरर्स  एम्प्लाइज  कोशापरेटिव  सेसायटो  191,  सिप्ोन ॥॒

 6.  ट्रवन्टिएथ  सेन्चु  फोक्स  स्टाफ  कोभ्रापरैटिव  क्रेडिट  सोसायटी

 7.  मफ्तलाल  डाई  एण्ड  कैमिकल  एम्प्लाइज  कोश्मापरेटिव  क्र डिट  सोसायटी

 हाऊसਂ  चोथा  193,  बैक  वे  नरीमन

 8.  ज्योफी  मेनस  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  एम्प्लाइज  केोप्मापरेटिव  क्रंडिट  सोसायटी

 हैटर  सेले  मिल्‍स  लाल  बहादुर  शास्त्री

 9,  गोडफ़  फिलिप्स  इन्डिया  एम्प्लाइज  कोप्रापरैटिव  क्रोडिट

 10,  एम्प्लाइज  प्रोविडेंट  फंड  स्टाफ  एम्प्लाइज  कोप्मापरैटिव  क्र  डिट  सीशार्पटी  341,
 भविष्य  निधि  बांदरा  बम्बई  ।

 11.  हिंदुस्तान  पैट्रो  लिगमਂ  एम्प्नाइज  क्र  डिट  सोसायंटी

 श्रमजीबी  रवारी

 12.  दिफिजर  एम्प्लाइज  वैलफेयर  कोभ्नापरेटिय  क्रोडिट  सोसामटो  तकमिटेड;'एक्सप्रंस  टावसे
 तरीमन  बोम्बे
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 इन्डियन  भायल  एम्प्लाइज  वेलफेयर  क्ोप्नापरेटिव  सोसायटी  ऐनी
 वीसेंट

 14.  एम्प्लाइज  कोप्मापरेटियव  क्रडिट  सोसायटी  194,
 रास्ता  पुणे  |

 एम्प्लाइज  कोप्मापरेटिव  क्रडिट  सोसायटी  ब्राउन  ब्रोवरी
 264,  ऐनी  बीसेंट

 ,  एक्सपोर्ट  क्रडिट  गारटो  कोपोरेशन  एम्प्लाइज  कोप्मापरेटिव  क्रडिट  सोसायटी
 बम्बई ।

 7.  एफ  इन्डियां  क्रोप्मापरेटिव  सोसायटी  मे  बेकर

 भहिरे  मार्ग

 18.  सेन्ट्रल  रेलवे  एम्प्लाइज  कोप्मापरेटिव  क्रडिट  सोसायटी  मायकुला  रेलवे  स्टेशन  के

 19  कुब्स  एंप्लाइज  कोप्मापरेटिव  क्र डिट  सोसायटी  कुक्स  डा  नारोजों

 बम्बई  ।

 20.  इस्डोफिल  कैमिकल्स  एम्प्लाइज  कोप्मापरेटिव  क्रडिट  सोसायटी  ऐनी
 बोसेंट

 ,  फायरस्टोन  टायर  एण्ड  रबर  इन्डिया  कोप्रापरेटिव  क्रडिट  सोसायटी  मेबन्दर

 2.  सेंडोज  शोलेस  एम्प्लाइज  कोभ्ापरेटिव  क्र  डिट  सोसायटी  सेंडोज  एनी
 बीसेट  बम्बई

 बाम्बे  मकटाइल  कोशभ्नापरेटिव  बेंक  एप्लाइज  कोझापरेटिव  केडिट  सोसायटी  लिमिटेड

 मकंट।इल  कोभापरे  टव  बेंक  बिल्डिंग  78  मोहम्मद  प्ली

 24,  बजाब  हइलंक्ट्रोकल्स  एम्प्लाइज  क्र डिट  सोसायटी  15-17,

 रिजव  बेंक  प्राफ  इंडिया  प्राफित्स  एंप्लाइज  कोभ्रापरेटिव  क्रडिट  सोसायटी  माफंत
 रिजवें  बैंक  भ्राफ  बम्बई

 .  ब्राडो  एण्ड  एम्प्लाइज  को प्रापरेटिव  क्र  डिट  सोसायटी  ब्राड़ो  हाऊस

 12/14,  नरोमन

 ध्रमजेल  एम्प्लाइज  कोभ्ापरेटिव  क्रेडिट  सोसायटी  प्लौरेर  पार्क

 28.  दि  जेक्सन  कोप्मापरेटिव  क्रेडिट  सोसायटी  ध्राफ  दि  बेस्टनं  सोशिव  भरुचा
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 श्रांट

 रेप्टाकोस  ब्रेट  एंड  कंपनी  एम्प्लाइज  कोश्मापरेटिव  क्रडिट  सोसायटी  47,  ऐनी
 बोसेंट
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 30,  पौष  इन्डस्ट्रियल  एम्पलाईज  कोम्मापरेटिव  क्रडिट  सोसायटी  8,  कालबा

 इन्डस्ट्रियल  बेलापुर

 31.  दि  भोवरसीज  कम्युनिकेशन  कोप्रापरेटिव  क्र डिट  सोसायटी  प्रपोलो

 32.  काथन  कारपोरेशन  भ्राफ  इण्डिया  एम्प्लाइज  कोप्मापरेटिव  क्रड्िट  सोसायटी

 एयर  इण्डिया  नरीमन  बम्बई

 33.  स्टेट  बेंक  प्राफ  इण्डिया  एम्प्लाइज  कोप्मापरेटिव  क्र डिट  सोसायटी
 स्टेट  बैंक  बाम्बे  समाचार

 34.  स्टाफ  कोभ्मापरेटिव  क्रडिट  सोसायटी  मार्फत
 नरीमन  तल  विनय  के  शाह  बम्बई  ।

 35,  बास्‍्बे  टायसे  इन्टरनेशनल  एम्प्लाइज  कोपक्‍्मापरेटिव  क्रडिट  सोसायटी  हेवन्दर

 36.  दि  सैंट्रल  एक्साइज  कलेक्ट्र  ट  कोप्नापरेटिव  क्रेडिट  नासिक  बम्बई

 37.  श्री  सतपुडा  तापो  रेरोजर  के  पुरषोत्त  म  जिला-बुले

 38.  कोश्मापरेटिव  क्र डिट  सोसायटी  सराफा

 39.  एण्ड  सेन्‍्ट्रल  कोप्रापरेटिव  सोसायटो

 40.  डिस्ट्रिक्ट  रेलवे  कोप्नापरेटिब  क्र  डिट  सोसायटी  नागपुर

 41.  श्री  पंचांगना  के  गंगनुगर
 कोल्हापुर ।

 42.  श्री  दत्त  शेतकरी  जिला-कोल्हापुर  ।

 43.  प्रखिल  भारतीय  सहकारो  प्रकाशन  23,  बेल  सर  फोर्ट

 44,  जेन  सहकारी  बेंक  सिफो  खट्टावली

 45.  बूटस  एम्प्लाइज  कोप्रापरेटिव  क्र डिट  सोसायटी  बम्बई  ।

 46.  सिएट  एम्प्लाइज  कोप्चापरेटिव  क्र डिट  सोसायटी  बम्बई  ।

 47.  इण्डियन  भायल  कोर्पोरेशन  कोभापरेटिव  क्र  डिट  सोसाः  प्रटी  254,
 एनी  बोीसेंट

 तमिलनताओु

 1.  रेल्बे  कर्मचारी  सहकारी  ऋण  समिति  माफंत  दक्षिणी  रेलवे

 2.  भारत  पंट्रोलियम  कर्मचारी  सहकारी  समिति  इण्डियन  बेंक  17,  नाथ
 बीच
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 3.  हिन्दुस्तान  पंद्रोलियम  लिगम  कर्मचारी  सहकारी  कमरा  21,  बस्बईम्यू चल
 बिल्डिंग  एनेक्सी  ,  लिगी  चेटटी

 4.  भारतीय  स्टेट  स्टाफ  सहकारो  समिति  मार्फत  भारतीद्य  हटेट  फर््ट

 5.  दृण्डियन  बैंक  स्टाफ  सहकारी  39,  सेकण्ड  बीच

 6.  रैल्लीज  इण्डिया  स्टाफ  सहकारी  प्रिफूट  एण्ड  क्र डिंट  320,  लिगी  बेट्टी

 7;  दक्षिणी  रेलवे  कमंचारी  सहकारी  ऋण  सोसायटी  पोस्ट  बाक्स  9,

 8.  भारतीय  चिकित्सा  व्यवसायकर्ता  सहकारी  फार्मेंसी  भौर  स्टोर्स  मद्रास

 9.  रेलवे  कांट्रेक्ट  समिति  70,  चोचरोन  बेसीन  बेसोन
 मद्रास  ।

 10.  प्रत्यावत्र  न  सहकारी  वित्त  भ्ौर  विकास  बैंक  142,  सैंथमे  हाई

 11.  स्पेनस  कमंचारी  सहकारी  ऋएण  समिति  38  पैरूमल  मुदली

 12,  केनरा  बेंक  कमंचारी  सहकतरी  ज्रिफ्ट  और  क्रंडिट  सोसायट्रो  135,  मोरो
 मद्रास

 13,  एयब  निगम  करमंचारोी  ऋण  समिति  5  भौर  6  माऊ'ट

 14,  न्यू  इण्डिया  एशयोरेस  कमंचारी  सहकारी  प्रिफट  भौर  क्र  डिट  4/5,  फरस्ट  लाइन

 बीचਂ

 15.  कैनरा  बैंक  झ्रघिकारी  सहकारी  प्रिफूट  ध्लौर  क्रेडिट  1/155,  मांऊट

 16.  तमिलनाडु  सकल  पोस्टल  सहकारी  73/79;  ध्रगप्पा  नायकेम

 17.  ग्लेक्सो  कमंत्रारी  सहकारी  ब्रिफूट  श्रौर  क्रंडिटਂ  ग्लेक्सों  30
 क्लाचरी  गुइ

 18,  इण्डियन  भाइल  कर्मचारी  सहकारी  प्रिफूट  ध्ौर  क्र  डिद  सोप्तायटी  अन्ना
 माऊट

 19,  शां  वेलेस  सहकारों  ऋण  समिति  7,  लिगी  बट्टी

 20.  हस्बेस्ट  कर्ंबयरी  सहकारो  ध्रिफूट  भौर  क्रडिट  सोस्मयटी  1-6,

 142;
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 21.  महास  समक  विभाग  कार्मंचारी  सहकारी  अ्रिफूट  प्लौर  क्रेडिट  सोसायटी  माफेत
 बिक्री  उपायुक्त  का  क्षास्‍्त्री  35,  हाडज

 22.  भारतीय  स्टेट  ढेंक  क्र्रित्प री  सहकारी  ग्रिफट  घोर  के  |डिेट  सोसायटी  मारतीय  स्टेट
 बेंक

 23.  इण्डियन  प्रोवरसीज  बेंक  स्टाफ  सहरा्शे  ऋण  151,  मांऊट  मद्रास

 24,  कायु  निगम  कर्मेणासे  ब्रट्कारी  मृत्यु  खाभ  निधि  समिति  एयर  साइस्स  हाऊछ  मद्रास

 25.  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  कर्मचारी  प्रिफूट  भौर  क्र  डिट  43,  स्ट्रं लिंग

 26.  गिलेड्से  स्टाफ  सहकारी  ट्रिफूट  ध्लौर  क्रडिट  सोसायटी  30  नाथ  बीच
 टाइल  बैंक

 27.  थानथाई  पेरियार  ट्रांसपोर्ट  निगम  कर्मचारी  सहकारी  भ्रिफूट  भौर  क्रेडिट  सोसायटी

 बिल्लूपूरम  ।

 28,  इण्डियन  केबल  क्रम्पनो  कर्मचारी  सहकारी  ऋणा  समिति  768
 मांऊट

 29.  लक्ष्मी  विलास  बेंक  अभ्रधिकारी  सहकारी  प्रिफूट  श्लोर  क्रडिट  21,  कुमारप्पा
 मुल्लाई

 30.  कहर  व्यास  बेंक  स्टाफ  सहकारी  प्रिफूट  धोर  क्रडिट  सोसायटी  169,  भिट

 31.  बेस्ट  एंड  क्राम्पशन  कर्मचारी  सहकारी  ऋण  समिति  29,  राजाजो

 32.  यूनियन  बैंक  भाफ  इण्डिया  ध्रधिकारी  सहकारी  श्रिफूट  ध्लौर  क्रंडिट  मद्रास  ।

 33,  जनरल  ईल्शोरेंस्र  कमंचारी  सहकारो  प्रिफूट  भौर  क्रडिट  सोसायटी  कंटिनेंट्ल
 705,

 34;  सैंटल  बैंक  भ्राफ  कर्मचारी  सहुकारो  प्रिफूट  प्लौर  क्रडिट  सोसायटी

 11,  सेकण्ड  लाइन  मद्रास  1

 35.  सरकारो  दूर-संचार  कमंचारी  सहकारी  ऋण  समिति  5,  मिलीन  मद्रास

 36.  स्ाऊथ  इन्डिया  हाऊस  कर्मचारी  सहकारी  ब्रिफकूट  भौर  ऋरडिट  सोसाइटी  36
 नियन

 37.  लिपटन  क्ंचारों  सहकारी  प्रिफ्ट  श्लौर  क्रेडिट  सोसाक्षटी  25  मोरे
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 38,  लक्ष्मी  विकास  बंक  स्टाफ  सहकारी  प्रिफ्ट  श्लोर  क्रडिट  सोसायटी  29,  बालाजाह

 छू

 10.

 11.

 12.

 14.

 11#|

 39.  सिडिकेट  मेंक  भ्रधिकारी  सहकारी  श्रिफ्ट  क्लौर  क्रडिट  सोसायटी  16,  श्रीमिवास
 पेरुमल  सम्नथी

 परश्चिन  अंगाल

 गेस्टेटनर  कर्मचारी  सहकारी  समिति  2  प्रध्दुल  हुमीद

 दि  ब्रिटिश  परिषद  प्रभाग  एल/ई  स्टाफ  सहकारो  ऋण  समिति  मर्यादित  5  होकसपियर

 बंगाल  प्रतिरक्षा  कमंचारी  सहकारी  ऋणा  समिति  44  गोप'ल  लाल  टंगोर
 वारानगण

 दि  टाटा  तेल  मिल्स  कर्मचारी  ऋण  समिति  26,  मुखर्जी

 भारतीय  खाद्य  निगम  कर्मचारी  सहकारी  ऋण  समिति  4  मांगो

 राष्ट्रीय  काबंन  कंचारी  सहकारी  ऋण  समिति  5  ढस्तमजी  पार्सी  रोड

 एसोसिएटेड  एलेक्ट्रिकल  इन्डस्ट्रीज  कर्मचारी  कहयाण  सहकारी  ऋणा  समिति

 रक्षा  लेखा  सहकारी  ऋण  सम्रिति  धोकलेण्ड

 भारतीय  सॉड्यिको  संस्थान  सहकारी  ऋण  समिति  203

 पूर्वी  रेलबे/सहकारी  कालोनी  समिति  गांकुली
 ल्‍

 पूर्वी  रेलवे  कमंचारी  सहकारी  बेंक  17,  नेताजी  सुमाष

 रेलवे  कनिष्ठ  सहकारी  ऋण  समि।त  पूर्वी  रैलवे  प्रभागीय  प्रधिकारी

 एन  एफ  रेलवे  सहकारी  बेक  34,  एवं  शशि  भूषण  दे  स्ट्रोट

 दक्षिण  पूर्वी  रेलबे  कर्मचारी  सहकारी  ऋणा  समिति  93  सप्रकुलर  माइंन  रीच
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 15.  स्टेबाइंस  एवं  लोयईस  सच्यिवम  टेवल  कमंचारी  सहकारों  ऋएा  समिति  2

 16.

 23.

 24.

 25.

 निर्यान

 भारतीय  तेल  क्रमंचारी  सहकारी  ऋण  समिति
 कल

 बैंक  प्राफ  बींकानेर  कंचारी  सहकारी  ऋण  समिति  14

 दि  ग्रामोफोन  कमंचबारी  सहकारी  ऋण  सप्रिति  33  जेसोरे

 शाब्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  संगठन  कमंचारों  सहकारी  ऋण  समिति  203,
 कलक

 कमंचारी  ऋण  समिति  छसेल  स्ट्रीट

 डनलप  कर्मचारी  सहकारो  ऋण  समिति  मिर्जा  गालिब

 स्टेट  बैंक  पग्राफ  इन्डिया  कर्मचारी  एसोसियेशन  सहकारी  ऋण  समिति
 8  प्रोरुड  ध्राफिस

 स्टेट  बंक  भाफ  इन्डिया  स्टाफ  एसोसिएशन  सहकारी  ऋण  समिति  11,  प्रब्दुल
 हमीद

 स्टोन  स्टाफ  कर्मचारी  सहकारी  ऋण  समिति  16  त्ाराटोला  न्यू

 इफर  कर्मचारी  सहकारी  ऋण  समिति  38  नेहरू

 संन्‍्ट्रल  बेंक  भाफ  इन्यि|  कर्मचारी  सहकारी  ऋण  सम्रिति  मर्यादिय  10,  नेलो

 किलवने  कर्मचारी  सदृकारी  ऋण  समिति  4,  फेरली

 ग्रोव्स  कर्मचारी  सहकारी  ऋण  समिति  25  ब्राबोन  कलक

 जण्डीगढ़  संच  राज्य  लषेत्र/पंजाब

 1.  पंजाब  राज्य  प्रोच्योगिक  सहकारी  संघ  सेक्टर  19-a1,  चण्डोगढ़

 2.  पंजाब  राज्य  एपक्स  सहकारी  हथकरघा  बुनकर  समिति  चण्डीगढ़

 3.  पंजाब  राज्य  महिला  प्रौद्योगिक  सहकारी  संघ  मर्यादित  एण्डीगढ़

 4.  प्रम्वाला  भूतपूर्व  चण्डीगढ़

 5.  पंजाब  कृषि  उपकरण  चण्डीगढ़

 6.  प्रम्बाला  भूतपूर्व  सेमिक  सहकारी  परिवहन  समिति  मार्यादित  18,  परिवहन  चण्डीगढ़
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 हक  7

 8.

 9.

 2

 3.

 जतंता  सहकारी  परिवहन  सम्रिति  मार्कादिह,|077/27-की,  चष्होगढ़

 चण्डीगढ़  सहकारी  शीत  भण्डार  6  श्रौद्योगिक  चण्डोगढ़

 मनी  मजरास  सहकारी  विपणन  तथा  संसाधन  समिति  चण्डीगंढ़
 :  सम्बन्धित  राज्य/संघराज्य  क्षेत्र  द्वारा  इन  सहकारी  समितियों  की  बहु-राज्य

 स्थिति  की  ध्ामी  कुष्टि  की  जानो

 दिल्लो

 नव  थारतो  सहकारो  प्रकाशन  प्रतिष्ठान  प्रताप

 इण्डियन  काफी  वर्कंस  सहक्नारी  समिति  धागलो  जवाहर  दिल्‍ली

 आल  इण्डिया  काफी  वर्कंस  कोपग्रापरेटिवक  सोसाइटीज  फेडरेशन  10  बांगलो
 जवाहर  दिल्ली

 कृष्णा  सहका  री  गृह  निर्माण  समिति  18/340,  लोधी  गई  दिल्‍लो  ।

 हिन्दुस्तान  समाच[र  सहकारी  समिति  समाचार  पालियामेंट  नई  दिल्‍ली

 मारतोय  लेखक  सहकारी  समिति  गुशमोहर  नई

 भारतीय  पटसन  श्रौद्योगिक  भोर  विपणन  दिल्‍ली

 भारक्रोय  पर्यटन  सहकारी  नई  दिल्ली

 राष्ट्रीय  सहकारी  फिल्म  नई  दिल्‍ली

 भारतीय  किसान  सहकारी  बेक  पश्चिमी  नई  दिल्‍ली

 उतरी  क्षेत्र  रेलवे  करमंचारी  समिति  बडोदा  नई  दिल्‍ली  ।

 भारतीय  जनजातीय  सहकारी  विपणन  विकास  संघ  नई  विस्ली

 अखिल  मारतीय  शनुंसू चित  जाति  क्किाल  सहक्षोरी  समिति  नई  दिश्ली

 अ्रखिल  भारतीय  कपास  सहकारी  नई

 राष्ट्रीय  प्रामोण  विकास  हैद शब्द  हरि  शिसाॉचले  प्रदेश  में  हमोरपुर  लिले
 के  मादोन  खण्ड  के  सम्बस्त  में  क्रिन्रा  ग़प्रा  ध्रष्फ्य्त

 10159.  माराबण  अम्दय  करार  :  क्या  कषि  मतत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  प्रामीण  विकास  ने  हिमाचल  प्रदेश  में  हमीरपुर
 जिले  के  नादौन  खंड  का  विशेष  भ्रध्ययन  कराया
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 क्‍या  इसकी  परियोजना  रिपोर्ट  सरकार  को  भ्रस्तुत  की  जा  चुकी

 यदि  तो  उसको  मुड्य  धातें  क्‍या  भौर

 यदि  तो  यह  रिपोर्ट  कब  तक  अस्तुत  कियेਂ  जाते  क्षी  सम्मावभा  है  भौर  उक्त
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 परियोजना  सम्धस्धी  कार्म  कब  श्ारम्भ  किया  शब्या  या  झौर  रिपार्ट  कस्तुत  किये  खाते  में  विलभ्य  के
 क्या  कारण  हैं  ?

 कि  मंत्रालय  में  प्रौशोण  चिकास  िमाग,ओें  .  राज्य  मंजो  अनाइंत  :
 थी  हां  ।  राष्ट्रीय  प्रामोरा  विकास  हैदराबाद  मे  हिमाचल  ब्रदेश  में  हमीरपुर  जिले  के  तादोस
 हलाक  में  एक  भ्रध्ययत  कराया  था  ।

 (a)  से  अध्ययन  की  रिपोर्ट  सरकार  को  प्रस्तुत  चहीं  को  गई  अध्ययन  पहले
 1983  में  शुरू  किया  गया  इसमें  विलम्ब  हसलिए  हुप्रा  था  क्‍योंकि  भ्रष्ययन  के  प्रभारी

 संकाय  सवध्य  को  राष्ट्रीय  ग्रामौणा  विकास  संस्थान  के  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  के  गौहाटी  केरुद्र  में
 स्थानानतरित  कर  दिया  गया  था  तथा  थे  गौहस्टी  में  मए  केन्द्र  को  स्कापना  के  कार्य  में  व्यस्त  होने  के
 कारण  भ्रम्ययन  को  पूरा  करने  के  लिए  सम्रय  नहीं  द्वे  सके  ।  इसी  बीच  एकशज्रित  की  गई  सूचता  पुरानी

 हो  चुही  नया  सर्वेक्षण  शुरू  किया  गया  था  प्लौर  भांकड़े  एकत्रित  किये  गये  थे  भौर

 फरवरी  1988  में  तयार  किये  प्रशासनिक  समस्याश्नों  के  कारण  पअ्रप्रल  के  ध्रन्त  तक  रिपोर्ट  को

 प्रस्तुत
 करने  के  भ्राश्वासन  को  पूरा  नहीं  किया  जा  रिपोर्ट  ।5  1988  तक  पूरी  हो

 जायेगी  ।

 नए  कचि/बागबानी  विश्वविद्याय

 10160.  मारायण  चनन्‍्द  पराद्वर  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  सातवीं  योजना  के  होष  वर्षों  में  कृषि/बागवानी  विश्वविद्यालय
 स्थापित  करने  का  विचार  भोर

 वि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  श्लोर  ये  विश्वविद्यालय  किस  त/रीक्ष  तक
 स्थापित  कर  दिये  जायेगी  ?

 कि  लंत्रालय  सें  कवि  ध्रभमुसंधान  तथा  शिक्षा  विभाग  मैं  राज्य  मंत्री  हरि  कृष्ण  :
 सातवी  योजना  के  ध्रागामी  बच्चे  हुए  वर्षों  में  सरकार  द्वारा  राज्य  स्तर  पर  बाबरी

 विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  तट्ठी  लेकिन  उत्तर  पूर्वी  पहाड़ी  क्षेत्र  के  सात  राज्यों
 की  प्रावश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  केर्द्रीय  कृषि  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 सरकार  के  वास  विचाराधीन

 प्रायोजना  सम्बन्धी  दस्तावेजों  तथा  बिल  के  मसौदे  तैयार  करके  विभिन्‍न  रा  ज्यों
 सरकार  के  मन्त्रालयों  को  परिक्कालित  किए  गए  इन  वस्ताबेजों  को  पअ्रभो  अभ्रम्तिम  छप्र  दिया

 जाना  है  ।

 किसानों  की  समस्याप्रों  श्रे  सम्मन्धित  सप्तिति

 10161.  चऔषरी  राम  प्रकाश  :  कया  कृषि  मस्त्री  महू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  किसानों  को  समस्याभ्रों  का  प्रध्ययधन  करने  के  लिये  एक  द्ब्चाघिकार

 समिति  गठित  करने  का  प्रस्ताव

 बरि  तो  क्षमिति  कब  तक  स्वार्पपत  की  जायेगी  पभोर  उसके  उज्रिचार थे  विषय  क्‍या

 भोत्
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 क्‍या  सरकार इस  समिति  में  कृषि  विशेषज्ञों  भ्ोर  प्रन्थ  गेर-सरकारो  विशेषज्ञों  को
 शामिल  करेगी  ?

 कृषि  संत्रालय  में  ऋूृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मत्रो  श्याम  लाल  :

 देश  में  किसानों  को  समस्याभ्रों  पर  उच्चाधिकार  समिति  गठन  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव

 नहीं
 '  भोर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 मात्स्यकोी  के  विकास  सम्बन्धी  योजनाएं

 10162.  भरी  झ्रमर  सिह  राठया  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मात्स्यको  विकास  के  लिये  देश  में  मत्स्य  निगम  स्थापित  कंरने  का  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  प्रौर

 पूर्वी  समुद्र  विशेषकर  उड़ीसा  के  समुद्र  तट  के  साथ  मात्स्यको  विकास  को  बढ़ावा
 देने  के  लिये  भ्रौर  भ्रघधक  मत्स्य  बन्दरगाहू  स्थापित  करने  हेतु  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्रौर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  संत्रो  श्याम  लाल

 नहीं  ।

 प्रएन  ही  नहीं  उठता  ।

 भारत  सरकार  मात्स्यकी  विकास  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  उड़ोसा  सहित  देश  के  समुद्र
 तट  के  साथ  प्रधिक  मत्स्यन  बन्द  रगाहों  का  विकास  करने  के  लिए  बड़े  पत्तनों  पर  मछली  पकड़ने  बाले
 जलयान  से  माल  उतारने  भोर  ठहरने  को  सुविधाशों  की  केन्द्रीय  योजना  प्लौर  छोटे  पत्तनों  पर
 जलयानों  के  लिए  माल  उतारने  तथा  ठहरने  को  सुविधाध्रों  को  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  जारी
 रुख  रही  है  ।

 झजश्नक  के  उत्पादन  में  कमी

 10163.  श्रो  चिस्तामणि  जेनसा  :  क्‍या  इस्पात  धौर  सात  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  पा  करंगे  कि  ।

 क्या  भ्रश्नक  के  उत्पादन  में  हर  बर्ष  धीरे-धीरे  कमी  होती  जा  रही

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रञ्रक  के  वाधिक  उत्पादन  का  ब्योरा  कया  है
 और  उत्पादन  में  कमी  होने  के  क्‍या  कारण

 ऐशी  भन्य  वस्तुधों  का  ध्यौरा  क्‍या  है  जिनके  उत्पादन  में  कमी  ध्राई  है  भौर  मांग  पूरी
 करने  के  लिये  उनका  भायात  किया  जा  रहा  भोर

 हन  धातुभों  का  भरोर  विशेष  रूप  से  श्र्नक  का  ध्लौर  मंडारों  का  पता  लगाकर  तथा
 छनका  खनन  करके  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  क्या  हपाय  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 इस्पात  ध्रौर  खान  मंत्री  :  (१)  धौर  यश्षपि  भालू  खानों
 मैं  ऊपरी  सतह  में  मंडार  समाप्त  होने  भौर  मांग  की  बदली  हुई  प्रकृति  के  कारण  प्रश्रक  के  उत्पादन

 118



 49  1910  लिखित  उत्तर

 ज्व  श्लात्र  गिरावट  का  रूख  रहा  लेकिन  हाल  ही  में  छीजन  ओर  स्क्रप  भ्रश्नक  के  उत्पादन  में  वृढ़ि
 हुई  है  ।  नवीनतम  उपलब्ध  प्रांकड़ों  के  गत  तीन  वर्षों  में  उत्पादन  इस  प्रकार  रहा  :--

 वर्ष  क्र्ड  छीजन  व  स्क्र प

 1985  4820  2515

 1986  4746  2773

 1987  4240  6307

 भौर  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  भौर  समा  पटल  पर  रख  दी

 गोबा  से  सांडबी  पेलेट  सयन्ज  का  स्थातान्तरण

 10164.  भ्री  मुल्लापल्लो  रामचनान  :  क्‍या  इस्पात  झौर  स्थान  मंत्री  वह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतोय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  ने  माडेवो  पेलेट  सयन्त्र  को  गोवा  से
 स्थानांतरित  करने  का  निर्णय  लिया  यदि  तो  उसके  कया  कारण  और

 क्‍या  इसके  कारण  मजदूरों  की  छंटनी  करनी  यदि  तो  तत्सम्बस्धो  ब्योरा
 क्‍या

 इस्पात  झोर  खाम  मंत्रालय  में  इस्पात  थिभाग  में  राज्य  मन्जो  योगेश  :  (१)
 नहीं  ||

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 बर्ण  1988-89  के  दोरान  गांधों  को  जोड़ने  थासो  सड़कों  का  निर्माण

 18165.  श्रो  लक्ष्मण  सलिक  :

 क्रो  परसराम  भारदाज  :

 कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  वित्तीय  वर्ष  1988-89  के  दौरान  गाँवों  को  जोड़ने  बाली  सड़कों  का

 निर्माष्ा  करने  के  लिए  कोई  वित्तीय  सहायता  देने  का  विचार  यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य,वार

 ध्यौरा  क्या

 कया  वर्ष  1986-87  के  दौरान  राज्यों  के  इस  प्रयोजन  के  लिए  कुछ  राशि  का  उपयोग
 किया  यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-बार  ध्योरा  क्‍या  भौर

 सड़कों  के  निर्माण  विशेष  रूप  से  उड़ीसा  भौर  मध्य  प्रदेश  प्रब  तक  क्या  प्राप्ति

 हुई  है  ?

 कृषि  सम्त्रालय  में  ग्रामोण  विकास  बिसाग  में  राज्य  सल्त्री  जवादंस
 गांवों  को  जोड़ने  वाली  सड़कों  का  निर्माण  कार्य  राज्य  क्षेत्र  में  न्यूनतम  प्ावद्यकता  कार्यक्रम  के  माग
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 कै  रूप  में  किया  जाता  जिसके  लिये  राज्य  वोजनात्रों  में  मुहैया  की  जाती  हैं  :  ऐसी  कोई
 केन्द्रीय  भ्रथवा  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  नहीं  हैं  जिसके  भन्तभंत  सहकों  के  भिर्मारा  के  लिए  राज्यों

 को  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  की  जाती  हो  ।  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  जो
 राज्यों  के लिए  शत-प्रतिशत  सहायता  श्रनुदान  बाला  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  ग्रामीण  रोजगार

 क्रम  है  तथा  र।ष्ट्रीय  ब्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  जो  राज्यों  के  लिए  50  प्रतिशत  प्नुदान  वाला  एक
 कैन्द्रीय  प्रायोजित  कार्यक्रम  के  प्रन्तगंत  सड़क  उनके  प्रश्तगंत  शुरू  किए  जाने  हेतु  प्रनुभेव
 कार्यों  की  एक  मद

 हल्‍़७ए७७एछएछएएछञार्ता

 1986-87  के  दोरान  न्यूनतम  ग्रावश्यकता  प्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी

 कार्यक्रम  तथा  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  काय  क्रम  के  प्रन्तर्गत  सड़क-निर्माण  कार्यों  पश  उपयोग  की

 गई  राज्यवार  निधियों  को  दद्वनि  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 1988  के  भ्रन्त  तक  मध्य  प्रदेश  में  70883  गांधों  में  से  16560  गांवों  तथा  उड़ीसा
 में  54606  गांवों  में  से  8247  गांवों  को  न्यूनतप्र  भ्रावश्यकृता  कार्यक्रम  के  भ्रन्तगंत  बारहमासी  बड़कों
 से  जोड़  दिए  जाने  की  सम्भावना  सातवीं  योजमा  के  दोराम  1987  तक  ग्रामीण

 भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  भ्रग्तगंत  मध्य  प्रदेश  में  1104  किलोमीटर  लम्बो  सड़क  तथा

 उड़ीसा  में  36:5.96  किलोमोटर  लम्बी  सड़कें  बनाई  गई/सुद॒ढ़  की  गई  इसी  प्रकार  राष्ट्रीय
 प्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  भ्रन्तगंत  इसी  प्रवधि  के  दोरान  मध्य  प्रदेक्ष  में  9563  किलो-मीटर
 सम्बी  सड़कें  तथा  उड़ीसा  में  13705  किलोमीटर  लम्बी  सड़कें  बनाई/सदढ़  की  गई  थी  ।

 न्यूनतम  प्रावश्यकता  कार्यक्रम  ग्रामोण  भूसिहोन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  तथा  रास्ट्रीय
 ग्राभोण  रोजगार  कार्यक्रम  के  प्रन्तगंत  1986-87  के  दौरान  सड़क  निर्माण  कार्यों  पर  उपयोग  में  लाई

 गईं  लिधियां  :

 रुपए
 गा  जज  प८

 सं  राज्यों/संघ  दासित  क्षेत्रों  का  नाम  प्राशोरा  राष्ट्रीय  न्यूनतम
 भूमिहीन  ग्रामीण  प्रावदयकता

 रोजगार
 रॉजगार  कार्यक्रम

 गारंटी  कार्यक्रम  कार्यक्रम

 ।  प्रांभ्र  प्रदेश  झसूचित  1361.24  450.00
 |

 2  ग्ररणा अल  प्रदेश
 14.58

 20.25  500.00

 3  प्रसम  झसूचित  392-71  870,00

 4  बिहार  2817.36  प्रप्नाप्य  4420.00

 5  गोजआा  28.03  23.36  7.00

 6  गुजरात  428.37  1232.89  380.00

 हरियाणा
 ह

 133.30  6.28  5.00
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 1  2
 ्््ि

 3  4  5

 8.  हिमाचल  प्रदेश  124.19  7.81  1035.00

 9  जम्मू  भौर  काश्मीर  भ्रप्नाप्य  525.00-

 10s  कर्नाटक  ग  630,84  631.67  970,00

 11...  केरल  1169.91  1320.36  875.00

 12.  मध्य  प्रदेश  1521.39  1800.64  1779.00

 13  महाराष्ट्र  530.88  191.07  987.00

 14  मणिपुर  20.72  275.00

 15  मेघालय  7.97  150.00

 16  पिजोरम  184.88  10.64  500.00

 17.  ..  नागालेंढ  27.11  26.26  40.00

 18  उड़ीसा  955.54  691.08  950,00

 19  पंजाब  331.00

 20...  राजस्थान  605.18  148.92  944.00

 21  सिक्किम  21.36  268.00

 22  तमिलनाडु  765.45  279.26  713.00

 23.  त्रिपुरा  17.89  भप्राप्य  450.00

 24...  उत्तर  प्रदेश  3978.00  भ्रप्राप्य  11066.00

 25...  पश्चिम  बंगाल  2147.12  1599.41  637.00

 26...  भ्रण्डमान  धोर  निकोबार  द्वीप  समुह  भंसूचित  22.47  160,00

 27...  चंडीगढ़  ना
 न

 28...  दादर  झौर  नगर  हवेली  0.21  ,  3.12  20.00

 29...  दिल्‍ली  ना  —

 30.  दमन  भौर  दीव  $  $

 31.  लक्षद्वीप  2.27  7.56  6.00

 32  पांडिचेरी  धसूचित  18.67  35.00

 झलिल  मारत  16089.10  10176.68  29070.00

 $  गोश्ना  में  शामिल
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 10166.  भ्रो  लक्ष्मण  सलिक  :  क्‍या  कृषि  मन्‍त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  सरसों  की  खेती  गेहूं  क ेसाथ  फसल  के
 रूप  को  जाती  है  ध्लोर  फसल  की  सिंचाई  करने  से  सरसों  को फसल  लगभग  तष्ट  हो  जाती

 यदि  तो  इस  बारे  में  कया  सुधारात्मक  उपाय  किए  गए

 किन-किन  राज्यों  में  सरसों  का  उत्पादन  बढ़ाया  जा  सकता  भोर

 सरसों  की  खेती  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  कृषि  श्लोर  सहकारिता  बिमाग  में  राज्य  मंत्रो  श्याम  लाल  :
 और  हां  ।  सरसों  की  फसल  केवल  भ्रकेली  फसल  के  कप  में  हो  नहीं  उगाई  जाती  है

 अपितु  गेट  के साथ  मिश्चित  या  भन्त:वर्ती  फसल  के  रूप  में  भी  उगायी  जाती  सरसों  की  फसल  के

 लिए  मामूली  सिंचाई  से  प्रच्छी  उपज  सुनिश्चित  रहती

 भोर  हिमाचल  जम्मू.ब  मध्य
 उत्तर  प्रदेश  प्रौर  पद्चिम  बगाल  के  राज्यों  में

 तोरिया-सरसों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  विज्ञाल  क्षमता  विद्यमान  इसलिए  दो  योजनाएਂ  प्रर्थात्‌
 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  राष्ट्रीय  तिलहन  विकास  परियोजना  भौर  तिलहन  उत्पादन  प्नभिवद्धि
 परियोजना  इन  राज्यों  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  प्रन्तगंत  कार्यान्वित  की  जा  रही  बड़  पंमाने  पर

 तोरिया-स  रसों  की  खेती  शुरू  करने  के  लिए  किसानों  को  प्रेरित  करने  हेतु  राज्यों  को  विभिन्‍न

 पूरां  श्लादानों  पर  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जातो

 राज्यों  को  समेक्कित  प्रामोण  बिकास  कार्यक्रम  के  प्न्‍रन्तगंत  श्राथंटित  धनराशि

 10167.  श्री  ख्गस्नाथ  पटनायक  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89  के  बजट  में  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  लिए  कितनी  धनराशि

 का  प्रावधान  किया  गया

 उक्त  कार्यक्रम  के  प्रन्तगंत  प्रस्येक  राज्य  को  कितनी  धनराष्षि  प्र!वंटित  की  गई

 भौर  ५

 उड़ीसा  को  उक्त  पभ्रवधि  में  दूध  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  पशु  विकास  हेतु  कितनी

 घनरादि  का  ऋणा  देने  का  विचार  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  प्रामोण  विकास  जिभाग  में  राज्य  मंत्री  जनादग  :
 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  लिए  केन्द्र  क्षेत्र  मे ंवष॑  1988-89  हेतु  355.00  करोड़
 बजट  प्रावधान  किया  गया  इसमें  से  345.00  करोड़  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  राज्यों
 संघ  शासित  क्षेत्रों  को  भाबंटन  हेतु  केन्द्रीय  ध्र॒श  के  लिए  कुछ  बजट  प्रावधान  में  से  10.00  करोड़
 रुपए  खण्ड  स्तरीय  प्रशासन  व  मानिर्टरिंग  सेलों  को  सुदृढ़  समवर्ती  मूल्यांकन  करने  तथा
 संघान  प्रध्ययन  स्वेच्छिक  एजेंसियों  को  सहायता  देने  प्रादि  हेतु  प्रदान  किए  गये
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 कार्यक्रम  के  लिए  राज्यवार  प्र  बंटन  को  दर्शाने  बाला  एक  विवरणा  संलग्त

 में  दिया  गया  है  ।

 इस  कायंत्रम  के  प्रन्तगंत  ग्रामीरा  क्षेत्रों  में  चुने  हुए  परिवारों  जिनकी  सभी  ख्रोतों  से
 वाषिक  प्राय  4800/-5.  से  कम  को  सहायता  दी  जाती  द्वितीय  प्रोरु  तृतीय  क्षेत्रों  में

 ऋणा  से  सम्बद्ध  परियोजन।एਂ  आरम्म  करने  के  लिए  सहांयता  दी  जातो  विभिन  क्षेत्र  के  लिए
 प्रलग  से  कोई  झाबंटन  नहीं  किया  जाता

 उड़ीसा  के  लिए  आवंटन  का  केए्द्रीय  भ्रश्  17.788  करोड़  रुपए  कार्यक्रम  के  लिए  राज्य
 प्रश  सहित  कुछ  प्राबंटन  35.577  करोड़  उड़ीसा  में  दूध  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए
 विकास  सहित  विभिन्‍न  गतिविधियों  के  अन्तगंत  सहायता  देने  के  लिए  55.68  करोड़  का  आवधिक

 ऋणगणा  जूटाये  जाते  को  संभावना  है  ।

 विवरण

 समस्थित  भ्रामोण  बिकास  कार्यक्रम  के  ध्रस्तंगत  1988-89  के  लिए  राक््यों  को  प्राबंटन

 1...  पझआ्रास्श्न  प्रदेश  2461.042...  2461.042  4922.084

 2...  प्रुणाचल  प्रदेश  213,600  213.600  427.200

 3.  धघसम  746.  746.880  1493.760

 4.  बिहार  4804.665  4804.665  9609.330

 5...  गोधा  44.500  44.500  89,000

 6.  गुजरात  1153,320  1153.320  2306.640

 कं  हरियाणा  345,538  345.538  691.076

 8...  हिमाचल  प्रदेश  184.530  184.5  369.060

 9,  जम्मू  धौर  काएमीर  286.047  286.047  572.094

 10.  कर्नाटक  1486.650  1486.650  2973.300

 11.  केरल  902.894  902.894  1805.788

 12.  मध्य  प्रदेश  3299.895  .895  3299,895  6599.790

 13,  महा  राष्ट्र  2538,268  2538.268  5076.536

 14.  मणिपुर  59.305  59,305  118,610

 15.  मेघालय  96.150  96.150  192,300
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 ]  2  3  4  5

 16.»  म्रिबोरम  89,000...  89,000  178.000

 17.  नागालैंड  93.450  93,450  186.900

 18...  उड़ीसा  78871...  1778.871  3557.742

 19...  पंजाब  359.248  359.248  718.496

 20...  राजस्थान  1614.818.  3329.636

 21.  सिक्किस  17.800  17.800  35.600

 22...  तमिलनाडु  2348.758  -2348.758  4697.516

 23.”  त्रिपुरा  82.091  82.091  164.182

 24...  उत्तर  प्रढ़ेंशा  6593.185  6593.185

 25...  पदिचम  बंगाल  2694,.795....  2694.795  5389.590

 26...  प्रंदमान  भौर  निकोबार  द्वीप  समुह  44.500  --  44.500

 27...  चंडीगढ़  8.900  न  8.900

 28.  दादर  और  नगर  हवेली  8.900  8.900

 29  दिल्‍ली  44.500  —  44.500

 30,  दमरणा  और  द्वीव  17.800  ज+  17.890

 3]...  लक्षदीप  44  .500  --  44.500

 32.  वांडिचिरी  35.600  न  35.600
 ः

 34500,000  34295  300  68795.300  300

 संयुक्त  संयंत्र  सम्रोति  का  धाथिक  बलठ

 समिति  रुपकार  के  रूप  में  प्रति  वर्ष  कितना  एकत्र  करती

 इलेश  :  गया  इस्पात  झौर  शाम  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 इस्पात  उद्योग  संबंधी  संयुक्त  संयंत्र  समिति  का  वाधिक  बजट  क्या  है  भौर  सं  युक्त  संयंत्र

 क्या  संयुक्त  संग्रंत्न  सलिति  वए  सुल्य  तिर्धारण  करने  भोर  धन्य  क्षेत्रों  में  भी  मंत्रालय

 के  साथ  धोरे-धीरे  भपना  महत्व  क्षो  रहा  हयोंकि  मंत्रालय  ते  इसके  कुछ  काये  प्पने  हाथ  में  ले

 लिये

 क्‍या  भे  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  ने  संयुक्त  संयंत्र  समिति  में  प्रपने

 सिंधियों  की  संश्या  कम  करते  का  निर्णय  भौर
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 नी  नि  ऑन  ना  का  न अति  ननिीनती +  नस  लत  नजललन  *%  ८४  + जार  ज८

 क्या  मूल्य  निर्धारस  में  संयुक्त  संयंत्र  समिति  की  घटती  हुई  भूमिका  को  हुए  सरकार
 बतंमान  ढांचे  में  इसकी  उपयोगिला  की  पुनः  जांच  करने  का  है  ?

 इस्पात  शोर  खान  मंत्रालय  में  इस्पात  बिम्राग  में  राज्य  संत्री  योगेशा  :  (%)
 संयुक्त  संयंत्र  सम्निति  का  1988-89  का  ब्राध्रिक  अजट  ].8  करोड़  रुपये  का  है  भ्रोद  भ।लू  वर्ष  के
 दोरान  संयुक्त  संयंत्र  समिति  के  उपकर  की  धभनुमानित  वसूली  भी  1.8  करोड़  रुपये  है  ।

 (8)

 संयुक्त  संयंत्र  समिति  में  के  भहश्रबन्धघक  के  प्रतिनिधित्व  की  बजाए
 अब  तक  उप  महा-प्रबन्धक  का  प्रतिनिधित्व  यह  प्रतिनिधित्व  पर्याप्त  समझा  गया

 ऊपर  भाग  को  ध्यान  में  रक्षते  हुए  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 गेहे  को  बसली

 10169.  शलेश  :

 क्षी  राधाकांत  डिगाल  :

 क्या  क्षाद्य  श्षोर  मागरिक  पूलति  मंत्री  यह  ढताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  चालू  मौसम  में  हरियाणा  भ्रौर्दर  उत्तर  प्रदेश  से

 गेहूं  को  प्रंनुमानित  कितनी  मात्रा  में  वसूली  करने  का  विदार

 कया  निगम  ने  स्वयं  को  गेहूँ  जारी  मात्रा  को  वसूली  के  लिए  सेयार  कर  लिया  है  भोर

 इसके  संडारण  के  लिए  प्रावश्यक  प्रबन्ध  कर  बिए  भोर

 वर्ष  1988-89  में  कितना  रक्षित-मंडार  बनाने  का  विचार  है  ?

 साद्य  तथा  तागरिक  पूर्ति  संत्रालय  में  उपमंत्री  :  विहित  बिनिदि
 ष्टियों  के  भनुरुप  प्लौर  भारतोय  लाश  निगम  के  क्रय  केन्द्रों  पर  सरकार  के  समर्थन  मूल्य  पर  बिक्री
 के  लिए  पेढ  किया  गया  ब्ारा  गेहूँ  भारतोब  श्वाद्य  निगम  द्वारा  छरोदा

 भारतोय  शांद्य  निगम  द्वारा  बश्नूली  ओर  मण्डारणु  के  लिए  समी  प्रावप्यक  प्रवस्ध  कर

 लिए  गए

 बफर  भौद  परिछ्ालन  स्‍्टाक  बनाने  के  लिए  चालू  रबी  विपणान  मौसप्त  के  दोरान  गेहूँ
 की  प्रधिक  से  भप्रिक  वसूली  करने  के  लिए  प्रत्येक  प्रयास  किया  जा  रहा  है  भालू  वर्ष  के  दौरान  10

 लाख  मीटरी  टन  गेहूं  प्रायात  किया  जाएगा  ।

 उव  रकों  का  भ्रस्यधिक  प्रयोग

 10170.  शभ्रो  पाटिल  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  समाचार  मिले  हैं  कि  किसानों  द्वारा  कृषि  उत्पादकता  बढ़ाने  हेतु
 इक्ों  का  प्र॑त्मधिक  प्रयोग  किम  जानते  से  सूखि  में  बगो  ते  रहते  के  काररा  मिट्॒‌ड़ी  पूर्णतः  सूछ  जाती  है  *

 भौर  किसानों  को  ब्िचाई  के  ध्न्य  साधन  अपवाते  पड़ते
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 यदि  तो  क्‍या  कृषि  वेज्ञानिक  ऐसे  रासायनिक  उर्वरक  तैयार  करने  के  बारे  में  कोई

 झनुसंघात  कर  रहे  जो  मिट्टो  में  पानी  की  मात्रा  बनाये  रख  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  सन्‍्त्रालय  में  कृषि  प्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  प्यास  लाल  :

 नहीं  ।

 भ्ौर  प्रश्न  हो  नहीं  उठते  ।

 खने  को  खेतो

 10171.  श्री  पाटिल  :  क्‍या  कृषि  मम्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सिंचाई  सुविधाझों  के  उत्तरोत्तर  प्रधिक  प्रयोग  के  साथ-साथ  चने  की  खेती  में  कमी

 होती  गई  है  प्रो  देश  को  चने  को  दाल  को  कमी  का  सामना  करना  पड़  रहा  भौर

 यदि  तो  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  भ्रब  तक  बया  कदम  उठाये  गये  हैं  प्रथवा

 उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दयाम  लाल  :

 (%)  वर्षानुवर्ष  चने  की  खेती  के  धन्तगंत  के  क्षेत्र  में  उतार-चढ़ाव  होता  रहा  यद्यपि  क्षेत्र  में

 बधि  वृद्धि  में  कमी  भाने  का  रुख  दिखाई  पड़ता

 चने  का  उत्पादन  सुधारने  के  लिए  निम्नलिल्षित  नोति  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  :--

 (1)  चना  सहित  दालों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सभी  राज्यों  में  1986-87  से  केन्द्रीय
 प्रायोजित  राष्ट्रीय  दाल  विकास  परियोजना  शुरू  को  गई

 (2)  चने  के  उन्‍नत  बोज  का  संवर्धन  तथा  पौध  संरक्षण  उपायों  को
 फास्फेट  युक्त  उर्वरकों  तथा  राइजोवियम  कल्चर  का  उपयोग  ।

 समिलों  हारा  गस्ते  को  पेराई

 10172.  भी  चिन्तासणि  जेसा  :  क्‍या  खाद्य  झौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 हु  क्‍या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  15  1988  तक  चीनी  मिलों  द्वारा  190.85
 लाख  टन  गन्ने  की  पेराई  की

 क्‍या  सशकार  का  धन्य  राज्यों  को  भी  ध्रधिक  चीनी  उत्पादन  में  उत्तर  प्रदेश  के

 हरण  का  धनुसरणा  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  करने  का  विचार

 यदि  तो  ब्योरा  क्या  भौर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  तथा  नागरिक  पृ्ति  मंत्रालय  में  उपमंत्री  :  चीनी
 फंकिट्रयों  ने  1988  के  मध्य  तक  लगभग  190  लाख  मीटरी  टन  गन्‍्ता  पेरा  था  ।
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 से  सरकार  की  नीति  का  उद्देश्य  सभी  राज्यों  में  गन्ने  की  प्रधिकतम  पिराई
 करवाना  सुनिश्चित  १र२ना  इस  उहूं  श्य  को  दृष्टि  में  प्रन्य  न  ति  विषयक  उपापों  के  प्रलावा
 कार  ने  मोसम  के  प्रारंभिक  भाग  भ्रर्थात्‌  भ्रवतूबर  प्लोर  1987  के  दौरान  भौर  मौसम  के

 बाद  के  भाग  भर्थात्‌  जून  प्रौर  1988  के  दोरान  पिराई  करने  के  लिए  उत्पादन  शुरक में
 रिबेट  प्रदान  किया  घीनी  फंक्ट्रियों  ने  15.4.88  तक  लगभग  76.44  लाश  मीटरी  टन  चीनी  का
 उत्पादन  कर  लिया  है  जबकि  पिछले  मौसम  जोकि  रिकार्ड  उत्पादन  का  मौसम  तदनुरूपी
 तारीख  तक  73.15  लाख  मीटरी  टन  चीनी  का  उत्पादन  किया  गया  था  '  इसे  उत्तर  प्रदेश
 झ्रादि  जैसे  प्रमुख  चीनी  उत्पादक  राज्यों  में  ग्रधिक  पिराई  के  जरिये  प्राप्त  किया  गया

 पशु  चारे  को  पौष्टिक  बनाने  के  लिए  नई  विधि

 10173.  श्री  कुमारमंगल  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  कृषि  प्रनुसंघान  परिषद  से  सम्बन्धित  प्रनुसंधान  भौर  विकास  संस्थानों

 ने  घास  फुस  का  प्रयोग  कर  निम्न  गुणता  के  पशु  तथा  मुर्गी  चारे  को  पौष्टिक  बनाने  के

 लिए  नई  विधि  का  विकास  किया  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ष्योरा  क्‍या

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  नई  विधियों  के  ध्न्तर्गत  वर्षबार  कितनी  पौष्टिक  भास  का

 उत्पादन  क्रिया  गया

 क्‍या  विशेष  रूप  से  गुजरात  धौर  राजस्थान  में  पशु  चारा  पौधे  की  प्रावश्यकताभों  को

 पूरा  करने  के  लिए  भ्रय  खाद्यानों  का  प्रायात  किया  जा  रहा  भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालाय  में  कृषि  प्रमुसंघान  तथा  शिक्षा  बिसाग  सें  राज्य  मस्त्रो  हरि  कृष्ण
 कम  पोषक  गुरा  वाले  भूसे  जैसे  ध्राहारों  को  पौष्टिक  बनाने  की  एक  विधि

 विकसित  की  गई  हस  विधि  में  यूरिया  का  उपयोग  करके  प्रमोनिया  करण  प्रक्रिया  द्वारा  प्राह्यारों
 को  उपचारित  किया  जाता  है  ।

 गोविन्द  बल्‍लम  पंत  कृषि  तथा  प्रौद्योगिकी  विश्वविद्यालय  प्लोर  करनाल  स्थित  राष्ट्रीय
 डेरी  भनुसंधान  संस्थान  द्वारा  पाइलट  पेमाने  पर  इस  विधि  से  केवल  कुछ  टन  प्राहार  ही  पोष्टिक
 बनाया  गया  जबकि  भारतीय  एप्रो  इन्डस्ट्रीज  फाउ  डेशन  महाराष्ट्र  भोर  द्वारा  काफी
 प्रधिक  मात्रा  में  स्‍प्राहदर  को  संसाधित  किया  गया

 हां  ।

 संयुक्त  राज्य  भप्रमेरिका  द्वारा  भारत  को  दान-स्वरूप  मकका  देने  के  प्रस्ताव  का  करार

 हुप्ा  है  ।  इसमें  से  75,000  टन  मक्का  भारतीय  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन  संघ  मर्यादित
 भोर  25,000  टन  मक्का  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  को  दी  जानो  इसके  अलाबा

 प्रधिकांश  मक्का  सरकार  प्रायोजित  संगठनों  भौर  सहकारिताओ्रों  द्वारा  बांदी  जाएगी  ।  राष्ट्रीय
 डहेरी  विकास  बोर्ड  को  मिलने  वाली  मक्का  का  उपयोग  फल्डਂ  के  प्रन्तगंत  पशु  प्राह्मर
 तेरार  करने  के  लिए  किया  न
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 जप gre उत्पादों के बारे में “पूरोपियन

 हुग्घ  उत्पादों  के  बारे  में  पालियानेंट  रिपोर्ट

 भरी  कुमारमंगलम  :  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  यूरोपियन  पालियामेंट  ने  वर्ष  1986-87  के  लिए  श्रपनी  रिपोर्ट  में  कहां  है  कि  हंस
 भारत  को  दुग्घ  उत्पादों  क ेबजाय  नकद  सहायता  भ्रनुदात  देने  को  तैयार  थे  ताकि  भारत  यूरोपीय
 भार्थिक  समुदाय  कायंक्रम  के  प्रम्तगंत॑  दुग्ध  उत्पादों  की  खराद  कर  भोर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  को  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ँ्लौर  सहकारिता  विमाग  में  राफ्य  संत्रो  ह्याम  लाल

 भौर  यूरोपीय  धघ्राधथिक  समुदाय  ध्रापरेशन  के  कार्यास्वेयन  के  लिए  खाद्य  सहायता
 के  रूप  में  75,000  मीटरी  टम  स्प्रेटा  दुग्ष  चूरों  भौर  25,000  मीठरी  टन  बटर  झायल  देने  के  लिए

 ख्जी  हो  गया  यूरोपोय  प्राथिक  समुदाय  तथा  भारत  के  बीच  हस्ताक्षरित  वित्त  सम्बन्धी  नयाचार

 में  कुछ  स्थिति  में  खाद्य  मदद  के  स्थान  पर  वित्तीय  सहायता  की  प्रतिस्थापना  की  व्यवस्था  है  ।

 उड़ीसा  को  उर्थेर्कों  को  सप्लाई

 10175.  थी  सोमनाथ  रथ  :  कया  कृषि  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उड़ीसा  को

 कौन  से  उवेरक  कारखाने  उवं रक  सप्लाई  करते  रे  भौर  गत  तीन  वर्षों  में  उन्होंने  प्रति  वर्ष  कितना

 उर्वरक  सप्लाई  किया  ?

 कुवि  मंत्रासय  सें  झूषि  भोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :

 उड़ीसा  को  उवृरक  सप्लाई  करने  वाली  फैकिट्रयों  प्रौर  उवंरक  सैभाल  एजेन्सियों  के  नाम  नीचे

 दिये  गए  हैं  :--

 1.  वेक्षी  उबरक

 1,  कारोमण्डल  उर्वरक

 2.  भारतीय  उ  वरक  निगम

 3.  हिन्दुस्तान  उवरक  निगम

 4.  भारतीय  कृषक  एवं  उर्वरक  सहकारी  लिमिटेड

 5.  भारतीय  स्टील  प्राधिकरण  लिमिटेड  नि

 6.  पारादीप  फोस्फेट्स  लिमिटेड

 7.  उर्वरक

 8,  दी  घरमसी  मोराजी  कैमिकल  कम्पनी  लिमिटेड

 9,  पूर्व  तट  उर्वरक

 10.  पाहराट्स  एण्ड  फोस्फेट्स  कम्पनी  लिमिटेड

 11.  पश्चिम  बंगाल  खनिज  विकास  निगम  |  *
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 4.  नागाज ुन  उवरक  लिमिटेड

 शगर  सा

 तीन  बर्षों  के  दोरान  उपयुक्त  सप्लायरों  हारा  सप्लाई  की  मई  उ्वरकों  को  मात्रा  तोबे

 गे  रन

 (.000  मीढरी  टन  एन--पी

 वर्ष  .  वप्शाई  किया  भया  उयरक
 रा

 1985-86  क्‍  )

 87
 1435  62.75

 162.75

 स्टेट  फार्भिग  का  रपोरेंशान  की  स्थापना  के  लिए  सार्गदर्शो  सिद्धांत

 10177.  सघु  बच्डबते  :  क्‍या  कथि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : डे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  विभिन्न  राज्यों  में  स्टेट  फारमिग  कारपोरेशन  की  स्थापना  करने

 के  लिए  कोई  मार्गदर्शो  स्विद्धात्त  जारी  किए

 क्‍या  स्टेट  फॉमिंग  का  रपोरेशन  विशेषकर  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  भ्ौर  भूमिहीन

 मजदूरों  को  रोजगार  के  भवसर  क्रदान  करते

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  बात  की  जासकारी  है  कि  महारंष्ट्र  सरकार  का  महाराष्ट्र
 स्टेट  फारमिंग  कारपोरेशन  को  समाप्त  करने  का  विधार  भौर

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  का  राज्य  सरकार  को  यह  कारपोरेशन  समाप्त  न

 करमे  के  लिए  भाग्रह  करने  का  विार  है  जिससे  भू  मिद्टीत  भौर  कमजोर  वर्मों  के  क्लोग  भ्रपमे  रोजगार

 से  वंचित  न  हों  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ग्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :

 नहीं  ।

 महाराष्ट्र  राज्र  फर्म  निगम  में  विभिनम  श्रेशियों  में  लगमव  29,000  कामगार

 कार्यरत  जिनमें  कुछ  समय  के  लिए  रखे  जाने  वाले  कामगार  क्षामिल

 नहीं  ।

 प्रएन  ही  नहीं  उठता  ।
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 दिल्‍ली  में  कालोन।इलरों  को  भ्रधंध  गति  विधयां

 झ्रो  सईद  :  क्या  शाहुरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 न्‍  .  ~_  ल्‍्  o@

 क्‍या  सरकार  को  इन  बात  की  जानकारी  है  कि  दिल्‍ली  में  कुछ  कालोनाइजर  प्रनुचित
 व्यापारिक  तरोके  ध्रपनाकर  लोगों  को  ठगते

 क्‍या  सरकार  का  इस  बारे  में  कोई  कानूनी  उपाय  करने  का  विचार

 क्‍या  एकाथिकार  तथा  प्रवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  प्रधिनियम  हस  प्रकार  से  ठगे  गए
 लोगों  को  सहायता  कर  सकता  भौर  हु

 यदि  तो  इस  बारे  में  लिए  जाने  वाले  प्लावश्यक  कदमों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 शहरी  थिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  से  एकाधिपत्य  तथा
 निबंधनकारी  व्यापार  प्रथा  प्रायोग  ने  सूचित  किया  है  कि  हसने  एकाशिपत्य  तया  निर्यधकारी  ब्यापार
 प्रथा  भ्रधिनियम  की  घारा  2  तथा  36%  में  यथा  परिभाषित  या  तो  निबंधनका री  व्यापार  प्रथा
 या  प्रनुचित  व्यापार  प्रथाप्रों  मे ंशामिल  ठेकैदारों  श्ौर  निर्माताभों  के  |वरुद्ध  कार्यवाही
 की  है  ।  उनमें  से  भ्रघिकतर  दिल्‍ली  के  एकाधिपत्य  निबंधनकारी  व्यापार  प्रथा  श्रायोग
 किसी  व्यापार  संध  या  किसी  उपभोक्ता  या  पंजीकृत  उपभोक्‍त्ता  संघ  चाहे  ऐ+  उपमोक्‍ता  उस
 उपभोक्ता  संघ  का  सदस्य  है  या  से  तथ्यों  को  कोई  ऐसी  शिकायत  प्राप्त  होने  पर  या  (
 केन्द्र  सरकार  या  राज्य  सरकार  द्वारा  इसको  लिखेगए  संदर्भ  पर  प्रथवा  महानिदेशक  द्वारा
 इसको  किये  गए  पश्षावेदन  पर  या  स्वयं  भ्पमे  ज्ञान  या  जानकःरी  पर  किसी  प्नुचित  व्यापार

 प्रथा/निबंन्धनक। री  व्यापार  प्रथा  पर  सुनवाई  फर  सकता

 दिकायतऊर्ता  को  मुभावजे  के  रिवार्ड  के लिए  श्ाबेदन  देने  का  भी  भ्रधिकार  यदि  उसे
 कोई  हानि  या  चोट  पहुंची

 स्रत  में  कृभकों  के  सम्मेलन  पर  किया  गया  व्यय

 10179.  श्री  भट्ट  भ्रीरामसूर्ति  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हाल  ही  में  सूरत  में  प्रायोजित  कृमको  के  वाधिक  प्रबन्ध  सम्मेलन  पर  कितना  ध्यय  किया

 गया  है  ?

 कवि  संत्रालय  में  उ्  रक  विभाग  में  राज्य  संत्री  :  दिनांक  12  फरवरी  से
 15  1988  तक  सूरत  में  श्रायोजित  कृभकों  के  वाधिक  प्रबन्ध  सम्मेलन  में  कृभकों  द्वारा

 7.30  लाख  रुपए  का  व्यय  किया  गया

 सरकारी  तथा  सहकारी  क्षत्र  के  उबर  संयंत्रों  हरा  प्रथार  पर  किया  गया  व्यय

 10180.  श्रो  भट््‌टम  भोरामसूर्ति  :  क्‍या  क॒थि  मल्ती  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  तथा  सहकारी  क्षेत्र  के  विभिन्‍न  उवंरक  संयंत्रों  न ेगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विशेष
 परिदिष्टों  के  भ्रतिरिक्त  विज्ञापनों  की  प्रेस  कमंच।रियों  तथा  प्रन्य  संचार  म।ध्यमो  के
 क्रमंचारियों  सहित  अधिका।रयों  के  आवास  तथा  यात्रा  व्यय  और  सांस्कृतिक  कायेक्रमों  के
 प्रायोजन  पर  कितनी  धन  राहि  ण्यय  की  है  ?
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 कुथि  मंत्रालय  में  उर्य रक  जिभाग  में  राज्य  संभो  :  सूचना  एकत्र  को  जा  रही
 है  भौर  समा  पटल  पर  रश्ष  दो  जाएगी  ।

 भांचला  स्थित  जल  परिष्करण  संयंत्र  के  उदधाटन  समारोह  पर  किया  धया  व्यय

 10181.  श्री  मद्टम  श्रीरासमूर्ति  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  भांवला  स्थित  जल  परिष्करण  संयंत्र  क ेउद्घाटन  सूरत  में  कृभको  के
 मंनेजमेंट  कान्फ़  स  पर  तथा  एशियाई  सेल  गांव  नई  दिल्‍ली  के  समारोह  पर  मंत्री  महोदय
 तथा  भरसंश्य  भ्रधिकारियों  के  लिए  भ्रायोजित  की  गई  धार्ट्ड  उहानों  तथा  उनको  दी  गई  वाहन
 सुविधांध्ों  पर  कितना  व्यय  किया  गया  ।

 कवि  मंत्रालय  में  उबंरक  विसाण  में  राज्य  मंत्री  सरकार  द्वारा  इम  प्रवसरों
 पर  कोई  खर्च  नढ़ीं  किया  गया  ।  तथापि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपत्रमों/सहकारी  क्षेपष  की  इकाइथों  द्वारा
 किये  गए  खत  के  विवरण  निम्नलिखित  हैं  :-..-

 समारोह  किया  भया  खच  व्प्पणी

 1.  भ्रांवला  के  वाटर  ट्रीटमेंट  4.26  हफ्को  द्वारा  खर्च  किया

 प्लांट  का  उदधाट्न

 2.  सूरत  में  प्रायोजित  कृमकों  7.3  क्ुभकों  द्वारा  क्षत्र  किया  गया  ।

 का  वाधिक  प्रबन्ध

 सम्मेलन

 3.  एछिया  छेेल  गांम  4.90.  ]।  उबंरक  कम्पनियों  द्वारा

 नई  दिल्‍ली  में  संयुक्त  रूप  से  खचं  किया

 17-2-1988  को  गया  ।

 समारोह  ।

 __  रत
 विल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  हारा  भूमि  का  भ्रधिप्रहण

 10182.  भरी  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  हहुरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  क  रंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  वर्ष  1977  में  भौर  इससे  पहले  दिल्ली  में  भ्रनेक  हु
 स्थानों  पर  लोगों  से  भूमि  का  भ्रधिग्रहएा  किया  था  भौर  और  उन्हें  इसके  बदले  लिभित  मकान

 प्ावंटित  करने  का  प्राश्वासन  दिया

 यदि  तो  वर्ष  1987  तक  प्रत्येक  वर्ष  किन-किन  और  किस-किस  स्थान  के  लोगों

 को  मकान-प्लाट  भ्रावंटित  किये  गए  पौर  इनकी  संश्या  कितन॑  है  श्रौर  ऐसे  ब्यक्तियों  की  संक्ष्या

 कितनी  है  जिन्हें  प्रब  तक  मकान/प्लाट  प्रावंटित  नहीं  किये  भौर

 ध्
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 दिल्‍ली  चिक्रास  प्राभिकरर  पमले  क्चि/राभीन  पड़े  हैं  इसमें  क्लिम्ब  के  क्या

 कारणा  हैं  भोर  इनका  निपट।न  कब  तक  किया  जाएगा  ?

 बाहरी  विकास  भात्रालय  में  राज्य  भन्‍्ती  बलस्‍लौर  से  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पठल  पर  रख  दी

 उब  रकों  पर  राल-सहायता  में  बृद्ि

 10183.  श्री  विमल  कांति  घोष  :

 बंकटेश  :

 क्या  कृषि  मंत्री  वह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  क्‍या  सरकार  ने  उवंरकों  पर  राज-सहायता  में  वृद्धि  करने  का  कोई  निर्णय  लिया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  ने  उर्वरक  उद्योग  के  हितों  की  सुरक्षा  करने  के  लिए  कोई  प्रावश्यक  कदम
 उठाये  भोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  उ्  रज  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  :  भोर  उर्वरक
 झाधिक  सहायता  में  वृद्धि  करने  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  तथापि  1-4-1988  से  सरकार
 ने  यूरिया  के  2350/-  रुपए  प्रति  टन  के  उपभोक्ता  मूल्य  पर  7.5  प्रतिष्षत  को  रियायत  देने  का  निर्णय
 किया  है  |

 भौर  उबंरक  उद्योग  को  इस  रियायत  के  लिए  प्रतिपूर्ति  दी  जाएगी  बछ्षतें  कि  यह्‌
 रियायत  किसानों  को  पहुचाई  जाय  प्रोर  कुछ  भ्रन्य  शर्ते  भी  पूरो  की

 हासिकारक  कोठनाइक

 10184.  भो  साथव  रेडडी  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  कया  सरकार  ने  देक्ष  में  बनाये  धौर  बेचे  जा  रहे  हानिकारक  कोटनाश्नकों  के  उफ्मोम  की

 समोक्षा  करने  के  लिए  बनजों  क्रो  अध्यक्षता  भें  बैशातिकों  को  शक  समिति  नियुक्त  को

 ,
 क्‍या  ससित्रि  ते  भ्रपती  कोई  उप  गठित  की  यदि  तो  उसके  सदस्यों  भोर

 उसके  सौंपे  गए  कामों  का  क्‍या  भौर

 क्‍या  समिति  गत  ठीव  वर्षों  में  प्रपने  क॒त्षेंब्यों  का  विर्वेह्न  करते  में  प्रसंफल  रहो  है  यदि

 तो  सरकार  का  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विश्र

 कृषि  सन्त्रालय  में  कृषि  श्रोर  सहकारिता  विश्मात  में  राज्य  भ्रन्त्रो  श्यामलाल  |

 (%)  क्षोटनाक्षी  जिनके  प्रयोग  पर  प्रन्य  देशों  में  प्रतिबन्ध  या  रोक  लगाया  गया  का  भारत
 में  उपयोग  जारी  र्षने  की  जांच  करने  के  लिए  1984  में  बनर्जी  को  प्रध्यक्षता

 में  वेज्ञालिकों  की  एक  समिति  गठित  को  गई  थी  ।

 132



 19  1910  लिखित  उत्तहे

 इस  समिति  ने  बिभिन्‍न  कोटनाक्षी  द्वाप्ों  पर  मूल  कागज।त  तंयार  करने

 के  लिए  छुछ  भोर  उप-समितिया  गठित  की  उप-स्मितियों  का  गठन  तथा  उनको  तियत  किए  गए
 कार्य  विभिन्‍न  प्रकार  हैं  :--

 क्रम  उप-समिति  का  नाम

 2.

 1.  डी.डी.टी

 2

 3.  एल्ड्रोन

 क्लेरडेन  शोर

 हेप्टाक्लोर  .

 4.  ई.डी.बी

 तू
 नियत  किया  कांये

 ——

 4

 के  को

 कामूनगो

 मेहरोत्रा

 एच.एल  बामी

 ,  पाणिकर

 थश्रो  बास्तव

 कानूसगो

 .  बामी

 अग्रवाला

 श्रीवास्तव

 कृष्यप

 कानू नमो

 प्रग्नवाल

 बामी

 .  कश्यंप

 एस.के  मजुमदार

 सोने  लाल

 श्री  मुथाय्रान

 .  एन  मोहन  राव

 कानूबयो

 पर  मूल  कागणात

 तंयार  करने  के  लिए

 पर  मूल

 कागजात  तेयार  करने  के  लिए

 एल्ड्रोन  डील्ड्रोन  प्रौर

 हैष्टाक्लोर

 पर  प्र।रूप  रिपोर्ट  तैयार

 करने  के  लिए
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 2  3  4
 कमी  स्‍स्‍  से  ढ  ५  3  |ਂ  चर चर्च  ृइउृइृइृइृइइर  +-+ननननननम-म  कान  कनक  न  क  नमन  न  न  नानक

 5...  क्लोरबेंजिलेट  एच.एल  बामी  क्लोरबें  जिलेट
 टोक्सोफेन  2.  शान्ति  स्वरूप  सोडियम  साइनाईड  टेक्माफेम

 सोडियम  साइनाईड  3,  दीक्षित  झोर  पर  मूल
 4,  लेतान  कागजात  तेयार  करने  के  लिए

 5.  प्रमरे

 6.  कानूनगो

 6,  :  केप्टाफोल  मुल्की  कप्तान  धर  कप्टाफोल  पर  मूल
 2.  डाਂ  बामी  कागजात  तेयार  करने  के

 3.  रघुनाथन
 4.  डी  कानूनगो
 5.  डा  मिथयास्ता

 6.  शांति  स्वरूप  FIT

 १.  डा  भान  पर  मूल  कागजात  तेयार

 2.  एच,एल  बामी  करने  के  लिए  ।

 3.  गुप्ता
 4.  रामचन्द्रत

 5,  शांति  स्वरूप

 6.  कानुनगो
 बिवसरे

 माने

 9.  रार्जातह

 8.  च््

 इमाम पी  बलनननननननभलननननलनलनननननलललललइ  नई  ााअभअराा  रा  ररंंंभधएएएएएएएए्छधछछभछम्म्म्म्म्म्म्म्भाणणारात्रा
 नहीं  ।  समिति  डील्ड्रीव  हेप्टाक्लो  र

 और  पर  पहले  ही  भपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  चुका  है  ।

 कोठ-नियंत्रण

 श्री  साधथ  रेड्डी  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बसाने  की  कृपा  क  रंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  रिपोर्ट  कर  के  में  कृषि  भोर  लोक  स्वस्थ्य

 के  क्षेत्र  में  कीट  नियंत्रण  के  लिए  ए  बग  टू  कंच  ए  बगਂ  नामक  एक  नया  प्रौद्योगिकी  मिशन

 प्रारम्भ  करने  की  दी  गई  दलोल  की  जानकारो  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  !

 कवि  संत्रालय  में  कृषि  भ्लोर  सहकारिकता  जिभाग  में  राज्य  मंत्रो  द्यास  लाल

 हां  ।
 ु

 संत्रालय  कृषि  प्रौर  जन  स्वास्थ्य  में  कृमियों  पर  कामू  पाने
 के

 लिए  प्र  बगहू
 कप  भ

 कृषि ot जन  स्वास्थ्य
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 नामक  एक  नया  प्रौद्योगिकी  मिद्दन  कोई  नया  विचार  नहीं  क्योंकि  इसका  संबंध  कृमियों  भौर
 खर-पतवारों  के  जंव-वज्ञानिक  नियंत्रण  से  है जिसका  उपयोग  भारत  में  पुरातन  काल  से  किया  जाता
 रहा  प्रकृति  में  हर  जीवित  जिनमें  कृमि  भी  क्षामिल  पर  परमभक्षी  धोौर  रोग
 पझाक्रमण  करते  जिरहें  प्राम  तोर  पर  प्राकृतिक  छात्र  कहा  जाता  है  ।

 कृमियों  के  जेव-वेज्ञानिक  नियंत्रण  का  उहू एय  मनुष्य  ध्रार  पालतू  पशुप्नों  के  कमियों
 या  भ्रन्य  हानिकारक  प्राणियों  का  उनके  प्राकृतिक  छात्र भ्रों  के उपयोग  से  नाश  करना  |  जंव-वशानिक
 नियंत्रण  समेकित  क्ृमि  प्रबन्ध  का  एक  महत्वपूर्ण  हिस्सा  जिसे  प्रव  पोध  रक्षण  धोर  जन  स्वास्थ्य
 के  एक  मुख्य  उपाय  के  रूप  में  भ्रपनाया  गया  वेज्ञानिक  पध्राधार  पर  जंव  वेज्ञानिक  नियंत्रणा  भारत
 में  1898  में  शुरू  किया  गया  था  जब  दक्षिण  भारत  में  कांकसविरिडिस  नामक  काफी  के  प्रीन-स्केल  पर
 काबू  पाने  के  लिए  प्रास्ट्रलिया  से  क्रिप्टोलिमस-मोन्द्रोजोरी  नामक  काकसाइमेलिड  बीटल  का  प्रायात
 किया  गया  हसके  बाद  प्रनेक  विदेशों  परजीवी  भोर  परभक्षी  कोटों  को  भारत  में  प्रचलित  क्रिया
 गया  ।

 केन्द्रीय  भौर  राज्य  सरकारों  द्वारा  फसलों  के  कृमियों  भोर  सखर-पतव।रों  पर

 ढुग  से  काबू  पाने  के  लिए  लगातार  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।  इस  समय  कृषि  मंत्रालय  के  पोष
 संगरोध  झौर  मण्डारण  निदेशालय  के  1]  बेन्द्रीय  जंव-वेज्ञानिक  केन्द्र  भ्रोर  एक  परजीवी  बहुलीकरण

 यूनिट  विभिन्‍न  फसलों  के  10  मुख्य  कीट-कृमियों  पर  नियंत्रणा  के  लिए  परिजोवियों  भौर  परभक्षियों
 की  20  प्रजातियों  का  बड़ी  संख्या  में  प्रजनन  कर  रहे  1987-88  में  इन  केन्द्रों  क ेविभिन्‍न  फसल
 कृम्रियों  श्रौर  खरपतवारों  के  नियंत्रण  के  लिए  देश  मे  4920  लाख  परजीबी  प्रोर  परमक्षी  छोड़े
 इसके  भ्रतिश्क्त  प्षांभ्र  उड़ीसा  भौर  संघ  शासित  प्रदेश  पाण्डिच्रेरी
 भी  नारियल  के  काले-सिर  वाले  गन्ने  के  गन्ने  के  स्केल  भू  गफली  के  लाल
 बालों  वाले  केंट  रपिलर  और  हीलियोबिस  भोर  स्पोडोप्टेरा  जेसे  पालिफंगस  कृमियों  पर  जंव-वेशानिक
 विधि  से  नियंत्रण  फर  रहे  फसलों  भ्रौर  खरपतवारों  के  जव-नियंत्रण  के  संबंध  में  प्रनुसंघानात्मक
 सहायता  भारतीय  भ्रनुसंधान  परिषद  के  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  स्थित  केन्द्रों  की  फसल-कीटों
 झौर  खरपतवारों  पर  जंब-वज्ञानिक  नियंत्रण  संबंधी  प्रखिल  भारतीय  समन्वित  प्रनुसंधान  परियोजना
 के  तत्वावधान  में  सुलम  की  जाती  कई  राज्य  कृषि  विश्वविद्यालय  भी  कृमियों  भ्रौर  ल्वरपतवारों  पर
 जव-वैज्ञानिक  नियंत्रण  सग्बन्धी  प्रनुसंघान  कार्य  कर  रहे  भारतीय  ग्रायुविज्ञान  धनुसंघान  परिषद
 भौर  राष्ट्रीय  संचारी  रोग  संस्थान  भी  जन  स्वास्थ्य  से  संबंधित  कृमियों  के  जेब-वेश्।निक  नियंत्रण  पर
 क्षेत्रीय  परीक्षण  कर  रहे

 राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  द्वारा  विवध  कार्य  किया  जाना

 10186.  श्री  माधव  रेड्डो  :  क्या  क्रूषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  दूध  के  भतिरिक्त  फलों  भ्ौर  सब्जियों  की  बिक्री  भी  कर

 रहा  भौरः

 राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोडं  द्वारा  भ्रन्य  किस  सामान  भौर  उद्यमों  का  संचालन  किया

 जा  रहा  है  भौर  इसका  श्रौचित्य  क्‍या  है  ?  है

 कृषि  मंज्ञालय  में  कृषि  शोर  सहकारिकता  जिम।ग में  राज्य  मत्री  इयाम  लाल  :

 (%)  भौर  राष्ट्रोय  डेयरी  विकास  बोर्ड
 को

 गतिविधियों  में  डैयरी  विकास  के  लिए  श्रापरेशन
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 सलड  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  भ्रलावा  दिल्‍ली  में  दिशली  मदर  डेयरो  के  माध्यम  से  फलो  तथा
 श्षब्जियों  का  तिलहन  तथा  बनस्पति  तेल  बक्ष  उत्पादक  सहकारी  परियोजना

 परिवार  कह्याणा  नामक  परियोजता  श्रादि  क्ामिल  हैं  ।

 कर्मचारी  राज्य  बीसा  बोलता  के  कार्यकरण  का  मूल्यांकन

 10187.  भरी  झ्ार  कुमार  संगलम  :  क्‍या  अम  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच्च  है  कि  कर्मचारी  रगज्य  बीमा  योजना  के  प्रन्तगंत  चलने  वाले  प्रस्पतैल़ों
 प्ौषधालयों  को  सेवाह्रों  का  स्तर  गिरता  जा  रहा  है  जिसके  कारण  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  में  इस
 मोयतम  के  भ्रन्तमंत  पाने  बाले  कमजोर  भोर  भ्रसुरक्षित  वर्ग  के  श्रमिकों  में  स्वास्थ्य  पर  प्रमाव  पड़  रहा

 धोर

 कया  परिवतंम  करने  के  लिए  कर्मचारी  राज्य  बीमा  थोजना  का  स्वतंत्र  कृप  से  कोई
 नियप्रित  मूल्यांकन  किया  गया  भौर  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 सम  मंजाखय  के  राश्ष्य  संत्रो  जगदीक्ष  :  (१)  नहीं  |  कमंचारी  राज्य
 बोसा  प्रस्पत्तालों  श्लौर  धौषधालयों  द्वारा  प्रदान  की  जा  रही  सुविधाएं  सामान्यतः  संतोष  अनक  हैं  ।

 कमंचारो  राज्य  बीमा  योजना  के  कामकाज  की  दो  उच्च  पध्धिकार  प्राप्त  त्रिपक्षीय
 योजना  पुनरोक्षा  1966  तथा  योजना  पुनरोक्षा

 1982  द्वारा  विछली  बार  पुनरीक्षा  की  गई  हाल  देश  में  कर्ंचारी  राज्य  बीमा

 प्रस्पतालों  के  कागजात  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  तीन  तदर्थ  समितियां  स्थापित  की  गई  इन

 समितियों  का  कार्य  प्रगति  पर

 कषास  के  लिए  समजत  सूल्य

 10188.  को  रघमा  रेडडो  :

 भरी  प्रकाश  चला  :

 क्री  ओऔहरि  राज  :

 श्री  सुनाव  पादव  :

 भो  शमर  सिह  शाठवा  :

 क्या  क॒षि  मम्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केश्द्रीय  सरकार  हा रा  वर्ष  1988-89  के  लिए  कपास का  स्यूनतम  समर्थन  मूल्य  भ्रव

 तक  घोषित  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  भोर

 कपास  का  समथेन  मूल्य  फब  तक  घोषित  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 ’
 कि  मंत्रालय  में  कृषि  श्र  सहकारिता  विसाण  में  राज्य  संत्री  इ्यम्म  लाल  :

 हां  ॥  1988-89  मौसम  के  लिए  कच्चे  क॒पा  की  मूल  किस्मों  के  संबंध  में  न्यूननम  समर्थन

 यूल्य  मारत  सरकार  द्वारा  पहले  ही  घोषित  किए  जा  चुके

 धोर  ही  नहीं  उठत
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 दिल्‍्लो  विकास  प्राधिकरण  के  कारण  जल  संकट

 10189  भ्री  रासबन  :

 की  बलवस्त  सिंह  रामुवालिया  :

 क्या  हाहुरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  6  1988  के  हिन्दुस्तान  में  क्राइसिस

 इयूट  क्षीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  को  प्राकषित  किया  गया

 क्या  दिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  की  कालोनियों  में  जल  की  भारो  कर्मी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भोर

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 शहूरो  विकास  अम्त्रालय  में  राज्य  स्त्री  दलबोर  :  से  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  तथा  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 समेक्तित  ग्रामोण  विकास-क्रायक्रम  के  लाम  भोरियों  के  लिए  समूह  बीमा  योजना

 10190.  भी  बसवराल्‌  :

 भरी  गुरडडो  :

 क्या  क्रुषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :  हि

 कया  समेकित  प्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  लाभमोगियों  के  लिए  समूह  बोमा  योजना

 लागू  की  गई

 यदि  तो  नई  योजना  को  मुझ्य  बातें  कया

 यह  योजना  किन-किन  राज्यों  में  खागू  की  गई .

 इस  योजना  से  गरोब  लोगों  को  कितना  लाम  और

 (¥)  वर्ष  1988  के  दौरान  कुल  कितने  व्यक्तियों  के  लाभारिवत  होने  को  सम्भावना  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग;में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  हां  ।

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  करायंक्रम  के  लामार्षियों  के  सामूहिक  बीमा  योजना  1.4,88  से  प्रारम्भ  की

 गई  है  ।

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  समी  लाभाधियों  जो  18-60  वर्ष  की  प्रायु-सीमा
 में  भाते  तथा  जिन्हें  कार्यक्रम  के  प्रन्तगंत  1.4.88  के  बाद  सहायता  दी  जा  रही  को  योजना  के
 प्रस्तगंत  कबर  किया  बीमा  सुविधा  3  वर्ष  की  पभ्रवधि  के  लिए  होगी  भौर  लाभार्थी  की  मृत्यु
 को  स्थिति  में  देय  घनराशि  3,000  रुपये  होगी  ।  दुर्घटना  से  हुई  मृत्यु  के  मामले  में  योजना  के  धन्तगंत
 देय  राशि  6,000  रुपये  होगी  ।  मारतीय  जीबन  बोभा  निगम  को  4  मिल्लियन  प्रति  वर्ष  तक  सभी

 लाभाधियों  को  कवर  करने  हेतु  1988-89  के  दौदरयन  कुल  देय  प्रीमियम  राशि  15  करोड़  रुपये  तथा
 |
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 जज  नजपपनपपता  पतन  7“  रु  के

 प्रतिशत को  के  दौरान  द्वारा  करोड़  रुपये  होगी  ।  केन्द्रीय  भ्रश  की  राषि  50  प्रतिशत  होगी  तथा  शेष  50
 प्रतिशत  को  राज्यों  द्वारा  वहन  किया  लामार्थी  द्वारा  प्रीमियम  का  कोई  हिस्सा  नहीं  देना

 भारतीय  जीवन  यीमा  निगम  द्वारा  ग्रामीण  विकास  विभाग  से  परामर्श  करके  दो  वर्ष  समाप्त

 होने  से  पूर्व  शथा  प्रनुमव  के  प्राघार  पर  योजना  की  समीक्षा  की  संशोधित  प्रीमियम  ढांचा
 बाद  के  बर्षों  के लिए  तेयार  किया  जाएगा  ।

 योजना  देश  के  सभो  राज्यों  में  शुरू  क्रो जाएगी  ।

 समब्वित  प्रामोण  विकास  कार्यक्रम  ग्रामोणा  क्षेत्रों  में  उन  परिवारों  को  कबर  करता  है
 जिनकी  वाधिक  पारिवारिक  प्राय  से  कम  इससे  लाभार्थी  की  भचानक  मृत्यु
 होने  के  मामले  परिवार  को  किसी  प्रकार  की  भ्राथिक  सहायता  दिए  बिना  छोड़  दिया  जाता

 इस  सामूहिक  बीमा  योजना  से  लाभार्थी  की  मृत्यु  के  कारण  तत्काल  उत्पस्न  हुई  कठिनाईयों  का
 समाधान  करने  में  परिवारों  को  सहायता

 वर्ष  के  दौरान  लगभग  3-4  मिलियन  लाभार्थियों  के  लाभान्वित  होने  की
 संभावना  है  ।

 नए  भूल्य  सचकांक  लागू  करना

 श्री  राम  प्यारे  पलिका  :  कया  भ्रम  मंत्री  यह  बत।से  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  वर्ष  को  भाधार  वर्ष  मानकर  नई  मुल्य  सूचकांक  शए  खला  धारम्भ

 करने  का  विचार

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  भोर  वर्तमान  श्र  खलाभ्ों  के  स्थान  पर  नई  श्रखलला

 झारम्भ  करने  से  कया  लाभ

 नई  श्य  खलाझों  के  कब  तक  लागू  किये  जाने  को  संभावना  भोर

 क्‍या  कुछ  मजदूर  संधों  ने  नई  खलाभों  को  लागू  करने  का  विरोध  किया  है  ?

 भ्रम  मंऋलय  के  राज्य  मंत्रो  जगदीश  :  (१)  हां  ।

 उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  की  वर्तमान  श्रलछला  को  प्लाघार  ब्ं  के  रूप  में
 समेकित  किया  गया  भ्राघार  वर्ष  को  1960  में  परिवर्तित  करना  वांछनोय  समझा  गया

 है  ताकि  यह  1981-82  में  श्रायोजित  परिवार  प्राय  भ्ौर  व्यय  सर्वेक्षण  द्वारा  प्रदर्शित  वास्तविक
 क्षपभोग  थ्यय  पेटनं  को  उपयुक्त  रूप  से  1960  का  उपभोग  व्यय  पेटन  भ्रब  पुराना  पड़

 चुका  है  क्योंकि  यह  सत्ताईस  वर्ष  से  भी  ध्रधिक  पुराना  उतभोक्‍ता  मूल्य  सूचकांक  फी  नई  प्यू  खला
 प्रषिक  व्यापक  होगी  जिसमें  चालू  प्यूखला  के  3  क्षेत्रों  की  तुलना  में  नियोजन  के  7  क्षेत्र  शामिल

 होगे  |  नई  श्यू  खला  में  वतंमान  श्यू  कला  के  50  केन्द्रों  के  भ्रांकडों  की  तुलना  में  पूरे  देश  के  70  केन्द्रों
 के  प्रांकड़  प्रस्तुत  किए  बाजारों  को  संस्या  को  142  से  बढाकर  226  कर  दिया  गया

 नई  भ्यूखला  वतंमान  श्यू  खला  की  तुलना  में  उपभोग  बास्केट  में  प्रधिक  वस्तुपों  को  शामिल  करती

 नई  श्यू  खला  को  भ्रन्तिम  त्रिपक्षीय  विचार  विम्शां  क ेबाद  शुरू  किया
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 गेर-कामूनी  बायदा  व्यापार

 10192.  थ्रो  भह्र  हचर  तांतो  :  क्‍या  ख्लाज्  भ्रौर  नागरिक  पूर्ति  मस्त्री  यह  बताने  को  कूपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  देह  में  गेर-कानूनी  वायदा  ध्रमी  भी  निरन्तर  जारी

 यदि  तो  गेर-कानूनी  ध्यापार  प्रथा  पर  रोक  लगाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 खाद्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उपभंत्रो  :  (१)  कुछ  प्रतिवन्धित

 बस्तुभों  में  गेर-कानूनी  वायदा  व्यापार  के  बारे  में  कुछ  रिपोट  प्राप्त  हुई
 |

 प्रप्रिम  संविदा  1952  के  तहत  गेर-कानूनी  बायदाब्यापार
 को  रोकने  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की  कुछ  प्रतिबंधित  वस्तुपों  में  गे  र-कानू  नी  आायदा
 व्यापार  के  बारे  में  रिपोटों  को  देखते  हुए  केन्द्रीय  सरकार  तथा  वायदा  प्रायोग  ने  राज्य

 सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  भ्राग्रह  किया  है  कि  बे  गेर-कानूनी  वायदा  उ्यापार  करने
 वाले  व्यक्तियों  के  विरूद्ध  सहत  कायंवाही  करें  भोर  ऐसे  ब्यापार  पर  रोक  लगाए  ।  गेर-कानूनी
 वायदा  व्यापार  के  विरुद्ध  स्‍प्रभियान  को  तेज  किया  गया  है  ।

 दिललो/बाहरी  दिल्‍ली  में  पानो  का  संकट

 10193,  भी  चिल्तासलि  लेना  :  क्‍या  हाहुरी  बिकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सभी  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  कालोनियों  कालकाजी  से

 मंदाकिनी  नियमिय  कालोनियों  जंसे  उत्तम  कमक्कावला  प्लौर  नजफगढ़  ब्लाकों  के  गांव
 भ्रौर  दक्षिण  पश्चिम  जेसे  महरौली  पभ्रोर  मुनीरिका  के  कुछ  भागों  सहित  दक्षिण  तथा  पष्िषम
 दिल्‍ली  की  कालोनियां  पानी  के  संकट  के  कारण  बुरी  तरह  से  प्रभावित  हुई  जंसा  कि  3

 1988  के  इन्डियून  एक्सप्रेस  में  समाचार  प्रकाशित  प्रौर

 सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 धाहुरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलबोर  :  भोर  सूचना  एकत्र
 की  जा  रहो  है  तथा  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 भूरगो  -  फोपड़ो  लियासियों  के  लिए  श्राथास  मोलना

 10194,  भ्री  राम  प्यारे  पतिका  :

 भी  बलवन्त  सिह  रामूबालिया  :

 भ्रो  रामघन  :

 भ्रो  पशवम्त  राव  गड़ाल  पाटिल  :

 क्या  दाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  गरदी  बस्तियों  भौर  कोंपड़ियों  में  रहने  वाले  लोगों  को  उपयुक्त  प्रावास  प्रदान
 करने  के  लिए  कोई  योजना  तंयार  की  गई
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 यदि  तो  योजना  का  क्यों  हैं  ध्रीर  उनका  कब  तक  पुनर्वास  किए  जाने  को

 सम्भावना

 *  क्‍या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  लिया  है  कि  किन  झुग्गी-कोंपड़ी  निवासियों
 *

 का  हटाया  जाना

 )  यदि  तो  उनको  कुल  संरुया  कितनो  भोर

 (8)  इस  योजना  के  प्रन्तगंत  भुग्गी-कोंपड़ियों  में  रहने  काले  लोगों  को  कितनी  धनराश्षि

 देनौ

 हाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबीर  सरकार  की  वत॑मान

 नीति  गन्दी  अस्तियों  को  व्यापक  रूप  से  हटाने  भौर  फिर  से  बसामने  की  श्रपेक्षा  उनके  पर्यावरणीय  सुधारों
 पर  बल  देने  की  शहरी  गन्दी  बस्ती  पर्यावरण  सुधार  की  राज्य  क्षेत्र  योगना

 के  प्रस्तंगंत  शहरी  गम्दी  बस्तियों  में  पेय  जल  मल  बरसाशी  पानी  की

 सामुदायिक  सस्‍्तानागार  एंव  विद्यमान  लाइनों  को  चौड़ा  करना  तथा  शख्षण्डर्जे
 गलियों  में  प्रकाश  धादि  जैसी  प्राधारभूत  सुविधाएं  उपलक्ष्य  कर।ई  जातो  पभ्ावास  तथा  क्षहरी
 विकास  राज्य  का  विषय  होने  के  नाते  राज्य  सरकारें  केन्द्रीय  सरकार  द्वाशा  दी  गई  सम्पूर्ण  नीति

 भागे  निर्देशनों  के  प्रन्तगंत  प्रपनी  प्रावश्यक्रताध्नों  तथा  प्राथमिकताप्रों  के  प्रनुसार  उपयुक्त  योजनायें

 बनाती  तथा  कार्यान्वित  करती  मलिन  बस्ती  निवासी  स्थल  एंव  सेवा  तथा  समाज  के

 झ्ार्थिक  दुष्टि  से कमओर  वर्ग  के  लिये  प्रावास  योजना  से  लाभान्वित  हो  सकते  हैं  ।

 से  (2)  प्रधन  ही  नहीं  उठते  ।

 बोकारो  झौर  राउरकेला  संयन्त्रों  का  ध्राधुनिकोक रण

 10  95.  श्रीमती  लय॑न्ती  पटनायक  :

 की  भो  बल्लम  पाणिप्रहो  :

 क्या  इस्पात  झोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  के  बोकॉरों  प्ौरे  राई₹९केला  इस्पात  सकस्त्रों  को

 प्रद्मतन  बनाये  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  प्रस्ताव  को  मंजूरी  देने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गए

 उपयुक्त  दो  इस्पात  संयन्त्रों  को  प्रद्यतन  बनाए  जाते  के  लिए  कितनी  राक्षि  निर्धारित

 की  गई  भर

 तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?  हि

 इस्पात  झौर  खान  मंत्रालय  में  इस्पात  बिमाण  में  राज्य  मंत्री  योगेल  :  (१)

 से  जानकारी  नीचे  दी  गई  है

 बोकारी  इस्पात  संयस्त्र

 बोकारी  इस्पात  संयन्त्र  के  भाधुनिकीकरण  के  लिए  सोवियत  रूस  से  एक  तकनीकी  भ्रौर

 है
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 झ्राधिक  पेशकश  प्राप्त  हुई  जिसमें  क्षमता  को  40  लाख  टन  से  बढ़ाकर  45  लाश  टन  करने  की
 परिकल्पना  की  गई  इस  परियोजना  में  लगभग  1080  करोड़  रुपये  पू'जी-निबेश  का  धनुमान
 लगाया  गया  है  सोवियत  रूस  से  प्राप्त  प्रस्ताव  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन

 .  शाउश्केला  दृस्पात  सयन्त्र

 राउरकेला  दृस्पात  सँयन्त्र  की  वतंमान  18  लाख  टन  की  नेमप्लेट  क्षमता  के  मुकाबले  में
 19  लाख  टन  क्षमता  करने  हेतु  इस  सयन्त्र  के  भ्राधुनिकीकरण  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विधाराधीन है  ।

 झाधुनिकोकरण  में  1600  करोड़  रुपये  की  लागत  प्लाने  का  भनुमात  सातवीं  योजना  इस  स्क्रीम
 के  लिए  36  करोड़  रुपये  का  प्रावषाम  किया  गया  है  ।

 धान  के  खेती  के  मये  तरोके

 10196,  भ्रीमलो  जयन्तो  पठनायक  :  क्या  कुषि  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  जेसे  धान  की  पंदावार  करने  वाले  राज्यों  जो  सूला  बाढ़  तथ
 प्रन्य  प्राकृतिक  भ्रापदाभों  से  प्रभावित  रहते  खेती  के  नये  तराके  प्रपनाये  जाने  को  प्रावश्यकता

 भोर

 फसल  की  पंदावार  करने  के  तरीकों  के  विविधीकरण  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  भ्रनुसंधान  तथा  शिक्षा  थिमाग  में  राज्य  मंत्रो  हरि  कष्ण  पु

 बाढ़  भौर  प्रन्य  प्राकृतिक  प्रापदाभों  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  घान  की  खेती  से  सम्बन्धित
 उन्नत  प्रौद्योगिकियां  तथा  किसमें  लगातार  विकसित  की  जा  रहो  हैं  ध्रोर  उसे  सम्बन्धित  जानकारी

 को  अद्यतन  बनाया  जा  रहा  है  ।

 फसल  पद्धतियों  के  विविधीक रण  से  सम्बन्धित  भ्रध्ययनों  का  कार्य  प्रगति  पर

 राष्ट्रीय  तिलहूम  और  वनश्वतो  तेल  बिकास  ओड़  द्वारा  थोजों  का  धायात

 10197.  श्लीमठो  जयन्ती  पदनायक  :  कया  कृषि  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  तिलहन  भौर  वयस्पति  तेल  विकास  बोर्ड  बीजों  का  पश्लायात  करता

 रहा हर
 यदि  तो  प्रौर

 बोड्ड  ने  पिछले  तौन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  प्रकार  के  बीजों  का  कितना  प्रायात  किया  ?

 कवि  संत्रालम  में  कषि  शोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :
 से  राष्ट्रीय  तिलहन  भौर  वनस्ण्ति  तेल  विकास  बोर्ड  ने  वर्ष  1986-87  के  दौरान  रूस  से

 डोविक  किस्म  के  सूरजमुखी  बीज  का  हो  प्रायात  किया  है  ।

 संपुंक्त  राष्ट्र  बिकास  कार्यकम  झौर  खाद  तथा  कृषि  संगठन  से  सहायता  प्राप्त

 कृषि  परियोजनाएं

 10198,  श्रीमती  जयस्सी  पठनाग्रक  :  क्‍या  क॒ध्चि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  देझ्ष  में  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  भौर  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  की  सहायता  से

 कितनी  परियोजनाएं  कार्यान्वित  की  जा  रही
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 ...  अभी  लक  -  ८  न  ननननननननण+

 क्‍या  उड़ीसा  में  ऐसी  कोई  परियोजना  कार्यान्वित  की  जा  रही  भोर

 यदि  तो  परियोजना  को  लागत  कया  है  धोर  वह  किस  स्थान  पर  कार्यान्वित  की  जा

 रहो  है  भोर  तत्सम्बन्धी  प्रस्य  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्लौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  ध्याम  साल  :
 इस  समय  देश  में  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम/खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  के  वित्त  पोषण  से

 बारह  कृषि  परियोजनाएं  क।र्यान्वित  की  जा  रहो

 से  हां  ।  स्नातकोत्तर  कृषि  छिक्षा  तथा  पधनुसंघान  सम्बन्धी  उच्च  केन्द्रों  की

 संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  क्री  सहायता  प्राप्त  परियोजना  के  अन्तगंत  पांच  वर्ष  की  भ्रवधि  के  लिए
 उड़ीसा  कृषि  भोौर  प्रौद्योगिकी  विश्वविद्यालय  मुबनेश्वर  के  सहयोग  से  मीठे  पाना  में  जल  कृषि  के
 केन्द्रीय  कोशलयागंज  में  भप्रस्तदेंशीय  मात्स्य  की  केन्द्र  स्थापित  किया  जा  रहा  है  ।

 इस  उप-परियोजना  के  प्रन्तगंत  दो  संस्थान  नियमनुसार  सहायता  प्राप्त  करेंगे  :-..

 झमेरिकन  डालर

 --30  मानव-माह  313,000
 --48  मानव-माह  167,568

 413,000

 योग  :  893.568

 के इस्पात  सयंत्रों  के  उत्पादन  में  कडोती

 10199.  भ्रो  बिमल  कांति  घोव  :  क्‍या  इस्पात  भौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारो  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  ने  श्रपतो  उत्पादन  में  कटौती  की

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  भ्ोर

 सप्लाई  स्थिति  का  प्रस्ताव  करने  के  लिए  क्‍या  कार्यबाही  कौ  जा  रहो  है  ?

 इस्पात  झौर  खान  मस्थालय  में  इस्पात  विमाग  में
 राज्य

 सन्‍्त्री  योगेना  :

 (%)  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 का  प्रस्ताव  है  कि  वर्ष  1987-88  के  74.8  साश्ल  टम  के  पपने  प्रपरिष्कृत

 इस्पात  के  उत्पादन  को  बढ़ाकर  वर्ष  1988-89  में  89.4  लाख  टन  किया  इससे  सप्लाई  को
 स्थिति  में  पर्याप्त  सुधार  होगा  ।

 परश्थिम  बंगाल  में  तोर्य  स्थलों  के  विकास  हेतु  सहायता

 10200.  भी  बिमल  कांति  घोष  :  क्‍या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  पह्ियम  बंगाल  को  किसी  तीथंस्थल  के  विकास  के  लिए  वर्ष  1986-87  प्रौर
 1987-88  फे  दौरान  कोई  सहायता  दी  गई  थी  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 क्या  प्राठवीं  योजना  प्रवधि  में  पद्िचम  बंगाल  में  पर्यंटन  स्थलों  तीर्थ  स्थलों  के
 विकास  के  लिए  कोटा  निर्धारित  किया  भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पयंटन  मंत्रालय  में  राध््य  मंत्री  गिरिथर  :  भोर  पयंटन  मंत्रालय
 ने  गंगासागर  भौर  मायापुर  में  लगभग  18.00  लाख्ष  रुपये  भोर  12.00  लाख  रुपये  की  प्रनुमानित
 लागत  पर  यात्रिध्रो  के  निर्माणा  को  मंजूरी  दे  दी  निर्माण  कार्य  भारतीय  यात्री  श्रावास  विकास
 समिति  द्वारा  किया  जा  रहा  जिसे  1987-88  के  दौरान  इस  प्रयोजन  हेतु  गंगासागर  के  लिए  5.00
 लाक्ष  रुपए  झौर  मायापुर  के  लिए  8.00  लाख  रुपये  पेशगी  दिये  गए

 भ्रोर  निधियों  का  प्रावंटन  राज्यवार  ध्राधार  पर  नहीं  किया

 प्रामोण  विकास  तथा  लाहास्त  सुरक्षा  के  लिए  योजना  परिथव्यय

 10201.  भरी  बिमल  कांति  धोष  :

 बंकेहैश  :

 क्या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कृषि  तथा  ग्रामीण  विक/स  के  लिए  कुल  कितनी  घन  राषछि
 निर्धारित  की  गई

 क्‍या  कृषि  के  लिए  योजना  परि्यय  में  खाद्यान्न  सुरक्षा  की  विस्तृत  प्रणाली  का  निर्माण
 करने  पर  जोर  दिया  गया  भौर

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :
 (%)  कृषि  भौर  ग्रामीण  विकास  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  के  सातवीं  बोजना  के  परिव्यय  दस  प्रकार

 शीर्ष  केन्द्र  राज्य  तथा  संघ  पोग

 राज्य  दोत्र

 काष  4056.71  6516.91  10573.62

 ग्रामीण  विकास  6166.81  6512.32  12679.13
 ee  +  जनम डड२डससससन  5:  अनननन  लत  नी  नया

 प्रोर  देश  में  लाथ्  सुरक्षा  प्रणाली  त॑यार  करने  पर  योजना  परिश्ययों  में  पर्याप्त

 बल  दिया  जाता  खाद्य  सुरक्षा  को  इस  प्रणाली  को  मुख्य  विशेषताएं  हैं--भनाज  का  भण्हार

 सामाजिक  पोषण  सम्बन्धी  कीमतों  की  स्थिरता
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 लाश  भोर
 कृषि  संगठन

 टिडिडियों  से  निपटने  का  श्राहबान

 श्री  सिदनाल

 कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  छृपा  करंगे  कि  :

 क्या  खाद्य  भोौर  कृषि  संगठन  ने  टिड्डयों  की  जिससे  विश्व  के  भप्रनेक  भागों
 में  भारी  खाद्य  संकुट  का  खतरा  पंदा  हो  गया  से  निपटने  के  लिए  तेज  तथा  निर्णायक  कार्यवाही
 करने  का  भाह  वान  किया

 क्‍या  खाद्य  भोर  कृषि  संगठन  ने  हस  सम्वस्ध  में  भारत  को  भी  सचेत  कया  भौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मस्जालय  में  कृषि  श्रौर  सहकारिता  विमाण  में  राज्य  सन्‍्त्री  दयाम  लाल  :
 हां  ।

 भोर  यद्यपि  खाद्य  ओर  कृषि  संगठन  द्वारा  टिडिडियों  के  हमले  के  बारे  में  भारत
 को  विशेष  रूप  से  सचेत  नहीं  किया  गया  है  तो  भी  कृषि  मंत्रालय  के  भ्रन्तगंत  टिड्डी  चेतावनी  संगठन

 निर्धारित  मर  क्षेत्र  में  टिड्डियों  की  गतिविधियों  पर  निरंतर  निगरानी  रख  रहा  यह  संगठन  कृषि

 एवं  खाद्य  संगठन/पाकिस्तान  के  मरु  टिड्डो  संगठन  से  भो  सम्पर्क  क्ताये  हुए  हैं  ताकि  टिड्डियों  की

 गतिविधियों  के  बारे  में  नवीनतम  रिपोर्ट  प्राप्त  की  जा  सके  श्रौर  सीमा  की  दूसरी  भ्लोर  से  टिडिडयों
 के  किसी  दल  द्वारा  हमला  किए  जाने  के  मामले  में  निवारक  कदम  उठाने  के  लिए  तंयार  रहा  भा
 सके  ।  जनश  हवाई-जहाज  भौर  कीटनाशी  दवाश्रों  के  संदर्म  में  टिडिडयों  के  नियंत्रण
 सम्बस्धी  क्षमता  तेयार  रखी  जा  रही  निकट  में  टिडियों  के  सम्मावित  हमले  के  बारे  में

 हरियाणा  भ्रौर  पंजाब  की  राज्य  सरकारों  को  भी  सचेत  किया  गया  किसी

 स्थिति  से  निपटने  के  लिए  सामरिक  महत्व  के  विभिन्‍न  स्थानों  पर  मजदूरों  प्लौर  सामग्री  को  लगाने  के

 लिए  टिड्डो  रोधी  श्राकस्मिक  योजना  तंयार  को  गई  है|

 ध्रावास  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  मानव  धाबास  भायोग  से  सहायता

 10203.  श्री  एस  बसवराजू  :

 भरी  तुलसोराम  :

 श्री  ९.  महेश्वर
 श्री  भोये  :  हि
 कया  शहरो  दिक्षास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हल  ही  में  नई  दिल्‍ली  में  संयुक्त  राष्ट्र  मानव  प्रावास  क्रायोग  का  प्रधिवेशन
 प्रायोजित  किया  गया

 यदि  तो  इस  प्रधिवेशन  में  भाग  लेने  वाले  शिष्टमंडलों  का  ब्यौरा  क्या

 इस  अ्रषिवेशन  मे  क्िन-किन  विषयों  पर  चर्चा  को  गई  तथा  इसके  क्या  निष्कर्ष  निकले
 भ्रोर
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 संयुक्त  राष्ट्र  मानव  भ्रावास  भायोग  द्वारा  भारत  को  प्रावास  के  लिए  कितनी  प्रावप्यक
 घन-राषि  उपलब्ध  कराई  जाएगी  ?

 शहरी  थिकास  मसत्री  तथा  पयंटन  सम्जो  भोहसिना  :  हां  ।

 450  से  प्धिक  प्रतिनिधि/प्रेक्षक  जिनमें  48  सदस्य  30  प्रेक्षक  12  संयुक्त
 राष्ट्र  3  प्रन्तर  सरकारी  3  मुक्ति  संगठन  तथा  39  गर  सरकारी  संगठन  शामिल

 से  इस  प्रधिवेशन  में  माग  लिया  ।

 इस  भधिवेशन  को  मुरुय  विषयवस्तु  2000  तक  भ्राश्रय  पर  सम्बन्धी  विश्व  नीतिਂ
 थी  ।  झपने  संकल्प  के  मसौदे  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  द्वारा  श्राथिक  तथा  सामाजिक  परिसर  द्वारा
 झपनाने  की  सिफारिश  की  गई  भ्रापोग  ने  निशंय  लिया  कि  विश्व  प्राश्नय  पर  संबंधी  नीति  वर्ष

 2000  तक  सबके  लिए  पर्याप्त  प्राश्नथ  उपलब्ध  कराने  की  होगी  तथा  इसका  प्रमुख  केन्द्र  ध्यान  वंचित
 लोगों  तथा  नि्ध॑नों  की  स्थिति  को  सुधारते  पर  होगा  ।  भायोग  ने  राष्ट्रीय  सरकारों  से  भी  प्राग्रह
 किया  कि  वे  कार्यक्रारी  निदेशक  द्वारा  प्रायोग  को  प्रस्तुत  भ्पनो  रिपोर्ट  में  सुझाये  गए  मार्ग  निर्देशनों
 के  संदम  में  प्रावास  के  लिए  भ्रपनी  स्वयं  की  उपयुक्त  राष्ट्र  तथा  रुपराष्ट्रीय  नीति  का  विकास

 संयुक्त  राष्ट्र  मानव  बस्ती  भायोग  भावास  के  लिए  निधियां  प्रदान  नहीं  करता

 कुह  मुख  लोह  प्रयस्क  कम्पनी  हारा  निर्यात

 10204.  भ्री  बसबराक्षु  :  क्या  इस्पात  शोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क्िः

 क्या  बुद्रेमुल  लौह  प्रयस्क  कम्पनी  ने  वर्ष  1987-88  के  दौरान  प्रपने  निर्यात  में  वृद्धि

 लोह  भप्रयस्क  चूरा  भोर  पिण्डों  का  किस  क्षीमा  तक  निर्यात  किया

 पिछले  वर्षों  में  निर्यात  निष्पादन  की  तुलना  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  धौर

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  कुद्गेमुल  एककों  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्‍या  कदम
 उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 हा

 इस्पात  झौर  खाम  मन्‍्त्रालय  में  इस्पात  विभाग  में  राज्य  मस्त्री  योगेला  :
 की  8

 वर्ष  1987-88  के  दोरान  कुद्रेमुख  ध्लायरन  भ्रौर  कम्पनी  ने  31.8  लाख  टन  लौह
 अयस्क  ध्ौर  7.9  लाक्ष  टन  पलेटों  का  निर्यात  किया  था  ।

 पिछले  दो  वर्षों  के  मुकावले  में  वर्ष  1987-88
 में

 प्रधिक  निर्यात  किया  गया  जेसाकि
 नीचे  दिश्लाया  गया  है  :--

 वर्ष  1986-87  में  मात्रा  की  दृष्टि  से  13%  प्रधिक  तथा  मूह्य  को  दृष्टि  से  22%,  प्रधिक  ।

 वर्ष  1985-86  में  मात्रा  की  दृष्टि  से 93%  प्रधिक  तथा  मुख्य  को  दृष्टि  से  102%,  प्रधिक  ।
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 अननीनाननना  अनरिनभरनननानननना ले  न  न  अमनमजननन  जन  जरन+«

 एक  सुनियोजित  धौर  उच्यमशील  विपणन  नीति  भ्रपनाई  जा  रहो  जिसके

 स्वरूप  वर्ष  1988-89  के  लिए  कुल  मिलाकर  50  लाक्ष  टन  के  निर्यात  झाडर  बुक  किए  जा  चुके

 इस्पात  उत्पादन  में  गिराबट  *

 10205.  श्री  सोमनाथ  रथ  :

 खौधरी  रास  प्रकाश  :

 क्या  इस्पात  झौर  खान  मन्‍्त्री  यह  बताते  को  कृपा  करंगे  कि  :

 सन्‌  2000  तक  इस्पात  के  उत्पादन  के  लिए  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 कया  इस्पात  के  वर्तमरन  उत्पादन  के  भनुसार  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारणा  भ्ौर

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किये  गए  हैं  ?

 इस्पात  झौर  खान  मरत्रालय  में  इस्पात  विभाग  में  राज्य  सम्त्रो  योगेनर  :

 सन्‌  2000  के  लिए  उत्पादन  का  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  महीं  किया  गया

 (a  बनीं  ध्रौर  (१)  प्रश्न  ही  नहीं

 वर्तमान  दृश्पात  कारक्षानों  में  प्राधुनिकोकरएणा  भौर  विस्तार  के  जरिए  तथा
 पत्तनम  में  नए  इस्पात  संयंत्र  की  स्थापना  के  जरिए  उत्पादन  में  वृद्धि  की  जा  रही

 उड़ीसा  में  जल  मण्डारों  का  पता  लगाना

 10206  क्रो  सोसनाथ  रथ  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 पिछले  दो  बर्षों  के  दौरान  उड़ोसा  में  जल-भण्डारों  का  पता  लगाने  के  लिए  केन्द्रीय

 सरकार  ने  कितनी  घनराशि  मंजूर  की  तथा  कितनी  जारी  की

 प्रब  तक  खच  की  गई  घनराशि  का  ध्यौरा  क्‍या  हैं  तथा  कितनी  परियोजनाए  प्रारंभ
 की  गई  पौर

 ॥  क्‍या  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  इन  परियोजनाप्नों  के  लिए  बशावर  त्रनराशि  दी

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कवि  सत्रालय  में  कृषि  प्रोर  सहकारिता  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :

 भारत  सरकार  ने  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  उड़ीसा  में  जल  भण्डारों  को  संरचना  के

 लिए  382.77  लाख  रुपए  को  धनरा'श  का  योगदान  किया

 429.76  लाख  रुपए  को  धनराशि  949  परियोजनाश्रों  पर  लक  को  गई  है  ,

 वर्षा  सिंचत  कृषि  के  लिए  राष्ट्रीय  जल  विभाग  विकास  कार्यक्रम  तथा  कृषि  उत्पादन
 बढ़ाने  के  लिए  छोटे  प्रोर  सीमांत  किसानों  की  सहायता  की  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनाझ्रों  के  अ्रंतगंत

 शुरू  की  गई  जल  भण्डर  सरचनाप्नों  के  लिए  राज्य  सरकार  50  प्रतिशत  के  बराबर  योगदान  की

 बढ़ाने
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 व्यवस्था  करती  है  ।  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कायंक्रम  के  भन्तर्गत  शुरू  की  गई  परियोजनाप्रों
 के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  शत-प्रतिष्षत  घनराश्षि  प्रदान  को  जाती

 उड़ीसा  में  विदेश  गए  भ्रस्िक

 10207,  भ्रो  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 उड़ोसा  से  गत  एक  वर्ष  के  दोरान  रोजगार  के  लिए  विदेश  गए  हुए  कुशल  भ्ोर  प्रकुधल
 श्रमिकों  का  ब्योरा  क्‍या  है  प्रोर  वे  श्रमिक  दिल्‍ली  की  किन  कम्पतिया  के  माध्यम  से  गए

 इस  श्रमि  को  को  म्तीं  का  तरीका  कया

 (a)  क्या  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  इन  श्रमिकों  से  कदाबारों  शोर  घन  लेने  के  बारे  में  कोई
 शिकायत  प्राप्त  हुई  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  भौर

 दस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 भ्रम  संत्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  जगदोश  :  राज्य-वार  प्रांकड़े  नहीं  रखें
 णाते

 उत्प्रवास  1983  के  उपबंधों  के  विदेक्षों  में  रोजगार  के  लिए
 श्रमिकों  की  केवल  पंजीकृत  भर्ती  परियोजना  निर्यातकों  या  भारतोय  मिशनों  द्वारा  जारी
 परमिट  के  पभ्राघार  पर  विदेशी  नियोजकों  द्वारा  सीधे  भर्ती  की  जा  सकती

 भौर  विनिर्माण  कम्पनियों  के  कुछ  उप  एजेंटों  द्वारा  धन  ऐंठने  के  बारे  में  कुछ
 छिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  भ्रोर  गामले  को  जांच  के  लिए  पुलिस  को  भेज  दिया  गया  है  ।

 कवि  सम्यस्धो  प्रन्तर्राष्ट्रीय  प्रदर्शनो

 भरी  धलबन्त  सिहु  रामूबालिया  :

 क्री  रामधन  :  न

 कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विष्व  के  प्रतेक  देशों  में  कृषि  सम्बन्धी  प्रस्तर्राष्ट्रीय
 प्रदर्शनियां  भ्रायोजित  की  गई  थीं

 क्‍या  मारतीय  कृषि  प्रनुसंघान  परिषद  के  प्रतिनिधियों  को  इन  प्रदक्षनियों  में  भेजा  गया

 यदि  तो  इन  प्रदष्म  नियों  में  भाग  लेने  वाले  भ्रधिकारियों  का  क्या

 इन  प्रदर्शानियों  में  भाग  लेने
 के  लिए  इन  भ्रधिकारियों  के  चयन  की  प्रतिक्रिया  क्या

 (8)  मारतोय  कृषि  भनुसंब्ान  परिपद  द्वारा  इन  पर  कितनी  घनराशि  व्यय  की  भौर

 इन  प्रतिनिधियों  द्वारा  देश  में  भ्रपताएं  जाने  के  लिए  फ्रौनसे  सुधारात्मक  उपाय

 धुकाये  गए  हैं  !
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 की  फफजत--+  न

 कृति  मंत्रालय  में  कृषि  प्रमुसघात  तथा  शिक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  हरि  कृष्ण
 कृषि  पर  ध्रस्तर्राष्ट्रीय  प्रदर्शनियां  विभिन्‍न  देझ्षों  में  प्रायोजित  की  णाती  हैं  लेकिन  भारतीय

 कृषि  प्रनुसंघान  परिषद  के  पास  हनका  कोई  रिकार्ड  नहीं  न  ही  परिषद  को  कभी  ऐसी  प्रद्ानियों

 में  माग  लेने  के  लिए  आमंत्रित  किया  गया  फिर  भी  परिषद  ने  भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण
 तथा  भारत  सरकार  के  विज्ञान  ब  प्रोद्योगिको  विभाग  द्वारा  विदेशों  में  प्रायोजित  प्रदह्शनियों  में  थोड़ा

 बहुंत  हिस्सा  लिया  डल्लेखनीय  है  कि  वे  प्रदर्शनियां  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  भारत  की  उपलब्धियों  पर

 प्रकाश  डालते  के  लिए  प्रायोजित  की  जाती

 धोर  हां  ।  मारतोय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  भौर  भारत  सरकार  के  विज्ञान

 तथा  प्रौद्योगिको  विभाग  द्वारा  ध्रायोजित  प्रदर्शनियों  में  के  कुछ  प्रतिनिधियों  को  भेजा

 गया  है  जिनका  ब्योरा  नीचे  दिया  गया  :--

 (1)  विज्ञान  तथा  प्रोद्योगिक्षी  के

 मास्को  मुख्य  जन-सम्फ्क  प्रधिकारी

 वरिष्ठ  फोटो  प्रधिकारी

 फोटोकॉल  जधिकारी

 चट्टोपाष्याय

 वैज्ञानिक

 (2)  भारत  प्रदर्शनी  दोहा  )  शर्मा  है

 मुख्य  जन  सम्पर्क  भ्रधिकारी

 गुरचरण
 वरिष्ठ  फोटो  अधिकारी

 (3)  कृषि  हरारे  छर्मा

 मुख्य  जन-सम्पर्क  प्रधिकारी

 पंडाल  में  भाग
 *  बरिष्ठ  फोटो  भ्रधिकारी

 (4)  भारतीय  प्रदर्शनी  रंगुन

 (5)...  विज्ञान  तथा  प्रोद्योगिकी  प्रदर्शनी

 में  मारत  महोत्सव

 (1)  मास्को  बेंदी

 प्रदर्शनी  श्रधिकारों  हि

 ताशकंद  सिंह
 बरिष्ठ  फोटो  स्‍भ्रधिकारों
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 कस्मा--््-ैै््पपभप5प7:58थ/भ।भभ:भप्  ँ्भजभआभ।प/भणपण/भभन  आि:ैप,)ि्िैिपि,िप्ेेिप्पैमउनभ।ेननकन्भप्पपपपपत-+++..

 उपरोक्त  पधिकारियों  को  प्रतिनियुक्ति  का  मुख्य  प्राधार  उनको  उपयुक्तता  झ्ौर
 प्रदर्शनी  सम्बन्धी  काम  को  संभालने  का  लम्बा  भ्रनुभव

 (2)  प्रत्येक  प्रदर्शनी  में  उपरोक्त  भ्रधिकारियों  की  प्रतिनियुक्ति  पर  हुआ  खर्च  इस
 प्रकार  है  :-

 मास्को  --68,788  का  सच  तथा  भत्तों

 दोहा  --70,180  ५)  ,2  कि  क्र

 हरारे  रु  कि  »  रे  हर

 रंगून  --83,590  '  ५.  मास्को — 14,890 रु. केवल हवाई  यात्रा का खर्च)  #

 मास्को  प्रधिकारियों द्वारा  केवल  हवाई  यात्रा  का

 साशकंद  ५९  रक  |

 इन  प्रधिकारियों  द्वारा  प्रदर्शो  को  दिखाए  जाने  की  तकनोकों  में  सुधार  के  उश्ाथों
 '

 तोर  पर  कृषि  के  क्षेत्र  प्लौर  विशेष  तौर  पर  कृषि  भ्रनुसंघान  की  उपलब्धियों  से
 को  देश  के  मीतर  व  बाहर  प्रपनाया  जा  रहा  है  ।

 श्रांध्र  प्रदेश  को  चारे  की  दुलाई  के  लिए  सहायता

 10209.  झो  सुलसो राख  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 भांध्  प्रदेश  को  प्रन्य  राज्यों  से  चारे  की  ढहुलाई  के  लिए  गत  तोन  वर्षों  के  दोरान

 बार  दी  गई  वित्तीय  तथा  भ्रन्य  प्रकार  को  केन्द्रीय  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या

 राज्य  की  ध्रावश्यकता  की  तुलना  में  यह  सहायता  कितनो  कम  भोर

 केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  को  चारे  की  श्रावदयकता  पूरी  करने  के  लिए  क्या  कदम  उखद
 "

 कृथि  मंत्रालय  में  कृषि  भोर  सहकारिता  बिमाग  में  राज्य  मंभरो  श्याम  लाल

 (%)  आंध्र  प्रदेश  के  सूसे  से  प्रमावित  क्षेत्रों  के  लिए  चारे  की  ढुलाई/प्रबंध  करने  के  लिए  ब्यय  को

 मिम्न  सिखित  अधिकतम  सोसाएं  मजू  की  गई  थीं  :-..

 $$.  जप
 वर्ष  प्धिकतम  सीसाए

 अिौ+  ----  कि  जम
 0.50

 0.20

 0.54
 न

 राज्य  सरकार  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  मंजूर  को  गई  केन्द्रीय  सहायता  के  भ्रपर्थाप्त

 होते  के  बारे  में  कोई  प्रतिवेदन  नहीं  भेजा  था  ।

 प्राकृत्तिक  ब्राप्रदापों  के  भ्राने  पर  चारे  की  प्रावश्यकता  पूरी  करने  के  खिए  कदम  उठाता
 राज्य  सरकार  की  जिम्मेदारी  है  ।



 .  निलित  उत्तर  9  1988
 जय

 केरल  में  थान  को  खेतों  के  हाम्तर्गत  क्षत्र  में  कम्तो

 10210.  भी  बक्‍्कम  पुरणोत्तमन  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  केरल  में  पिछले  दस  वर्षों  के  दौरान

 धान  को  खेती  के  क्षेत्र  में  भारो  कमी  भाई

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  धौर

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  धान  को  छेती  में  वृद्धि  के  लिए  किसानों  को  क्या  प्रोत्साहन  दिए

 जा  रहे  हैं  या  दिए  जाने  का  भ्रस्ताव  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  झौर  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  मन्त्रो  श्यास  लाल  :

 (%)  हां  ।

 केरल  में  धान  को  खेती  के  भन्तगंत  भाने  वाले  क्षेत्र  में  गिरावट  घान  की  छेतो

 को  ब।गान  फसलों  में  परिवतंन  करने  से  भाई

 चावल  के  उत्पादन  झौर  उत्पादकता  को  बढ़ाने  के  लिए  केरल  में  नई  प्रोद्योगिको  के
 प्रसार  सहित  चावल  के  मिलिटिक  कार्यक्रम  से  संबंधित  केन्द्र  क्षेत्र  की  एक  स्कोम  क्रियान्वित  को  जा

 रही  इस  स्कीम  के  किसानों  में  स्थान  विष्िष्ट  उच्च  उपज  बाली  किस्‍्मों  के  हाल  ही  में

 विकसित  क्‍त  किए  गए  चावल के  बीज  मिनिटिक  मामूली  लागत  पर  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  वितरित  किए  जाते  हैं  कि  ऐसा  निमु क्त  किस्मों  को  खेती  को  लोकप्रिय  बनाया  जा  सके  तथा
 कृषकों  को  परिस्थितियों  के  हिसाब  से  हाल  ही  में  विकस्तित  किस्मों  की  जांच  को  जा  सके  |  इस
 क्रम  से  उच्च  उपज  वालो  किह्मों  को  खेती  को  लोकप्रिय  बनाने  तथा  राज्य  में  ऐसी  किस्मों  के  भ्रन्तगंत
 प्वाने  बाले  क्षेत्र  को  बढ़ाने  में  मदद  मिली  राज्य  में  उचक्षष  उपज  वाली  किस्मों  के  भ्रन्तगंत  चावल
 का  क्षेत्र  4.5  लाख  हैक्टेयर  शक  पहुंच  गया  जो  कुल  चावल  द्षोत्र  का  लगभग  67  प्रतिशत  है  ।

 राज्य  में  चावल  को  लेती  की  उन्‍तत  परद्धतियों  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  विस्तार  .
 जो  किसानों  हेतु  फील्ड-स्तर  पर  प्रशिक्षणों  का  भायोजन  करते  के  लिए  राज्य  स्तर  के

 प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  का  श्रायोजन  किया  जाता  इस  कार्यक्रम  प्रायोजन  केन्द्र  को  7200  रुपये
 भ्रति  प्रशिक्षण  जिसमें  30  प्रशिक्षणार्थी  की  दर  से  सहुुयता  दी  जातो  पिछले  तीन
 बर्थों  के  दौरान  इस  स्कफोम  के  प्रस्तगंत  किए  गए  वित्तीय  प्राबंटन  निम्न  प्रकार  हैं  :-.

 जज

 वर्ष  वित्तीय  भावंटन

 रुपये  में  )

 1986-87  3.452

 1987-88  2.563

 1988-89  2.563  )
 —_——  न  अ  िछिछिछआ  छेछआ/रसिफणण_ै  भी  ठण  ऊक्‍तप|  चझेीीी  ओ::>क:5डलफसफफसफसफफआ)रसकफउसफओफ  खफडखखफससससस  चई  ै॒एभसन  निधऔ  िनवज७तक.ततनत
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 बिदेशों  स ेलोटने  बाले  भारतीय  मजदूरों  पुरर्थात  के लिए  एक  कोष  को  स्थापना

 10211.  भ्रो  बक्कस  पुरुवोसमन  :

 भ्री  बशीर  :

 भी  भोहनवास  :

 बया  भ्रम  मन्‍त्री  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्‍या  केरल  सरकार  ने  खाड़ी  के  देक्षों  से  स्वदेश  लौटने  वाले  भारतीय  मजदूरों  के

 पुतर्वास  के  लिए  एक  कोष  स्थापित  करने  का  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  भेजा  प्रोर

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 भ्रम्न  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  ज॑सा  कि  केरल  राज्य  सरकाण
 ने  बताया  इस  संबंध  में  मुख्य  मन्त्री  ने  हाल  हूं  में  (8.4.88  प्रधान  मन्त्री  को  लिखा

 (et)  चूकि  निधि  सृूजित  करने  के  राज्य  सरकार  के  सुमाव  में  काफो  कार्य  निहीत  इस
 लिए  प्रस्ताव  के  समी  पहलुभों  तथा  इसकी  जटिलताभधों  को  घ्यानपूर्वंक  तथा  व्यापक  जांच  करने  की
 प्रावश्यकता  है  ।  ह

 बिवेशों  में  कार्यरत  भारतोय  भमिकों  के  लिए  कल्याण  सिधि

 10212.  भ्रो  बक्‍कम  पुरुबोससन  :  क्‍या  भ्रम  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशों  में  कार्यरत  मारतीय  श्रमिकों  के  कानूनी  विवादों  को  निपटाने  क ेलिए  एक
 कल्याण  निधि  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इसकी  स्थापना  कब  तक  किए  जाने  की  प्राशा  है  ?

 भ्रम  मम्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  से  इसमें
 उत्प्रवास  1983  के  संशोधन  का  प्रावश्यकता  है  भ्लोर  उचित  को  जा  रही  है  ।

 सेलम  इस्पात  संयंत्र  मे  निवेश

 10213.  थ्यी  जंगा  रेडडो  :  क्‍या  हस्पात  होौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  ः

 भारतीय  इस्पपत  प्राधिकरण  लिमिटेड  के  इस्पात  संयंत्र  में  प्रब  तक  कुल
 कितना  निवेश  किया  गया  है  धौर  पिछले  तीन  वर्षों  में  इसकी  के  धौर  इसके  अचुछ
 रक्षणा  पर  किए  गए  व्यय  का  वर्षवार  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  क्षमता  के  बेहतर  उपयोग  भोर  लागत  मूल्यों  में  कमी  लाने  के  लिए  कुछ  प्रस्ताव
 किए  गए  हैं  ?  रि

 यदि  तो  ये  प्रस्ताव  कया  हैं  प्रौर  उन  पर  कब  से  विचार  किया  जा  रहा  धोर
 इस  बारे  में  निरंय  लिए  जाने  में  होने  वाली  देरी  से  हुई  भर्थ  क्षति  का  ब्योरा  क्‍या
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 इस्पात  झौर  खान  मंत्रालय  में  इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेंद्र  :
 31  1988  तक  सेलम  इस्पात  संयंत्र  पर  कुल  पूजो-निवेश  186.05  करोड़  रुपये  हुप्ला  बर्ष

 1984-85  से  1986-87  के  दौरान  रख-रक्ाव  सम्बन्धी  व्यय  निम्नानुसार  हुप्ना  है  :--
 ज-पपयथयणयणए  क्म्ज्ज

 वर्ष  करोड़  रुपये

 1984-85  2.46

 1985-86  1.85

 1986-87  2.18

 पिछले  तोन  वर्षों  के  दोरान  सेलम  इस्पात  संयंत्र  में  क्षमता  का  उपयोग  निम्नानुसार  हुप्ा
 है  :--

 बर्ष  विस्तुत  परियोजना  रिपोर्ट  में  प्रोडेक्ट-मिक्स  पर
 प्राधारित  समान  टन  भार  के  सन्दर्भ  में  क्षमता

 रुपयो

 —  —  —
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 झऔर  :  सेलम  इस्पात  संयंत्र  में  दूसरी  सेंडजिमिर  मिल  तथा  सम्बद्ध  सुविधाभों  की

 स्थापना  का  प्रस्ताव  पहली  बार  1978  में  सरकार  को  प्राप्त  हुप्ला  वो  भौर  संशोधित

 प्रस्ताव  भव  प्राप्त  हुए  धन  की  कठिनाई  तथा  मांग  के  भ्रमाव  के  कारर  सरकार  ने  इस  प्रस्ताव

 की  स्वीकृति  स्थगित  कर  दो  सरकार  द्वारा  लगाए  गए  मांग  सप्लाई  के  नवोनतम  भनुमानों  के
 ध्राघार  पर  यह  पाया  गया  है  कि  दूसरी  सेंडाजमिर  मिल  की  स्थापना  करने  का  हब  भौचित्य

 सरकार  ने  प्रब  दिनांक  2.3.1988  को  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  है  भोर  इस  योजना  को  कार्यान्वित
 किया  जा  रहा  है  '  इस  परियोजना  की  सक्ष  मता  सिद्ध  हाने  के  पदचात  निणांय  लेने  में  कोईं  बिलम्य

 नहीं  हुप्ना  है  ।  +

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उर्वरक  उत्पादकों  हारा  की  गई  छूट  को  प्रतिपूर्त

 10214-  भीमती  बसवराजइबरो  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  उवंरक  उत्पादकों  द्वारा  किसानों  को  दी  गई  7.5  प्रतिशत  की  छूट  की
 प्रति  पूति  करने  का  विचार  भौर

 पदि  तो  यह  किस  तारीक्ष  से  की  जाएगी  ?
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 19.  1910  लिशित  उत्तर

 कवि  मंत्रालय  में  उर्वरक  विभाग  में  राज्य  मस्त्री  श्लोर
 उर्वरक  उत्पादकों  द्वारा  यूरिया  पर  ।  1988  दी  गई  75  प्रतिशत  की  छूट  की  प्रतिपूर्ति

 सरकार  द्वारा  की

 चीनी  कुंषिदृयों  को  क्षमता  में  बड्ि

 10215.  श्रीमती  बसबराजेश्वरी  :  क्या  खाद्य  श्लोर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 «..  कया  सरकार  19  नई  चीनी  फ़क्ट्रियां  स्थापित  करने  पर  सहमत  हो  गई  है  भ्ौर  वर्तमान

 कुछ  चीनी  फंक्ट्रियों  को  श्रपनी  क्षमता  बढ़ाने  को  प्ननुमति  भी  दे  रही

 नह  चोनो  फंक्ट्रियां  कहां-कहां  स्थापित  की  भौर

 इस  निर्णय  से  देश  में  चीनी  के  उत्पाबन  में  सुधार  करने  में  किस  सीमा  तक॑  सहायता
 मिक्केगी  ?

 लाश  तथा  तागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  :  से  सातवीं

 पंच्ंवर्धीय  के  दौरान  चीनो  उद्योग  में  लाइसेंस  देने  के  लिए  नये  मा्गदर्शी  सिद्धांतों  की  धोषणा
 करने  के  प्रब  तक  प्रत्येक  2500  की  नई  चोनी  फंक्ट्रियां  स्थापित  करने  के  लिए  20

 मामलों  भौर  वर्तमान  यूनिटों  में  विस्तार  करने  के  लिए  57  जिनमें  15.66  लाल  मीटरीਂ

 टन  चोमी  के  उत्मादन  की  वार्षिक  क्षमता  प्रन्तग्न स्‍त  में  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  है  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  भ्रपेक्षित  सूचना  दी  गई

 विदरणल

 देश  में  स्थापित  को  जाने  वालो  प्रस्तावित  चीनी  फैक्ट्रियों  के  स्थान

 क्रम  जिला  सहित  प्रस्तावित  स्थल

 1.  तहसोल  जिला  मधुर

 त/लुक  :  तबिला  मुशुरामलिगम

 हालुकः  जिला  थंजाबूश

 तालुक
 :  जिला  तिरूनेलबेली

 तहतील  जिला  धर्मंपुरो

 तहसील  जिला  साउथ  भ्ररकाट

 तहसील  चेययार|  जिला  नाथ  भ्ररकाट

 तहसील  जिला  पुडुकोटई

 तहसील  जिला  थंजाबूर eC

 9
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 1  2

 (2)  पंजाथ

 10.  हपूर  जिला  लुधियाना

 11.  तहसील  जिला  प्रमृतसर

 12.  प्ररम्द  रूढ़ी  जिला  फरीवकोट

 13.  तहसील  जिला  भटिण्डा

 (3)  महाराष्ट्र

 14.  तहसील  जिला  जलगांव

 15,  प्रन्‍्जनगांव-सुरजी  जिला  प्ममराबतो

 (4)  उत्तर  प्रदेश

 16.  स्नेह  रोड  प्रान  नजोबाबाद  कोटद्वार  तहसतोल

 *  17.  तहसील  जिला  प्रतापगढ़

 (5)  शादर  झ्लौर  नगर  हथेलो

 18.  सयाली  तहसील  जिला  दादर  झ्लोर  नगर  हवेली

 (6)  हरियाणा

 19  कंथल  जिला  कुरक्षेत्र

 20.
 जिला  रोहतक

 विषेष  पटसम  कृषि  विकास  कार्यक्रम

 10216.  क्रीमतो  बसंबराणेश्थरी  :

 हासेहा  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (+%)  कया  समन्वय  की  कमी  तथा  उपयुक्त  कार्य-योजनाएं यार  करने  में  राज्य  सरकारों  की

 झसमर्थता  के  कारण  विशेष  पटसन  विकास  निधि  द्वारा  वित्तपोषित  विशेष  पटसन  कृषि  विकास
 फारयक्रम  के  कार्यान्वित  न  किये  जाने  की  प्राह्मंक्ा

 यदि  तो  राज्य  सरकारों  ढाारा  पहले  न  किए  आने  के  क्या  कारण  प्रौर

 इस  धन  रादि  का  उपयोग  करने  तथा  इस  प्रमुख  गतिरोध  को  दूर  करने  के  लिए  राज्य
 सरकारों  पर  दबाव  डालने  हेतु  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 कूषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्रौर  सहकारिता  विभाग  में  राज़्य  मंत्री  श्याम  लाल  :
 नहीं  ।

 प्रश्न  हो  नहों  उठता

 ।



 19  1910  लिखित  उत्तर
 नीम  नमक  नल  कक  नकल  कली  तक  लक  कील  न  लकी  3 का

 भारत  सरकार  ने  मौसम  के  प्रारर्म  में  इसका  कार्यान्वयन  करने  वाले  सभी  राज्य

 सरकारों  को  1988-89  के  लिए  विशेष  पटसन  विकास  कायंक्रम  को  प्रशासनिक  मंजुरो  जारी  कर  दी

 है  उसमें  प्रावंटित  घनराक्षि  का  ठेपयोग  करने  के  लिए  सभी  समय  उपाय  करने  के  संबंध  में  उनसे

 प्रनुरोध  किया  गया  है  ।

 सूझा  प्रभाषित  क्ष  त्रों  के  लिए  कार्य  योजना

 1५217.  श्रीमतो  बसबराजेह्थरी  .

 झो  कृष्ण  राव  :

 क्या  कृषि  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  सूख  प्रमाबित  क्षेत्रों  को  कार्य  योजना  के  प्रन्तगंत  किसो  नई  योजना

 की  घोषणा  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?  |

 कार्य  योजना  से  कौन-कौन  से  राज्य  भ्रोर  जिले  लाभान्वित  धौर

 वर्ष  1988  में  इस  योजना  पर  कितनी  घनराह्ति  ध्यय  करने  का  प्रनुमान  है  ?

 कृषि  संत्रालयं  में  कृषि  श्रौर  सहकारिता  बिभाण  में  राज्य  मंत्री  दयाम  लाल  यादव )
 (%)  प्लोर  (@)  भारत  सरकार  द्वारा  घोषित  काय  योजना  में  उन  विशिष्ट  इलाकों  को  निदिष्ट  किया
 गया  जिनमें  सूखे  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  राहुत  प्रदान  करने  के  लिए  भारत  सरकार  के  मंत्रालयों
 विभागों  पोर  राज्य  सरकारों  द्वारा  कतिपय  उपाय  शुरू  किए  जाने  यह  भ्रनिवायं  रूप  से  नीति  के
 बांछतोय  विकल्पों  का  संकेत  देती  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  में  तगन  चुम्थो  इमारतों  के  निर्माण  पर  प्रतिबंध

 10218.  श्री  इनाजोत  गुप्ता  :  क्‍या  धाहुरी  बिकास  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्‍या  नई  दिल्‍ली  में  गगन  भ्ुम्थी  इमारतों  के  निर्माएं  पर  17  1985  से
 प्रतिबर्ध  लगाया  गया  था  जिसके  कारण  के  लिए  मास्टर  प्लान  की  योजना  प्रधूरी  पड़ो
 हुई

 यदि  तो  क्‍या  उक्त  मास्टर  प्लान  को  भ्रल्तिम  रूप  दे  दिया

 mt)  यदि  तो  क्‍या  17  1985  को  लगाये  गए  प्रतित्रन्ध  को  बापिस  ले  लिया
 गया  है  भ्रौर  यदि  तो  किस  प्राधार

 क्‍या  अब  गगन  चुम्बी  इमारतों  की  ऊचाई  के  बारे  में  कोई  विशिष्ट  प्रतिबन्ध  नहीं
 भोर

 (8)  क्या  कनाट  प्लेस  क्षेत्र  में  फर्श  क्षेत्र  के  प्रनुमान में  वृद्धि  को  गई  है  भोर  यदि  तो

 इसके  क्‍या  कारण
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 लिखित  उत्तर  .  9  1988
 a  काका  का  ~—

 झहरो  विकास  मस्जालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  वलबोर  :  हां  ।

 नहीं  । ्ि  कि
 दिल्‍ली  2001  के  लिए  वहृत  योजना  को  भ्रन्तिम  रूप  देने  के  बारे  में  भारत  सरकार  के

 पास  दिल्‍ली  में  ऊ'चे  निर्माण  के  फर्शी  क्षेत्र  ऊचाई  आदि  से  सम्बन्धित  व्यापक  संशोधित
 मार्ग  निर्देशन  8.2.88  को  जारी  किए  गए  संशोधित  मार्ग  निर्देदानों  मे  यह  प्रनुषन्ध  है  कि  निमित
 किया  जाने  वाला  क्षेत्र  केवल  फर्श  भाच्छादन  तथा  फर्शी  क्षेत्र  भनुपात  से  मार्ग  निर्देशित

 होना  चाहिए  और  सामान्य  तौर  पर  ये  भवन  की  ऊचाई  को  प्रभावित  करेंगे  ।  इन  परिस्थितियों  में

 बहु-मंजिले  भवनों  के  निर्माण  पर  17.10.75  से  लगाएं  गए  प्रतिबन्ध  को  हटा  लिया  गया  था  ।

 हां  ।

 (3)  संशोधित  मार्ग  निर्देशनों  से  कनाट  प्लेस  क्षत्र  में  फर्शी  क्षत्र  प्रमुमान  में  कोई  पंरिवसैन
 नहीं  किया  गया  है

 दिल्‍ली  विकस  प्राधिकरण  हारा  रोहिणो  में  प्ला्डों  की  सीलामी

 भ्रो  चिस्तामणि  जऊेगा  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1981  दिल्‍लो  चिकास  प्राधिकरण  ने  ),70  लाख  मकानों

 के  लिए  भूमि  की  व्यवस्था  करने  तथा  लगभग  8.5  लाख  को  जनसंछया  को  प्रावस  प्रदान  करने'के

 लिए  पश्चिमोत्तर  दिल्ली  में  2,497  हैक्टेयर  भूमि  क्षेत्र  पर  भावास  योजनाਂ  की  घोषणा

 की

 क्या  यह  योजना  मुख्य  रूप  से  ग्राथिक  दृष्टि  से  निम्न  तथा  मध्यम  भाग  बगों

 के  लिए  बनाई  गई  थी  तथा  योजना  में  26  वर्ग  मीटर  से  120  वर्ग  मीटर  के  प्लाट  देने  को  व्यवस्था  की

 गई
 कया  सात  सास  के  दिल्‍ली  बिकास  प्राधिकरण  में  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  प्लाट

 झ्रावंटित  करने  के  स्थान  पर  इन  प्लाटों  की  नोलामी  करन  शुरू  कर  यदि  तो  इसके  क्‍या

 कारण  ॒

 क्‍या  सरकार  का  प्लाटों  की  बीलामी  को  तुरस्त  रोकने  के  बारे  में  दिल्‍ली  विकास
 आधिकरण  को  प्रनुदेश  जारो  करने  का  विचार  भौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है/करने  का  विचार  है  ?

 हाहरी  विकास  मंत्रालय  भें  राज्य  मंत्री  बलथोीर  :  मी

 ग्राथिक  रूप  से  कमजोर  वर्गों/जनता  वर्ग/मध्यम  प्राय  की  श्रेणियों
 को  प्लाट  प्राबंटित  करने  की  योजना  26  वर्ग  मीटर  से  90  वर्ग  मीटर  के  प्लाट  प्रावंटित  करने
 के  लिए  थे  तथा  120  वर्ग  मोटर  के  प्लाट  उच्च  भाय  वर्गों  को  नोलामी  द्वारा  बेचने  के  लिए  थे  ।

 यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  प्लाट  प्राबंटित  करने  के  लिए
 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  प्लाटों  की  नीलामी  करना  प्रारम्म  करा  दी  वास्तव  में  प्राथिक  रूप
 से  वर्गों  /जमता/निम्न  ध्ाय  बगं/मध्यम  झाय  बगं-को  श्री  के  पंजीकृत  व्यक्तियों  को

 यूटर  द्वारा  लाटरी  निकाल  कर  दिल्‍ली  विकास  प्राधिफरण  ने  प्लाट  प्रावंटित  किए  हैं/कर  रुहीः है  ।
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 भौर  उपयुक्त  माग  (@)  तथा  के  उत्तर  को  देखते  ज्श्त  ही  नहीं
 ।  .

 10220.  श्री  दौलतासह  जो  अदेशा  :  कृषि  मंत्री  कींना  मछली  के  पकड़  जाने  में  के
 आरे  में  11  अ्रप्न  1988  के  प्रतारांकित  प्रपन  संख्या  6675  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  को  यह  है  कि  कई  मत्स्यन  कम्पनियों  ने  मत्स्य  नौकाप्रों  के
 निर्माताभक्‍ों  से  मत्स्य  नौकारयें  लेने  में  या  तो  विलम्ब  किया  है  प्रथवा  इन्हें  लेनें  से  इन्कार  कर  दिया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  काररा

 किन-किन  निर्माताप्नों  से  ये  नौकार्ये  लेने  मे
 विलम्ब॑  किया  गया  है  प्रथवा  नौकायें  लेने

 से  इस्कार  किया  गया  श्रौर

 बर्च  1987  श्नौर  1988  में  ऐसे  किसने  मामलों  में  ये  कम्पनियां  निर्माताध्रों  के  साथ  क्रिए
 गए  खरोद  ठेकों  से  पोछ्े  हट  गई  थी  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  कृषि  ध्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मस्त्रो  श्याम  लाल
 जी  नहीं

 भोर  प्रश्न  ही  नहीं

 गोदामों  का  निर्माण

 श्री  प्रकाश  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  में  गोदामों  के  निर्माए  के  लिए  कितना  वित्तीय  परिव्यय  सिर्धारित  किया
 गया

 इसमें  से  केन्द्र/राज्य  की  भागीदारी  किस  भनुपात  में  हे

 कया  मांग  को  पूरों  करने  के  लिए  महाराष्ट्र  में  वर्तमान  भण्डारण  क्षमता  भ्रपर्याप्त
 भ्रोर

 यदि  तो  क्रितनी  कमी  होने  की  सम्भावना  है  भोर  स्थिति  मे  सुधार  करने  के  लिये
 कौन  से  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 क्चि  संजालय  में  कृषि  प्लौर  सहफहरिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  श्याम  लाल  |
 वर्ष  ३988-89  के  दोरान  विभिन्‍न  राज्यों  प्रौर  रांघ  राज्य  क्षेत्रों

 में  सहकारी  समितियों
 द्वारा  गोदामों  के  निर्माण  में  सहायता  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  द्वारा  35.40

 करोड़  का  वित्तीय  परिब्यय  निर्धारित  किया  गया  इसके  ग्रांम्रीशा  विकास  विभाग

 एक  प्रस्य  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  भ्रधीन  प्रामीण  गोदामों
 की

 स्थापना  के  लिए  3.50  करोड़
 इपए  के  परिश्यय  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  ह
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 विभिम्न  राज्यों  राज्य  क्षेत्रों  में  गोदामों  के  निर्माण  हेतु  धनराशि  की  व्यवस्था  करते

 के  लिए  इस  समय  प्रनुसरण  किया  जा  रहा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 भौर  महाराष्ट्र  सरकार  ने  राज्य  में  समितियों  के  पास  उपलब्ध

 रस्म  क्षमता  को  समोक्षा  को  है  स्‍प्रोर  17.2  करोड़  रुपए  की  प्रनुमानित  लागत  से  3.66  लाख  मीटरी
 टन  की  भ्रतिरिक्त  मंडारण  क्षमता  के  सुजन  के  लिए  वित्तीय  सहायता  के  लिए  राष्ट्रीय  सहकारी
 विकास  निगम  से  प्नु रोध  किया  है  ।  राष्ट्रीय  सहकारो  विकास  निगम  ने  विष्व  बेंक  को  सहायता  से

 बल  रहो  सहकारी  मंढारण  परियोजना  के  अधोन  इस  कार्यक्रम  की  वित्तीय  व्यवस्था  करते  का  निशाय

 लिया

 विधरण

 बिभिस्त  रास्यों/संघ  राज्य  क्षत्रों  में  गोदामों  के  निर्माण  हेतु  विसोय  व्यवस्था  के

 लिए  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  लिगस/केरद्र  सरकार  झोर  राज्य  सरकार

 झादि  हारा  भागीदारी  का  झनपात

 राउपयों/क्षंत्रों  का  बर्ग  निम्नलिखित  द्वारा  गोदामों  की  लागत  के  भ्रशदान

 की  प्रतिहातता

 राष्ट्रीय  सहकारी  .  राज्य  समिति  का

 विकास  निगम  सरकार  शेयर

 राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम

 द्वारा  दी  गई  सहायता  कार्यक्रम

 धन्तगंत  सहकारी  समितियों  द्वारा

 धोदामों  का  निर्माण

 1.  सहकारी  कृप  से  प्रश्पतम  विकसित  ;
 राज्य  2८  धौर  संघ  राश््य  क्षेत्र  95  —_—  5

 2.  प्रम्य  राज्य  भोर  क्षेत्र  75  20  5

 ।  ग्रामीण  विकास  विभाग  की  यो  जनता  नी  अनगन  ननननननन  ननीनी  न  +++  -

 के  भ्रधीन  प्रामीणा  गोदापों  का  निम्नलिखित  द्वारा  गोदामों  की  लागत  के

 निर्माण  का
 की  प्रतिशतता

 केन्द्र  सरकार  «५  पश्य  सरकार  वेंकों  से

 ऋण

 1  नीचे  2  पर  दर्शाएं  गए
 शाज्यों  धौर  क्षेत्रों  के  प्रम्य  25  25  50
 राज्यों  धोर  क्षेत्रों  में
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 2.  सिक्किम  सहित  उत्त  र-पूर्व  राज्यों  श्रौर  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  राज  सहायता  का  स्तर  लागत

 50  प्रतिशत  जबकि  शेष  ग्रामीण  भूमिहीम  रोजगार  गारण्टी  कार्यक्रम  को  निधि  द्वारा

 वहन  किया  जा  सकता  है  ।  देश  के  भ्रन्य  समेकित  आदिवासी  विकास  कायंतक्रम  के  क्षंत्रों  में

 केन्द्रीय  राज  सहायता  का  स्‍तर  लागत  का  50  प्रतिशत  राज्य  का  शेयर  25  प्रतिश्षत

 है  भ्ोर  शेष  25  प्रतिष्त  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारम्टी  कार्यक्रम  निधि  द्वारा  बहन
 हिया  जा  सकता  है|

 ><  प्ररुणा चल  त्रिपुरा  भ्रौर  सिक्किम
 शामिल

 उड़ोसा  में  बनस्पति  संयंत्र

 10222.  भो  धज  मोहन  महस्ती  :  क्या  खाध्य  श्लौर  नागरिक  पृतति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  *

 (%)  कया  उड़ोसा  राज्य  सहकांरो  तिलहन  उत्पादक  फेडरेशन  लिमिटेड  भुबनेश्वर  द्वारा

 स्पति  संयंत्र  को  स्थापना  हेतु  आह्षाय  पत्र  जारी  करने  संबंधी  कोई  भावेदन  पत्र  मंजरी  के लिए  रूका

 हुआ्आा  है  भौर  यदि  तो  विलम्ब  के  क्‍या  काररा  भौर

 उड़ीसा  में  खल  रहे  वनस्पति  संयंत्रों  का  ब्योरा  क्या  है  झोर  कितने  आवेदन  पत्र  लंबित

 पड़

 खाद  तथा  मागरिक  पृ्ति  सम्त्रालय  में  उप  मन्‍्जो  :  (१)  धोर

 उड़ीसा  में  वनस्पति  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  छः  प्रावेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  जिनमें  उड़ीसा

 राज्य  सहकारी  तिलहन  उत्पादक  संघ  भुवनेश्वर  का  मी  एक  झावेदन  पत्र  छामिल  इम

 की  जांच  की  गई  थी  भोर  इन्हें  प्रथम  दुष्टपा  रहू  कर  दिया  गया  ।  राज्य  में  क्षेत्रीय

 प्रसंतुलन  को  दूर  करने  के  लिए  यदि  प्रतिरिवत  क्षमता  सूजित  करने  की  प्रावश्यकता  हुई  तो  उम्च  पथ

 उपयुक्त  समय  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 उड़ीसा  में  इस्पात  धातु  को  छड़  को  लिर्माण  इकांहयां

 10223.  श्री  बज  सोहन  महस्ती  :  क्या  इस्पात  झ्ौौर  ख्ाम  मंत्री  यह  बताने  की  रूपा  करेंगे

 किः

 उड़ीसा  में  दस्पात  सिलली  धातु  की  छड़  को  निर्माण  हकाइयों  की  संरया  कितनी  है

 जिन्हें  भ्रौद्योगिक  लाइसेंस  दिए  गए  हैं  प्रौर  उनकी  प्रधि७ष्ठापित  क्षमता  कितनो

 क्‍या  ऐसी  इकाइय  के  क्षमता  के  स्तर  को  बढ़ाने  के  लिए  कोई  योजना  बनाई  गईं

 भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या
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 हा  न  हा  हााााााा्घ्६णण्णणण8ण जल  शक

 इस्पात  शोर  लात  मंत्रालय  में  इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेश  :  (%).
 एक  इकाई  को  प्रतिवर्ष  इस  टन  इस्पात  पिण्ड/बिलेटों  को  क्षमता  के  लिए  पश्रौद्योगिक  लाइसेंस
 दिया  गया  ।

 गया

 पधोर  इस  इकाई  ने  प्रपनो  लाइसेस-प्राप्त  वाधिक  क्षमता  को  से  बढ़ाकर
 करने  के  लिए  प्रावदन  दिया  जिसे  भ्रब  भ्रनुमोवित  कर  दिया  गया

 राष्ट्रीय  ग्रमोग  विकास  संस्थान  के  क्ष॑त्रीय  केना  जोलमा

 आन  सम्झु  :  क्‍या  कृषि  मल्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकास  संस्थान  के  कुछ  प्लोर  क्षेत्रीय  केन्द्र  खोलनेਂ  का  कोई  प्रस्ताव

 *

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  भौर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारणा  हैं  ?

 कि  मंब्रालय  में  प्राभ्रोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  लगादंग  :

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  !

 उत्तर-पूर्वो  क्षेत्र  की  प्रशिक्षण  प्रावश्यक्रताधों  कोपूरा  करने  के  लिए  गुवाहाटी  में

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकास  संस्थान  का  पहले  ही  एक
 क्षेश्रीय  केन्द्र  ग्रामीण  विकास  के  राज्य

 संस्थानों  की  स्थापना  करने  बताने  पर  भी  बल  दिया  जा  रहा  फिलहाल  राष्ट्रीय  प्रामीण

 विकास  संस्शान  का  कोई  नया  क्षेत्रीय  केंस्द्र  खेलना  गावश्यक  नहीं  समक्ता  गया

 मछलियों  में  भ्रल्तरटिन  कोसारोे

 भरी  मुललापल्ली  रामचन्न  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  कृषि  प्रनुसंधान  परिषद्‌  इसके  सहयोगी  संस्थानों  द्वारा  यह  पता  लगाने

 के  लिए  कि  भारतीय  जल  में  मछलियों  पर  भ्रल्सरेटव  सिनड्रोमਂ  बीमारी  का  कितना

 प्रमाव  पड़ता  कोई  प्रष्ययन  कराया  गया

 यदि  तो  इस  चोौभारी  से  कोन-कोम  से  क्षेत्र  सक्‍से  श्रधिक  प्रभावित

 इस  बं।मारो  को  फंलने  से  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  ध्रौर

 इंस  बीमारी  से  ग्रस्त  मछलिटों  के  उपयोग  को  रोकने  के  लिए  क्ष्या  उपाय  किए  गए

 कृषि  मंत्रालण  में  कृषि  स्नुसंघान  तथा  शिक्षा  विभाग  में  राज्य  संत्री  हुरि  कुष्ण
 :  से  की  हाँ  ।  पश्चिम  बगाल  और  कर्नाटक  के  कुछ  तालाबों  में  इस

 बीमारी  की  छुट-पुट  घटमाश्रों  की  रिपोर्ट  मिली  प्रभावित  मछलियों  के  तान्नाथों  में  ही  उपचार  की
 तकनीकें  भी  विकसित  की  गई  लेकिन  प्रमी

 तक यह बीमारी स्तर तक नहीं पहुँढो मछलियों को बीमारी की इन घटनाप्नों का राष्ट्रध्यापी सर्वेक्षण करने से इस बीमारी से बचते के उपाय बिकसित करने में मदद मिलेगी ।
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 या

 प्सम  में  पर्यटन  विकास

 10226.  श्री  मद्गर  श्यर  तांतो  :  क्‍या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पसम  में  प्यंटत  विकास  धौर  पर्यटन  स्थलों  के  विकास  के  लिए  सातवीं  योजना  में
 झामिल  किए  ग्रए  प्रस्तावों  ग्रथवा  प्रन्तिम  रूप  विए  अमने  के  लिए  बिन्राराधोन  प्रस्तस्कों  का  क्‍या

 है  पर हे

 क्‍या  प्ससम  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 हसके  लिए  भ्रद्र  तक  कितनी  घनराक्षि  व्यय  की  गई  भौर  सातवीं  योजना  को  शेष

 धद्श्नि  में  कितना  व्यय  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 बर्यंटत्र  अंज्रालय  के  राज्य  अंत्री  गिरिधर  :  पे  प्रश्न  राज्य  सरकार
 मे  राज्य  भें  पर्अटस  आधार-संरचना  का  सुजन  करने  के  लिए  विश्वीय  ब्रह्मशता  हेतु  केन्द्रीय  प्रकंदव
 मंत्रालय  को  निम्नलिखित  प्रस्ताव  भिजवाए  हैं  :--

 क्रम  संश्या  परियोजना  का  नाम

 मजुली  द्वीप  का  विकास

 2.  समागुढ़ी  फ़रील  का  विकास

 रावता  भौर  फुलाबो  में  य्ायंस्त्र  सुल-सुविधाए

 भेरवकुण्ड  में  पयंटक  परिसर

 5...  कारबी  प्नगलांग  जिले  में  सिलमाटा  फाल्स  पर  सटे  डिग/सिटिंग  गेलरी  सहित  पर्यटक
 परिसर  का  निर्माण

 6.  गुवाहाटी  ध्लौर  उमानन्दा  के  बीच  रज्जुमागं

 7.  मुबाहाटी  में  याजी  निवास
 कमा

 सातवीं  योजना  के  प्रथम  तीन  वर्षों  के  दौरान  मंत्रालय  ने  विभिन्‍न  पर्येटन  परियोजनाधों
 के  वास्ते  प्रसम  सरकार  को  33.79  लाख  रुपये  स्वीकृत  किए  और  32.24  लाख  रुपये  रिलीज  किए

 मंत्रालय  निधियों  का  भ्राबंटन  राज्य-वार  नहीं  करता  बल्कि  स्कोम-वार  करता  स्थान  की

 मोजुदा  भ्राघार  वर्तमान  भौर  भावी  पर्यटक  परियोजना  की
 प्रस्ताव  के  समग्र  निधियों  को  उपलब्ध  भोर  परस्पर  प्राथमिकताश्नों  पर  निम्ंद  हुए

 प्रसम सरकार से प्राप्त प्रस्तादों पर वित्तीय सहायता हेतु बिचार किया जाएगा । महाराष्ट्र में बन्घुआ मजहूर रामक्ृष्ण मोरे : श्री बनवारो लाल पुरोहित : क्या भ्रम मंत्री यह्‌ बताने को कृपा करंगे कि : (%) क्या महाराष्ट्र में प्रब भो बहुत बड़ी संस्या में बन्घुप्ना मजदूर
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  स्‍ध्ौर

 इन  बअन्धुभ्ना  मजदूरों  के  पुनर्वास  के  लिए  बया  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 असम  सन्जासय  के  राज्य  मंत्री  लगदीता  :  भोर  महाराष्ट्र  राज्य

 सरकार  हारा  उपलब्ध  की  गई  नवीनतम  सूचना  के  भनुसार  ।  1988  तक  पुनर्वास  के  लिए
 केवल  32  करमंकार!उपलब्ध  थे  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  मुक्त  कराए  गए  बंधप्ा  श्रमिकों  के  पुनर्वात  के  लिए  उनको

 गत  पसंद  धौर  मनोयृति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विभिन्‍न  योजनाएं  बनाने  के  लिए  राज्य  सरकारों
 को  दिशा-निर्देश  जारी  किए  यह  योजनाएं  मूमि  पर  भाघष।रित  भौर  बिना  मूमि  पर  प्राषारित
 दोनों  ह्वी  सकती  राज्यों  को  यह  भी  सलाह  दो  गई  है  कि  बंघ झा  श्रमिकों  के  पुनर्वास  के  लिए  केन्द्र

 द्वारा  प्रायोजित  योजना  को  प्रन्य  गरीबी  उस्मुलन  कार्यक्रमों  के  साथ  जोड़  विया  स्वेच्छिक

 एजेन्सियों  को  बंधुभा  श्रमिकों  का  पता  लगाने  और  पुनर्वासित  करमे  के  कार्य  में  शामिल  करने  की

 एक  योजना  भी  30.10.87  से  शुरु  को  गई

 विशेष  राशनकार्ड  प्रणालो

 10228.  मधु  शंडयते  :  क्या  खाद्य  झोर  नागरिक  पूत्ति  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करंगे
 किः

 कया  यह  सच  है  कि  विरोधी  संयुक्त  महिला  मंचਂ  ने  सरकार  को  एक  ज्ञापन

 प्रस्तुत  किया  है  जिसमें  10,000  रुपए  तक  की  बाधिक  झाय  बाले  उपभोकताझों  के  लिए  विशेष  राशन
 काड  प्रशाली  प्रारम्म  करने  भोर  इन  कार्ड  घारकों  को  पझ्तिशिक्‍त  श्यायतों  मूल्य  पर  अावदयक

 वस्तुएं  सप्लाई  करने  का  अनुरोध  किया

 क्या  इस  प्रकार  को  कोई  प्रणाली  कुछ  राज्यों  में  पहले  ही  प्रारम्भ  को  जा  चुको
 धोर

 कया  सभी  राज्यों  में  इस  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कोई  केख्लीय  सहायता
 दिए  जाने  का  विचार  है  ?

 ला  तथा  नागरिफ  पृ्ति  मंत्रालय  में  उपमंत्री  :  नागरिक  पूर्ति
 विभाग  में  ऐसा  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 जीडां  ।  प्रांध्र  गुजरात  शभ्रादि  जसो  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  एक
 मिश्चित  वाधिक  जो  इन  राक्ष्य  सरकारों  द्वारा  नियत  की  गई  वाले  परिवारों  को  गेहूं
 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  की  दरों  से  कम  दर  पर  बेचने  को  योजन।ए  अपनाई

 केन्द्रीय  सरकार  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जारए  स्ाधान्न  सप्लाई  करने  के  लिए
 पहले  ही  2000  करोड़  रुपये  से  भ्रधिक  राशि  राजसहायता  के  हप  में  लच  कर  रही  है  |.

 उपभोवता  संगठनों  को  प्रमुदान

 मथु  इंडबले  :  क्‍या  खाद्य  प्ौर  सागरिक  पृ्ति  मन्‍्त्री  यह  ब्षताने  की  कृपा  करेंगे

 बया  यह  सच  है  कि  विगत  समय  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  उपभोक्ता  संगठनों  को
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 परीक्षण  प्रयोगजञालाओं  तथा  उपभोक्ता  संरक्षणा  कैरझों  सहित  हसके  कार्य  कलापों  के  लिए  धनुदान
 दिया  जाता

 कया  ये  भ्रनुदात  दिया  जाना  बंद  कर  दिया  गया

 यदि  तो  ये  प्रनुदान  बंद  किए  जाने  के  कया  कारण  धौर

 क्या  ये  प्रनुदान  दिया  जाना  भारम्भ  करने  का  विचार  यदि  तो  तत्संबंधी
 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खाद्य  तथा  मागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  :  से  जी

 हां  ।  पहले  केन्द्रीय  सरकार  एक  योजना  चला  रही  जिसमें  स्वेश्छिक  उपभोक्‍ता  संगठनों  को
 भोक्‍ता  संरक्षण  की  विद्विष्ट  जिसमें  परीक्षण  प्रयोगहश  उपभोक्ता  शिकायत
 कक्ष  भ्रादि  शामिल  के  लिए  वित्तीय  सहायता  दी  जा  रही  थी  ।  इस  योजना  को  प्रय  समाप्त  कर
 दिया  गया  केन्द्रोय  सरकार  का  विचार  है  कि  स्वेज्छिक  उपभोक्ता  भन्दोलन  का  प्राधार  मजबूत
 हो  पोर  वह  केन्द्रीय  सरकार  पर  कम  से  कम  निर्मर  रहते  हुए  स्वयं  विकसित  इसके  भ्लावा
 क्ेस्तलीय  सरकार  सीमित  मात्रा  में  उपलब्ध  भ्रपनी  निधि  का  उपयोग  उपभोक्ता  संरक्षण

 1986  तथा  उपभोक्ता  जागरुकता  से  संबंधित  प्राथमिकता  वाले  प्रन्य  कारथक्रमों  के  कार्यान्वयन  के  लिए
 कर  रही  हैं  ।

 जी  महीं  ।

 हुषि  के  क्षत्र  भें  राजसहायता  भों  को  पुनरीक्षा

 10230.  श्री  कृष्ण  राव  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  से  यह  भनुरोष  किया  गया  है  कि  कृषि  क्षेत्र  में  राजसद्ायताप्रों  के  सम्पूर्श
 विषय  को  पुनरीक्षा  की  जानी  चाहिये  ताकि  इन  राज  सहायताप्रों  का  लामप्रद  उपयोग  किया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  सरकार  से  ब्याज  को  दर  में  कमी  करने  का  भी  प्रनुरोध  किया  गया  यदि
 तो  इस  पर  सरकार  को  क्‍या  प्रतिक्रिया

 कया  बेंक  ऋणों  पर  ब्याज  की  दर  में  कमी  करने  के  लिए  सहमत  हो  गये  भर

 (3)  लाभप्रद  उपयोग  के  लिये  राजसहायताभों  के  पुनरीक्षण  हेतु  सरकार  का  धन्य  कया
 कदम  उठाने  का  विचार  ?

 कवि  मंत्रालय  में  कृषि  श्लौर  सहकारिता  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  हयाम  जाल  :

 (%)  से  भारत  सरकार  ने  कृषि  विकास  में  राजसद्रायता  की  भूमिका  क्री  संवीक्षा  करने  के
 जिये  एक  कार्यक्रारी  दल  का  गठन  किया  |  बल  ने  प्रपनी  ड्राफ्ट  रिपोर्ट  तथा  सिफारिश्षों  को
 झ्रश्तिम  रूप  दे  दिया  ।

 भारतीय  रिजव॑  बैंक  ने  1.3.1988  से  फपल  ऋणों  पर  ब्याज  की  दर  में  कटोती  कर
 दी  है  तथा  इस  प्राशय  के  निर्देश  सभी  बैंकों  को  जारी  कर  दिये  गये  कम  की  गयी  दरें  पहले  ही

 शागू  हो  भुकी
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 पश्चिम  बंगाल  में  मत्स्य  पालक  विकास  एजेंसियां

 10231.  भ्री  सनत  कुमार  भण्डल  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  वर्ष  1988 .- 89  के  दोराम  पश्चिम  बंगाल  में  कितती  मत्स्य/पालक  विकाश्व॒  एजेंसियों
 को  स्थापना  करने  का  विभार

 ब्ष  1988-89  के  दोरान  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  राष्ट्रीय  मत्स्य  बीज  विस
 कार्यक्रम  क्‍्लोर  मत्स्य  पोतों  के  यंत्रीकृत  नोकाप्नों  प्रौर  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़मे  वाले  पोतों  को

 लंगर  डालने  को  पध्लोर  धाट  सुविधायें  प्रदान  करने  के  कार्यक्रम  के  प्रन्तगंत  कितनी  सहायता  देने  का

 विचार  शोर

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  पारस्परिक  मदुभों  के  कल्याएा  के  लिये  क्रितंनो  चैंनरोशि
 पध्रावंटित  करने  का  विंचांर  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्लौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  श्याम  साल  :

 शून्य  ।

 मत्स्य  बीज  विकास  सम्बन्धो  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  पश्चिम  बंगाल  में  लागू  नहीं  हैं  क्यींकि
 मत्स्य  बोज  उत्पादन  कार्यक्रम  विद्व  बेंक  से  सहायता  प्रात्त  परियोजना  के  प्रम्तमंत  शुरू  किया  गया

 मत्स्यन  यंत्रीकृत  बोकापभों  भोर  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले  जलयानों  लिए
 प्रवतरण  भोर  ठहराने  सम्बन्धी  सुविधा्ों  को  उपलब्ध  केरीने  के  कीयंक्रम  के  बारे  में  सरकार  के

 झनुरोध  प्लयोर  प्रस्ताव  का  सस्‍्वोकृत  करने  में  हुई  प्रभति  के  भ्राधार  पर  ही  सहापताउपलब्ध  करायी
 थाती  है  ।

 सक्रिय  मह्चुप्रारों  के लिए  साभूहिक  दुर्घटना  बीमा  योजना  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  हेतु
 धावंटित  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  घनराप्षि  1988-89  ध्ोर  1989-90  के  बौरान  सरकार  द्वारा

 बीमा  किए  जाने  वाले  प्रस्तावित  मछुप्नारों  की  संर्या  पर  निमंर  करेगी  ।  राष्ट्रीय  मछुभा  कल्याण
 निधि  के  भ्रन्तगंत  3  मंछुप्ाा  भोवों  को  निर्माण  करने  के  लिए  सातैंवों  पंचवर्षीय  योजनें  के  लिए
 केन्द्रीय  भ्नुदान  की  सभूनी  जो  19,23,600  रुपये  1987-88  के  दौरान  निभुक्त  कर॑ दो
 दो  गई

 पटसंत  कौर  नारियल  विकास  कार्यक्रम

 10232.  भो  सनत  कुमार  भष्डल  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष

 1988-89  के  दौरान  पूर्षों  रोज्यों  में  केन्द्रीय  विशेष  पटर्सने  भौर  नारियंल  विकास  कार्यक्रम

 के  भ्रन्तगंत  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  कितनी  संहायता  देने  का  प्रस्ताव  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्रोर  सहकारिता  बिसाग  सें  राज्य  मम्त्री  इयाने  शाल  :

 1988-89  के  दौरान  पूर्वी  राज्यों  में  चाबल  उत्पादन  का  विशेष  कार्यक्रम  विशेष  पटसन  विकास

 नवे  रोपणा  के  लिए  राज  सहायता  की  व्यवस्था  करके  नारियल  के  भन्‍्तंगंत  क्षेत्र  के  विस्तार

 को  योजना  के  लिए  पद्िचम  बंगाल  सरकार  को  दो  जाने  वाली  प्रस्तावित  वित्तीय  सहयितां  नौचे

 दौ  गई  है  :---
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 कार्यक्रम  1988-89  के  लिए  पॉरिथ्यय

 (९,  लाख

 1.  पूर्वी  सम्यों  में  बावल  उत्पादन  का  576.010

 विशेष  का यंत्र

 2.  विशेष  पटसन  विकास  कार्यक्रम  506.220

 3.  नये  रोपणा  के  लिए  राज  सहायता  2.463

 प्रदान  करके  नारियल  के  प्रन्तगंत

 क्षेत्र  का  विस्तार  करने  की  योजना

 फुटपाथों  पर  रहने  बालों  को आभ्रय

 10233.  श्री  राम  मगत  पासवान  :  क्‍या  झहरो  विकास  मंत्री  यह  बंताने  की  हूपा  करेगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  भ्रत्न  तक  पटरी  पर  रहने  वाले  कितने  लोगों  को  ध्रावास  दिए  दिए  गए

 भौर

 (a)  कितने  रेन-बसेरों  का  निर्माण  किमा  गया

 शहरी  विकास  संत्रो  तथा  पर्यटंस  मंत्रों  सोहसिता  :  (6)  संघ  राज्य

 क्षेत्र  दिली  के  विभिन्‍न  भागों  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  मलिनबस्ती  स्कन्ध  द्वारा  निर्मित  तथा

 चलाये  जा  रन  बसेरों  में  सददीं  के  मौसम  )  के  दौरान  लंगभगं॑  2100  पटरी

 ियार्सियों  मे  राते  धिंतेकिर  उसके  फॉवेंदी  रठोथा  ।

 हाल  हो  भें  बस्तो  सब्जीमण्डो  तथा  मुकर्जी  मांकिट  में

 तोन  रैन  बसेरों  का  निर्माण  किया  गया  है  तथा  उन्हें  चालू  किया  गया  हांलाकि  पहांडर्ग्ज  में

 बनाये  गये  रन  बसेरे  को  जनता  के  प्रयोगाथं  शीघ्र  ही  खोला  जाना  इसके  पुरानी
 दिहलो  रेलबे  स्टेशन  तथा  क्टरा  मोंला  में  रंन  बसेरों  का  नबोक  रण  भी  किया  मया  है  तथा  बेहतर
 सैवाभों  के  लिये  सुदृढ़  किया  गया  है  तथा  सावंजनिक  उपणेग।र्थ  खोल  दिया  गया  भध्न्धा

 दिहलों  लॉहोरी  गेंट  तंथं  तुकमान  गेंट  पर  भ्रेग्यं  रन  बसेरों  में  मी  पटरी

 मिमाॉर्सियोँ  को  प्रांश्रैंय  मुहैया  किया  जाता  है  ।

 सामुदायिक  शौबालय/स्नानागार,  जूट  पठन-पा।ठन

 भनगोरंजन  तथा  सॉँस्कृतिक  उन्नयन  के  लियें  टेलीविजन  कौ  विशेष  सुविधायें  हैं  तथा  प्रवेश  प्रभार

 50  पैसे  से  शैकर  1  रुपये  प्रति  रात्रि  है  ।

 सरकारी  कार्यालयों  को  धस्पत्र  लें  जे|ता  हू

 10234.  भी  राम  भगत  क्‍या  शहरी  विकास  मन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा

 फैरेंगे कि  :

 ..
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 क्‍या  राजधानी  में  जनसंस्या  का  दबाव  कम  करते  हेतु  कन्द्रय  सरकार  के  वितने

 क्वार्यालयों  को  धन्यात्र  ले  जाने  का  विचार  भौर  यदि  तो  उसको  संख्या  कितनी  भोर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 छझहरी  जिकास  भस्त्रालय  में  राज्य  मस्ती  दलबोर  :  (१)  हां  ।

 विद्यमान  निर्शाय  के  ध्रनुसार  राजधानी  में  जनसंरुया  के  दबाव  को  कम  करने  के  लिये  उद्देश्य
 मै  केगद्र  शरकार  के  7  कार्यालयों  को  विकेन्द्रीयकरण  किये  जाते  का  प्रस्ताव  है|

 उपयुक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुये  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 केले  के  पेड़ों  का  बीमा

 10235.  श्री  शोभनाह़रीन्‍ीहबर  राव  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  प्रांध्र  प्रदेश  के  तटवर्तों  क्षेत्रों  में  केले  के  पेड़  लगाने  वाले  किसानों  को  तूफानों  के

 कारण  भारो  हानि  उठानी  पड़ती

 यदि  तो  क्‍या  सामान्य  बोमा  निगम  ने  केले  के  पेड़ों  क ेलिए  फसल  बीमा  योजना

 बैबार  की  है

 कया  योजना  को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा

 तो  तत्सम्बन्धोी  ब्योरा  क्‍या  भोर

 (३४)  यदि  तो  उसके  क्‍या  काररा  ८  ?

 कृषि  सरजालय  में  कृषि  श्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सन्त्री  पयाम  लाल  :

 श्रास्प्रप्रदेशष  के  कृष्णा  भ्रोर  पूर्वी  गोदावरी  जिलों  में  1987  में  एकबात/भारी
 वर्षा  के  कारण  केले  भोर  केले  के  पौधों  को  हुई  हानि  की  सूचना  दी  गई

 नहीं  ।

 श्रौर  :  प्रइन  ही  नहीं  उठते  ।

 (2)  भारी  हाति  के  कारण  यह  निरंय  गया  है  कि  बहत  फसल  बोमा  योजना  में

 धन्य  फसलों  को  क्षामिल  करने  के  पहले  इसके  क्रार्पात्वयन  में  पभ्रभी  प्लोर  प्रधिक  प्रनुमव  को
 जरूरत  है  ।  !

 विश्ञाखापत्तनभ  इस्पात  संयन्त्र  को  पानों  को  भ्रावश्यकता

 10236.  क्री  शोभागाड्रीकबर  राज  :

 श्री  रमसेया  :

 बया  इस्पात  झौर
 ख्ात  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विशाश्षापत्तनम  इस्पात  संयस्‍्त्र  को  प्रतिदिन  कितने  पानी  को  ध्रावश्यकता  होती
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 येलेरू  हर  संयन्त्र को  येलेक  जलाशय  से  पानी  सप्लाई  करता  गवीनतव
 स्थिति  क्‍या

 हस  नहरके  पूरा  होने  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  भोर

 इस  नहर  से  इस्पात  संयन्त्र  को  कब  से  पानी  की  सप्लाई  शुरू  होने  की  सम्भाषता  है  ?

 इस्पात  ध्ोर  खान  मंत्रालय  में  इस्पात  बिसाग  में  राज्य  मंत्री  योगेश

 ()  :  पूरी  क्षमता  के  उपभोग  के  स्तर  पर  प्रतिदिन  730  लाक्ष  गेलन  ।

 नहर  का  प्रधिकतम  नाजुक  भाग  2000  मोटर  लम्बो  सुरंग  भ्रव  तक  केवल
 खबभग  600  मोटर  लम्बी  सरग  बनाने  का  कार्य  पूरा  किया  गया

 विलम्ब  का  मुख्यकारण  ठेका  ध्रभिकरणों  द्वार  कम  मजदूर  जूटाना

 प्रान्भ्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  दी  गयी  नवीनतम  सूचना  के  ध्नुसार  1988.

 एरिया  में  राशन  को  दुकानों  में  घटिया  किस्म  का  हैहें  श्रौर  चायल

 0237.  भरी  राजकुमार  राय  :  क्‍या  क्ाक्ष  और  भागरिक  पूति  मनन्‍्त्री  यह  बताने  को  छृपा
 करंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सथ  है  कि  सावंजनिक  वितरण  प्रणालो  के  अन्तर्गत  सप्लाई  को  जाने  बाली
 श्रावश्यक  सामग्रियों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के  बावजूद  नई  दिल्‍ली  में  एरिया  में  उपभोकताधों
 को  घटिया  किस्म  का  गेहूँ  भोर  चावल  सप्लाई  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  भोर

 सरकार  क्‍या  उपचारात्मक  उपाय  कर  रहो  है  ?

 खाद्य  तथा  नागरिक  पृति  सम्त्रालय  में  उप  मस्त्रो  :  (३)  दिल्‍ली
 प्रशासन  ने  इसका  श्षण्डन  किया

 ओर  :  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 झ्रधिकृत  एवं  प्ननाधिकृत  कालोनियों  में  नागरिक  सुविधाएं

 10238.  भरी  राशकुमार  राय  :  क्‍या  शहरो  बिकास  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  !

 (%)  दिल्‍ली  में  कितनी  स्‍प्रधकृत  एवं  भ्रनाधिकृत  कालोनियों  में  प्रथ  तक  नागरिक  सुविधाहਂ
 उपलक्ध  कराई  गई

 ह

 उन  कालोनियों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनमें  नागरिक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  गई

 किन-किन  कालोनियों  में  1988  तक  नागरिक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने

 का  विभार
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 क्या  सरकार  का  सन्‍्तनगर  कालोनी  तथा  समीपस्थ  गांव  बुराडी  कालोनी  में  नायरिक

 सविधाएਂ  उपलब्ध  कराने  का  विचार  और

 (2)  यदि  तो  कब  तक  प्लौर  यदि  तो  इसके  कया  कारण

 स्ह्ूरो  विकास  सन्ह्यासग्न  में  राज्य  मन्त्री  दलबोर  :  से  (2)  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 टिल्लो  में  डारू  श्र  तर  किमाग  के  गद्भाटरों  में  पानी  का  संकट

 40239  .  शी  रम्शकुस्तार  रप्त्य  :  क्या  शहरी  ब्विकास  सन्त्री  यह  ब्रताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इस  समय  दिल्‍ली  में  पोने  के  पाती  का  गम्भीर  संकट  छना  हुश्ा

 कदि  तो  इस  समस्या  का  सम्राधान  करने  लिए  सरकार  ने  कया  कार्यवाही
 की

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  डाक  व  तार  विभाग  के  गोल  एरिया
 कक्‍्वाट रो  में  इस  संकट  ते  भौर  भी  गम्मीर  रूप  धारण  कर  ठिया  और

 (=)  यदि  तो  इस  सम्बल्य  में  क्षरकरर  द्राक्म  क्या  कं छी  को  जा
 रहो

 धाहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलडोर  :  से  सूचना  एकत्र  को

 जा  रही  है  तथा  वा  समय  पटल  पर  रक्ष  दी  जायेगी  ।

 खोनी  नोति  सें  परिव्तंग

 10240,  श्री  विलास  मुक्त  सवार  :  कया  खाद्य  झौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  सहकारी  चीनी  मिलों  से  हई  चीनी  नौति  में  परिवतंतन  करने  के  संबंध
 में  कोई  प्रम्यावेबन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्योरा  क्‍या  भौर

 क्‍या  सरकार  का  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  यह  सहकारी  क्षेत्र  के  लिए  श्रधिक
 लाभप्रद  नहीं  रही  है  चीनी  नीति  में  फरिवर्तन  करने  का  है  ?

 खाद्य  तथा  नागरिक  पृति  संत्रालय  में  उपमंत्रो  ($)  धोर
 खासी  प्रोजमाावधि  के  लिए  चोनी  लाइसेंसिंग  नीति  के  कुछेक  पहुलुभो  में  परिवर्तत  करने  के  लिए  चीनी
 उद्योग  के  सहकारो  क्षेत्र  से  प्रम्यावेदन  प्राप्त  हुए  उनको  मुख्य  मांग  विशेषतया  भ्रौजद्योगिक  रूप  से
 पिछड़े  हुए  इलाकों  में  नये  चीनी  यूतिट  स्थापित  करने  के  लिए  निर्धारित  को  गई  प्रति  दिन  2500
 मीटरो  टन  माज्रा  पेरने  की  ग्रारस्मिक  क्षमता  को  काम्र  करने  तथा  वर्तमान  जीती  फेक्ट्री  और  स्थापित
 किए  आने  बाले  नये  यूनिट  के  ब्रीच  निर्धारित  की  गई  40  किलोमीटर  की  भ्ररीय  दूरी  के  बारे  में  ढील
 देने  के  संबंध  में  है
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 सरकार  ने  सैते  थीं  थोजनावचि  के  लिएं  अपताई  गई  चीती  लाइसें सिम  नोति  को  सीमित

 समीक्षा  करने  का  निशाय  किया  है  ।

 राष्ट्रीय  केसिकल्स  एड  अश्टिलोइलर्स  हांरा  नई  पंरियोभतोभ्रों  में  पू  जी  निवेश
 ह

 10241.  भी  बसवारो  लाल  क्यों  शृचि  भन्त्री  वह  बताने  को  करेंगे  कि  :

 (%]  क्या  राष्ट्रीय  कैमिकल्स  एण्ड  फॉटिलाईजैंसे  का  अगंले  4-5  वर्षों  के  दौरान  भ्रमेक  नईं
 परियोजनाझों  में  पू  जी  निवेश  करने  का  विचार

 यदि  तो  उन  परियोजनाञों  का  ब्योरा  वंयों  है  जिंगेंगें  राष्ट्रीय  कैमिकेंल्स  एण्ड
 फटिलाइजस  का  निवेश  करने  का  विचार  भौर

 राष्ट्रीय  केसिकहस  एण्ड  फर्टिलाइजर्स  का  कितनी  प्‌  जो  निवेश  करने  का  बिचार  है  शौर

 इस  संबंध  में  सरकार  का  कितनी  सहायता  देने  का  विचार  है  ?

 कृषि  सन्जालय  में  उबंरक  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  :  ।

 भौर  राष्ट्रीय  केमिकल्स  एण्ड  फटिल।इजस  के  कारपोरेट  योजना  में  शामिल

 गई  महत्वपूर्ण  परियोजनाप्नों  तथा  उनकी  यंथा  उपलब्ध  भ्रनुमानित  ल्लागत  का  विवरण  निम्न॑  प्रकाण

 परियोजना  झनभानित  लागत

 1.  मौजुदा  मेथानल  संयंत्र  का  भ्राधुनिकीकरण  16  करोड़  रुपये

 2.  डिमियाइल  फोर्मामाइड  5.91  करोड़  रपये

 3.  बगासे  से  प्रति  वर्ष  101  लाख  टन  300  करोड़  रुपये

 न्यूजप्रिट/उत्तम  कागज  का  उत्पादन

 4.  60,000  टन  सिन्येटिक  बुंटाडीन  400  करोड़  रुपये

 स्‍्ट्रेंन  रबड़  सहित  सिंन्येंटिक  इलास्टोमसं

 बतंमान  संकेतों  के  अंमुंसार  हन  परियोजन॥पभ्नों  की  व्यवस्था  कम्पनी  के  भ्ोस्तरिक
 सत्रोतों  द्वारा  की  जानी  है|

 भारत  पर्यटन  विकास  लिगस  के

 10242.  भी  तस्ज  गोडा  :  क्‍या  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  को  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  हि  दिल्‍ली  पर्यटन  विकास  निगम  का  इस  वर्ष  गर्मियों  की  छुट्टियों  में

 स्कूल  के  बच्चों  को  सस्ते  टूरਂ  उपलब्ध  कराने  का  विचार

 यदि  तो  वया  सरकार  ने  इसे  प्रपनी  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी
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 .  क्‍या  इन  पेकेज  टूरों  में  सिर्फ  सरकार  स्कूल  के  बच्चे  जा  सकेंगे  प्रथवा  पब्लिक  स्कूलों  के

 बच्चे  मी  जा  तु

 (8)  क्‍या  सरकार  बच्चों  के  लिए  इन  टूरों  पर  र।ज  सहायता  दे  रही  भौर

 (2)  यदि  तो  इसका  ध्योरा  क्‍या  है  ?

 पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिथर  :  हां  ।

 दिल्ली  पयंटन  विकास  निगम  दिल्‍्लो  प्रशासन  के  श्रधोन  एक  स्वायत  संगठन  है  ध्ोर

 इसी लिए  इन्हें  सरकार  का  प्रलग  से  भ्रनुमोदन  लेने  की  प्रावर्यकता  नहीं

 सभी  स्कूली  बच्चे  हम  यात्राधों  का  लाभ  उठा  सकते  हैं  ।

 नहीं  ।

 (8)  प्रदन  ही  महीं  उठता  ।

 भारत  पर्यटन  बिकास  निगम  हारा  श्रलित  लाल

 10243.  भ्रो  मम्मे  गोडा  :  कया  पर्यटन  मन्त्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मारत  पर्यटन  विकास  निगम  को  वर्ष  1987-  8  के  दौरान  लाम  में  बृद्धि  हुई  है
 झौर  उसमे  विदेश  में  भपने  भ्रधिक  केन्द्र  खोले  धौर

 *ः

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  पयंटन  विकास  निगम  को  कुल  कितना
 लाभ  हुप्ा  ?

 पर्यटन  मल्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  गिरिथर  :  ओर  गत  तीन  वर्षों
 के  दौरान  भारत  पयंटन  विक्रास  निगम  का  वष्ष-वार  लाभ  इस  प्रकार  है  :-.

 वर्ष  श्र  निवल  लाभ  निवल  लाभ  ष्

 से  पहल े)  के का  .
 रुपयों

 1985-86  508.06  507.96

 1986-87  658.85  575.52

 1987-88  774.50  #  574.50

 )  _
 के  भारत  १घंटन  विकास  मिमम  ने  विदेश  में  केवल  एक  ट्रस्ट  भांफ

 स्टेशन  मास्को  के  सहयोग  से  सोवियत  मास्‍्को  में  स्थापित  किया  है  ।

 भविष्य  में  इस्पात  को  मांग

 10244.  भ्रो  सस्‍्शें  गोडा  :

 शलेहा  :

 क्या  इस्पात  भौर  श्लात  मन्त्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :
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 पूरा  करने  के  लिए  विद्यमान  एकीकृत  इस्पात  संम्रंत्रों  के  उनको  क्षमता  के  प्रधिकतम

 उपयोग  में  धोर  विस्तार  के  लिए  दो  चरण  बाली  कोई  तोति  तेयार  की

 यदि  तो  प्राधुनिकोकरण  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  इस्पात  का  प्रनुमालितः
 प्रति  टन  लागत  कितनी  है  प्लोर  प्राधुनिकोक रख  कार्यक्रम  पर  कितना  व्यय  होगा  झौर  इसको  कितनो
 क्षमता  धोर

 भराघुतिकोक रख  के  पश्चात  भारताय  स्पात  आधिकरण  लिमिटेड  के  संयंत्रों  की  बिक्रो
 योग्य  इस्पात  क्षमता  में  कितनी  वृद्धि  होगो  ?

 इस्पात  शोर  सात  मंत्रालय  में  इस्पात  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  :  (१)
 हां  ।

 ०पोरे  नोचे  दिए  गए  हैं  :--

 हुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र

 दुर्गापुर  इस्तात  संयंत्र  की  16  लाख  टन  प्रपरिष्कृत  इस्पात  को  निर्धारित  क्षमता  के
 करण  पर  1357  करोड़  रुपये  की  लागत  धानै  का  ध्रनुमान  है  प्रौर  इसके  1992  तक  प्रा
 होने  की  संभावना  है  !

 राउरकेसा  इस्पात  संयंत्र

 राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  की  झ्परिष्कृतं  इस्पात  की  वर्तमान  18  लाख॑  टन  नेमप्लेट  क्षमता  के

 मुकाबले  19  लाख  टन  क्षमता  के  आधुनिकोकरणा  पर  1600  करोड़  रुपये  को  लागत  प्लाने  का  अनुमान
 है  ।  भोर  इसके  सरकार  को  प्रतुमति  प्राप्त  होने  की  तारीख  से  6  वर्ष  3  महीने  को  प्रवधि  में  पूरा
 होने  की  सम्भावना  है|

 इसको

 इसको  के  बर्नपुर  इस्पात  संयंत्र  के  प्राधुनिकीरण  पर  2928  करोड़  रुपये  लागत  भाने  का

 प्रनुमान  इस  संयंत्र  के  भ्राधुनिकोक रस  से  इसको  प्रपरिष्कृत  हस्पतत  की  क्षमता  10  लाख  टम  से
 बढ़कर  25  लाख  टन  हो  जाएगी  भौर  इसके  सरकार  को  स्वीकृति  को  तारीक्ष  से  6  बर्ष को  प्रवकि  में

 प्रा  होने  को  पभाशा

 लोकारो  इस्पात  संयंत्र

 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  को  प्रपरिष्कृत  इस्पात  की  40  लाख  टन  से  45  लास्‍्  टन  क्षमता  के

 आधुनिकीक रण  पर  1080  करोड़  रुपये  लागत  पाने  का  ध्रभुमान  है  भ्ौर  भ्राशा  है  कि  यह  सरकार  की

 स्वीकृति  मिलने  की  तारीख  से  5  वर्ष  को  भ्रवधि  में  पूरा  हो

 दुर्गायुर  इस्पात  राउरकला  इस्पात  संयंत्र  की  प्राधुनिकोकरण  योजनाप्नों  में  विशिष्ट

 पू  जी-निवेश  क्रमशः  30,000  रुपये  प्रौर  32,000  रुपये  बेकता  है  जबकि  हस्को  ध्लौर  बोकारो  इस्पात

 कारलातने  के  प्रधुनिकोकरण  में  प्रति  टन  ध्परिष्कृत  इस्पात  की  वृद्धि
 के

 लिए  18,000  रुपये

 झौर  22,000  रुपये  बंठता  है  ।
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 की  -  --  नमक जनयजययय  जय

 चू  कि  विक्रय  इस्वात  क्षमता  उत्पाशइम-मिथ्कादन  को  सही  सूच्षर  नहीं  प्रतः
 क्षमताप्रों  का  हिसाब  श्रपरिध्कृत  इस्पात  के  संबर्म  भें  लकांबा  जाता  के  संबन्नों

 में  उपयुक्त  ध्ाधुनिकाक रण  योजनाझों  के  हो  जाने  के  पश्चात्‌  श्रपरि०्कृत  इस्पात  की  कुल  लमशा

 के  प्रतिबषं  खगधग  लाख  ट्रन  तक  ब्रढ़  जाने  की  संभावता

 राष्ट्रीय  ताक  ब्रिजरसे  मिगम  धोर  परनाज्‌  ऊर्जा  श्रायोत्त  हरा  नयी  देशरी  पोजनार

 क्री  महेश्बर  राव  :  कया  क्षषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  परमार  ऊर्जा  परमार  बिजली  संयंत्र  विभाग  भौर  राष्ट्रीय  ताप  बिजसी
 मिगम  का  झापरेशन  फ्लड़  कार्यक्रम  के  प्न्तगंत  डेयरी  योजनाएं  प्रारम्म  करने  का  विचार  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  श्रोर  सहकारिकता  बिमाग  में  राज्य  संत्री  ध्यास  लाल  :
 ह

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ढेन्रीम  लोक  सिर्साण  विमाग  में  इन्मोनियरों  को  संख्या

 भी  थी  महेदबर  राज  :  क्‍या  शाहुरी  विकास  मंत्री  यह  क्सामने  को  छबा

 दर्ष  समय  भोर  लोक  के  दीरान  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  कनिष्ठ  इन्जीनियर
 भौर  के  पदों  की  स्वीकृत  संख्या  कितनी

 क्‍या  वर्ष  के  दौरान  इन  पदी  की  संरुमा  कम  कर  दो  यदि  ते  इचूके  क्या

 कारण

 इस  समप्रय  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  कार्य  कर  रहे  सिविल  तथा  इलेक्ट्रिकल  के

 पृथक-प्‌थक  मुख्य  श्रुधिशाली  कफ्ष्यकार  सह्वामकू  कार्यकारी

 इसमे तय  सहाधक  इन्जोनियरों  तथा  कतिष्छ  दन्जीनिबरसें  को  संख्य  तक्आा  इतके  क्री

 संह्या  फितनी-कितनो  ध्रौर

 खोले  जाने  वाले  प्रथवा  बन्द  किए  जाने  वाले  नए  एककों  का  ढ्योरा  क्‍या

 शहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलवोर  :  से  सूचना  एकत्र  की

 ला रही है तथा सभा फ्टल परु रख दी जायेगी । नि उत्तर प्रवेश में पशुधन को प्रोत्साहन 4 श्री हरदा रप्जत : क्‍या कृति यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या उत्तर प्रदेक्ष के पर्वतोय क्षेत्रों फशुखन के संवर्धन झौर विक्राश हेझु केलकरिय ध्रकार द्वारा प्रायोजित कोई योजना शुरू की गई



 19  1910
 my _  ___

 खिडिय  क््तर

 यदि  तो  वर्ष  1988-69  के  दौरान  इस  धोजना  पर  कितनी  धनद्राक्षि  ब्सय  ऋरके का

 कया  इस  योजना  हेतु  राष्ट्रीय  डेवरी-अमुसंधान  संस्क्षन  करनाल  के  लिए  भो  सहायता
 मांगी गई  भौर

 ह

 ग्रदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृथि  मन्जासय  में  कृति  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  पंत्रो  इमाम  सम्ल  :

 बह  '

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।  दि

 उत्तर  प्रकेश  के  पर्वतीन  लेकों  में  पंटथ  के  विकास  के  सिए  कर्संरण  कर  गठलम

 10248.  भरो  हरीक्ष  राबत  :  क्या  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  परयंटत  के  विकास  की  संभावनाभों  का  भ्रध्ययन
 करते  भोर  उन  क्षेत्रों  जिनकें  केन्द्र  से  सहयोड  मांगा  जा  ब्रकता  का  घता  लग़ाड़े  के  ख्लिए  एक  कारये
 दल  गठित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यद्वि  तो  इस  कार्य  दल  को  कब  तक  गठित  करने  का  बिचार

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  के  पव॑तीय  क्षेक्रों  क  विकास  हेतु  राज्य  पंग्रेठते  विकास  निगम  प्लौर
 भाइहीय  छझूपटन  विकास  निगम  के  बीच  परस्पर  सहयोग  के  लिए  कोई  समभौता  हुभा  भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ध्लौर  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  है  ?

 फ्वेटन  भम्थाल्ल  में  र्य  बाज  घिरिघर  भोर

 केश्रीय  क्‍्यंटम  संत्रालक  के  पछं  उत्तर  भ्रदेश  के  पबंतोय  क्षंत्रों  मे  पयंटन  का  विकास  करने  की

 संभावनापों  का  पभ्रध्ययम  करने  के  लिए  एक  कार्य  दल  गठित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  विधाराधीन

 नहीं

 भौर  मारत  पर्यटन  विकास  निगम  ने  ऐसा  कोई  करार  नहीं  किया
 धौर  न  उत्तर  प्रदेश  राज्य  पयंटन  विकास  निगम  से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुभा  है  ।

 हिस्दुस्तान  वेजिटेबल  झ्ायल  कार्पोरेशन  लिमिटेड  का  कार्यकरण

 भ्रो  हरीश  रावत  :  क्‍या  खाद्य  भोर  मागरिक  पृ्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  हिन्दुस्तान  वेजिटेबल  प्रायल  कार्पोरेशन  लिमि  टेड  द्वारा  भनियमितताएं  बरते  जाने

 कै  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  भोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्यौरा  क्या  है  फ़ौर  उन  पर  क्‍या  कार्यंव  पई  है  ?

 सात  तथा  नागरिक  प्रत  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  हां  ।

 उपयुक्त  एजेंसियों  द्वारा  शिकायतों  को  जांच  की  जा  रही  है  पोर  जांच  काय॑  पूरा  होने
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 पर  यदि  आवश्यक  हुभ्ना  तो  कार्यवाही  की  कुछ  मामलों  जितमें  जांच  पूरी  हो  चुकी
 डपयुक्त  कार्यवाही  की  जा  रही

 उत्तर  प्रदेश  में  श्ासू  को  खेती  का  विकास

 10250.  भ्रो  हरीक्ष  राबत  :  क्‍या  कछुधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  के  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  भालू  की  खेती  का  विकास  करने
 शौर  इसे  बढ़ाया  देने  के  लिए  कोई  योजना  तंयार  की

 यदि  तो  वर्ष  1988-89  के  दौरान  इस  कार्य  पर  कितनी  धनराशि  क्षण  करते  का

 विचार

 क्या  इन  क्षेत्रों  में  ध्रासू  के  बीज  प्रादि  के  सम्बन्ध  में  प्रनुसंधाल  करने  के  लिए  कोई
 कैन्द्र  स्थापित  करने  का  विचार  शोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  शौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  भत्रो  क्याम  लाल  :  .
 भारत  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  के  पबंतीय  क्षेत्रों  में  प्रालु  विकास  के  लिए  कोई  योजना  तेयार

 नहीं  की  मारतीय  कृषि  प्रनुसंघान  परिषद  ने  नेन्द्रक  बीज  के  विकास  तथा  प्रालू  के  थोज
 के  उत्पादन  के  लिए  मुक्तेश्बर  में  एक  कन्द्रोय  आलू  ध्नुसंधान  केन्द्र  की  स्थापना  की  ताकि  कुमाऊਂ
 कै  पबेतीय  क्षेत्रों  की  प्रावश्यकता  की  पूर्ति  की  जा  सके  ।

 केन्द्रीय  भालू  प्रधुसंघान  मुक्तेशबर  का  वाषिक  वपय  4.10  लाख  एपये  का  है|

 भौर  गोविम्द  बल्‍लम  पंत  कृषि  और  प्रौद्योगिकी  पंत  नगर  की

 हाल  ही  में  केन्द्रीय  भालू  प्रनुसंघात  संल्यान  के  सहयोग  से  प्रजनक  बीज  उत्पादन  के  लिए  निर्धारित
 किया  गया  विश्वविद्यालय  के  तहत  उत्पादित  प्रजनक  बीज  कमाऊ  के  पवं॑तीय  क्षेजों  के  लिए  मो
 छपपोग  में  लाया

 उड़ोसा  में  श्रादिवासियों  के  लिए  मकानों  का  निर्माण

 10251.  भी  सित्यानस्य  सिश्न  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (s)  उड़ीसा  में  निधन  झ्रादिवासियों  के  लिए  मकानों  के  निर्माण  हेतु  केन्द्रीय  सहायता  से  इस

 समय  चल  रही  योजनाभों  का  थ्योरा  कया

 प्रत्येक  योजना  के  प्रन्तगंत  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 इन  योजनाप्मों  के लिए  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  भौर

 ध्ब  तक  की  उपलब्धि  कया  है  ?

 झहरो  विकास  भ्रंत्रो  तथा  पर्यटन  मंत्रों  मोहसिता  :  से  (५)
 राज्य  का  विषय  है  तथा  सभी  सामाजिक  प्रावास्त  योजनायें  राज्यों/संघ  क्षेत्रों  द्वारा  भ्रपनी

 शावश्यकतापों  ध्लोर  योजना  प्राथमिकताप्नों  के  ्नुसार  भ्रपती  योजना  संसाधनों  में  से  अतिपादित  एबं
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 क्षार्याग्वित  की  जातो  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  समेकित  ऋणों  भौर  समेकित  पनुदानों  के  छूप

 के  बिना  किसी  विशेष  योजमा  या  विकास  शी  को  सम्बद्ध  दी  जाती  है|  केन्द्रीय  सरकार तो  कैवल
 योजलाप्नों  को  वास्तविक  प्रगति  का  प्रयोधन  करती  है  !

 ग्रामोरा  भूमिहीन  कामगारों  श्नौर  कारोगरों  सहित  प्रनुसूचित  जायियों  धोर  प्नुसूचित
 जनजातियों  के  लिए  स्थलों  का  झावंटन  एवं  निर्माण  की  योजना  ग्यूनतम
 झावध्यकता  कायक्रम  के  प्रन्तगंत  राज्य  क्षेत्र  में  उड़ीसा  में  प्रचलन  में  सावतीं  पंचवर्षीय  योजना  के
 दौरान  योजना  की  प्रगति  इस  प्रकार  है

 वर्ष  नियतन  प्राबास  स्थल  निर्माण  सहायता
 )  )

 लक्ष्य  उपलब्धि  लक्ष्य  उपलब्धि

 (29-2-88

 1985-86  100  लाख  रुपये  30000  79815  6667  6667

 1986-87  100  लाख  20000  28480  3333  3523

 1987-88  100  लाख  20000  50536  3333  2000

 लाभान्बित  हुए  तथा  1986-87  में  8386  प्रनुसूचित  जनजाति  के  परिवार  लाभान्वित  हुए  ।

 इसके  प्रतिरिक्‍त  भ्रनुसूचित  जातिग्नों  जनजातियों  एवं  मुक्त  बंधवा  मजदूरों  के  लिए
 मकानों  के  निर्माण  की  एक  भ्रन्‍्य  योजना  भर्थात्‌  इन्दिरा  ग्रावास  योजना  केन्द्रीय  क्षेत्र  को  ग्रामीण

 भूमिहोन  रोजगार  गारंटो  कार्यक्रम  के  एक  भाग  के  रूप  में  1985-86  से  प्रचलन  में  हस  योजना

 के  प्रस्तगंत  पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  उड़ोसा  सरकार  को  1544  लाख  रुपये  की  राशि  रिलीज  की

 गईं  तथा  राज्य  सरकार  की  योजना  16664  ध्रावास  एककों  को  थी  जिसमें  से  31-3-1988  तक
 11,  5,  76  एककों  का  पूर्णा  होना  सूचित  किया  गया  है  ।

 सा्थजनिक  वितरण  प्रणाली  के  साध्यम  से  लोनी  के  वितरण  पर  कसीक्षत

 10252.  थासमस  :  कया  शोर  मागरिक  पृ्ति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 क्या  राक्यों  में  सावंजनिक  क्तिरण  प्रणालों  के  माध्यम  से  चीनी  के  वितरण  पर  दिये

 जाने  वाले  कमीहन  में  वृद्धि  करने  का  विचार

 यदि  तो  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  करने  का  विचार  है  भौर  किस  तारीक्ष  भौर

 याद  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  तथा  नागरिक  पृति  मंज्ालय  में  उपमंत्री  :  (*)

 धोर  विभिन्‍न  राज्यों  शासित  प्रदेशों  में  ।  वेजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिये

 लेबी  चोनी  का  वितरण  करने  के  लिए  लेती  चीनों  के  खुदरा  विक्रताप्लों  को  देय  माजिन  केन्द्रीय
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 सशक्षार॑  द्वारा  मिबेश  पर  स्थापना  कमीक्षन  श्र।वि  जैसे  विभिभ्त  तथ्यों  को  ध्ेकान

 में  स्खंक  संम्बश्धित  रात्य  सरकारों  को  सलाह  प्रमय-समय  पर  मिश्चति  किया  जाता  इस
 प्रकार  निश्चित  किये  गए  माजिन  के  खुदरा  विक्रता  को  खालो  औोरियां  भो  भपने  वाल  रखने
 की  ध्नुमति

 लोक  स्वास्थ्य  जल  श्रापूर्ति  तथा  मल  व्यवत  संयंत्र

 10253.  भरी  बाला  सहिब  विस्े  पाटिल  :  क्‍या  हाहुरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कया  देशे  के  लोक  स्वास्थ्य  जल-प्रापूर्ति  तेधा  भल-वययन  सर्यतरों  में
 प्रप्रशिक्षित  लोक  कार्य  कर  रहे  हैं  जेसाकि  25  1988  के  टाइम्सਂ  में  समाचार
 प्रकाशित  हुँथा

 यंदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  भोर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठामे  का  विचार  है  ?

 झंहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  बसलोर  :  से  (7)  बल  फूक्षि  तथा

 स्‍्वच्छुता  राज्य  के  विषय  हैं  ।  लोक  स्वास्थ्य  इन्जीनियरो  स्थापनाधों/पद्धतियों  के  उचित  तथा  पर्याप्त

 ज्ववस्था  के  लिए  राज्य  सरकारें  उत्तरदायों  केन्द्र  सरकार  इसके  लिए  प्रशिक्षित  - मानव  क्षक्ति  के

 विक्षासं  सें  राज्य  सरकारों  को  सक्रिद  रूप  से  खरहयोग  दे  रही  है  ।

 झावास  एथं  धाहरो  विकास  लिगम  को  पश्रावास  निर्माण  शम्बन्धो  गतिविधियां

 10254.  को  बाला  साहिब  बिले  पाटिल  :  क्या  शहरी  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंजे  कि

 क्‍या  भावास  एवं  शहरी  विकास  निगम  मुख्य  रूप  से  शावास  तथा  शहरी  थिकासें

 ऋर्मों  के  लिए  धन  प्रदान  ऋरता

 यदि  तो  क्या  यह  प्राथिक  रूप  से  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  के  लिए  प्राबास  निर्माण
 काय  पर  ध्यान  देता

 यदि  हां  तो  गत  तीन  महीनों  में  श्रावास  एवं  शहरों  विकास  सिमस  ने  कल  कितती
 योजनाझों  को  मंजूरी  दो  भ्रोर

 इस  योजनाप्रों  के  भ्रन्तगंत  कितने  झ्रावास्तों  का  लिमाण  तथा  प्लांटों  का  प्रावंडंन  किया
 जायेगा  ?

 |

 हाहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  इलकोर  :  से  हुडकौ  का  मुख्य
 रद्द श्य  विशेष  रूप  से  समाज  के  निधन  वर्गों  के  लिए  श्रावात  तथा  सगर  विकास  किय।कश्।पों  को

 वित्त  व्यवस्था  करना  या  प्रारंभ  करना  है|  यह  ग्रामीण  धोर  छहरी  क्षेत्रों  दोनों  में  राज्य

 विकास  प्राघिकरणों  नगर  सहकारी  समितियों  आदि  द्वारा  श्रतिपरॉदित  विभिम्न  .

 योंजन।ओं की वित्त व्यवस्था करता है । ज॑साकि सरक्षार निर्धारित किया गया भ्रतिनर्ण हसे स्वीकृत ऋणा का 30%, समाज के भ्राविक हूप से कमजोर वर्गों के लिए उद्दिष्ट इसके
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 प्रत्येक  वर्ष  स्वीकृत  ऋण  का  25%,  निम्न  भाय  बरगों  के  लिए  पिछलो  तिमाही  1988
 से  1988)  के  दोरान  हुडको  ने  विभिन्‍न  वर्गों  के  भ्रन्तगंत  कल  226  योजनायें  स्वीकृत  की  हैं  ।
 इन  योजनाझ्रों  में  सम्मिलित  रिहायशी  एककों  भोर  प्लाटों  की  संख्या  102551  भौर  4249
 होगी  ।

 हु  समस्या  ग्रस्त  गांवों  को  सभो

 10255,  श्री  बाला  साहिब  विस्ले  क्‍या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भूमिगत  जल-स्तर  दिन-प्रतिदिन  नीचे  होता  जा  रहा  है  भौर  हसलिए  समस्या  ग्रस्त  .
 गांबों  को  सूचो  में  संशोषन  करने  की  प्रावदयकता

 कया  महारात्ट्र  के  कुछ  गांवों  को  पेय  जल  प्रयोजन  से  त॑यार  की  गई  समस्याग्रस्त  गांवों
 की  सूचो  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया

 क्‍या  सरकार  महाराष्ट्र  के  ऐसे  गांवों  को  समस्याग्रस्त  गांवों  की  सूची  में  सम्मिल्नित  करने
 का  प्रस्ताव  भोर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  जनादस  :  (५)
 प्रधिकांश  राज्यों  में  लगातार  सूखा  पड़ने  झौर  प्रपर्याप्त  वर्षा  के  देश  के  कुछ  भागों  में  जल
 का  स्‍तर  घट  रहा  ऐसे  क्षेत्रों  में  जहां  जल  का  स्तर  काफी  नीचे  चला  गया  है  प्रथवा  जल  स्रोत

 सूक्ष  गए  हैं  वहां  नये  क॒प्रों/ट्यूबलों  का  निर्माण  करके  तथा  मौजूदा  कओों  को  गहरा  करके  पेय  अल
 सप्लाई  की  ध्यवस्था  के  द्वारा  इन  गांवों  को  कवर  करने  हेतु  सुश्षा  राहत  सहायता  के  प्रन्तगंत  केरद्रीय

 सहायता  दी  जा  रही  समस्याग्रस्त  गांबों  को  सूची  को  संशोधित  करने  को  प्रावश्कता

 नहीं

 जी  नहीं  ।

 जी  नहीं  ।

 भारत  सरकार  फे  भ्नुरोध  पर  राज्य  सरकार  ने  ऐसे  गांवों  का  पता  लगा  कर  श्ौर
 उचित  सर्वेक्षण  करने  के  प+चात्‌  सभी  समंस्याग्रस्त  गांवों  को  सूचो  प्रस्तुत  की  थी  ।

 वाटर  विवप्लाऊट  यूजिंग  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार

 10256,  भो  धाला  साहिब  विश  पाटिल  :  क्‍या  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  24  1988  के  हिन्दुस्तान  में
 वाटर  विदाअऊट  यूजिंग  शीषंक  से  छपे  समाचार  की  प्रोर  दिलाया  गया

 (@)  क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  जर्मतो  से  प्रौद्योगिको  प्राप्त  की  भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ध्योरा  क्‍या  है  ?

 झहरी  जिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलथीर  :  जी  हां  ।

 टः
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 जो

 अश्य  ही  नहीं  उठतत  ।

 संगसरभर  को  खानों  में  भ्रवश्लानिक  खनन  तकतोक  का  प्रयोग

 10257.  पटेल  इस्पात  झोर  खाने  भंन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 कया  भारतीय  संगमरमर  का  मूल्य  अधिक  होती  है  कि  मकराभा  की  संभभरमर  को
 सोगों  में  खमन॑  की  दंश।नि्क  तंथा  सशभग  भ्दिकातल  की  तकभीक  ऋपनाये  जाने  के  कारण  30  प्रतिशत
 पत्थर  ही  प्रयोग  किये  जा  सकने  प्रोग्य  रह  जाता

 (@)  यंदि  तो  तंश्तेम्थस्भी  ब्यौरा  कप  धोर

 सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  जिससे  कि  अ्रपौग  किये  जां  सकते  थीरय
 पतंथरे  भ्रंधिक  मात्रा  में  हंपलब्ध  हों  ?

 इस्पात  झोर  खान  मम्त्रो  :  से  संगमरमर  की  कौमत
 उसकी  किस्म  धोौर  लोकप्रियता  के  प्रनुसार  प्रलग-भलभ  हीती  है  भौर  वह  खेंसे  निकासी  पर
 विर्भर  नहीं  होती  संम्थष्थित  सेत्र  से  प्राप्त  को  गई  सूक्‍तझों  के  लगभय  60%,  संगमरमर
 शिला:खहीं  के  रूप  में  मिकलसा  25%  छोटे  प्रसमान  दुकड़ों  के  कप  में  विकलता
 चिसंसे  टाइलें  क्षदि  बमती  हैं  झोौर  धाकी  बषया  फशथर  सकराना  चिप्स  भोर  संगमरमर  चूरां  बनाने
 के  काण  भोता  बक  राभा  सबने  छोटे  प्राकार  के  चूलंडों  में  तथा  30  मीठर  गहरी  होने  के  कारण
 उनमें  श्राधुतिक  खनन  मजौनें  लगाने  की  संभावना  कोसों  दूर  उत्पादन  स्तर  बढ़ने  को

 दृष्टि  से  राज्य  सरकार  मे  डिलिंग  सूरालों  में  थाहु  चट्ठान  तोड़ने  में  नुकोले  हथोढ़ों  का
 प्रयोग  शुरू  कर  दिया  ताकि  सही  छिलाखण्ड  प्राप्त  हो  सके  |

 पालतु  पशुप्रों  के  लिए  बन्धयाकरभ  प्रक्रिया

 10258.  भ्री  बिग्विजय  सिह  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  हुपा  करेंगे  कि  :

 कया  बंधयाकररणा  के  लिये  कारमवौसंना  में  कमी  के  बिना  एक  इंस्जैक्शंश  की  प्रक्रिया  की
 बकरी  भौर  घोड़  अंसे  पालतू  पशुभों  की  नस्ल  में  खुधार  के  लिये  भंधिक  उपयोगी

 सिद्ध  हुई

 कया  इस  प्रक्रिया  का  पशुवालन  के  क्षेत्र  से  अुच+र  नहीं  किया  है  भोर  यदि  तो  क्या
 उसके  कारणा  भौर

 इस  दिक्षा  में  कया  कदम  शठ्धामे  को  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ध्रमुसंधान  तथा  शिक्षा  बिमार्भों  में  राज्य  संत्रो  हरे  कृष्ण
 :  नई  दिल्‍ली  रिथित  राष्ट्रीय  रॉगरीच  संस्थान  द्वारा  विकसित  काम

 वासना  में  कमी  के  बिना  बन्धयाकरण  की  एक  इम्जेक्शन  बाली  तकतीक  का  राष्ट्रीय  डेरी  प्रनुसघान
 भारतीय  कृषि  भनुसंधान  पूसा  झ्ोर  भारतीय  पश्चु  चिक्त्सिी  भनुसंधान

 इज्जतनगर  हारा  सांडों  भौरं  बकरोफर  शींसिते  मोत्रा  में  परीक्षण  किक  गया  है  :
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 च्‌कि  इस  पशीक्षरा  का  प्रभावी  होता  भ्रमी  हाल  ही  में  शिडध  हुआ  है  भोर  बड़  इमाने  पर

 परीक्षण  नहीं  किए  गए  इसलिए  इसे  श्रमी  बढ़  पेमामे  पर  उपयोग  में  नहीं  लाबा  अबा  है  ।

 नई  दिल्‍ली  स्थित  राष्ट्रीय  रोगरोध  संस्थान  द्वारा  एक  समीक्षा
 बेंठक  बुलाई  गई  है  ताकि  बन्धयाकररणा  के  इस  तरोके  से  निकम्मे  नरा  पशुभ्रों  को  बधिया  बनाथा जा
 सके  भोर  हस  प्रकार  कृत्रिम  गर्भाधान  द्वारा  उक्ष  कोटि  के  नरों  का  प्रयोग  करके  पशुभों  को  मसले

 सुारते  के  कार्यक्रम  में  सहायता  पहुंचाई  जम  ऋके  ।

 दिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  के  कर्ंजारियों  को  छंटनी

 10259.  भरी  सईद  :  क्‍या  झहरो  थिकास  मत्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  भारी  संक्ष्या  में  कमंच।रियों  की  छंटनी  को

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  इन  कमंचारियों  के  लाम  की  कुछ  योजनाएं  धस्त्ुत
 की  और

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 झहरो  जिफास  भर्पाक्यय  में  शक्ष्य  अन्त  असकोर  :  से  सूखना  एकत्र
 की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख्र  दी  जायेगी  ।

 फोड़ा  कलथर  रासपंल  मंडो  के  कासमसरों  के  लिए  मकान

 10260.  मिला  कुमारी  शक्ताथत  :  क्‍या  अभ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  सरकार  कोटा  पत्थर  रामगंज  मण्डी  में  काम  करने  वाले
 कामयारते  के  लिए  मकान  बनते  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 यदि  वो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  भोर

 क्‍या  सरकार  का  के  लिये  एक  कावास  योजना  तेयार  करने  हेलु  कोई
 भ्रारम्म  करने  का  विचार  है  ?

 भ्रम  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कल्याण  निधियों  के  भ्रन्तगंत  भाने  वाले  खान  कर्मकारों  के  लिए  कुछ  प्रवास  योजनाएਂ
 बनाई  गई  पत्थर  खदामों  के  कमंकार  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  बनाई  गई  किसो  कर्याशा

 के  भ्रन्तर्गत  भहीं  भाते

 बिदेक्षों  में  रोजगार  प्राप्त  करने  के  इच्छुक  लोगों  के  लिए  रोजगार  कार्यालय

 0261. लिलला  कुसतरों  ज्ष्ताकत  :  गा  अत  मन्‍्जी  महू  बताने  की  करेंग्रे कि  :
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 क्या  विदेशों  में  रोजगार  प्राप्त  करने  के  इच्छुक  बड़ो  संझ्या  में  बेरोजगार  युवकों  का

 शोषरा  किया  जा  रहा  भोर

 यदि  तो  षया  सरकार  इत  रोजगार  प्राप्य  करने  के  इच्छुक  बे  रों  को  शोवर
 से  बचाने  भ्ोर  प्रतिरिक्त  जनदक्सि  का  निर्यात  सुनिश्चित  करने  के  लिये  विधिवत  एक  रोजगार

 कार्यालय  स्थापित  करने  का  विचार  कर  रही  है  ?

 भ्रम  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  नहीं  |  सरकार  के  ध्यान
 में  शोषण  के  कुछ  मामले  प्राए  हैं  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  परन्तु  पंजीकृत  भर्ती  एजेंसियों  भौर  राज्य  के  जनभ्धक्ति
 निगमों  द्वारा  भर्ती  को  जातो

 राजस्थान  को  झतिरिक्त  लाद्यात्म

 10262,  निमंला  कुमारी  शक्तावत  :  क्‍या  लाश  होर  नागरिक  पृर्ति  मन्त्रों  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  में  गत  चार  वर्षों  से  निरन्तर  सू्ते  को  स्थिति  रहने  के  काररण  वहां

 भूखमरी  को  भाशंका

 कया  सरकार  का  उस  राज्य  को  प्रतिरिकत  लाधानत  प्लावंटित  करते  का  बिचार
 झौर

 यदि  तो  भ्रागामी  चार  महीनों  के  लिये  कितना  प्रतिरिक्त  श्ाध्यान्न  भावंटित  करते
 का  विचार  है  ?

 साध  तथा  नागरिक  पति  संज्रालय  में  उपसंत्री  :  सरकार  के
 पास  ऐसी  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 भोर  छाजस्थान  सरकार  को  सायंजनिक  वितरणा  प्रणाली  के  लिए  1988
 में  1,00,000  मीटरी  टन  गेहूँ  भोर  भ्रप्नंल  तथा  1988  में  प्रत्येक  मास  में  80,000  मोौटरी  टन

 गेहूँ  श्लावंटित  किया  गया  इसके  इस  झ्रवधि  के  दोरान  उन्हें  प्रति  मास  4,000  मीटरी
 टन  चावल  ओर  1988  से  1988  के  दोरान  सूझ्ला  राहुत  प्रयोजमों  के  लिए  80,000  मीटरी
 टन  गेहूं  भी  भावंटित  किया  गया  1988-89  की  पहली  दो  तिमाहियों  के  दौरान  राष्ट्रीय  प्रामोर
 शोजगार  कार्यक्रम/प्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  के  प्रन्तगंत  19,105  मीटरी  टन  गेहूं
 का  प्रायंटन  भी  किया  गया  है  |

 पोटास  को  कमी

 10263.  भी  भ्रीकांत  दस्त  सरसिहराज  वाडियर  :
 क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  देश  में  पोटाश  को  कमी

 क्या  सरकार  का  पोटाश  का  झावात  बढ़ाकर  इसको  मांग  पूरी  करमे  का  वियार
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 जे  नल्‍याायाणययययपपथथपि  /  /  आज

 यदि  तो  किस  देश  से  पोटाञ्  का  झ्रायात  करने  का  विचार  भौर

 (" |  इस  दिला  में  क्या  कदम  उठाये
 गए

 कृषि  मंत्रालय  में  उ् रक  विभाग  में  राज्य  मंत्र

 ते  पोटेसिक  उवंरकों  की  कुल  माँग  आयातों  द्वरा  पूरी  की  जाती  है  बयोंकि  देश
 में  इस  सामग्री  के  ज्ञात  वारिज्यक  स्रोत  नहीं  पोटेसिक  का  प्रायात  मुख्यतः

 फेडरल  रिपब्लिक  प्लाफ  जमंनी  प्लौर  जमंन  डेम*क्र  टिक  रिपब्लिक  से  किया  जाता

 निर्यातकों  को  इस्पात  को  सप्लाई

 10264.  श्री  नस्ज  गोडा  :  क्या  इस्पात  झोर  ख्ान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1988  के  दौरान  हस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  का  निर्यातकों  को  व
 झेल्फ  सलक्ट  प्राहटम्स  झाफ  स्टीलਂ  सप्लाई  करने  का  विचार

 यदि  तो  कया  यह  योजना  इन्जीनियरिंग  निर्यात  संवर्धन  परिषद  के  सहयोग  से
 तैयार  को  गयी

 कया  निर्यात  के  लिए  स्टील  के  सामान  का  चयन  कर  लिया  गया

 कया  इससे  किसी  बिना  विलम्ब  के  निर्यातकों  को  स्टील  की  सप्लाई  करने  में  सुधार
 पोौर

 (2)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  झोर  खान  मग्च्ालय  में  इस्पात  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेना  :

 ध्लौर  इस्जीनियरी  निर्यात  संवर्धन  परिषद  से  विचार-विम्  करने  के  पश्चात  स्टील  भ्रथारिटी
 श्राफ  हर्डिवा  लिमिटेड  ने  कुछेक  निर्धारित  स्थानों  पर  इन्जोनियरी  माल  के  निर्यातकों  को

 झथधिक  खपत  वालो  कुछ  वस्तुभों  की  भ्राफ  द  शेल्फ  सप्लाई  करते  पर  विचार  करमा  सिद्धांत  रूप  में
 भान  लिया  है  :

 से  (2)  ने  इस  योजना  की  शक्‍यता  तथा  प्रभावोत्पादकता  पर  विचार  करने  के

 लिए  इस्लोनियरी  निर्यात  संव्धंन  परिषद  से  खपत  तथा  स्थानों  की  सूची  प्रदान  करने  के  लिए

 धनुरोध  कियां  है  ।

 बेज्ञानिक  ्ोर  तकभोकी  सहायता  प्रदान  करने  हेतु  प्रौद्योगिको  सिद्न

 10265.  श्री  रघुताथ  पटनायक  :

 भरी  पाटिल  :

 क्या  छुषि  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  के  भ्रधीन  मिशनਂ  ने  हाल  ही  में  छोटे  तथा  सीमांत

 किसानो  को  बैज्ञानिक  तथा  तकनीकी  सहायता  प्रदान  करने  हेतु  योजनायें  श्‌€  की

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या  भोर

 -
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 क्‍या  सरकार  का  ब्रादेशिक  भाषाश्वों  में  पत्रिकायें  प्रकाक्षित  करने  का  विचार  है  ताकि

 किसानों  को  कृषि  प्रौद्योगिकी  में  नवीनतम  विकास  की  जानकारी  दी  जा  सके  ?

 कृषि  धंत्रालय  में  कृषि  धनुसंघान  तथा  शिक्षा  विभाग  में  रास्य  मंत्री  हरि  कृष्ण  :

 और  कृषि  मंत्रालय  के  प्रधोनत  पेयजल  भौर  तिलहनों  पर  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिकी

 नामक  दो  प्रौद्योगिकी  मिदान  काम  कर  रहे  राष्ट्रीय  तिजहूुन  विकास  परियोजना  तकनीकी  राज्यों  में

 चलाईं  जा  रही  हैं  जिसके  भ्रन्तगेंत  किसानों  को  तिलहनों  की  उपज  बढ़ाने  के  लिए  तकनीकी  सहायता
 प्रदान  की  जा  रही  इसमें  छोठे  प्लोर  सोमांत  किसानों  को  घन  संबन्धी  मदद  पहु  चाने  सें  प्रँथ  भिक्रत्म
 दी  जा  रही  उदाहरण  के  लिए  इस  कार्यक्रम  में  उन्नत  किस्प्तों  के  प्रमाणित  बीजों  व  बीजोपचार

 करने  वाले  रसायनों  गफली  झ्लोर  सोयाबीन  के  मामले  में  जंविक  वाली  थेलियां  केवल

 छोटे  भ्रौर  सीमांत  विशेषकर  पनुसूक्तित  जातियों  श्लौर  छ्षत-जातियों  के  को  मुफ्त
 दो  जाती  इसी  प्रकार  भ्रधिक  से  भधि$क  का भनुदान  प्रति  मद  को  दर  से  पादप  सुरक्षा  सम्बन्धी

 डपक  रख्पों  को
 छरोदने  के  लिए  50%  तक  का  भनुदान  केवल  छोटे  भोर  सोमांत  ढकिसातों  को  दिया

 जाता  इसके  भ्रलावा  छिड़काव  सेटों  को  खरीद  के  लिए  50%  तक  को  सहायक
 छोटे  भ्रोर  सोमांत  किसानों  को  दी  जाती  जबकि  प्न्य  किसानों  को  यह  सहायता  केवल  25%,  तक
 दो  जाती  हर  हालत  में  इस  भनुदान  की  उच्चतम  सीमा  प्रति  किसान  प्रति  सेट  पर  5000/-%

 इसके  ध्रलावा  मिलता  या  इपसे  कम  मूल्य  कृषि  भ्रौजारों  में  छोटे  तथा  सीमांत  किसानों को
 50%  तक  भनुदान  मिलता

 नहीं  ।  स्थानीय  भाषाप्नों  में  वत्रिकाए  श्रादि  प्रकाशित  करने  की  जिम्मेदारी  मुश्यतः
 राज्य  सरकारों  को  है  ।

 हैं

 भू-संरक्षण

 श्लौ  लक््म्ण  सलिक  :  कया  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हाल  ही  में  भू-संरक्षण  संगठन  ने  भूमि  कटाव  के  कुप्रसावों  छे  मिपटद्ले  के

 लिए  भूति  का  कटाब  रोकने  सम्भन्धी  प्रनेक  उपाय  किये

 कया  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  भी  सहयोग  करने  का  प्रनुरोध
 किला  शोर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दिये  गये  दिशा  निर्देशीं  का  ब्वौरपे

 क्‍या
 का

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  प्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संजी  श्याल  ल्ल  :

 थो  हां  |  ऊड़ीया  के  म॒दा  संरक्षण  संगठन  ने  अल  एवं  वायु  क्षरक्ष  का  निमंत्रस्स  रूम  खेती  का

 नियंत्रण  बंजर  भूमि  का  विकास  बागवानी  फसलों  झो  बायोमास  उत्पादन  में

 सुधार  करने  के  लिए  बहाव-जल  को  इकटूठा  करने  भ्रौर  फिर  से  चालू  करने  भादि  के  लिए  विभिन्‍न

 राज्य  प्रोर  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  मुदा  संरक्षण  कार्यक्रमों  के  प्रन्तगंत  भू-क्षरण  रोधी

 विभिन्‍न उपाय स्वीकृत किए हूं केन्द्रीय सहायता प्राप्त प्रनेक जिसके मृदा संरक्षण शामिल उड़ीसा राज्य में चल रही उनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं :-- धर
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 (iy  मछकुण्ड-सिलेक  भौर  रंगाली-मंदिरा  को  कदी  घाटी  परियोजनाशों  के  लबण

 कषत्रों  भें  कुंदा  संरक्षर  को  केन्द्रीय  प्राथोजिस  पोजमा  ।

 (I)  छः  जिलों  में  भूम  खेती  का  नियंत्रण  ।

 (111)  भार  जिलों  के  39  प्रद्चण्डों  में  सूखा-प्रवण  क्षेत्र  कार्य क्रम  ।

 (IV)  ग्रामीण  शूमिहीन  रोजमार  गारन्टी  कार्यक्रम  के  ध्स्त्गंत  मदा  संरक्षल  सम्दन्तो
 कार्यकलाप  ।

 (५)  कोरापुट  जिले  में  वर्षासिचित  कृषि  के  लिए  राष्ट्रीय  जल  विभाजक  विकास  कार्यक्रम  ।

 भारतीय  कृषि  भ्रनुसंघान  परिषद  कोरापुट  जिला  के  सिमिलगुढा  में  मृदा  एवं  जल  सेंस्कर

 पधनुसंधान  भौर  प्रशिक्षण  के  लिए  एक  क्षेत्रीय  केन्द्र  स्थापित  कर  रहा  है  ।

 विभिन्‍न  योजना्रों  के  श्रन्तग्ंत  उहं  लक्ष्यों  भोर  शुरू  किए  जाने  वाले  विशिष्ट  मक्ष
 संरक्षण  संबन्धी  उपायों  के  प्रनुसार  संघ  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  के

 जशिए  भ्रनय  से  मार्मदर्शी  सिद्धांत  उपलब्ध  कराए  गए  भ्रधिकांक्ष  योजनाझों  के  लिए  समेकित  जल
 प्रबन्धन  नीति  प्रपतायी  जाती  जिसमें  सभी  प्रकार  की  काहे  बह  कृष्प  हो  श्रक्‍्सप

 का  उनको  समस्याप्मो  सम्मावनाधरों  ध्लौर  मृदा  संरक्षण  संबन्धी  भ्रावश्यकताशों  के  भ्रनुसार
 उपचार  किया  जाता  इन  मार्गदर्शी  छिद्धांतों  मैं  चारा  शोर  भ्रन्य
 योगी  वक्षों  के  उत्पादन  में  सुधार  करनें  पर  भी  विश्वार  किया  जाता  नदी  घाटी  परियोजनाझों  की
 कैम्द्रीध  प्राथोजित  थधोजना  के  प्रम्तगंत  उपचारित  जल  विभाजकों  से  तलछट  भौर  जल  बहाव  का
 प्रधोधन  करने  के  लिए  मार्गदर्शी  सिद्धांत  भी  उपलब्ध  कराए  गए  सूखा  प्रवरा  क्षेत्र  कार्यणमे  के
 प्रस्तगंत  राज्य  के  लिए  कुल  धाबंटन  का  30  प्रतिशत  बांध  सोढ़ीदार  खेती  भूमि  कौ
 उ्यवस्थित  अल  क्थि  ढांसे  का  निर्माशा  करते  क्रादि  जंसे  मृदा  एवं  मसी  स॑रक्षण  का्यकलापों
 के  जिए  उपधीग  किया  जाना  है  ।  वर्षा  सिचित  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीय  अल  विभाजक  विकास  कार्यक्रमों  की
 क्षोमता  के  लिए  जल  विमाजकों  का  सरयम  करने  में  उन  जल  विमाजकों  को  तरजीहू  दी  जानी  है  जिले

 50  प्रतिशत  से  भ्रधिक  छोटे  धौर  सं;मांत  छिसान  जिमके  पास  क्षेत्र  को  कम  से  कम  25  भ्रतिशत

 भूमि  रूम  खेती  के  लियंत्रण  की  योजना  के  भ्रस्तगंत  चुनिंदा  गाँवों  का  समेकित  विकास  किया  जाता

 है  जिसमें  नकदी  सामाजिक  वानिक्ी  ध्रादि  के  लिए  भूमि  का  विकास
 करभा  प्लोर  सुप्रेर  कुककुट  रेशम  कीट  पाल्षम  भ्रादि  जेसे  सहायक  व्यवसायों  के  लिए

 भ्ुईमया  परिवारों  को  क्‍प्राधथिक  सहायता  दैना  क्षामिल

 इस्पात  संपंत्रों  में जापान  को  एविवटी  भागोवारो  ध्ामंत्रित  करनें  के  लिए  गस्ताव

 10267.  भ्री  रास  बहाबुर  सिह  :  क्या  इस्पात  झौर  खान  मन्‍्त्री  पट  अताने  को  कृपा  करेंगे

 हि

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  में  जापान  की  एक्विटोी  भागीदारी  भरामण्त्रित
 करते  का  कोई  प्रस्ताव

 क्‍या  भागीदारी  भ्रषत्रा  विदेशी  सहायता  का  राउरकेला  प्लौर  बीकारो  इस्पात
 संयंत्रों  क ेलिए  उपयोग  भ्रौर

 183
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 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  झोर  खान  मंत्रालय  में  इस्पात  विभाभ  में  राज्य  मर्जी  धोगेशा  :  (१)
 नहीं  ।

 भौर  राउरकेला  तथा  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  के  लिए  कोई  विदेशी

 इक्विटी  भागादारिता  की  कल्पना  नहीं  कौ  गयी  विवेशी  वित्तीय  सहायता  स्वीकार्य  शातों
 पक्ष  उपलब्ध  होते  पर  इन  इस्पात  संयंत्रों  के  सम्बन्ध  में  विधार  किया

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  को  बिजली  को  भ्रनियसित  सप्लाई

 10268.  श्रो  पूर्ण  चन्र  मलिक  :  क्या  इस्पात  झौर  स्थान  मंत्री  यह  बताते  को  कृपा
 करेंगे

 क्या  दुर्गापुर  स्थित  दुर्गापुर  इस्पात  भौर  मिश्रित  हस्पात  संयंत्र  का  उत्पादन  दामोदर
 भाहो  निगम  द्वारा  बिजली  उपलब्ध  नहीं  पाने  की  भ्रनियमित  सप्लाई  होने  के  कारण  काफ़ी
 घट  गया

 यदि  तो  इसके  फलस्वरूप  वित्तीय  वर्ष  1984-85,  1985-86  भौर  1986-87  के
 दौरान  वर्ष-वार  किसने  मूल्य  करा  भौर  कितने  टन  मार  का  थाटा

 दामोदर  घाटो  निगम  में  बिजली  उपलब्ध  न  हो  पाने/बिजली  को  भ्रतियमित  सप्लाई

 होने  के  कारण  कुल  कितनी  राशि  का  समयोपरि  भत्ता  दिया  प्रौर

 निर्धारित  बिजली  की  सप्लाई  न  करने  के  कारण  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  को  हुए
 घाटे  के  सम्बन्ध  में  सरकार  का  दण्डात्मक  उपाय  करने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 इस्पात  धोर  खान  मंत्रालय  सें  इस्पात  थिमाण  में  राज्य  मन्त्रो  योगैना  :  (१)
 झौर  जो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  दुर्गापुरु  हस्पात  संयंत्र  भोर  दुर्गापुर  के  मिश्र  इस्पात

 संयंत्र  में  दापोदर  घाटो  तिगम  से  बिजली  की  ध्पर्याप्त  सप्लाई  मिलने  के  कारण  उत्पादम  में  हुईं
 व्ष-वार  कमी  और  उसका  मूल्य  निम्नानुसार

 “

 कफजजम-ऊ--ज-+  5  5  --  —  ..  न

 भ्रवर्धि  दुर्गापुर  इस्पात  सयंत्र  मिश्र  इस्पात  संयंत्र

 विक्रय  इस्पाय  इस्पात  पिंड  विक्रय  इस्पात  मूल्य

 मात्र  मूल्य  मात्रा  मात्रा
 रुपयों  में  )  रुपयों  में  )

 198  4-85  27089  420  1643  155  27

 1985-86  44660  898  383  शून्य  5

 1986-87  9५826  1860  10834  2047  164

 उपयुक्त  प्रवधि  में  दामोदर  घाटी  निगम  द्वारा  बिजली  को  सप्लाई  में  कमी
 क  कारण

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  श्रोर  दुर्गापुर  के  मिश्र  इस्पात  संयंत्र  मे ंसमयोपरि  पर  कोई  श्च  नही  किया  गया
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 19.  1910  लिखित
 तनमन  हमार

 पार्टियों  के  बीच  हुए  ठेके  में  सम्मत  मांग  के  भनुसार  बिजली  की  पर्याप्त  सप्लाई  म  मिलने  के
 लिए  किसी  प्रकार  का  मुआवजा  देने  का  प्रावधान  नहीं  है  :  तथापि  इस्पात  क्षेत्र  को  बिअलो  देने  की
 स्थिति  पर  मंत्रालय  स्तर  पर  सतत  समीक्षा  की  जा  रही  प्रन्य  ग्रिन्हों  से  दामोदर  घाटी
 लिग्रमः  को  यथासम्मव  भ्रतिरिक्त  बिजली  भ्रन्तरित  करने  के  भी  उपाय  किए  गए  हैं  ।

 जप

 दीघंकालिक  उपाय  के  रूप  में  तथा  इन  इस्पात  संयन्त्रों  की  बाहरी  विद्युत  सप्लाईं  पर
 निर्मेरता  को  कम  करने  के  उहू  श्य  से  दुर्गापुर  इस्पात  संयन्त्र  में  60X60  मेगावाट  के  दो  गृहीत
 विद्युत  शांयन्त्रों  की  स्थापना  करके  भ्रतिरिक्त  गृहीत  उत्पादन  की  क्षमता  उत्पन्न  की  जा  रही
 ऐसा  करने  से  दुर्गापुर  के  मिश्र  इस्पात  संयन्त्र  की  आवश्यकतायें  भी  पुरी  हो  जायेंगी  ।

 बसस्त  कुल  में  प्रतुतूचित  जातियों  भोर  ध्रनुसूचिल  शत  जातियों  के  व्यक्तियों
 को  दुकानों  का  प्राबंटन

 )

 10269.  राभ  प्यारे  सुमन  :  क्या  क्षह्रो  किकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कफ  करेंगे  कि  :

 बसन्‍्त  कु  नई  दिहली  में  कुल  कितनी  दुकाने  बनाई  गई  हैं  प्रौर  उनमें  से  कितनी
 बेची  गई  हैं  भोर  छितनी  दुकाते  भ्रभो  बेचौ  जानी  हैं  भौर  उतमें  से  कितनी  दुकाने  भनुसूचित

 प्रनुसचित  जनजातियों  के  ब्यक्तियों  को  की  गई  धौर  ,

 यदि  ये  दुकानें  प्रनुसूचित  जातियों/प्रनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  को  प्रावंटित

 नहीं  की  गई  हैं  तो  इसके  क्‍या  कारणा  हैं  ?

 झहरी  बिकासे  संत्री  तथा  पर्यटन  मंत्री  सोहसिला  :  बसस्त  कुम्ज  में

 मिभित  दुकानों  की  संख्या  28  है  |  नीलामी  में  बेची  गई  दुकानों  की  संख्या  12  तथा  बेची
 जाने  बालो  दुकानों  की  संख्या  16  वारिज्यिक  संवसध  को  व्यवस्था  पर  सौंपी  गई  दुकानों/स्टालों
 में  से  कोई  दुकान  स्टाल  ध्रभी  तक  प्रभुसूचित  जाति/प्रनुसूचित  जनजाति  को  श्रावंटित  नहीं  को  गई  है|

 परगुसूचित  जाति/प्रनुसूचित  जनजाति  के  लिए  मार्किट-वार  प्ारक्षण  नही  हालांकि
 झारक्षण  कोटे  के  लिए  एक  पंजीकृत  को  पपने  विकल्प  के  प्राघार  पर  तीन  कोलोनियों  तक  विचांश
 करने  के  लिए  ग्रनुरोध  करने  की  छूट  है  ।

 झ्रनसचित  जातितों  जनजातियों  के  विकलांग  व्यक्तितयों  को  बुक्षातों  का  श्राधंटन

 10270.  थओरो  राख्यारे  सुलस  ;  कया  झहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  हपा  करेंगे  कि  :

 (%)  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विकलांग  व्यक्तितयों  को  प्रावंटित  को  गई  दुकप्नों  की  संख्या

 कितनोी

 इस  सम्बन्ध  में  प्रपनाए  गए  मापदण्डों  का  ब्योरा  कया

 क्या  विकलांग  व्यक्तियों  को  भी  उसी  मापदण्ड  के  प्नन्तग्रत  दुकाने  झ्लाबंटित  को  गईं

 हैं  घोर  ग्रदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  गत  तीन  वर्षो  के  दोरान  प्नुसूचित  जातियों  श्रौर  क्षमुसूधित  जनजातियों  से

 सम्बस्फ्ति  विकलांग  व्यक्तियों  ने  भी  दुकानों  के  लिए  भ्रावेदन  किया
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 ५  जन  जननी  न तन  55

 (&)  क्‍या  भनुसचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  किन्हों  विकलांग  व्यक्तियों  को  भी  कभी

 नें  आवंटित  की  गई  हैं  भरौर  यदि  तो  इसके  क्‍या  का  रण  हैं

 (=)  क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ते  विकलांग  व्यक्तियों
 को  बिना  बारी  के  दुकानें

 प्राबंटित  की  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ध्योरा  क्या  भोर

 क्‍या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  मे  किसो  प्रमुसूचित  जाति/प्रनुसृचित  जनजाति  के
 व्यक्ति  को  बिना  बारी  के  दुकानें  भ्रावंटित  की  यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 हहरी  विकास  मंत्री  तथा  पयंटन  मंत्रो  मोहसिसा  :  वर्ष  1985-86
 86-87  घौर  1987-88  के  दौरान  प्राबंटित  दुकानों  की  कुल  संश्या  47  दिल्‍ली  विकास

 करण  के  सलम  विभांग  ने  विकलांग  व्यक्तियों  स्टाले/दुकाने  प्रावंटित  की  हैं  ।

 विकलांग  ध्यक्तियों  को  दुकानों/स्टालों/कियोस्को  के  प्रावंटन  के  लिए  5%,  का  कोटा
 मिर्धारित  हैं  तथा  प्रावंटन  खन  व्यक्तियों  के  मध्य  लाटरी  द्वारा  किया  जानना  है  जिनकी  जनसंस्या

 40%  या  इससे  प्रधिक  हो  ।

 स्टालों/कियोस्कों  का  पध्रावंटन  स्‍्रत्यधिक  कठिनाई  के  मामलों  में  किया  जाता  है  ।

 पध्लौर  (¥)  इस  बात  का  कोई  भेदमाव  नहीं  रखा  जाता  कि  बिंशिष्ट  शारिरिक  रूप  से

 विकलांग  व्यक्तित  प्रनुसूचित  जाति/भनुसूचित  जनजाति  का  है  या  भ्रन्य  ।  यहां  तक  कम  लागत  के

 वारिज्यिक  स्टालों/घड़ों  की  पंजोकरएणा  योजना  1985  जो  समाज  के  भ्राथिक  रूप  से  कमजोर  बरगों

 सहित  प्रनुसचित  जातियों  के  लिए  का  संबन्ध  इसमे  विकलांग  व्यक्तियों  सहित  प्रनुसूचित
 जातियों  के  लिए  ।  भ्रांतशत  स्टालों  के  प्रारक्षए  का  प्रावधान  प्रमुसूचित  जातियों  सहित
 लांग  ब्यक्तियों  को  वारिपज्यिक  उन  निवासियों  के  पुनर्वास  की  योजना  जिसका  विभाग  द्वारा  प्रावधिक
 सर्वेक्षण  किया  जाता  है  भोर  प्नुसूचित  जातियों  सहित  प्राथिक  हुप  से  कमजोर  वर्गों  के  लिए
 पंजीकरण  जिसमें  विकलांग  व्यक्षितयों  के  ]  प्रतिशत  का  प्रारक्षण  के  प्रस्तगंत
 का  प्राबंटन  किया  जाता

 हां  |  ब्योरे  संकलित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 हां  ।  यह  झावंटन  श्री  चन्द्र  प्रकाश  स॒पुत्र  श्री  बेलीरास  को  किया  गया

 भ्रवजिद  प्लेस  साक्िट  में  ्रससचित  जातियों  तथा  ध्नसचित  जनजातियों  के  लोगों  को

 दुकानों  का  ह्राबंटन

 10271.  श्री  रामप्यारे  सुमन  :  क्‍या  हाहुरी  बिकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भरविंद  प्लेस  मार्किट  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  कुल  कितनो  दुकानों  का  निर्माण
 किया  हि

 इनमें  से  कितनी  दुकानों  को  प्रनुसृचित  जातियों/परनुसूचित  जनजातियों  के  व्यकितयों
 को  उनके  लिए  आरक्षित  कोटे  में  से  प्रावंटित  करने  का  विचार  प्रत्येक  श्रेष्ठटी  के  व्यक्तियों  को
 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  कितनी  दुकानें  प्रावंटित  को  गई  हैं  तथा  तत्संबंधी  ब्योरा  कया
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 कया  25  प्रतिशत  दुकानें  भ्रनुसूचित  जातियों  के  ध्यक्तियों  के  लिए  प्रारक्षित  की  गई

 ब्क+

 )  यदि  तो  कया  प्रत्येक  मार्किट  में  उन्हें  25  प्रतिशत  दुकाने  धटित  की  जा  रही
 हीं  तो  इसके  क्या  कारण

 (=)  क्‍या  प्ररविद  प्लेस  गिर्जाघर  के  से  भनुसूचित  जातियों/भनु-

 सूचित  जनजा  तिथों  के  ब्यक्तियों  को  उनके  लिए  आरक्षित  कोटें  की  तुलना  में  कम  संश्या  में  दुकानें
 झ्ावटित  की  गई  हैं  भ्ोर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  भोर

 क्‍या  प्रनुधूचित  जातियों/जनजातियों  के  व्यक्तियों  को  दुकानों  की  तुलना  में  प्रधिक
 संझ्या  में  स्टाल  प्रावंटित  किए  गए  हैं  ;

 हाहरो  बिकास  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  दलबोर  :  83  दुकानें  तथा  एक
 स्टाल  ।

 6  दुकानें  प्रनुसूचित  आाति/प्रनुसूचित  जमजाति  को  भ्लाबंटित  की  गई  हैं  ।  प्रारक्षित

 श्रेणियों  फो  भावंटित  दुकानों  के  विवरण  इस  प्रकार  हैं  :-.

 विकलांग  1

 प्रनुसूचित  जाति/भनुसूबित  जनजाति  6

 बेदखल  किए  गए  1

 वे  व्यक्ति  जिनकी  भूमि  प्रजित  की  गई  2

 भूतपूर्व  सेनिक  ।

 1986  से  1  प्रनुसूचित  जाति/प्रससूचित  जनजाति  के  लिए  पहले

 पहल  आरक्षित  कोटा  12.8%

 भौर  प्रमुसूचित  ज।ति/प्रनुसूचित  जनजाति  को  सम्पूर्णों  रूप  में  दुकानों  का  25%,
 प्रावंटित  किया  जाता  है  न  कि  प्रत्येक  मार्किट  में  ।

 दुकानों  भौर  स्टालों  के  भावंटन  के  मामले  में  कोई  भेद-भाव  नहीं  बरता  जा  रहा
 डिल्लो  में  बेघरों  को  प्राभ्य  स्थल  प्रदान  करने  सस्बस्धी  प्रस्तर्राष्ट्रीय  वर्ष  कार्यक्रम  के  प्स्तगंत

 क्‍्लेटों  का  निर्माण

 10272.  भरी  लाला  राम  केन  :  क्‍या  शहरो  बिकास  मंत्री  दिल्ली  में  बंधरों  को  प्राश्रय  स्थल

 प्रदान  करने  सम्बन्धों  प्रन्तर्राष्ट्रीय  बर्ष  कार्यक्रम  के  प्रस्तगंत  फ्लेटों  के  निर्माण  के  बारे  में

 14  1988  के  भतारांकित  प्रएन  संख्या  2855  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 (8)  उनमें  से  प्रभुसूबित  जाति  भोौर  प्रनुतूचित  जनजाति  के  व्यक्तियों  को  प्रौर  दिल्ली

 विकास  प्राधिकरण  द्वारा  आवंटित  फ्लेटों  का  ब्योरा  क्या  भौर
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 लिखित  उत्तर
 ही
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 गत  वर्षों  में  प्रनुसूचित  जातियों  और  प्रनसचित  जनजातियों  के  लिए  तैयार  ढ़  गई
 प्ावास  योजनाभ्रों  के  नाम  कया  हैं  भोर  तत्संबन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 झहरी  विकास  संत्रो  तंथा  पर्यटन  मंत्री  भोहलिना  जाति  (%)  धौर  कि

 सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  तथा  समा  पटल  पर  रखदी  जायेगी  ।

 बिल्ली  बिंकास  प्राधिकरण  द्वारा  गनदो  बस्ती  क्षत्रों  में  धरमुसूचित  जाति  श्रौर

 प्रमुसूचित  जनजाति  के  लिए  ह्ारक्षण

 भरी  लालाराम  केस  :  क्‍या  हाहुरो  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  कर  गे  कि  :

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  प्रधोन  गन्दी  बरती  क्षेत्रों  श्लौर  भूग्यी-मौंपड़ोी  कामोनियों  में

 झनसचित  जाति  पोर  भनसूबित  जनजाति  के  लिए  दुकानों  प्रावासीब  श्लौर  व्यापारिक

 भूलंडों  का  कितना  प्रतिशत  भारक्षण  किया  गया  है

 संगठनों को  क्‍या  गन्दी  बस्ती  गन्दी  बस्ती  कालोनियों  मे  काम  करने  वाले  स्वयं  स्ेवो

 संगठनों  को  झन॒दान  भौर  भूमि  का  प्रबन्ध  करके  उनकी  सहायता  करता  यदि  हाँ  तो  तत्सम्बन्धी

 श्यौरा  क्‍या  भोर

 गन्दी  बस्ती  विभाग  द्वारा  पिछले  तोन  वर्षों
 के

 दोरान  कितने  मकानों
 का  निर्माण  किया

 णया  झोर  कितने  झाव।सीय/म्यापारिक  भूखण्डों  को  बेचा  गया  ?

 दाहरो  विकास  मंत्री  तथा  फ्यंटन  मंत्री  सोहसिना  :  10274. sit fawa एस. पाटिल : क्‍या इस्पात झौर @ra मन्‍्त्री यह बताने को  से

 सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दो

 राल  कायलਂ  का  उत्पादन  करने  के  लिए  इस्पात  का  झावात  ,

 भी  जिलम  पाटिल  :  क्‍या  इस्पात  झौर  सलाम  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः
 कं

 क्‍या  सरकार  ने  निर्यात  के  लिए  हाट  राल  काथश  का  उत्पादन  करने  हेतु  इस्पात  का

 क्रायात  करने  की  मंजुरो  दी  है

 बदि  तो  किन-किन  देक़पें  से  हस्पात  का  भ्रायात  करने  को  प्ंभावना  है  भौर  श्राधात

 किए  जाने  वाले  इस्पात  का  मूल्य  कितना

 कया  भारत  भ्रपने  इस्पात  से  ही  हाट  राल  कायल़  का  उत्पादन  करने  को  स्थिति  में  नहीं
 धोर

 सरकार  वष  लिए क्या  के  दौरान  भ्रपने  स्वदेशी  उत्पादन  से  हो  इस्पात  को  सभी
 इयकताप्ों  को  पूरा  करते  के  लिए  क्‍या

 कदम उठा रही है ? इस्पात प्ौर खान मंत्रालय में इस्पात बिभाग सें राज्य मंत्री योगेशा : नहीं । प्रदन ही नहीं



 एकीकृत  हस्पात  संयंत्र  भ्रंपने  इस्पात  संयंत्रों  मे ंउत्पादिम  इस्पात  से  तैप्त  बैलित  क्वायलों
 का  निर्माण  करते  रहे
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 इस्पात  को  देशी  उपलब्धता  में  वृद्धि  करने  के  सहूह्य  से  ने  वर्ष  1987-88  के
 74.8  लाख  टन  प्रप्ररिध्कृत  इस्पात  के  उत्पादन  को  बढ़ाकर  वर्ष  19'  8-89  में  89.4  लाख  टन  करने
 की  योजता  बतायो  गौण  उत्पादकों  से  भी  कुछ  वृद्धि  दोने  की  संभावना  तथापि  वर्ष  1988-89
 में  देशी  उत्पादन  से  सम्पूर्रो  मांग  को  पूरा  कर  पाना  सम्भव  नहीं  होगा  भौर  इस  प्रकार  कुछ  प्रायात
 करना  भ्रावश्यक  होगा  |

 दिल्‍लो  स्कूल  टीचर्स  कोश्मापरेटिब  हाउस  बिल्डिंग  सोसायटो  लिमिटेड  को  श्राम  समा  को  बंठकक॑

 10275,  श्री  भोहस्मद  सहफूल  झलो  ख्लां  :  कया  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  व्तंमान  प्रबन्ध  समिति  द्वारा  दिल्‍ली  स्कूल  टीचस॑  कोभ्रांपरेटिव  हाउस  बिल्डिग
 सोसायटी  लिमिटेड  की  धाम  सभा  की  नियमित  बंठके  वर्ष  !975  से  नियमानुसार  प्रायोजित  की  भा

 रहो  जंसाकि  नियम  के  भनुसार  भपेक्षित

 यदि  तो  वर्ष  1975  से  प्रबन्ध  समिति  द्वारा  कितनी  बेठक  भ्रॉयोजित  की  गई  झोर
 तारीक्ष  को  प्रायोजित  की  गई  हैं  झोर  ये  बंठक  किस  उद्देश्य  से  भायोजित  की  गई

 धोौर  हि
 यदि  तो  नियमामुसार  बेठक  प्रायोजित  न  करने  तथा  मनमाना  निःएंय  करने  के

 लिए  सहकारी  समिति  द्वारा  प्रबन्धकों  के  विरुद्ध  कया  कायंवाही  की  गई

 झहूरोी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  दलबोर  :  से  सूचना  एकत्र  को

 जा  रहो  है  तथा  समा  पटल  पर  रख  दो  जायेगी  ।

 दिल्‍लो  स्कूल  शिक्षक  सहकारी  प्लाबास  निर्माण  समिति  द्वारा  भूर्सि  के  विंकास॑ਂ

 पर  किया  गया  ध्यय

 10276,  भो  बोहम्भद  महज  प्लो  कया  शहरो  बिकास  मन्त्री  यह  बताने  की  ऋुपा
 करेंगे  कि  :

 दिल्ली  स्कूल  शिक्षा  सहकारी  प्रावास  निर्माण  समिति  लिमिटेड  द्वारा  भूमि  के  विकास

 प्लौर  वर्ष  1975  से  भ्राज  तक  की  गई  सेवाध्नों  के  प्रबन्ध  पर  प्रत्येक  वर्ष  मदवार  के  साथ  कितना

 किया
 ह

 विकास  कार्यों  के  लिए  «नियुक्त  ठेकेदारों  भौर  प्रन्य  पार्टियाँ  का  इ्योरों  कया  है  धौर  .

 रन्हें  किन  शर्तों  पर  मियुकत  किया  गया

 ठेकेदारों  प्लौर  प्रन्य  पार्टियों  को  प्रत्येक  वर्ष  प्लौर  प्रत्येक  कार्य  के  लिए  प्रलग-भलग

 जकितनी  भ्र्भराशि  का  भगतान  किया  भ्रोर

 क्या  समिति  ने  प्रत्येक  कार्य  के  लिए  कोई  निविदायें  प्रामंत्रित  की  थी  भौर  यदि के

 हो  ठेकेदारों  की  कार्य  के  लिए  कंसे  मियुक्त  किया
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 झहरो  बिकास  मंत्रालय  में  राज्ष्य  मंत्रो  दलबीर  :  से  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  आएगी  ।

 सहकारो  व्याथाधिकरणों  को  स्थापना

 10277.  भ्रो  सोहस्मद  महफूज  झलो  खां  ।  बया  झहरो  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  *  रच

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारी  है  कि  दिल्‍ली  भवन  प्रावास

 ऋषा  प्र  वित्त  भ्रादि  के  सहकारी  समितियों  से  संबंधित  बड़ी  संख्या  में  मामले  बहुत  लम्बे  समय  से
 उच्च  स्यायालयों  भोर  उच्चतम  न्यायालय  सहित  विभिन्‍न  न्यायासथों  में  लम्बित  पड़

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इससे  देक्ष  में  सहकारी  प्रांदोलन  की  प्रगति  में  कमी  प्राई

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  सहकारी  न्याग्राधिकरणों  को  स्थापित  करना  और
 कारी  समितियों  में  विवादों  को  संक्षिप्त  प्रक्रिया  से  निपटाने  का  विचार

 यदि  तो  प्रस्ताव  को  रूपरेखा  क्‍या  भौर

 (४)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 झहरी  विकास  संत्रासय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  भोर  सूचना  एकत्र
 को  था  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  .

 दिल्‍लो  सहकारी  न्‍्यायाधिकरणा  पहले  हो  भ्रास्तित्व  में

 भौर  उपयुक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 खनन  कार्यों  के कारण  बन  क्षत्र  में  कमो

 10278.  मथु  इंडवले  :  क्‍या  इस्पात  ध्लौर  ख्लाम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भनेक  कोयला  तथा  मेंगनीज  श्लानें  तथा  पत्थर  खदानें  देश  भर  में  फंली  हुई  हैं
 बथा  खनन  कार्यों  के  कारण  वन  क्षेत्र  में  कमी  भ्राती  जा  रही  भौर

 यदि  तो  कया  खान  तथा  पट्टाषारियों  पर  पेड़  पौधों  को  लगाने  की
 सांविधिक  बाध्यता  भ्रोर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  समभौते  के  भाग  के  रूप  में  बंजर  भूमि  के  दुगने  क्षेत्र

 मैं  बनरोपणा  करने  के  लिए  खान-मालिकों  को  बाध्य  करने  का  विचार  है  ?

 इस्वात  झोौर  खान  संत्री  :  से  खनन  भ्रौर  उत्खनन  से

 बनों  का  कुछ  प्रवकर्षण  होता  वन  भूमि  में  खनन  पटटों  के  ध्नुदान  या  नवीकरण  पर  वन
 1980  के  प्रावधान  ध्राकषित  हैं  ओर  इसके  केन्द्र  सरकार  को

 अति  भपेक्षित  होती  है  ।  ऐसे  मामलों  केगद्र  सरकार  की  भ्रनुभति  इस  स्पष्ट  शर्त  के  लाथ  दो  जाती

 है  कि  सनित  क्षेत्रों  में  वृक्षारोपण  द्वारा  हरियाली  बहाल  को  सेशोधित  ख़मिज  रियायत
 1960  के  प्रत्येक  पूर्वक्षण  लाइसेंस  भारी  झोर  खमिज  पट्टाघारी  से  ग्रह  प्रपेक्षा  की

 लईं  है  कि  वह  पूर्यक्षण  कार्यों  के  कारण  नष्ट  हुए  बुक्षों  से  दो  गुने  गक्ष  उसी  क्षेत्र  भें  श्रमथा  इस
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 प्रयोजन  हेतु  सरकार  द्वारा  चुने  गये  प्रन्य  क्षेत्रों  मे ंलगाने  के  लिए  तश्काल  प्रभावी  उपाय

 सेंस/पट्‌टा  की  प्रवधि  के  उनकी  देखभाल  करेगा  तथा  पू्क्षण/लनन  कार्यों  से  नष्ट  हुई  प्न्य
 वनस्पतियों  को  समावित  सीमा  तक  बहाल  कोई  भी  श्तन  पट्‌ठा  तब  तक  मंजूर  नहीं  किया

 जायेगा  जब  तक  उसके  साथ  केन्द्र  सरकार  द्वारा  विधिवत  झ्नुमोदित  खनन  योजना  प्रबंध

 योजना  जिसका  प्रभिन्‍न  धभ्रग  संलग्न  न  की  गई  हो  ।

 भारतोय  खाद्य  निगम  प्र  ग्रमुसचित  जाति/प्नमुसचित  जनजाति  के  बकाया  रिक्त  पथ

 10279.  श्री  ध्रनादिचरण  दास  :  कया  खास  धोौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  खाद्य  निगम  में  सभी  श्र  णियों  में  भनुसूचित  जाति  श्लौर  भनुसू  चित

 जाति  के  लोगों  के  लिए  प्रारक्षित  पदों  के  कोटे  की  पिछली  बकाया  रिक्तियों  को  भरने  के  लिए  प्रयास

 किए  गए

 यदि  तो  इसके  बया  कारण  हैं  श्लौर  दोषी  भ्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की

 जा  रही  भप्रौर

 यदि  तों  पिछले  बकाया  कोटे  को  भरी  गई  रिक्तियों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ध्ोर  सभी
 अं  णियों  में  इस  समय  पिछला  कोटा  कितना  है  ?

 खाद्य  तथा  मागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उपसंत्रो  :  से  भारतीय
 खाद्य  निगम  मुख्यालय  द्वारा  प्रपने  सभो  जोनोंक्षेत्रों  से  सूचना  एकत्रित  की  जा  रहो  है  भौर  प्राप्त

 होने  पर  इसे  सभा  के  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 झाप्र शन  का  कार्यास्थयन

 10280.  कृपासिधु  सोई  :  क्‍या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 प्राप्रेशन  को  किन-किन  राज्यों  में  कार्यान्वित  किया  जा  रहा

 इस  परियोजना  के  प्रन्तगंत  उड़ीसा  के  किन-किन  जिलों  को  सम्मिलित  किया  गया
 झौर

 इस  योजना  से  राज्य  के  कितने  लोग  लाभान्वित  हुए  हैं

 क्षि  मंत्रालय  में  कूपि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  ।

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  भौर  सभा-पटल  पर  रख  दी

 क्योंकर  भ्रौर  पुरी  के  जिले  प्रापरेशन  फ्लड  के  प्रस्तगंत  शामिल

 किए  गए

 (a)  1987  तक  इस  कार्यक्रम  में  लगभग  22565  सदस्य-उत्पादकों  ने  प्रथ  तक
 भाग  लिया
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 दिल्लो  के
 प्रास-पास  कस्यों  का  विकास

 भो  जितेस्त्र  प्रसाद  :  क्या  दाहुरी  बिकास  मन्त्रो  यह कतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (६)  बया  सरकार  दिल्‍ली  के  प्रास-पास  के  कस्बों  का  विकास  करने  की  योक्षता  बता
 रही

 यदि  तो  उन  कस्बों  के  नाम  क्‍या  हैं  प्रोर  उनके  ब्रिकास  की  विस्तुत  योजनायें
 कया  भोर

 इस  विकास  के  लिए  कितनी  धनराशक्षि  को  प्रावश्यकता  होगी  और  इसमें  कितना
 समय

 हहरी  विकास  भग्त्रालय  में  राज्य  सरत्रो  वललीर  से  :  काउस्टर
 मंग्मट  क्षेत्रों  के रूप  में  विकसित  किये  जाने  के  लिये  सम्मावित  नमगरों  का  पता  लगाने  के  लिये  राज्य
 सरकारों  के  परामश  से  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोड्ड  द्वारा  एक  अ्रध्ययन  किया  जा  रहा
 झ्रपेक्षित  निधियों  तथा  समय  के  विवरण  तथा  उपलब्ध  होंगे  अंब  काउन्टर  मेमनेट  कस्थों  का  चयन

 पन्तिम  रूप  से  किया  जायेगा  ।  काउंटर  मेगनेट  के  रूप  में  शामिल  करने  हेतु  विचारार्थ

 प्रस्तावित  क्षेत्रीय  योजना  में  निम्नलिखित  नगर  निर्दिष्ट  किये  गये  हैं  :---

 उत्तर  भ्रदेश

 बरेली

 4.  प्रम्बाला/करनाल

 5.  हिसार

 क्वाप

 6.  पटियाला

 7.  लुधियाना

 राजस्थान

 8.  कोटा
 ई॒

 9  प्रजमेर

 सध्य  सरसों

 ग्वालियर

 सरसों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  राष्ट्रीय  प्रदर्शनी

 थरी,लक्ष्मण  सलिक्र  :  क्या  कृषि  मन्‍्त्री यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 देश  में  सरसों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कितनी  राष्ट्रीय  प्रदर्शनियां  लगाई

 प्रस्तावित
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 कया  यह  सच  है  कि  प्रदर्शनी  के  लिए  उपलब्ध  सुविधाएं  श्रपर्याप्त  हैं  भ्रौर  संबंधित
 बिभाग  तथा  शिक्षा  संस्थान  भी  किसानों  को  उचित  जानकारी  प्रदान  करने  की  स्थिति  में  नहीं

 भ्रौर

 यदि  तो  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाये  गये  हैं  ध्रथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  प्रनुसंघान  तथा  शिक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  हरि  कृष्ण  शास्त्री  ।

 (%)  वर्ष  1983-84  से  1985-86  के  दौरान  राप्ट्रीय  प्रदर्शनी  की  प्रायोजना  के  प्रन्तगंत  सरसों  की
 देती  से  संबंधित  दो  सौ  पच्चीत  प्रदर्शत  किए  गए  ।

 प्रदर्शनों  को  भ्रायोजित  करने  को  पर्याप्त  सुविधाएं  उपलब्ध  इन
 प्रदर्शनों  में  महत्वपूर्ण  लागतों  पर  होने  वाला  श्चं  जिन  किसानों  के  खेतों  में  प्रदर्शन  प्रायोजित  किए
 जाते  उनके  द्वारा  भ्रौर  मरतीय  कृषि  भनुसंघान  परिषद  द्वारा  मिल-जुल  कर  उठाया  जाता

 ऊपर  दिए  गए  को  देखते  हुए  इसका  प्रदन  हो  नहीं  उठता  ।

 विश्ञाखापत्तमम  इस्पात  संयंत्र  में  प्रनसूचित  जातियों  गेर-कार्यकारी
 कर्मचारियों  के  लिए  शारक्षण

 10284.  थ्रो  कासो  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  इस्पात  भ्रौर  खान  मन्त्रो  विशाखापत्तनम  इस्पात
 संयंत्र  में  प्रनुसूचित  जातियों  भौर  प्रनुसुचित  जनजातियों  के  गेर-कार्यकारी  कर्मचारियों  के  लिये
 झारक्षण  के  संबंध  में  22  1984  के  भ्रतारांकित  प्रश्न  संश्या  4257  के  उत्तर  के  संबंध  में

 यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :
 ह

 विशासखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  में  प्रनुसूचित  जातियों  और  भनुसूचित  जनजातियों  के

 गेर-कार्यकारी  कर्मचारियों  के  लिये  ध्रन्तिम  रूप  से  क्‍या  पदोन्नति  तंयार  की  गई

 इस  नीति  में  प्रनुसुचित  जातियों  भोर  प्रनुसूषित  जनजातियों  के  लिये  पश्रारक्षण  की

 क्या  विदिष्ट  प्रक्रिया  निर्धारित  की  गई  धोर

 प्रनुसूचित  जातियों  के  उस्मीदवारों  के  लिए  भधहंता  भ्रवधि  में  कितनी  छूट
 दो  गई  है  ?

 इस्पात  ध्लौर  खान  मन्त्रालय  में  इस्पात  बिभाग  में  राज्य  सन्‍त्रो  मोगेश
 से  :  विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  में  गेर-कार्यंपालकों  की  पदोन्नति  नीति  को  प्रभी

 अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है|

 दिल्‍ली  में  रिहायशी  मकानों  को  कसी  को  दूर  करने  के  लिए

 10285.  पटेल  :  क्या  शहरों  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  प्रशासन  को  दिल्ली  में  रिहायज्ञी  मकानों  की  कमी
 को  दूर  करने  के  लिए  प्रस्तावित  विभिन्‍न  योजनाप्नों  भ्रौर  उनकी  विस्तुत  रूप  रेखा  क्या  भौर

 इस  सम्बन्ध  में  समाज  के  कमजोर  वर्गों  क ेलिए  किये  जा  रहे  विशेष  प्रयाक्तों  का  ब्यौरा
 कया  मि
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 झहरी  विकास  भस्त्रो  तंथा  पर्यटन  मनत्रीं  सीहसिनी  ! दिल्‍ली  विकास

 प्राधिकरण  को  1988-89  के  वाधिक  कार्य  योजना  के  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरर  हारा

 आरम्भ  किए  गए  मुरुय  क्रियाकलाप  इस  प्रकार  हैं  :-

 1.  सामान्य  प्रावास  नवीन  पद्धति  क्‍ग्रावास  योजनां  भोर  स्ववित्त  पोषित  योजना  के

 प्रन्तगंत  विंभिन्‍्न  भाय  वर्गों  के  लिए  प्रावार्स  क्रिंकौकलाप  के  दोराग

 लगमग  15000  मकानों  का  निर्माण  धो  रम्म  किया  जाएगा  |  ढेपोरे  ६॥  प्रकार  है  :--

 पोषित  योजना  322

 ४7  ज्यध्यम  श्ाय  वर्ग  36

 झ्वाये  वर्ग  30

 ह्राथिक  दर्ष्ट  सेकंभजोर  वर्ग  14922

 '9080:  ब्लाटों  तैंਂ  स्थल  तथां  सेवा  लकमम  2000  प्लाटों  में  कोर  भ्रावास  भौर  निम्न

 प्राय  वर्ग  एवं  मध्यम  प्रांव  कर्जा्मेंअर्पर्क  कैंह0066-मकानों  के  लिए  हुडफो  की  सहायता  प्राप्त

 फरने  के  भी  प्रयास  किए  जा  रहे  विद्यमान  स्टाक  से  निम्नलिखित  मामलों  में  मकानों  को
 yer  बूरा  करने  तथा  उम्हें  क्जे  के  लिए  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कार्यवाही  को  ऑ  --

 “
 मध्यम  ध्ाथ  वर्ग  ४ '  5876

 निम्न  प्राय  वर्ग  9876

 प्राधिक  दृष्टि  से  कमजोर  बर्गं  3008

 29760

 रोहिणी  में  मूक्ष  भूठ  सुविधाशों  में  सुघार  के  पपतकलां  का  विकास  महत्वपूर्ण
 कार्यों  में  से  एक  रोहिणी  में  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  भूखंड  सौंपनें  के  लिए  एक  नई  कार्य

 योजना  बनाई  मई  है  भोर  यह  वर्ष  1988-89  के  दोरान  कार्यान्वित  की  यह  इस  बात  को

 सुनिश्चित  करेगी  कि  लाम-मोजियों  को  भूखंडों  का  कब्जा  एक  समयवद्ध  कर्यिक्रेम

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  मलित  स्कंध  ने  मलिनਂ  बस्तो  निकालियों  के

 लिए  रिहायंणी  फ्लैट  भौर  दिल्ली  के  ऐसे  क्षेत्रों  के  निवासियों  के  लिए  पंजीकरण  योजना

 प्रारम्भ  की  इस  परियोजना  को  प्रारम्भ  करने  का  मुख्य  उद्देश्य  दिल्‍ली  में  जिन  परिवारों  के

 पास  कोई  रिहायशी  नहीं  है  परन्तु  ओ  मलिन  बस्ती  क्षेत्रों  भुग्गी  मोंउड़ी  पुनर्वास
 प्रनधिकृत  भुग्गियाँ  श्रौर  शहरी  गाँवों  में  रंह  रहे  हैं।उनके  पर्याप्त

 प्रावास  मंडार  बनाना  था|  प्रासान  शर्तों  भाधार  पर  रिहायक्षी  फ्लैट  प्राप्त  करने  के
 '

 लिएं  इस
 कार्यक्रम  के  प्रन्तंगेंते  लेगमग  27,000  ने  भ्रवनें  नामें  पंजीकृत  कराये  |  लगजंब  3000  प्लेट

 जो  पूर्व  होने  की  अवस्था  में  4,  निकट  भविष्य  में  प्रावंटित  किए  जाने  की  प्राशा
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 हस  बात  को  भाग्यता  देते  हुए  कि  प्राधिक  दृष्टि
 से  कमजोर  वर्गों  की  भ्राश्रयप  सम्बन्धी

 प्रावश्यकृताएं  स्वयं-सहायता  के  माध्यम  से  बखूबी  पूरा  की  जाती  भ्रब,गरीबों  को  विकसित  स्थल

 भीरसेव।एं-भुहैय।-क्  रने  का  प्रस्ताव  है  संसाअनों  के  हिसाब  फ्ले-्‌इ  क्रिमेंटल  फेशन  के,तौर  पर

 वे  सहने  रिह  यशी  एकक-हवयं  छत  खक़ते  हैं+

 खासास्नों  के  लिए  राज्यों  को  धनराशि  का  प्राबंटस़

 10286.  जयम्दी  पदसायक -  क्या  कृषि  पउत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 (S)  क्‍्य  सरकार  का  सातकड़ें  योजबाबदि  के  दौरान  ब्लाशश्नों  का  उत्पादना  बढ़ाने  के लिए

 राज्य  सरकारों  को  प्रतिरिक्त  धनरादि  का  भावंटन  करने  का  प्रस्ताव  |

 यदि  हां  तो  उक्त  झावंटन  कब  करने  का  विचार  धोर  :

 विभिन्‍न  सज्यों  को  फ्बंटित  को  जसे  बालो  राधा  कः  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 क्षथि  मंत्रासय  में  कृषि  झोर  सहकारिकता  बिसाग  में  राज्य  सत्री  व्यास  यादव )/:
 से  1988-89  के  दोरान  विशेष  लखाद्यान्त  उत्पादन  कार्यक्रम  के  लिए  70  क्रोह  रुपए

 का  अावंटन  किया  गधा  इंध  कार्यक्रम  के  प्रस्तगेत:-राज्य-वार  योजनावार  घनरादि  का

 प्लायंटन  प्रदर्शित  करने  वाला  एक्र  विवरण  संलग्न
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 लिखिकाहसंद  लत  9  ४98॥  0;
 ह

 प्रासप्त  प्रदेश  भौर  उड़ौसा  में  भूल  से  हुई  मोतों  को  घटनाप्ों  को  जांच  हेतु  समिति

 10287.  श्री  रामधन  :

 क्रो  अलवस्त  सिह  राभूबालियां

 क्या  कृषि  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  सरकार ने  भप्रान्प्न  प्रदेश  में  हाल  हो  में  कपास  उत्पादकों  द्वारा  प्लात्महत्या  किये
 जाने  की  घटनापों  की  जांच  करने  के  लिए  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  की

 यदि  तो  कया  सरकार  का  उड़ीसा  में  कालाहाण्डी  प्लौर:उसके  प्रासपास के  क्षेत्रों  में  टट

 समय  पर  सहायता  न  मिल  पाने  के  कारण  भूक्ष  से  हुई  मोतों  के'म।मलों  की  जांच्र  करने  के  लिए
 एक  समिति  नियुक्त  करने  का  विभार

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  संक्षिप्त  ब्योरा  क्‍या  भौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  कृषि  श्रोर  सहकारिता  विमांग  में  राज्य  मन्त्रो  ध्यास  लाल  :

 (%)  नहीं  ।

 से  राज्य  सरकार  हरा  दी  गई  के  भूख  छे  हुई
 मौतों  की  समय-समय  पर  सरकारी  तथा  न्यायिक  जांच-करने  पर  सच  नहीं  पाई  गई

 टूजपेस्ट  निर्माताओों  द्वारा  भारतोय  मानक  ब्यूरो  का  चिन्ह  श्र कित  करता

 10288.  होलेश  :  कया  लाश  शोर  मागरिक  पूति  मन्त्री  यह  बताते  की  कृपा
 करेंगे कि  :

 (%)  प्राफ  इण्डियन  स्टेंडड्डंਂ  ते  टूथपेस्ट  पर  कोई  चिन्ह  प्रकित,क्रिया

 यदि  तो  कब  भौर  तत्सम्बन्धी  ध्यौरा  कथ्म

 भ्राज  तक  कितने  टूथपेस्ट  निर्माताभों  ने  भारक्षीयल  मानक  छ्यूरो  का  चिन्ह  श्र  कित  करने

 कै  लिए  ध्पनता  नाम  दर्ज  कराया  भौर

 मंजन  प्मादि  फामू  लेक्षन्स  में  प्रामतकैर  पर/दांतों  को  चमकाने  बाले  कौन-कौन

 सै  प्रमुल  तत्वों  को  मिलाने  की  प्रनुमति  है  ?

 ला  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उपसंत्रो  बेठा  )  :  जी  हां ॥

 भारतीय  मानव  ब्यूरो  द्वारा  1971  में  ट्यपेस्थ  के लिए  एक  भारतीय  मानक“झाई//एस,-+

 6356  विद्विष्ट  प्रकाक्षित  को  गई  इससे  1978  में  पुनरोक्षित  किया  गया  भौर  '980  में  संशोधित

 किया

 इस  भारतीय  मानक  में  दो  प्रकार  के  टूथपेस्टों  प्र्भात्‌  कराग  वाले  तथा  बिना  काग  वाले  का
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 बेशांल  1910  लिखित  उत्तर
 नि
 उल्लेख  किया  गया  है  भौर  उत्षमें  गाड़ फन  जलीय  निलम्बन  का

 ₹  .  प्राफःएक्स्थिप्रश  :सस्पेंशन/कठोर  तथा  तो  क्ख  ध्रपययंक  काग

 देने  को  शक्ति  तथा  प्राधान  का  उसमें  रक्षी  बस्तु  पर  प्रमाव  के  बारे  में  भ्रपेक्षाएं  निधारित  की  गईं
 -  हैंश  इसके  इस  मानक  में  सूचना  के  लिए  उन  घटकों  की  सूची  दो  गई  जिनका  ट्थपेस्ट

 बनाने  में  पारस्परिक  तोर  पर  हस्तेमाल  किया  जाता

 ट्ूथपेस्ट  के  लिए  भारतीय  मानक  ब्यूरो  की  प्रभाणन  योजना  स्वैच्छिक  मारतीय
 मानक  ब्यूरो  ने  ब्यूरो  के मानक  चिह्न  के  प्रयोग  के  लिए-लाइसत  देने  हेतु  शो  भ्रावेदतों  को  रजिस्टर

 था  प्लौर  क्फ्मेंकि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रगति  नहीं  की  जा  इन  प्रावेदनों  पर  कायंबाही
 नहीं  की  गई  4  पौषध  धोर  प्रसाधन  सामग्रो  1982  26
 1982  का  510  के  भनुसार  भौषध  शोर  प्रसाधन  सामग्री  1945  में  प्रसाधन
 सामग्री  के  लिए  मानकों  की  एक  नई  ध्रनुतची  शामिल  की  गई  इस  प्रनुसूची  तेयारशुदा
 प्रसाधन  क्षामग्री  के  टूथपेस्ट  सहित  ग्यारह  मदों  के  बारे  में  मानक  दिये  गए  हैं  भ्रोर  इन  सभी
 प्रसाधन  सामप्रिया  का  मारतीय  मानकों  की  जिन्हें  मारतीय  मानक  संस्था  मारतीय
 मानक  द्वारा  ससय-समय  पर  निर्धारित  किया  जाता  के  भ्रनुरूप  होना  प्रावश्यक  इस
 प्रकार  भौषध  भौर  प्रसाधन  सामग्री  नियमों  के  तहत  लाइसेंस  प्राप्त  संगठनों  द्वारा  विनिरभित  ट्थपेस्ट
 के  सम्बन्धित  भारतीय  मानक  विशिष्ट  के  प्रनुरूप  होने  को  उम्मीद  की  जाती

 टथपेस्ट  में  ध्रौमतौर  पर  वाले  जिन  श्रमुख  जो  किगशॉमकारी  के  सिए
 6356-1978  में  दिये  गए  का  प्रयोग  किया  जांता  है  वे  इस  प्रकार  हैं  :---

 प्रिसिपिटेटिड  कल्शियम

 मेगनेशियम  काबनिट

 डौइकीस्शिवम  फास्फेट  दि

 इनसोल्यूबिल  सोडियम  भ्रार

 (2)  हाइडुं  टिड  एल्यूमिता  ।

 of  कलड़  के  सम्यस्थ  मेंਂ  प्ररिकः  सथुवाय  को  रिपोर्ट

 :«  श्री  छस  वेंकठेशम  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  अताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  भापरेशन  फ्लड  के  सम्बन्ध  में  यूरोपीय  प्राषिकः  समुवाय  की  ताजा

 लेखापरीक्षा  रिपीर्ट  देखी  ओर  यदि  तो  उसकी  मुख्य  बरतें  क्या  भोर

 क्‍या  एस  सम्बन्ध  में  कोई  सुथारात्मक  कःयंवाही  को  यदि  हां,'तो  तत्सम्बन्धी

 ढ्योरा  क्‍या  है  ?

 *
 संत्रालय  मेंਂ  कृतिਂ  श्रो रे  सहकारिता  पीसान  में  मंत्रों  लाल  :

 (8)
 भौर  (ay  एंकश्र

 को  जा  रही  है  शोर  सभा  पटल  १९  एस  दी  जाएगी  ।
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 करमम>जनक-  के  जम  के  +  +  3  के  5  हेड  जनन«-+-वन्‍«>-म-

 तमिलनाडु  को  सेला  चावल  को  सप्लाई

 वि
 क्री एम  डेनिस  :  क्‍या  खास  झोर  नागरिक  पृत्ति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कडः

 कया  तमिलनाडु  के  कुछ  जिलों  में  सेला  चावल  खाने  बालों  को  मांग  पूरी  करते  के  लिए
 सेला  चावल  सप्लाई  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ध्योरा  क्‍या  प्रोर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  है  ?  ग

 खाद्य  तथा  मागरिक  पृर्ति  मंत्रालय  में  उप  संत्री  :  से

 भारतोय  श्ाद्य  निगग  का  स्टाक  की  उपलब्धता  पर  निर्मर  करते  हुए  राज्य  सरकारों  की  चावल  को

 किस्मवार  तरजीह  को  यथा  संभव  पूरा  करने  का  प्रयास  रहता  है  ।

 12.00  भध्याह्न

 )

 करो  ए  सोभू  :  भ्रध्यक्ष  जबकि  संसद  का  सत्र  चल  रहा

 तमिलनाडु  के  राज्यपाल  ने  एक  वित्तीय  मामले  की  घोषणा  की  है  एक  नीति  विषयक  मामला***

 धष्यक्ष  महोदय  :  श्री  मेरी  बात

 भधु  बच्डबते  :  यह  एक  बहुत  गम्भीर  मामला

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उन्हें  यही  बात  तो  बता  रहा  हूं  ।  श्री  मुके  ध्रापका  प्रस्ताव  काफ़ी

 देर  से  प्राप्त  हुआ

 क्री  सोभू  :  स्थगन  प्रस्ताव  की  सूचना  ।

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रस्ताव  देरी  से  भाया  हुप्ना  बजे  के  बाद  ।  ध्ापने

 मुझे  कोई  और  प्रस्ताव  मी  दिया  मुझे  यह  पता  लगाना  होगा  कि  इसके  क्‍या  परिणाम

 की  सोमु  :  यद्यपि  करों  में  जो  राष्ट्रतें  घोषित  की  गई  हैं  मैं  उनका  विरोध  नहीं

 कर  रहा  फिर  मी  इससे  संसद  के  विशेष।धिकार  का  उल्लंघन  होता

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  मुझे  कोई  प्लौर  प्रस्ताव  दीजिए  |  मैं  इसकी  जांच  करू गा  ।

 के  तिवारी  मुझे  बहुत  दु:ख  के  साथ  कहना  पड़  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  बात  हो  गई  ?

 तिवारी  :  बात  पंजाब  भौर  हरियाणा  में  लगातार  हो  रहे  गरशंहार  के  बारे

 में  भापको  याद  होगा  कि  पंजाब  में  श्री  दरबारा  सिंह  के  नेतृत्व  वाली  हमारी  सरकार  को  वा
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 सात  हत्याप्नों  के  लिए  बर्खास्त  कर  दिया  गया  था  ।  भ्रव  इन  हत्याभ्रों  का  सिलसिला  वास्तव  में  बहुत
 प्वागे  बढ़  गया  है  जो  हरियाणा  तक  पहुंच  गया  है  ध्लोर  यह  तीसरी  घटना  ।

 केवल  पंजाब  में  हो  नहीं  बल्कि  इसके  सभी  पड़ोसी  राज्यों  में  भी  इस  बढ़ते  हुए  प्रातंकवाद
 को  रोकने  के  लिए  हर  सम्भव  प्रयास  करने  की  गझ्लावश्यकता  है  ।  देष  के  प्रन्य  भागों  में  भी  प्रातंकवाद
 को  फैलाने  की  एक  योजना  एक  जाल  हम  सरकार  की  भोर  से  एक  वक्‍तश्य  चाहते
 हैं  ।  यह  एक  सामान्य  स्थिति  नहीं  यह  देश  के  भ्रस्तित्व  के  लिए  भी  खतरा  है  |  ।
 ये  लोग  इसे  एक  पक्षीय  मामला  बनाने  के  प्ादी  हम  इसे  एक  पशक्मीय  मामला  नहीं  बनाते

 यह  केवल  प्रातंक  है  जिसे  प्रब  फलाया  जा  रहा  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  एक  वक्‍तब्य
 देना  -

 मथु  इण्डबते  :  वह  प्रतिदिन  किसी  न  किसी  राज्य  सरकार  पर  हमला
 करने  के  लिए  संसद  के  मंच  का  हस्तेमाल  करते  रहते  भ्राण्फो  इस  परु  हमेशा  के  लिए  रोक  लगा
 देनी  प्रावश्यक  है  ।

 प्री  बलबन्त  सिह  रामूबालिया  :  ऐसी  बातों  से  टेरोरिस्टस  को  हौसला-भ्रफणाई
 होती

 हैਂ

 मधु  वष्डवते  :  हरियाणा  में  पूर्ण  रूप  से  हार  जाने  के  बाद  वे  हरियाणा  सरकार  को
 वर्शास्त  करना  चाहते  हैं

 श्री  बलबन्त  सिह  रामृवालिया  :  करना  है  तो  पंजाब  के  गवनंर  को  डिसमिस  उसके
 बाद  हरियाणा  की  बात  लीजिए

 मधु  दण्डवते  :  क्या  राज्य  सरकारें  केन्द्र  को  निजी  सम्पत्ति  हैं  ? ह
 .

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  बोलने  से  समझ  में  नहीं  प्राता  प्राप  क्या  कह  रहे  हमें  एक  बात
 समझ  लेनी

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  भ्र/प  घबराते  क्‍यों  हे  ।  भाप  तो  बहुत  ज्यादा  गड़बड़  करते

 मथु  दण्डवते  :  प्रतिदिन  वह  किसी  न  किसी  राज्य  सरकार  को  बदनाम  करने  के  सिए
 संसद  का  उपयोग  करते  हैं  प्रोरः  इसके  लिए  उन्हें  प्रसिद्धि  मिल

 तिबारो  :  वे  ही  इस  एक  पक्षीय  मामला  बना  रहे

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  मेरी  बात  सुनिए  |  मैं  बोल  रहा  बैठ  जाइए  ।
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 सभा  पटल  पर  रले  गये  पत्र  9  1988
 नी  कल  ह+  ।  हक्‍्ओे  अनन्त र  जऑननन

 श्रध्यक्ष  महोब॑य  :  धाप  श्राप  प्राप  कोई  सुनते  मैं  क्या  कर  सकता

 धाष  कोर्द  भहीं  जाप  जया  कर  ससहे  बेठिए  ।

 हुमारा  एक  संविधान  है  भौर  संवेधानिक  उपबन्धों  के  बिना  भाप  कुछ  नहों  कर  सकते  ।

 (  व्यक्थान  )

 अध्यक्ष  महोंदेय  :  कृपया  मेरी  भें  व्यवधान  मत  हुमारा  एक  संविधान  हैं  भौरਂ
 संविधान  के  प्रन्तगंत  धाप  काम  कर  रहे  श्री  तिवारी  जी  भी  प्रंथवा  श्राप  कंछ  कह  सकते हैं
 परम्कु-संनंधानिक  उचयन्कों  के  कछ  मो  जा  सकझ्ा  में  हे  अहश्व॒भूईल  प्रकट
 कर-खकत्ा  कु  सोर  में  सक्‍क्तता  हूँ  कि  इस  बात  सें  पूरी  जैरे  सय  सि  जहां  की  शितली

 हस्याएं  हुई  यह  बहुत  ज्यादा  है  भ्रौर  हम  सबको  उस  समस्या  के  बारे  में  कछ  प्रयास  करन
 ध्रावश्यक  है  ।  )

 प्रध्यक्ष  सहोबय  :  समा-पटल  पर  पत्र  रशे  जाएं  ।  श्री  भजत  जाक्ष  4

 हु

 सभा-पटले  पर  रखे  गश  पत्र

 राष्ट्रीय  श्हरो  सहकारी  बंक  तथा  ऋण  सोसायटो  परिसंघ  नई  दिल्‍लो  का
 बर्य  1986-87  का  वाजिक  बाथिक  लेख  तथा  श्रादि

 कृषि  मंत्रो  मजन  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रश्षता  हूं  :--

 (1)  राष्ट्रीय  शहरी  सहकारी  बैंकਂ  तथा  ऋण  सोसायटों  नई
 दिल्‍ली  के  वर्ष  1986-87  के  वार्षिक  प्र  बेदन  को  एक  प्रति  तथा  ध्वंग्र जो

 राष्ट्रीय  शहरी  सहकारी  बेंक  तथा  ऋण  सोसायटी  परिसंष  नई  दिल्‍ली
 क॑  वर्ष  1986-87  के  वार्षिक  लेखे  को  एक  प्रति  तथा  प्रंग्र ंजी  संस्करण )
 तथा  उने  पर  लेखा-परौक्षा  ”

 राष्ट्रीय  शहरी  सहकारी  बेंक  तथा  ऋण  सोत्षायटी  परिसंघ  नई
 दिल्‍ली  के  वर्ष  1986-87  के  फा्य+रणा  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  एक
 प्रति  तथा  पश्रग्रजी  संस्करण  )॥

 (2)  उपयुषत  (1)  में  उल्थिशित  पत्रों  की  शप्मा:पटल  पर  रखने  हुए  लिंलस्य  के  करण
 द्शानि  वाला  एक  बिक्स्सा  हिस्दोी  तथा  श्र  भ्र जी  संस्करण )  ।

 में  रखे  गये  ।  देख्यि  संख्या  6119/88]



 20  वेक्कक  1910  )  पर  रके

 कर्तनात  सिकायत  |  1988

 इस्पात  झोर  खान  संत्रालय  इस्पात  बिसाग  सें  राज्य  मत्री  योगेन्र  :  मैं

 श्री  फोतेदार  की  शोर  से  घन  भीर  खनिक  विभियमत  भोर  1957  की

 +पास  28  की  उप्रकछार  (1)  के  अन्डयंतः  खनिज  रिप्ययत  |988  जो  13

 1988  के  मारत  के  राजपत्र  में  प्रफ्िसूकनला  संस्दा  में  प्रकाशित  हुए  की  एक
 प्रति  तथा  प्र  ग्रं  जी  सभा  पटल  पर  रखता

 में  रण  गये  |  देखिये  संस्या  6120/88)

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  तिगमਂ  संछोफक  1988

 क्रम  शंत्रालल  के  शज्य  मंत्री  :  कम्रंकारों  राज्य  बीमा

 3948  की  ऋरा  97  की  उफ्सारा  (4)  के  कम्ंत्रारी  राज्य  बोमा  निगम  संशोधन
 1988  जो  ।3  1988  के  भारत  के  शाजपत्र  में  प्रधिदूचना  संख्या

 स्था०  1  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  पभ्रग्नंजी  सभा  पटल  पर
 रखता  हूँ  ।

 प्पयायपययययथयथथ++त

 में  रखे  बेलिए  संल्या  एल  दो  6121/88

 प्रामोण  का  हर  के  लिए  कण  लायक  को  शतथा  लोक  फ्रोक्‍नस्मों  के  बे  में  प्रतारांकित
 प्रदन  संख्या  1927  के  7  1988  को  दिये  गए  उत्तर  सें  शुद्धि

 करने  वाला  विवरण

 शहरी  विकास्र  मंत्री  तथा  पर्यकन  अंजो  भोहशिनाः  :  के  श्री  दलवीर  सिंह
 की  धोर  से  प्रामीरा  क्षेत्रों  के  लिए  कम  लागत  की  श्रावासीय  योजनाश्रों  के  बारे  में  श्रो  जगन्नाथ

 संसद  के  भ्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  1927  के  7  1988  को  दिये  गए  उत्तर  में

 शुद्धि  करने  प्नौर  उत्तर  में  शुद्धि  करने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने  बाला  एक  विवरण
 तथा  प्र  ग्रंजी  समा  पटल  पर  रखती

 प्रिशत्कय  दें  रखता  सका  ।  देखिए  शंश्या  6122/58)

 अर्माढक  कुष्रि  उऔच्चोग  निमम  सिसफ्रेड  बंफ़लोर  के  स्य  1985.86  गुजरात  कृषि
 मिगम  लिमिटेड  भ्रहृक्षणयाद  के  वर्ष  1984.85  के  काविक  प्रतिवेदन  तथा

 का्प्रंकरण  प्रादि

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  सथा  सहकारिता  बिलाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल

 मैं  निम्नलिखित  पत्र  श्षमा  फटस्रਂ  रुकता  हूं  :

 (1)  कम्पनी  1956  क्षी  फाशा  6196  के  भनन्‍्तगंत  निम्नलिखित  पत्रों  की
 एक  प्रति  तथा  श्र  ग्रं जी  :---

 (5)
 कर्नाटक  झषिਂ  रछोश  निगम  बंगलोर  के  व  1985-86  के

 कफॉर्मकरणा  की  शरक्रार  हारा  ध्मोला  ।

 कर्नाटक  कृषि  झच्ोग  भिगम  बंगलोर  का  वर्ष  1985-86  का
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 सभा  पटेल  पर  रखे  गए  पत्र  9  1988

 वाबिक  लेखाप  रीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर
 परीक्षक  को  टिप्पणियां  ।

 प्रियालय  में  रखे  देखिए  संस्था  6123/88|[

 गुजरात  कृषि  उश्चोग  निगम  भ्रहमदाबाद  के  बर्य  1984-85  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 गुजरात  कृषि  उद्योग  निगम  प्रहमदाबाद  का  वर्ष  1984-85  का
 वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 परीक्षक  की  टिप्पशियां  ।

 भ्र  थालय  में  रसे  गये  ।  देखिए  संक््या  6124/88

 मध्य  प्रदेश  राज्य  डेरी  विकास  निगम  के  वर्ष  1982-83  के  कार्य  करण  को
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 मध्य  प्रदेश  राज्य  डेरो  विकास  निगम  का  वर्ष  1982-83  का  वाधषिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक

 की  टिप्पणियां  ।

 थालय  में  रखो  गयो  |  देखिए  संख्या  6125/88}

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 वाले  दो  विवरण  तथा  प्रप्न जी  ।

 में  रखे  गये  |  देलिए  संख्या  6123  से  6125/88]

 (3)  राजस्थान  राज्य  डेरी  विकास  निगम  जयपुर  के  वर्ष  1980-81  तथा  बाद  के
 वर्षों  के  वाषिक  प्रतिवेदनों  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  को  लेखा  वर्ष  को  समाप्ति  के

 पष्चात्‌  नो  महीनों  की  निर्धारित  प्रवधि  के  भीतर  समा  पटल  पर  न  रखने  के  कारण
 स्पष्ट  करने  बाला  एक  विवरण  तथा  प्र  ग्न ंजी  संस्करण  )  ।

 में  रखा  गया  देखिए  संख्या  6126/88]

 (4)  कर्नाटक  डेरी  विकास  निगम  बंगलौर  के  वर्ष  1984-85  तथा  बाद  के  वर्षों
 के  वाविक  प्रतिवेदनों  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  को  लेखा  वर्ष  की  समाप्ति  के  पश्चात्‌  तो

 महीनों  की  निर्धारित  अवधि  के  भीतर  समा  पटल  पर  न  रखने  के  कारणा  स्पष्ट  करने
 बाला  एक  विवरण  तथा  प्र  ग्रंजो

 में  रला  गया  बेलिए  संल्‍्या  6127/88]

 )

 झष्यक्ष  महोदय  :  श्री  नटवर  सिंह  ।

 हु  )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  बेठ  मैंने  किसी  भी  श्यक्ति  को  बोलने  की  प्रनुमति  नहीं  दी  है  ।
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 19  बैश्ाल  1910  प्रतिरिक्त  पदों  के  सृजन  के  लिए  प्रभारित  ब्यय  करने

 हेतु  मारत  की  ध्राकस्मिकता  निधि  में  से  1.80  करोड़
 रुपये  की  श्चग्रिम  राश्षि  निकलने  के  बारे  मैं  वक्‍तव्य

 सप्यक  महोदव  :  एक  विगरश  पढ़ा
 वा

 रहा

 )

 ...  श्ष्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  विदेश  मंत्री  के  प्रलावा

 किसी  भी  व्यक्ति  को  प्रनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।

 )
 **

 12.08  १.

 झतिरिक्स  पदों  के  सुजन  के  लिए  व्ययਂ  करने  हेतु  भारत

 की  झाकस्मिकता  निधि  में  से  1:80  करोड़  रुपये  को  प्रप्रिम  राशि

 निकलने  के  बारे  सें  वक्तव्य

 विदेश  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मटबर  :  भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  तथा
 न्द्वीय  प्रशासनिक  ट्रिब्युनल  द्वारा  करम  सिह  बनाम  भारत  संघ  तथा  टंडन  बनाम

 भारत  संघ  के  दो  मामलों  में  दिए  गए  एक  जंसे  निरणंयों  के  बाद  83  प्रतिरिक्त  पदों  के  सृजन  तथा
 272  पदों  का  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  विदेश  मन्त्रालय  को  श्षीष॑ं  ”  के  प्रन्तगंत  1.80  करोड़
 की  तत्काल  प्रावश्यकता  ये  दोनों  ही  मामले  पदोन्‍नत  सहायकों  की  वरीयता  सूची  में  सश्ोधन  तथा

 उन्हे  पिछली  तारीख  से  पदोन्नति  देने  से  संबधित  उक्त  पहला  मामला  उच्चतम  न्यायालय  में
 1980  में  दायर  किया  गया  था  धौर  इसका  फंसला  11.12.1987  को  दिया  गया
 टंडन  बनाम  मारत  संघਂ  का  दूसरा  मामला  पहले  उच्च  न्यायालय  में  1974  में  दायर  किया  गया  था
 तथा  हसे  बाद  में  1985  में  केन्द्रीय  प्रशासनिक  ट्रिब्युतनल  को  स्थानांतरित  कर  दिया  गया  इस
 मामले  में  फेसला  12.2  1988  को  दिया  गया  प्लौर  इसे  3  महीने  के  मंतर  11.5.1988  तक  )
 क्रियान्वित  किया  जाना  है  ।  इन  दानों  ही  म।मलों  में  न्यायालयों  ने  फंसला  दिया  है  कि  वरीयता  सूची
 में  संशोधन  किया  जाए  भौर  इस  प्रकार  पदोन्‍नत  सहायकों  को  पृ्ववर्ती  तारीख  से  पदोन्नति  प्रदान  की

 न्यायालय  ने  यह  भी  फैसला  दिया  है  कि  विरोधात्मक  वरीयता  सूचो  के  भ्राधार  पर  जिन
 कृमंचारियों  को  पहले  ही  पदोन्‍नत  किया  जा  चुका  है  उन्हें  प्रत्याकतित  न  किया  जाए  भौर  ,
 श्रतिरिकत  पदों  का  सृजन  करके  उन्हें  बरकरार  रखा  इन  फंसलों  को  क्रिव।न्वित  करने  के  लिए
 तथा  वेतन  पोर  भत्तों  की  बकाया  राशि  का  भुगतान  करने  के  लिए  प्रनुमानित  1.80  करोड़  रुपये  की
 धावश्यकता  है  ।  चु  कि  यह  निर्णय  बजट  के  बाद  लिया  गया  है  भौर  छीषंਂ  के  प्रस्तगंत  कोई
 धन  उपलब्ध  नहीं  है  यह  फंसला  किया  गया  है  कि  भारत  की  प्राकस्मिक  निधिसे  यह  भ्रप्रिम
 लिकाला  जाए  जिसका  समायोजन  )988-89  में  प्रथम  बंच  में  प्रनुप्रक  मांगों  को  प्राप्त  करके  किया
 जाएगा  ।

 नम  :  -  जज
 #*  कार्यबाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।

 $$.



 जियम  377  के  भ्रघोन  मामले  9  झई  8

 तिबारी  :  बांगला  देश  को  संसद  में  ढाका  स्थित  भारतोय  उद्योग  को

 बन्द  करने  को  मांग  की  गई  बांगला  देश  के  राष्ट्रपति  ने मारत  सरकार  पर  चकमा  जाति  को

 हथियार  देने  तथा  हिसा  फलाने  का  प्ारोप  ल्णाया

 क्रष्यक्ष  महोदव  :  प्राप  लिख  कर  दीजिए  ।

 )  **

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  कारयेवाहो  बुतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  प्नुमति  नहीं  दी  जाती

 )
 **

 जहोक्ल  :  भ/स  इस  प्रक/र  सबम  समक  अर्ाद  नहीं  कद  सकते  हैं  |  प्प्को  मेरी

 भ्रनुमति  लेती  होगी  ।

 तिबारी  :  महोदय  प्राप  मुझे  भनुमतति  क्‍यों  नहीं  देते  हैं

 इष्यक्ष  महोदय  :  मैं  प्रापको  नियमों  के  प्रस्तर्गत  किसी  प्रस्ताव  पर  ही  प्रनुमति  दे  सकता

 इस  सरूह  नहीं  |  श्री  तिवारी  श्ाफ्के  पाल  निबाबः  ब्रस्तक  भ्रापको  निधकों  के  झथुसार  काम  करना
 '

 अध्यक्ष  महोदय  :  इत  ब्रकार  नहीं  ।

 12.11

 नियम  377  के  अभ्रधीन  मासले

 महोक्व  पोठाशोन

 )  फ्ारबिश्षयंज  के  तिकट  क्रोसी  मदी  परु  एक  पुल  का  दविर्माण  करता

 भौरी  शंकर  शालहंस  :  सन्‌  1962  के  चोत  ध्ाक़रमण  के  परिणामस्वरूप
 -.  कैत्द्र  सरकार  ने  नेपाल  से  सटे  क्हार  के  सीमाक्तों  क्षेत्रों  को  शेष  भारत  से  जोड़ने  के  लिएं  सीमाव॑र्ती

 सड़कों  तथा  जोड़ने  बाली  छड़कों  का  निर्माण  शुरू  किया  परन्तु  दुर्भाग्यवश  यह  काम  बीच  ही  में
 रोक  दिया  गया  ।

 सड़क  सिर्फ  दरमंग्रा  तक  ही  बनी  तथा  तेपाल  को  द्वरफ  सिर्फ  फारविसमंज  बब-सकी  ।

 झड़क  को  पूरा  क  रने  के  लिए  फार  विसगंज  के  निकट  कोध्तो  नदी  पर  एक  पुल  बनाना  जरूरी  है  ।  गरु  काम
 नी

 ककक्कायंबाही  बतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  ग्रया  ।
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 19  श्रेश्ञा  1908  )  रियव  377  के  अथीत  भासके
 चीफ चनमकजाज

 सिर  केन्द्र  हारा  ही  किया  जा  सकशा  है  |  मारतीय  क्षेत्र  में  कोशी  नदी  पर  कोई  पुल  नहीं  है  ।
 को  तेफल  बरष्ज  पर  जाने  में  प्शिक'समस्थांग्रों  का  समता  करता  पड़ता  है  ।

 इसलिए  यह  भ्रनुरोध  है  कि  केन्द्र  सरकार  शीघ्र  इस  परियोजना  को  प्रा

 दिल्लो  में  प्रदूषण  लियंज्रण  कानूनों  को  लागू  करना

 भरी  बिजय  पाटिल  ):  दिल्‍ली  वायु-प्रदूषणा  के  भयंकर  शिकंजे  में  दिल्ली
 के  वातावरण  के  प्रमुश्ष  प्रदूषक  ताप  ऊर्जा  संयंत्र  जो  वातावरण  में  घना  काला  घुभा  छोड़ते
 उस्तोश  से  जिकलले  काले  रासायात्रिक  श्रवूषक  तत्व  तथा  वातणों  द्वारा  छोड़े  जाने  वास  सत्सजंक  पदार्थ

 हैं  ।  वातावशरा  में  ब्रवृषक-तत्यों  का  स्तर  सभी  घुरक्षा-सीसाक्षों  कोयारश  कर  गया  शथा  यह
 कोहरा  के  में  दिखाबी  देता  है  में  श्ञाथे  से  मधिक  वायु-प्रदूषण  कड़ो  संस्या  में  झारी  माचा
 में  काहुनों  हाराਂ  छोड़ी  जाने  वालीਂ  का  बम  हा  हक्ो>फाश्षंत  सल्कर  ह  इष्र।क्ससइड  हत्या
 के  काररा  दिल्‍ली  में  रसायन  उद्योगों  तथा  प्लास्टिक  उद्योगों  सहित  15000  से  भ्रचिक  कोशोषिक

 इका  हयां  हैं  ।

 कसर  तथा  प्रन्य  छत  की  बीमारियों  की  प्रत्याधिक  वृद्धि  से  दिल्ली  में  वायुमण्डलीय  गंभीर
 स्वस्थ्य  सम्बन्धी  समस्‍यायें  पदा  कर  रहा  प्रदूषक्ष  के  सम्बन्ध  में  निवास्क  कारंवाही  की  तत्काल
 जरूरत  है  ।  उद्योचरें  को  प्रतृकश  नियंत्ररा  सम्बन्धी  समुखित  उप्करश्  उपलब्ध  करके  कठेर  का  रंबाही
 को  ज्ञाको  काहिए  |  खतरनाक  सथधोक्तों  को  दिल्‍ली  से  हटाने  को  तत्काल  भरुरत  संग  सज्य  सेब
 दिल्‍ली  पें  प्रदूषण  निथलरत  कानूनों  को  शल्तो से  लामू  किया  जाना  चाहिए  ।

 चसिचाई  प्रयोजनों  के  लिए  महरों  का  निर्माण  करने  हेतु
 उड़ोसा  सरकार  को  धनराशि  प्रदान  करना

 भी  चअलल्‍लम  बतणिय्रही  :  उड़ोसा  में  चालू  किए  जाने  की  लम्बो  भ्रक्िया  में  फंशो  मुई
 रेब्लाली,“स्‍स्पर  कोलाय  तथा  भपर  हरद्भाचती  जसो  कुछ  बहुरहेदयीय  सिधाई  पस्थोक्षनाप्रों  को  विद्वत्त
 उत्पादन  की  स्थिति  में  ले  धाया  नया  है  ।  बांधों  में  पामी  श्र  चिया'गया  तथा  कह  पानी  बड़ी  सि्ाई

 लिए  उपलब्ध  है  |  लेकिन  पाली  का  उपसोग  सिंचाई  के  लिए  नहीं  किया  क्षता  है  क्‍्योंक्रिजस
 कार्य  जरुरी  महर  फ्रशालिप्ो  की  भ्रभी  तक  व्यधर्था  नहीं  को  गयी  प्रतिवर्थ  बढ़ती  हुई
 लाभतों  के  कारण  नहरों  के  सिर्माण  के  लिए  निधियों  का  बड़ी  जरूरत  है  |  गहर  निम रिस  के  अमुजाम
 भी  बढ़  रहे  हैं  तथा  जब  तक  इन  परियोजनाभों  के  लिए  योजनाभों  की  सहायतार्थ  भाडगिल काम  शा
 से  बाहर  विदेशी  सहायता  प्रथवा  केन्द्रोय  सहायता  उपलनक्ध  नहीं  करायी  तब  तक  इस  पानी
 को  कृषि  के  लिए  उपयोग  नहीं  जा  ये  परियोजनाएਂ  राष्ट्रीय  परिसंम्पित्तयां  हैं  एकत्र
 किए  गए  पानी  की  बरबादी  वास्तव  में  राष्ट्र  की बरबादी  यदि  इन  परियोजनाप्रों  को  क्षीघ्र  पूरा
 किया  जा  सकता  तो  भ्राधे  मिलियन  हेक्टेयर  से  भ्रधिक  भूमि  की  सिंचाई  को  जा  सकेगी  जिसका  प्रर्थ

 एक  मिलियन  टन  से  प्रधिक  भ्रनाज  का  अतिरिक्त  उत्पादन  होगा  ।

 भध्य  प्रदेश  में  एक  पर्यटक  काम्पलक्स  विकसित  करने  के  लिए
 केरीय  सहायता  प्रदान  करना

 श्रो  प्रधान  :  उपाध्यक्ष  1986  में  पद्चचमी  क्षेत्रीय  पर्यटन  विकास
 समिति  की  बेठक  में  तत्कालीन  पर्यटन  मंत्री  जी  ने  घोषणा  फी  थी  कि'भ्रत्येक  राज्य  में  एक  प्रमुख
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 पर्यटन  केन्द्र  बिकास  की  योजना  बनाई  जिसमें  केन्द्र  सरकार  प्रधिकांश  व्यय  बहन  करेगी  प्रम्तु
 उसके  बाद  से  केन्द्र  की  भोर  से  कोई  भी  कार्यवाही  महीं  की  गई  धभौर  एक  सुन्दर  योजना  केबल

 घोषणा  मात्र  हो  कर  रह  गई  |

 इसलिए  वतंमान  परयंटन  मंत्री  जी  से  प्रनुरोध  है  कि  वह  उक्त  योजना  को  ध्रमली  जामा

 पहनाएं  जिससे  कि  सभी  राज्यों  में  एक-एक  पर्यटन  क्राम्पलेक्स  विकसित  हो  सके  ।  मध्य  प्रदेश  में  भी

 भोपाल-उदयगिरी-सांचो-रायसेन-भीमवेटिका-सलकनपुर  काम्पलेक्श  को  विकसित  किया

 भोपाल  के  देश  के  प्रसिद्ध  प्राकृतिक  सौन्दर्य  को  विदव  विश्यात  ताजुल  सांची
 के  बिश्व  प्रसिद्ध  बोद्ध  उदयगिरी  प्राकषंक  रायसेन  का  गोड़  राजाध्ों  के  जमाने  का

 भीमवेटिका  की  गुफाभों  को  चित्रकारी  शोर  सलकनपुर  का  देवी  भी  का  दूर-दूर  तक  प्रसिद्ध

 म्दिर  देश-विदेश  के  पर्यटकों  के  भ्राकर्षण  के  केन्द्र  रहे  परन्सु  वहां  हर  प्रकार  को  सुविधाशों  का

 निर्तात  भ्रभाव  रहा  है  ।

 प्राश्ा  है  इस  पर्यटन  का  काम्पलेक््स  के  लिए  फेन्द्र  शीघ्र  ही  घन  की  समुचित  व्यवस्था

 द्वारा  सहायक  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देना

 प्रभात  कुम/र  सिञ्र  :  उपाध्यक्ष  मध्य  प्रदेश  के  बिलासपुर  जिले  के
 अभ्तगंत  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  इस्पादि

 बहुत  से  सावंजनिक  उपक्रम  वहां  दो  सीमेंट  फंक्‍्ट्री  एवं  दो  पेपह  मिर्ले  भी  स्थापित  इन  सब

 उपक्रमों  के  लिए  वहां  के  लोगों  की  जमीनें  भ्रधिग्रहित  की  जातो  हैं  एवं  मुझ्नावजे  का  प्रकरण  भी  काफी
 दिनों  तक  लंबित  पड़ा  रहता  जंसाकि  वोगो  बांघ  के  अन्तगंत  हो  रहा  इन  कारक्षानों  पर

 इनकी  जरूरत  के  मुताबिक  लोगों  को  प्राश्वासन  दिया  जाता  है  कि  वे  सहायक  उद्योग
 लगावे  ।  पिछले  कई  वर्षों  से  कोरवा  बालको  में  लोगों  ने  जरूरत  के  प्रनुसार  बेंक  से

 लाखों  रुपया  लोन  ले  कर  एन्सीलरीज  इन्डस्ट्रीज  लगायी  परन्तु  वहां  के  भ्रधिकारीगणा  के  रबंये
 के  कार  उद्योगपति  धपना  कार्य  सुचारू  रुप  से  नहीं  कर  परिणामतः  उद्योग  बन्द  हो  याते

 उन्हें  बेकों  का  प्रधिक  देना  पड़ता  है  तथा  वहां  के  मजदूरों  को  काम  मिलना  बन्द  हो  थाता

 है  ।  इधर  तो  सरकार  उद्योग  को  वढ़ावा  देना  चाहती  है  भौर  उधंर  मेनेजमेंट  हतोत्साहित  करते  जाते
 इस  प्रवस्था  में  उद्योगपतियों  को  भ्रपने  प्रकरणों  का  निपटारा  करने  के  लिए  बार-बार  दिल्‍ली

 कोर्टों  में  जाना  पड़ता  है  ।

 मैं  इस  नियम  के  तहत  सरकार  का  ध्यान  प्राकर्षित  करना  चाहुंगा  कि  दिश्ली  स्थित  बालकों
 के  को  निर्देश  दिये  जाए  कि  इन  समस्याप्नों  को  जो  कि  सरलता  से  निपट  सकती

 उन्हें  गंभीरतापूर्व  लेरर  भ्रपगी  जिम्मेदारी  का  निर्वहन  करते  हुए  जन-प्रतिनिधियों  के  द्वारा  उठाये
 गये  विषयों  पर  विशेष  रूप  से  ध्यान  दें  ।  मैं  इस्पात  श्रौर  खान  मन्त्री  से  विशेष  भाग्नह  करूगा  कि
 कोरवा  बालको  की  इन  पभ्रनियमितताप्नों  पर  विशेष  ध्यान  दें  ।

 ॥

 उत्तर  प्रदेश  के  बस्ती  जिले  में  खललोलाबाद  स्थित  चोनी  सिल  के  प्रयन्थकों  हारा  गत्मा
 उत्पादकों  को  बकाया  घनराधशि  का  भुगतान  सुनिश्चित  कराया  जाता
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 स्थित  चीनो  मिल  लगातार  घाटा  होने  के  कारण  बन्द  को  जा  रही  इस  मिल  के
 प्रबन्धकों  द्वारा  गन्ना  उत्पादकों  को  भ्रमी  लगभग  50  लाख  का  मुगतान  किया  जाना  शेष  है  ।

 लिए  मैं  केन्द्रोय  सरकार  से  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करने  तथा  यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रनुरोष  करता

 हैं  कि  मिल  के  प्रवन्धकों  द्वारा  किसानों  की  बकाया  धनराशि  का  मुगतान  किया  जाए  तथा  इस  मिल
 को  बन्द  नहीं  किया

 काकोनाडा  स्थित  कम  हाक्ति  वाले  दूरबर्हान  ट्रांसपोटर  को  उच्च

 हु  हाक्ति  बाले  ट्रांसमौटर  में  अदलनता

 भी  गोपाल  कृष्ण  थोटा  :  काकोनाड़ा  में  तथा  इसके  ध्लास-पास  रहने  वाले
 लोग  दूरददांन  के  को  देखने  से  वंचित  हैं  क्योंकि  श्रीलंका  के  कार्यक्रम  न  केवल  दूरदशन  पर
 छा  जाते  हैं  बल्कि  काकोनाडा  के  कार्यक्रमों  को  धुन्धेला  कर  देते  काकीनाडा  में  के  स्क्रीन
 पर  चित्र  स्पष्ट  रूप  से  दिखाई  नहीं  देते  तथा  भ्रावाज  सुनाई  नहीं  देती  ।  इसका  कारण  यह  प्रतीत

 होता  है  कि  काकीनाडा  नगर  समुद्र  से  उत्पन्न  होने  वाली  सूक्ष्म  तरंगों  को  पहुंच  के  धम्तगंत  स्थित
 टोय  नगर  है  ।

 हैदराबाद  में  यह  घोषणा  की  गयी  थी  कि  कुछ  कम  छाक्ति  वाले  द्रांसमीटरों  को  उच्च  शक्ति
 बाले  ट्रांसमीटर  में  बदला  मैं  यह  भनुरोध  करता  हूँ  कि  काफ्नीनाडा  स्थित  कम  शक्ति
 वाले  जो  लोगों  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  में  बिफल  रह  को  उच्च  शक्ति  वाले

 मोटर
 में  बदल.दिया

 माश्तोय  स्टेट  अम्बई  के  प्रन्तर्राष्ट्रोय  केस्ीय
 कार्यालय  के  कार्यों  का  विकेर्रीकरण  न  करने  की  सांग

 थ्रो  बसुदेव  धझाचायं  :  बैंकों  के  लेनदेन  कार्यों  को  इस  भ्राधार  पर  कि  विदेश  बिमाग
 कलकतसा  का  बंगाल  से  बाहर  से  मुख्य  केन्प्रों  से  दूरसंचार  सम्पक  कायम  रखने  में  कठिनाई  के  कारण
 इनके  विकेन्द्रीकरण  करने  के  लिए  भारतीय  स्टेट  बम्बई  के  प्रन्तष्ट्रोय  केन्द्रीय  कार्यालय
 ने  निरंय  लिया  है  जिसके  फलस्वरूप  बैक  के  विदेशी  मुद्रा  व्यापार  भौर  देश  तथा  विदेश  के  बैंकों  की

 दृढ  प्रतिस्पर्धा  का  मुकाबला  करने  हेतु  प्लौर  निश्चित  प्रतिस्पर्धा  तक  विदेशी  विनियम  दरें  कोट
 करने  में  बाघायें  उत्पन्न  हुई  हैं  ।

 लेकिन  वास्तवक्ता  तो  यह  है  कि  पिछले  कई  महीनों  के  दौरान  ऐसी  झाखाए  भी  संचार
 व्यवस्था  में  पर्याप्त  सघार  से  प्रतिदिन  या  तो  टेलेकस  द्वारा  या  टेलीफोन  द्वारा  विदेशी  विभाग  में

 पहुंच  सकती  है  विदेशी  विभाग  नई  मद्रास  तथा  बम्बई  के  कार्यालयों  के  साथ  हाट
 लाइनें  मी  बनाये  रखता  इन  केन्द्रों  पर  स्थित  शाखाए  शीघ्रता  से  प्रौर  दिन  को  कई  बार
 विदेशी  विभाग  तक  पहुंच  सकतो  हैं  ।  भ्रभी  हाल  के  दिनों  में  संचार  में  ग्यापफ  सुधार  होने
 के  कारण  तेल  भवन  जंसी  शासत्राएं  भी  या  तो  टेलेक्स  के  माध्यम  से  या  फिर  दूरभाष  के  माध्यम  से
 प्रतिदिन  विदेशी  विभाग  तक  पहुच  सकती  ध्रतः  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  प्राधिकारियों  के
 कारियों  का  संचार  की  कठिनाइयों  के  सम्बन्धी  तक  का  कोई  भ्राधार  नहीं  है  ।  च्‌  कि  दाष्ट्रीकृत  बैंकों
 जिनमें  उनके  व्यापार  बढ़ाने  वाले  बेंक  शामिल  हैं  में  जबरदस्त  प्रतिस्पर्षा  शीघ्र  तथा  दक्ष

 सेवाएਂ  देने  के  लिए  तन्त्र  को  तेज  करने  की  जरुरत  है  ताकि  किसी  स्वोकाय  लाभप्रद  ब्य।पार  में  बैंक
 पोछे  न  रह  जाये  ।
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 oe  we: मैं मन्‍्त्री महोदय से भनुरोष करता हूँ कि बेंक' के कार्य  व्यवहार

 झतः  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  भनुरोष  करता  हूँ  कि  बेंकਂ  के  कार्य  व्यवहार  के  विकेन्द्रीकरणा

 के  प्रस्ताव  को  छोड़  दें  तथा  इसके  कार्यों  को  मारंतीय  स्टेट  बैंक  विदेशी  विभाग  कलकत्ता  से  संचालित

 अत  ऑल

 संसदोय  कार्य  मंत्रासय  में  सक्ल्य  -  मंत्री  3  मैं  यह  प्रस्ताव

 करना  चाहती  थी  कि  भ्राज  को  कायंसूथो  में+नवमाव  193  के  श्रन्तगंत  हुई  चर्चा  3  बजे  की  जाने  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  विचार  है  कि  सदन  इसे  स्वीकार  कर  लेगी  ।

 “
 सतेकसानभोयਂ  सदस्य  :  जी

 12,22  अरे

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  क्रोर  प्रकौर्ण  उपबंध  विधेयक

 थम  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  मैं  प्रस्ताव*  करता  हूँ  ।

 री  निधि  झौर  प्रकोरते  1952  तथा  भारतीय
 दण्ड  संहिता  में  श्रोर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  जाये  ।””

 जसाकि  शागननी  सदस्य  जतमते  हैं  कि  कर्मच्षा री  : मक्थ्य-निर्धि  -  शोर  प्रकोणं  भप्रधिनियम

 1952  में  फेक्टरियों  तथा  श्रन्य  संस्थाप्रों  में  कर्णच[॥रयों  के  प्रावदयक  भविष्य  निधि
 परिवार  पेंगन  बोमा  निधि  जमाराशि  के  बारे  में  प्रावधान  है  ये  योजनाएं  करमंथारियों  के

 लिए  उनके  बुढापे  में  तथा  उनके  परिवारोंਂ  के  लिए  तथा  उनका  प्रसामेयिक  मृत्यु  के  समय  पर  उनके

 प्राश्चितों  के  लिए  भ्राय  को  सुरक्षा  के  मुक््य  हमारी  भविष्य  निधि  णगोजना  विश्व  में  बड़ी
 पोजनाप्रों  में  सबसे  बड़ी  यदि  यह  सबसे  बड़ी  नहीं  है  तो  यह  बीमा  व्याप्ति  तथा  दिये  जाने  वाले
 लामों  को  दृष्टि  से  सबसे  कड़ी  यह  योजना  20  तथा  इससे  अ्रधिक  व्यक्तियों  को  जो
 प्रोद्योगिक  तथा  भ्न्य  प्रतिष्ठानों  में  लगे  हैं  को  कबर  करती  30.9.1987  को  इसके  श्रन्तगंत
 प्राने  वाले  प्रतिष्ठानों  की  कुल  संख्या  लगभग  170  लाख  जबकि  भर  शदाताभ्नों  की  संख्या  1.41
 करोड़  सामाजिक  सुरक्षा  के  क्षेत्र  में  सरकार  का  मुरुय  प्रयास  इसके  विस्तार  को  लाभों  को
 बढ़ाना  तथा  भ्रद्ददाताभ्रों  को  क्षीत्र  सेवा  करता  रहा  इन  लक्ष्यों  को  पूरा  करने  के
 जिये  सरकार  ने  1980  में  शरविष्य  निधि  भ्र'झकान  के  बढ़ते  हुये  धकाया  को  समस्‍या  के  विशेष
 संदर्म  में  कमंचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  कार्य  को  समीक्षश्करने  को  लिए  एक  उच्च  स्तरीय  समिति

 गठित  की  इस  समिति  से  येह  .  भो  भ्रपेक्षा  की  गई  थी  कि  यह  बतंमान  दंडात्मक  सफ्बन्धों  की

 पर्याप्ता  का  अध्दयन  करे  पश्रावह्यक  :  संक्तेषनों  :  का  सुझाव  समिति  सरकार  को

 रिपोर्ट  में  कहुत  सो  सिफारिशें  की  जिनमें  श्रधिभियम  संशोधन  भी  ज्ापिल  निधि  ,
 केंद्रीय  बोर्ड  ने  मी  समय-समय  पर  झकिभिवम  संझोधन  के  लिए  -  कतिपय-क्षिफारिशें  फी  ।

 इन  सिफारिशों  पर  विचार  किया  गया  है  भौरुझब  अरिमियम  में  उपयुक्‍त  संक्षोध्रन  किये
 जाने का  प्रस्तावं

 —
 को  सिफारिश  से  प्रस्तुत  ।
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 19  1910  )-  कर्मचारी  भविष्य  भ्ौर  प्रकौर्श ह
 >  उपबन्ध

 कर्मचारियों  के  दृष्टिकोए  से  सवांधिक  भहत्वफ्रां  संशोधन  भविष्य  निधि  भ्रश्तदात  की  दर
 में  बुद्धि  है  इस  समय  पभ्रधिनियम  की  धांरा  छः  में  मूलवेतन  तथा  महंगाई  भत्ते  के  सवा  छः  प्रतिशत  की
 दर  पर  भर  छदान  को  मुगतान  का  प्रावधान  है  ।  तथापि  भदादान  दर  को  8  प्रतिशत  बढ़ाने  '  के

 लिए  एक  समंथक  प्रावधान  है  इस  प्रावधान  के  प्रस्तगंत  132  उद्योगों  प्रतिष्ठानों  के  क्षेत्रियोंਂ  में  लगे

 पचास  भथवा  भ्धिक  व्यक्तितयों  के  सम्बन्ध  में  भ्रन्शदान  की  दर  पहले  ही  भ्राठ  प्रतिशत  बढ़ा  दी

 है  ।  प्रद्ददाताप्नों  के  सम्बन्ध  में  इन  प्रतिष्ठानों  में  निधि  में  कुल  भ्र  शदाताझ्ों  की  संख्या  68  प्रतिशत
 बेठती  शेष  32  प्रतिशत  भ्रशदाता  63  प्रतिशत  की  दर  से  भ्न्शदान  कर  रहे

 जज  जज

 प्रशदान  की  दर  में  उचित”बढ़ोतरी के  लिए  मजदूर  द्वारा  मांग  की  रही  है  |  स्थाई
 श्रम  जोकि  एक  त्रिपक्षीय  निकाय  ने  सितम्बर  1986  में  हुई  ध्रपनी  बेठक  में  इस  मामले
 पर  विचार  किया  भौर  समिति  ने  सर्व  सम्मति  से  प्रशदान  की  दर  में  64  प्रतिशत  से  8३  प्रतिशत
 प्ौर  दूसरों  सीमा  में  8  से  10  प्रतिक्षत  की  वृद्धि  करने  की  सिफारिश  को  तदनुसार  भ्रशदान
 की  दर  में  वद्धि  करने  के  लिए  उचित  उपबन्ध  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।

 बिस्ता  का  दूसरा  मुख्य  क्षत्र  भविष्य  निधि  श्र  शद्दान  में  बढ़ती  हुई  बकाया  राशि  का  है  ।

 करमंभारियों  को  बड़ी  संख्या  से  झ्र शदान  इकट्ठा  किया  जाता है  भोरा  उनमें  से  कुछ  |कर्मांझारो  भविष्य
 मिक्ि  अशदान  भथवा  उनका  भपना  हिस्से  हा  भुगतान  से  करने  के  दोषों  सरकार  इन
 भ्रश्वदानों  की  भ्रदायगी  के  दोषियों  के  विषय  में  भ्रधिक  चिम्तित  जो  यद्यपि  संचालित  सिधियों  को

 कुल  मात्रा  की  तुलना  में  कम  है  भोर  चिन्ता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  भ्रधिक  कभी  कभी  यह  अक
 प्राधिक  कारणों  से  होती  लेकिन  सभी  चूकें  हन्हीं  कारणों  से  महीं  हो सकती  ।  भोर  कुछ  मामलों
 में  आनबूक  कर  को  गई  चूकों  को  ठीक  महीं  किया  जा  सकता  ।  हसके  कारण  कुछ  भी  हो
 किसी  नियोकता  द्वारा  भर शबान  में  की  गई  स्‍्ददायगी  की  का  कामगारों  पर  प्रमाव  पड़ता
 क्योंकि  जब  कभी  किसी  काभगार  को  प्रप्मिम  प्रदायगी  प्रघवा  उसकी  बकाया  राशि  का  भुगतान  किया
 जाता  है  भोर  धन  उपलब्ध  नहीं  होता  है  तो  कामगार  भायो  सुरक्षा  से  बंचित  रह  जाता  जककि
 उसे  इसकी  प्रत्यघधिक  आवश्यकता  होतो  30-9.1987  का  कमंचारी  भविष्य  निधि  के

 कुल  धनरादि  छूद  दिए  गए  प्रत्तिष्ठानों-के  मामले  में  बकाया  घनराशि  भी  शामिल
 लगभग  185  करोड़  रुपए  बठती  थी  ।  कमंचारी  मविष्य  निधि  के  प्रधिकारी  बकाया  धनराशि  की

 बसूली  के  लिए  सभी  कानूनी  दाण्डिक  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  परन्तु  भभी  मो  बकाया  धनराष्ति
 धोरे-घीरे  बढ़ती  भा  रही  इस  प्रवृति  को  रोकने  के  लिए  यह  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि

 )  भविष्य  निधि  को  बकाया  धनरादिं  वसूली  करने  के  लिए  प्रायकर  विभाग

 वसूली  तंत्र  की  तरह  का  एक  स्वतन्त्र  वसूली  तनत्र  स्थापित  किया  जाय  ।

 प्रद  छूट  न  दिए  थए  प्रतिष्ठान  के  लिए  से  छूट  दिए  गए  ऐसे  प्रतिष्ठानों  के  लिए
 जो  प्रपनी  धोर  दोषी  समय  छूट  दिए-गए  प्रतिष्ठानों  की  भ्रोर  मारी  घनराध्ि

 बकाया  है  जिसे  वसूल  करना  मुश्किल  सभो  उपबन्ध  करने  के  लिए  प्रधिनियम  में  एक  उपयुक्त
 उपबन्ध  किया  भौर

 भ्रषिनियम  में  विभिम्न  दाण्डिक  उपबन्धों  को  स्‍भ्ोर  सझ्त  बनाया  जाए  ।

 प्रधितियम  के  लागू  बकाया  धनराष्ति  का-प्नाकल्न  तथा  हरजातों  को  उगहीः  के
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 उपबण्ध  विधेयक

 पझामले  में  कुमंखारो  भविष्य  निधि  के  प्राधिकारियों  के  भादेशों  के  खिलाफ  भ्रपील  दायर  करने  के
 लिए  कमंचारी  भविष्य  निधि  भ्रधिनियम  में  इस  समय  कोई  विशिष्ट  उपबन्ध  नहीं  भ्रतः  कर्मचारी
 झ्ामतोर  पर  मामले  को  न्यायाश्षयों  तक  ले  जाते  हैं  प्रोर  मामले  वर्षों  तक  लम्बित  पड़े  रहते

 प्रव  यह  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  मविष्य  निधि  के  प्राधिकारियों  के  भादेशों  के  ख्विलाफ  प्रपीलों
 की  सुनवाई  करने  के  लिए  एक  या  एक  से  भ्रधिक  न्यायाघिकरणों  की  स्थापना  व.रने  के  लिए
 झधिनियम  में  एक  विदिष्ट  उपबन्ध  किया  नन्‍्यायाघधिकरणों  में  अपीलें  केवल  इसी  शर्त  पर
 दायर  की  जा  सकेगी  कि  मविष्य  निधि  के  प्राधिक।रियों  के  दावों  को  घनराहि  का  75  प्रतिशत  जमा

 हो  ।  न्यायाधिकरण  के  भादेक्षों  के  खिलाफ  कोई  प्रपील  स्वीकार  नहीं  होगी  ।

 भविष्य  निधि  योजना के  प्रद्यासन  का  एक  दूसरा  महत्वपूर्ण  पहलू  करमंचारी  मविष्य  निधि

 संगठन  की  स्वायत्तता  से  सम्बन्धित  है  जो  पभ्रधिकांशतता  शपने  लिए  निधि  की  व्यवस्था  खुद  करती
 कमंचारी  भविष्य  निधि  के  न्यासियों  के  केन्द्रीय  बोर्ड  के  विशेष  रूप  से  नियोंजकों  तथा

 कर्मचारियों  के  प्रतिनिधि  पर्याप्त  स्वायत्तता  तथा  बोड  के  स्वतन्त्र  कार्य  के  लिए  वकालत  कर  रहे  हैं  ।

 योजना  में  प्नशदान  देने  वाले  व्यक्तियों  की  संरुया  तथा  संचालित  निधियों  की  काफो  घनराशि  पर
 विचार  करते  हुए  सरकारी  नियंत्रण  सम्बन्धी  किए  गए  कतिपय  उपाय  भ्रपरिहायं  प्रतीत  होते
 संगठन  पर  सरकार  के  कठोर  नियन्त्रण  से  कामगारों  के  हितों  तथा  उनकी  निधियों  को  सुरक्षित
 रखते  हुए  पहल  को  दबाया  जा  सकता  है  प्लोर  सेवा  पर  प्रभाव  पड़  सकता  सुरक्षा  तथा
 सेवा  की  मांगों  के बीच  एक  संकलन  पर  पहुँचने  की  भ्रावद्यकता  है  :  सरकार  ने  इस  पहलू  पर  ध्यान

 पूर्वक  विचार  किया  है  भोर  प्रब  यह  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  पदों  के  सूजन  अधिकारियों  तथा
 चारियों  की  ध्रपने  भधिकारियों  तथा  कमंचारियों  को  दिए  जाने  वाले  वेतन  तथा  भक्तों
 धोौर  सेवा  की  भप्रन्य  शर्तों  स  सम्बन्धित  सरकारी  नियमों  के  लागू  होने  के  मामले  में  बोर्ड  को  भप्रधिक
 क्षक्तियां  सौंपी  जाए  |  यह  भी  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  बोर्ड  में  नियोजकों  तथा  कर्मचारियों  के
 प्रतिनिधियों  की  संख्या  में  प्रत्येक  में  से  10  की  वृद्धि  को  जाये  ताकि  उन्हें  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  किया
 जा  सके  |

 कमंथारो  भविष्य  निधि  समीक्षा  समिति  ने  प्रन्य  बातों  के साथ-साथ  यह  सिफारिश  की  थी
 अधिक  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  वाले  प्रतिष्ठानों  को  ध्रपने-भपने  प्रतिष्ठानों  में  भविष्य

 निधि  के  खाते  रखने  की  पभ्रनुमति  दी  जाए  ताकि  भ्रशघारियों  को  तुरन्त  सेवा  प्रदान  की  जा  सके  ।

 उन्होंने  यह  भो  सिफारिश  की  थी  कि  केन्‍्द्र/राज्य  सरकारों  के  भ्रन्तगंत  भाने  बाले  विभागीय
 जिनके  करमंचारी  उन्हें  शासित  करने  वाले  नियमों/विनियमों  के  प्रन्तगंत  पहले  ही  भ्रशदायी  भविष्य
 निधि  अभ्रथवा  पेंशन  का  लाभ  पाने  के  हकदार  को  प्रधिनिदम  के  क्षेत्राधकार  से  बाहुर  रखा  जा
 सकता  इस  विचार  के  पीछे  यही  प्राहय  था  कि  कमंचारी  मविष्य  निधि  संगठन  ऐसे
 जिनके  कर्मचारी  किसी  प्न्य  कानून  भ्रथवा  योजना  के  अन्तगंत  भविष्य  निधि  भ्रथवा  पेन्शन  पाने  के

 हकदार  नहीं  को  प्रपने  प्रन्तगंत  लाने  पर  भ्पना  ध्यान  केन्द्रित  कर  सकेगा  ।

 यह  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  इन  सिफा  रिश्ों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  भ्रधियियम  में

 झपयुक्त  उपवन्ध  प्रस्तावित  भप्रत्यधिक  महत्वपूर्ण  संशोधनों  में  से  ही  हैं  ।

 मैं  आशा  करता  हैँ  कि  सदस्य  इन  प्रस्तावित  संशोधनों  का  स्वागत  इन  शब्दों  के  साथ

 मैं  विधेयक  को  सभा  के  विषाराथ॑  प्रस्तुत  करता
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 जपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  ..

 कमंचारी  भविष्य  निधि  औौर  प्रकीर्ण  उपबन्ध  1952  तथा  भारतीय  दण्ड

 संहिता  में  भ्रोर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 शी  ध्य्यपू  रेड्डो  :  उपाध्यक्ष  हम  इस  विधेयक  का  समर्थन  करते  हैं  ।

 हम  मुख्य  बातों  से सहमत  हैं  जिनका  विधेयक  के  विषय  भौर  कारणों  के  विवरण  में  वर्णन  किया
 गया  लेकिन  हमारे  पास  इस  भ्रधिनियम  के  कार्यो  प्लोर  क्रिवाकलापों  के  स-बन्ध  में  अधिक  प्रांकड़े
 नहीं  यह  बताया  गया  है  कि  लगभग  1.66  लाख  प्रतिष्ठान  इसके  प्रन्तगंत  लाये  जा  चुके  हैं  भौर
 हस  प्रधिनियम  के  प्रस्तगंत  1.88  करोड़  ध्रष्दाता  भी  लाये  जा  चुके  लेकिन  वित्तीय  भांकड़ों  के
 बारे  में  हमें  प्रतिवर्ष  एकत्र  राशि  प्रतिवर्ष  भुगतान  को  गई  राहि  तथा  न्याश्षी  केन्द्रीय  बोर्ड  द्वारा  शुरू
 की  गई  योजनाप्रों  भौर  न्यासी  केन्द्रीय  न्‍्यासी  बोर्ड  द्वारा  लगाई  गई  राशि  तथा  न्यासी  केन्द्रीय  बोर्ड

 द्वारा  निवेशों  पर  प्राप्त  लाभ  के  सम्बन्ध  में  सूचना  नहीं  भेजी  गई  है  ।

 प्रभी-भ्रमी  मन्‍्त्री  महोदय  ने  बताया  कि  प्रतिष्ठानों  से  श्र  शदान  झथवा  चन्दे  का  बकाया  185

 करोड़  रुपया  है  यह  बात  चोकाने  वाली  नहीं  उन्होंने  यह  भी  बताया  कि  स्थिति  में  कोई  सुधार
 नजर  नहीं  भा  रहा  है  ध्लोर  बकाया  राशि  बढ़  रही  इसमें  कोई  भ्राश्चयं  नहीं  है  कि  प्रतिष्ठानों  ने
 185  करोड़  के  लगभग  प्रशदान  एकत्र  कर  लिया  है  प्रोर  इसकी  भोर  भ्रधिक  बढ़ाने  की  सम्मावना  है
 क्योंकि  रुग्णा  उद्योगों  की  संडया  लगभग  1.5  लाख  हम।रे  उद्योगों  के  प्रसफल  होने  भ्रथवा  रुग्ण
 उद्योगों  में  वृद्धि  होने  के  भ्रनेक  कारण  लेकिन  इस  भ्धिनियम  का  क्रियान्वयन  नियमित  रूप  से

 नहीं  हो  रहा  है  भ्रोर  प्रनेक  भ्राथिक  समस्याप्नों  तथा  मुद्दों  जिनका  सामना  प्रनेक  प्र  तिष्ठान  कर  रहे

 के  कारण  स्थिर  नहीं  रहा  हमारे  छोटे  तथा  मध्यम  दर्जे  के  उद्योगों  की  वृद्धि  में  कोई
 स्थिरता  नहीं  प्राई  है  भोर  यही  कारण  है  कि  इस  प्रधिनियम  के  क्रियान्वयन  में  कोई  स्थिरता  नही

 हमें  इस  प्रधिनियम  में  स्थिरता  तथा  दक्षता  प्राप्त  करनी  है  क्योकि  यह  एक  सामाजिक  सुरक्षा
 के  एंक  प्रदांसनीय  लक्ष्य  को  पूरा  करता  एक  कल्याणकारी  राज्य  में  ऐसी  योजनाप्नों  को  बड़ी
 दक्षता  से  कार्मान्वित  करना  पड़ता  है  ताकि  कमंचारी  को  उसकी  सेवानिवृत्त  के  समय  पर्याप्त  राध्षि
 दी  जा  सके  |  मुझे  खुशी  है  कि  भशदान  की  प्रतिशतताश्रों  में  बृद्धि  हुई  है  ।  यह  पहले  सवा  छः  प्रतिशत
 थी  भोर  भ्रब  भाप  हसे  83  प्रतिशत  करः  रहे  लेकिन  दुर्माग्यवश्  कर्ंंच।रियों  को  मविष्य  निधि  में
 प्रशदात  करने  के  लिए  कोई  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  गया  इसका  प्रसली  कारण  रुपये  का  गिरता

 मूल्य  भाज  बचाए  गये  एक  रुपये  को  10  वर्ष  बाद  कोई  कीमत  नहीं  होगी  ।

 झो  जगदोश  टाइटलर  :  एक  रुपया  थार  गुना  हो  जाता  हैं  ।

 एक  साननीय  सदस्य  :  क्‍या  यह  सही  नहीं  है  ?

 भ्रो  जगदोक्ष  ठाइटलर  :  भाप  इसे  सावधि  जमा  राशि  में  डाल

 थी  प्रय्ययू  रेड्डी  :  यह  सावधि  जमा  का  प्रश्न  नहीं  है  जहां  तक  कर्मचारी  का  सम्बन्ध
 इसके  लिए  क्या  प्रोत्साहन  उसके  लिए  यह  प्रोत्साहन  होना  चाहिए  कि  उसे  उसकी  क्षीमत  मिलनी

 चाहिए  ।  मैं  श्रम  विभाग  को  दोषी  नहीं  कह  रहा  है  |  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  सामास्य  झाथिक
 स्थिति  इस  प्रकार  की  है  कि  मुद्धा  स्फीति  की  प्रवृति  ध्ौर  रुपये  का  भवमूलन  उन  लोगों को  प्रभावित

 क्र  रहे  हैं  जौ  बचत  करने  की  कोशिश  कर  रहे  जबकि  वे  व्यक्त  जो  वास्तविक  सम्पत्ति  सोना
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 उपबन्त  )  विधेयक
 _

 ध्रौर  दूसरी  थोजों  में  निवेश  कर  रहे  धनी  बनाते  जा  रहे  एक  व्यक्ति  जो  कि  एक  कस्बे  था

 एक  नगरपालिका  या  एक  शहर  में  कुछ  भर्थात  दो  या  तोन  प्लाट  खरीदता  तो  उसकी  सम्पत्ति  की

 कीमत  बहुत  भविक  बढ़  जाता  है  लेकिन  एक  करमंचारोी  जोकि  सभी  चीशों  को  मिलाकर  मुल  वेतन  का

 83%,  अद्यदान  कर  रहा  है  तो  उसके  किया  गया  अ  शाम  परत  में  जब  उसे  10  या  15  या

 20  बर्ष  बाद  भुगतान  किया  जाता  है  तो  उसको  कीमत  कम  हो  जाती  यह  एक  कु  सत्य  ये

 जीवन  झौर  भारतीय  प्रथंव्यबस्था  के  -  तथ्य  हम  इन  पर  काबू  नहीं  पा  मेरा  यह

 सुझाव  है  कि  इस  भविष्य  निधि  में  प्नशदान  के  दृष्टिकोश  का  हमारे  श्राथिक  विशेषज्ञों  द्वारा

 प्रध्ययन  किया  जाना  उनके  द्वारा  जो  इस  अधिनिक्म  के  क्रियान्वयत्त  के  लिए
 दार  है  क्षोर  उन्हें  यह  सुकाव  देना  चाहिए  कि  एक  कर्मचारी  के  द्वारा  बचत  की  गयी  रकम  को  कोमत
 न  उसने  जो  रुपम्त  स्‍प्राज  बचाया  है  भौर  न्याप्तियों  के  बोड़  की  निधि  में  सिवेश  किया  है

 बहू  खण्ड  5  के  प्रस्तमंत  बेकार  हो  जाता  है  इस  समस्या  का  प्रध्यपन  करने  की  जरुरत

 मूल  ध्धिनियम  में  केन्द्र  सरकार  को  जीवन  बीमा  के  विषय  में  कायंवाही  करने  के  बारे  में

 प्राधघान  है  ।  जीवन  धीमा  भोर  कुछ  ऐसे  प्रावधान  भी  किम्रे  जाने  चाहिये  ताकि  कर्मचारी
 प्रतिशत  श्र  हद  के  लिए  प्रोत्साहित  हो  सके  भ्रथवा  स्वेच्छा  से  8३  प्रतिदत  से  भ्रधिक  प्न  दद्मन

 करने  के  लिए  तेयार  हो  ।  कई  सुझावों  में  से  मैं  उस  एक  सुराव  को  भी  चाहूंगा  ।

 अब  एक  धन्य  पहलू  के  सम्बन्ध  में  मी  मैं  कुछ  कहना  चाहूंगा  भर्थात्‌  केन्द्रीय  बोर्ड  ने  बोडं  में

 कमंचारियों  भ्रौर  नियोकताप्नों  के  प्रतिनिधित्व  को  बढ़ा  दिया  यह  बात  बिहकुल  स्वागत  योग्य  है  ।

 प्रापने  इसे  6  से  बढ़ाकर  भोर  कर  दिया  है  ।

 ध्रापने  दोनों  भोर  समानता  रखी  है  लेकिन  कठिनाई  यह  है  कि  प्रतिनिधित्व
 कन  के  माध्यम  से  है  भौर  यदि  प्राप  कहते  हैं  कि  1,66  लाख  प्रतिष्ठानों  में  से  केवल  10  प्रतिशत  को
 प्रतद्वनिधित्व  करने  का  भ्रधिकार  हो  तो  हमारे  विचार  में  यह  सभी  क़िस्मों  के  प्रतिप्ठानों  को

 नहीं  कर  सकेगा  क्योंकि  सूची  1  में  ही  लगभग  180  किस्म  के  उद्योग  यह  दस  प्रतिशत
 प्रतिनिधित्व  देने  पर  क्षेत्रों  कर्मचारियों  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  तथा  वर्गों  तथा  उद्योगों  को
 करने  के  लिए  किसी  चक्र  क्रमयुकक्‍्तਂ  प्रणाली  की  जरूरत  यह  बात  ध्यान  में  रक्षी  जाये  भोर
 प्रत्यायोजित  विधान  में  व्यवस्था  की  जावे  ।

 केन्द्रीय  बोर्ड  को  सहायता  कार्यकारी  समिति  द्वारा  की  जा  रही  है  मह  भी  एक  स्वागत  धोश्य
 पहलु  परन्तु  इस  कार्यकारी  समिति  के  गठन  में  सरकार  का  अधिक  बोलथाला  होगा  भौर  इसकी
 सबसे  प्रधिक  जिम्मेदारी  होगी  क्‍योंकि  हस  भ्धिनियम  के  क्रुशल  क्रियान्वयन  के  लिए  भ्ाल्िरकार
 कैस्द्रीय  बोर्ड  भोर  कार्यकारी  समिति  का  कार्थक रण  ही  जिम्मेदार  होगा  ।

 फिर  एक  न्यापाधिक रण  एक  सबसयीय  धपीलोध  स्यश्याधिकरशा  के  गठन  का
 एक  नया  प्रावक्षन  है  ।  यहां  मैं  मंत्री  महोदय  से  भ्नु रोध  कक  या  .  कि  जे  इस  प्रहलू  पर  मेसे  प्रालोचना  को
 बहुत  ध्यानप्टूव॑क  सुनें  क्योंकि  इस  पहलू  में  एक  कातूनी  समस्या है  |  प्रवः  भ्राप  एक  ध्फीस्ीय
 करण  गढित  करना  चाहते  भ्पोलीय  न्यायाधिकरण  से  सम्बद्ध  खण्ड  घारा  7  घ  (3)  प्रौद  7  हे
 में  अस्त्विष्ट  प्राप  1.606  लाक्ष  प्रतिष्ठानों  के  लिए  प्रपीलीय  न्यायाधिकरण  गठित
 करेंगे  ?  मंत्री  महोदय  के  ध्रनुसार  इस  कार्यवाही  का  उह  एप  विकादों  के  निफ्टयन  में  लकने  वाले  समय
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 उपयन्ध  विधेयक

 —

 को  कम  करना  इस  भ्रविनिवम  के  अस्तगंत  विवादों  के  निपटान  में  सामान्य  न्यायालयों  में
 प्रधिक  समय  लग  जाता  इस  प्रयोजनार्थ  आप  यह  प्रपीलोय  न्यायाधिकरणा  बनाना  चाहते

 भ्पने  प्रनुमव  से  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  इस  अ्रपीलीय  न्‍्यायाधिकरण  से  कोई  समस्या

 नहीं  दूसरी  यह  प्रापकी  समस्याएं  बढ़ा  देगा  क्‍योंकि  प्रपीलीय
 करणा  के  प्रादेश  प्राप्त  करने  पर  पीड़ित  पक्ष  को  संविधान  के  भधनुच्छेद  226  के  प्रन्तगंत
 उसका  उपचार  मिल  वह  प्रपीलीय  स्यायाधिकरण  के  भ्र्ध  न्यायिक  पश्रादेश  को  रह
 करने  के  लिए  प्रवद्य  ही  याचिका  दायर  ध्तः  प्रापने  केवल  यह  किया  हैं  कि  मुक हमें
 की  प्रक्तिया  में  एक  भौर  प्रक्रम  घोड़  दिया  है  ।

 परन्तु  मेरी  इससे  बड़ी  भापत्ति  स्यायाधिकरण  के  गठन  के  तरीके  पर  है।'लानसीय  मंत्री
 कृपया  पृष्ठ  8  पर  7  थ  (3)  देखें  ।  खण्ड  7  (3)  में  कहा  भया  है  :

 कोई  व्वक्ति  किसी  न्‍्यायाधिकरण  के  ध्रध्यक्ष  जिसे  हसमें  इसके  बाद  भ्रध्यक्ष  कहा  गया
 है  |  के  रूप  में  नियुक्ति  के  लिए  श्रहें  नहीं  जब  तक  कि  वहू  किसी  ऊच्च  न्यायालय  का
 न्यायाधीण  न  या  न  रहा  हो  या  के  लिए  भहूं  न  हो  ।

 फिर  झ्षण्ड  7|  में  कहा  गया  है  :

 किसी  न्यायाधिक रण  में  भप्रपना  पद  ग्रहण  करने  की  तारीख  से  पांच  वर्ष  की
 प्रवधि  तक  या  बासठ  वर्ष  की  भ्रायु  जो  भी  पहले  पद  धारण

 भ्रब  उच्च  न्यायालयों  के  लिए  भी  हमें  उम्मीदवार  सिलने  में  कठिनाई  हो  रही
 वम्बई  धोर  कलकत्ता  मुख्य  न्यायाधीश  हमेशा  यह  शिकायत  करते  रहे  हैं  कि  उन्हें

 पोग्य  व्यक्ति  नहीं  मिल  रहें  जो  न्यायाधीश  का  पद  -  स्वीकार  कर  सके  ।  ऐसा  पिछले  प्रनेक  वर्षों
 से  हो  रहा  है  |  ब्रत्येक  व्यक्ति  को  पता  है  कि  उच्चतम  श्र  शी  के  वकील  न्यायाधीक्ष  के  पद  की  परव्राहु
 भहीं  करते  भ्रांप  किसी  व्यक्ति  '  को  केवल  पांच  वर्ष  के  कार्यकाल  के  लिए  केवल  न्‍्यायाधिकर्ण
 का  गअमुल  बनने  के  लिए  कह  रहे  हैं  ॥  उच्च  स्यायालय  का  कौन  सा  न्यायाघीक्ष  भविष्य  निधि  भपीखलीय
 स्यायाधिक रण  का  प्रमुख  बनता  चाहेगा  भोर  बहू  भी  केवल  पांच  वर्ष  की  भ्रवधि  के  लिए  ?  उच्च
 श्पायालय  के  न्‍्यायाघधीस  के  पास  बहुत  बड़े  आपराधिक  और  संवेधाभिक  क्षेत्र  का
 धिकार  होता  है  भोर  वह  हर  तरह  के  मामले  में  फंसला  देता  चाहे  बह  श्ौद्योगिक  प्रादि  क्षेत्र
 का  ही  हो  भाप  चाहते  हैं  कि  इतने  बड़े  क्षेत्रभिकार  का  व्यक्ति  केवल  एक  सामान्य

 भवत्रिष्य  निधि  प्रधितियम  के  क्रियान्वयन  के  लिए  ध्राए  ।  कौन  सा  ध्याय।घीद  प्रपना  एतना  बड़ा
 क्षेत्राधकार  छोड़ना  चाहेगा  भौर  एक  भ्रपीलीय  स्यायाधिकरण  का  प्रमुख  बनाना  कीई  भी
 बतंमान  स्यायाघीश  भ्रपीलीय  न्यायाघिकरण  का  प्रधुख  बनने  के  लिए  प्रागे  नहीं  ध्राटगा  ।  एक

 सेवानिवृत  न्यायाधीश  को  यह  पद  स्वीकार  करने  का  भ्राकृषंणा  हो  सकता  परन्तु
 दुभग्यवश  भापने  इस  भ्राशय  का  एक  खण्ड  जोड़  दिया  है  कि  उसे  62  वर्ष  से  भ्रधिक  भायु  का  नहीं

 होना  चाहिए  ।  इसका  प्रर्थ  यह  हुमा  कि  सेवानिवृत्त  न्‍्यायाधोन  के  प्रमुख  बनते  का  प्रश्न  ही  नहीं
 उठता  उच्च  न्यायालय  का  कोई  सेवानिवृत्त  न्यायाधीश  किसी  भ्रपीलीय  न्यायाधिकरण  का

 प्रमुख  बनने  की  सोच  भी  नहीं  सकता  कोई  सेवानिवृत्ति  न्यायाधीश  प्रमुख  नहीं  बन  सकता
 वर्तमान  न्यायाधीश  निएचय  ही  ऐसा  नहीं  बाहेगा  क्‍योंकि  पांव  वर्ष  की  भ्रवधि  के  लिए  यहां  भाने

 में  उसे  कोई  बड़ा  प्रलोमन  दिखाई  नहीं  देता  जबकि  उच्चतर  न्यायालय  जाने  के  उप्तके  भ्रवसर
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 उपबन्ध  विधेयक

 झौर  भप्रन्य  बातों  की  संभावनाएं  कम  हो  क्योंकि  वह  कंवल  एक  सामान्य  कानून  का

 स्वयन  कर  रहा  होगा  जब  कि  उसके  पास  प्रतिदिन  सेंकड़ों  कानुन  पाते  हैं  जिन  पर  वह  फंसला  दे

 सकता

 प्रन्त  हम  उच्च  न्यायालय  का  न्यायाधीश  बमने  के  लिये  व्यक्तियों  की  श्र  णी  पर  भ्ाते
 एक  वकील  जो  उच्च  न्यायालय  का  न्यायाधीश  बनने  के  लिए  भहूं  है  उसका  कार्यकाल

 केवल  पांच  वर्ष  का  होगा  ।  मान  कोई  जो  दस  वर्ष  या  पंद्रह  वर्ष  की  वकालत  के

 बाद  उच्च  न्यायालय  का  न्यायाधीश  बनने  के  लिए  भ्रहूं  है  भ्रौर  भपनी  वकालत  छोड़ना  चाहता  है
 प्रौर  भपीलीय  न्यायाधिकरणा  का  प्रमुख  बनना  चाहता  उसका  कार्यकाल  केवल  पांच  वर्ष  का  होगा

 पांच  वर्ष  के  लिए  क्या  वह  प्रपनी  वकालत  छोड़  देगा  ?  एक  भ्यक्ति  जो  उज्च  न्यायालय  का

 न्यायाधीषण  बनने  के  लिए  भ्रहूं  क्या  वह  पभ्रपती  वकालत  छोड़कर  यहां  भा  जाएगा  ?  मैं  इत

 पहलुप्ों  का  विश्लेषण  करने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  भ्रोर  भ्रापको  यह  दिखाने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं
 कि  यह  कितना  पग्यवहायं  इसी  लिये  मैंने  एक  संशोधन  दिया  है  कि  किसी  उच्च  न्यायालय  का

 न्यायाधीष्व  होने  की  धहँता  के  भप्राप  इसे  जिला  या  सत्र  न्यायाधीश  रख  सकते  प्राप  भारत

 जेस  विद्याल  देश  ये  सारे  भश्रपीलीय  न्यायाधिकरण  कहां-कहां  पर  जहां  इतने  प्रधिक

 प्रतिष्ठान  हैं  ?  मैंने  एक  संशोधन  भी  दिया  कि  जहां  यह  प्रतिष्ठान  250  मी  के  भीतर  वहां
 प्रपील्ीय  न्यायाधिकरण  का  क्षेत्राधिकार  होगा  प्रन्यथा  नहीं  ।

 मान  पभ्राप  कर्नाटक  भौर  केरल  के  लिए  हैदराबाद  में  एक  प्रपीलीय
 न्यायाधिक रण  खोलते  तो  केरल  प्लौर  दूर-दराज  के  स्थानों  वाले  प्रतिष्ठानों  के  लिए  यहां  रुकना
 झौर  प्पने  मामले  को  लड़ना  कितना  कठिन  होगा  ।  यदि  भश्राप  राज्यों  की  राजधानियों  में  भो  प्रपोलीय

 न्यायाधिक रण  खोलते  तो  भी  बहुत  कठिनाई  इसलिए  सर्वोत्तम  तथा  सबसे  प्रासान  बात

 यह  है  कि  प्रत्येक  जिले  तथा  सज  न्यायाधीश  को  एक  प्रपीलीय  न्‍्यायाधिकरणा  बना  दिया  जाये  |  फिर
 धब  प्राप  भ्रलग  से  एक  प्रपीलीय  न्‍्य'याधिकरण  का  गठन  करके  एक  प्रथक  प्रतिध्ठान  की  मांग  कर
 रहे  उसके  पास  भ्रवश्य  प्रलग  से  एक  न्यायालय  कमरा  शभ्रथुवा  न्यायालय  हाल  होना  चाहिए  ।
 उसके  पास  भलग  से  एक  पभ्राशुलिपिक  होना  चाहिए  ।  उसके  पास  प्ललग  से  एक  टाइपिस्ट  तथा  पभ्रन्य
 कामिक  मी  होने  यह  एक  काफी  लागत  बाला  का  मैंने  प्रपोलीय  न्यायाधिक रण  को
 प्रष्यक्षता  करने  वाले  व्यक्ति  को  कठिनाई  के  बारे  में  पहले  ही  विश्लेषण  करा  दिया  है  भोर  सुकाव  दिए

 यदि  एक  सामान्य  सिविल  जिसका  भ्रष्यक्ष  एक  जिला  तथा  सेशन  न्यायाघोश  होता
 को  एक  भ्रपीलय  न्यायाधिकरणा  का  कार्य  सौंपा  जाता  है  तो  उसमें  कोई  कठिनाई  नहीं  इसका
 कारणा  यह  है  कि  उसके  पास  पहले  से  ही  एक  सुस्थापित  ,  कार्यालय  चल  रहा  इस  ध्नधिनियम  के
 बारे  में  वह  कोन-सी  बड़ी  बात  है  जिस  पर  चर्चा  करने  जा  रहे  हैं  ?  यह  एक  पेथीदा  प्रधिनियम  नहीं

 यह  एक  साधा  सा  प्रधिनियम  है  ।

 प्रब  मैं  तथ्यों  पर  भाता  यदि  कोई  ऐसे  विवादग्रस्त  तथ्य  मौजूद  हैं  जिनके-बारे  में  मविष्य
 निधि  भायुक्‍त  द्वारा  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  भयवा  जिसे  उसने  ध्यान  में  नहीं  रखा  एक  जिला
 न्‍्यायाधीष्ष  इस  पर  कार्यवाही  कर  सकता  इस  प्रकार  एक  जिला  तथा  सज  न्यायाधीश  इस  पर
 झासानी से  कार्यवाही  कर  सकता  जिला  तथा  सज  न्यायाघौष्  के  क्षेत्राधिकार  का  प्रत्येक
 प्रतिष्ठान  तथा  प्रबिकारियों  द्वारा  पर्याप्त  स्वागत  किया  गया  इसलिए  इन  प्रारुपों  को  तैयार  करते
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 पबन्ध  विधेयक

 ््ा  —  कक  दि
 प्रापको  अ्यवहा  रिक  कार्यान्वयन  के  पक्ष  के  बारे  में  सोचता  चाहिए  कि  क्‍या  हमारे  साधारण

 सिविल  न्यायालथों  को  उनके  प्राकृतिक  क्षेत्राधिकार  से  वंधित  करने  के  लिए  विशेष  न्यायाधिकरण  की
 स्थापना  प्रथवा  विशेष  कानून  बनाना  भावश्यक  जब  तक  एक  विशेषीकृत  तथा  प्रत्याधुनिक
 विशेषज्ञता  को  प्रावश्यकता  न  हो  तब  तक  इसकौ  कोई  प्रावश्यकता  नहीं  इसलिए  यह  एक  ऐसा
 मामला  है  जिसमें  प्रापको  इन  सब  बातों  फ़ी  प्रावश्यकता  नहीं  है  ।

 फिर  आपने  न्‍्यायाधिकरणा  को  सभोक्षा  करने  का  भी  उपबन्ध  किया  समीक्षा  करने  का

 यह  प्रधिकार  वहां  जन्मजात  परन्तु  उसकी  प्रवधि  सीमित  इस  कानून  की  समोक्षा  करने
 भ्रवधि  की  सी  मा  रखना  प्रावश्यक  क्योंकि  कोई  भी  ष्यक्ति  यह  कहेगा  कि  मैं  10  वर्ष  प्रथबा  15
 वर्ष  के  बाद  इसकी  समीक्षा  क  रूगा  ।  हसलिए  भ्रापको  इसमें  भ्रवाधि  की  ऐसी  सीमा  को  भी  शामिल

 करना  चाहिए  जिसके  प्रन्दर  समीक्षा  की  जा  सके  ।  विधेयक  के  उद्द  श्यों  का  पूर्णातिया  समर्थन
 करने  के  साथ-साथ  मुझे  यह  कहते  हुए  दुःख  है  कि  कुछ  उपबन्ध  जिन्हें  उ्ं  ए्यों  की  प्राप्ति  प्रथवा

 उपलब्धि  के  लिए  शामिल  किया  गया  भपने  भाप  में  उद्देश्य  की  पूर्ति  नहीं  करते  भौर

 दायक  नहीं  हो  सकते  बल्कि  ग्रलाभकारी  हो  सकते  विधेयक  को  प्रन्तिम  रूप  से  पारित  करने  से

 पूर्व  इन  बातों  की  जांच  की

 करो  दारद  विधे  उत्तर  :  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  इसमें  मुख्यतया
 नियोजकों  से  घनराशि  वसूलने  में  श्राने  वाली  प्रडचनों  को  समाप्त  करने  का  प्रयास  किया  गया

 इससे  नियोजकों  के  प्न  ददान  का  प्रतिशत  63  से  बढ़ाकर  83  प्रतिशत  करने  की  लम्बे  समय  से  बली

 भा  रही  मांग  भी  पूरी  हो  जाती  उस  वृद्धि  से  स्वेच्छिक  श्र  श्दाम  भी  8  प्रतिशत  से  बढ़कर  10

 प्रतिशत  हो  गया  है  ।

 जैसाकि  मैंने  इस  विधेयक  में  इन  प्र  क्षदानों  में  वुद्धि  करने  की  लम्बी  समय  से  चली  प्रा

 रही  मांग  को  पूरा  करने  का  प्रयास  किया  गया  है  ।  इसमें  एक  कार्यकारी  समिति  की  स्थापना  करने  -

 की  भी  ध्यवस्था  है  जो  इस  विधेयक  के  कई  उद्देश्यों  के  कार्यान्वयन  में  भी  मदद  करेगी  ।  भ्रन्त  जसा

 कि  मैंने  कहा  वसूली  करने  वाला  जो  दोषपूर्णो  था  प्रौर  इन  ल्लामियों  के  कारण  कर्मचारियों  को

 नुकसान  हो  रहा  को  भी  प्रधिरु  से  भ्रधिक  कुशल  बनाने  का  प्रयास  किया  गया  जहां  तक  इस

 विभेयक  का  सम्बन्ध  ये  इसके  कुछ  सर्वोत्तम  मुह  हैंਂ  समय  की  कमी  को  देखते  हुए  मैं  इसको  उन

 कई  प्रच्छी  बातों  की  गहराई  में  नहीं  जाऊगा  जिन्हें  इस  विधेयक  में  शामिल  किया  गया  है  ।

 जहां  यहां  प्रस्तुत  किए  जा  रहे  नए  उपबन्धों  का  सम्बन्ध  है  मैं  कुछ  कहता

 जहां  तक  नियोजकों  दा  सम्बन्ध  है  कई  भप्रन्य  उपचारों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  पुराती
 घारा  में  भामूल  संशोधन  किया  जा  रहा  है  भ्रौर  उस  बारे  में  यह  कहूँगा  कि  यदि  केन्द्रीय  भविष्य

 निधि  प्रायुक्त  तथा  प्रन्य  प्रधिकारियों  को  केवल  घनराशि  के  निर्धारण  की  शक्ति  देने  को  बजाय  कुछ

 धौर  भी  शक्तियां  दी  जाती  तो  में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  ।  इस  अधिनियम  के  लागू  होने  के

 बारे  में  कोई  विवाद  उत्पन्न  होता  है  तो  वह  यह  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निरणंय  लेने  की  क्षक्ति

 भी  दी  जानी  चाहिए  ।

 इस  घारा  में  शामिल  की  गई  बातें  काफी  प्रशंसनीय  हैं  परन्तु  मैं  इसमें  प्रन्य  विस्तुत
 हपबन्ध  शामिल  करवाना  नहीं  चाहेगा  जिनसे  प्रस्ततोगत्वा  धनराक्षि  के  निर्धारण  में  धौर  देरी
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 उपबन्ध  विधेयक

 tee

 होगी  |  उदाहरण  के  तौर  पर  खण्ड  10  धारा  76  में  उपधारा  4  जोड़ता  है  जो  नियोजक  के
 खिलाफ

 एकतरफा  प्ादेश  को  रह  करने  के  लिए  प्रस्तुत  किया  जा  रहा  भौर  इससे  नियोजकों  के  विलम्ब
 करने  में  वृद्धि  होगी  ।  इसमें  3  मास  का  समय  दिया  गया  सामान्यतौर  पर  सिविल  न्यायालयों  में
 भी  किसी  एकतरफा  ढिक्री  को  रह  करने  के  लिए  एक  मौस  का  समय  दिया  जाता  इसलिए  मैं

 नहीं  जानता  कि  जहां  तंक  उपधारा  4  का  सम्बन्ध  है  इस  एकतरफा  भ्रादेश  को  रह  करने  के  लिए
 इतना  प्रधिक  समय  क्‍यों  दिया  गया  तत्पश्चात्‌  पुनः  इसी  विधेयक  में  भ्रमी  शामिल  किए  जाने
 वाले  खण्ड  गर्व  प्रन्तनंत  समीक्षा  जंसी  भ्रम्व  बातों  की  भी  ध्यवस्था  की  मई  भोर  इससे
 निमोजकों  द्वारा  क्लिम्यकारी  तरीके  प्रपताने  की  भी  काफी  गुन्जाइश  हो  जातो  भ्रतएव  नये  महत्वपूर्ण
 मामलों  की  खोज  की  झ्ाह  में  नियोअक  खण्ड  के  ध्स्तगंत  समीक्षा  करने  को  भ्पनी  शक्ति  का
 प्रयोग  कर  सकता  है  ।  हससे  भी  बकाया  घनराशि  के  निर्वारश  में  झोर  विशम्ध  होगा  ।

 हमने  इस  विधेयक  में  एक  श्पीलीय  न्यायाधिकरण  की  स्थापना  करने  का  भी  प्रस्ताव  रखा
 अब  यह  एक  भ्रच्छी  बात  है  कि  सिविल  न्यायालयों  में  बिलम्थ  से  बचने  के  लिए  हम  हस  अपीलीय

 न्यायाधिकरण  की  स्थापना  कर  रहे  जेसाकि  पूर्व  वक्‍ता  द्वारा  भी  यह  जिक्र  किया  गेया

 है  कि  इससे  प्नुच्छेद  226  भौर  227  के  प्रन्तगंत  प्रावेदन  पत्र  प्रथवा  संवधानिक  मामलों  को
 धस्वोकार  करने  के  लिए  उच्च  न्यायालय  के  दरवाजे  बन्द  नहीं  हो  जाए  उसके  ध्लावा  मैं  यह
 निवेदन  करुगा  कि  ध्नुच्छेद  6  के  धन्तंर्गेत  सुविचारित  स्थावाधिकरता  एक  स्यायाधिकरण  है  यद्यपि
 धारा  में  एक  भ्रथवा  प्रधिक  न्यायाधिक  रणों  के  बारे  में  कहा  गेंगां  इस  कम  से  कम  वित्तीय
 ज्ञापन  में  इस  बात  स्पष्ट  किया  गया  है  किः  दिल्‍ली  मेंਂ  एक  न्यायाधिकरण  होगा  ।  ऐसा
 प्रतीत  होता  है  कि कम  से  कम  दिल्‍ली  में  एक  न्यायाधिकरशा  होगा  श्ौरਂ  इस  समय  कम  सें  कम  एक
 केन्द्रीय  न्‍्यायाघिकरण  होने  पर  विचार  किया  यया  प्रतएव  जहां  तक  इन  न्यायाधिक  ररों-का
 सम्बन्ध  हे  उनसे  भी  कुछ  भ्रौर  बिलम्ब  होगा  ।

 प्रब  वसूली  की  प्रक्रिया  को  सरत  किया  गया  है  परन्तु  कुछ  मामलों  में  हमने  प्रावश्यक  रुप  से
 कतिपय  प्रक्रिया  की  व्यवस्थां  की  है  जिससे  द्वारा  नियोजन  लाभ  उठाएगा  भौर  वसूली  की  प्रंक्रिया  में
 में  विलम्व  करेगा  ।

 जंसाकि  मैं  बता  रहा  था  कि  जहां  तक  इस  वसूली  का  संबंध  नियोजक  को  खुली  छूट  होती
 है  कि  वह  राषि  की  सत्यता  के  लिए  वसूली  भ्रधिकारी  के  समक्ष  प्रतिवाद  करे  |  इस  प्रकार  राशि  की

 वसूली  करने  के  लिए  प्रमाणपत्र  जारी  हो  जाने  के  पश्चात  जब  वसूली  प्रधिकारी  घारा  8  (  )  के
 प्न्तगंत  दुबारा  कार्यवाही  शुरुकरता  है  ता  नियोजक  को  राष्ि  की  सत्यताਂ  को  चुनोति  देने  तथा
 प्रमाणपत्र  वापस  लेमे  को  भ्रनुमति  मेरा  यह  कहनी  है  कि  इस  उपबन्ध  का  दु्पयोग  किया  जाएगा
 झोर  तियोजक  इस  उपबंध  का  फायदा  उठायेगा  श्लौर  इस  खण्ड  का  फाबदा  उठाकर  वसूली  को

 वाही  को  रोकेगा  ।  फिर  खण्ड  8  के  प्रन्तगंत  प्राधिकृत  भ्रधिकारी  भुगतान  के  लिए  समय  दे
 सकता  ।  इस  प्राधिकृत  प्रधिकारी  द्वारा  प्रमाराप॑त्र  किए  जाने  क ेबाद  शोर  बसूली
 प्रधिकारी  द्वारा  कार्यवाही  दुबारां  शुरुकिए  जाने  के  बांद  मियोजक  खण्ड  के  प्रस्तगंत-प्राचिकृत
 अधिकारी  के  पास  जाकर  भुगतान  के  लिए  भौर  समय  मांगेगा  भौर  उस  मामल  में  क्सूली  प्रधिकारी
 से  कार्यवाही  रोकने  के  लिए  कहा  जाता  ये  कुछेक  बातें  मामले  को  लम्बा  करने  के  तरीके
 नियोजक  ध्पनाएगा  ।  यह  प्रनुरोध  है  कि  विधेयक  में  खण्ड  8  तथा  लण्ड  8  (३)  का
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 ऋ_ऋलञन_तनतल_लत_तहतहतहतहतन्‍तहतऋम_तु  न  5  ---

 उपबंध  नहीं  किया  जाना  यह  भच्छी  बात  है  कि  खण्ड  8  च  उप  (2)  में  यहू  उपयंध

 .00

 किया  गया  है  कि  यदि  किसी  सियोजक  की  भविष्य  निधि  की  कोई  राशि  किसी  प्रन्य  व्यक्ति  पद
 बकाया  है  तो  उसे  भी  वसूल  किया  जा  सकता  भोर  भविष्य  निधि  के  सम्बन्ध  में  वसूली  के  लिए
 उपबंध  किया  गग्रा  है  |  यह  बहुत  प्रच्छा  उपबन्ध  इससे  वसूली  प्रधिकारियों  को  धनराशि  की

 वसूली  करने  में  मदद

 आजकल  उद्योगों  में  बढ़ती  हुई  रुग्ण॒ता.के  कारण  कर्मचारियों  के  नियोजक  क्री  तरफ
 बकाया  प्रपने  अन्य  लाभों  के  प्रलावा  प्रपनो  भविष्य  निधि  वसूललना  एक  बड़ी  समस्या  बन
 इस  पृष्ठभूम  को  देखते  हुए  कर्मंथारी  के  लिए  वसूली  की  प्रक्रिमा  को  सुदृढ़  तथा  उपय्रोगी
 बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाए  मए  कदमों  कय  स्वागत  किया  जाना  किन्तु  साथ
 ही  मैं  मंत्री  जी  भनु  रोध  करता  हूं  कि  कुछेक  जो  नियोजकों  को  विलम्बकारी  तरीके
 प्रपनाने  की  भ्रनुमति  देते  हैं  तथा  जो  उस  उंद्ृश्य  को  प्रन्ततः  निष्फल  कर  देंगे  जिसके  लिए  यह्‌
 विधेवक  बनाया  गया  प्र  दुबारा  विचार  करें|

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  मंत्री  जी  से  भनुरोध  करु  कि  कुछेक  उपबंधों  पर  दुबारा  विद्यार  करें
 प्रौर  विधेयक  के  पारित  होने  से  पहले  इसी  सत्र  में  संशोधन  करें  ।

 1.02  भ.प

 तत्पचात्‌  लोक  समा  मध्याहून  भोजन  के  लिए  2  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई

 2.05

 लोक  समा  2.05  सघ्याहू  न  मोलन  के  पश्चात्‌  पुनः  समवेत  हुई  ।

 पीठासोन  हुए  ]  |

 कमंचारी
 भविष्य  निधि  झोौर  प्रकोण  उपबंध  (  संक्षोधन  )  विधेयक-जारी

 श्रो  राम  बहादुर  सिंह  :  उपाध्यक्ष  प्रभो  जो  मविष्य  निधि  के  लिए  प्रमिवाय
 कटोती  कमंचारियों  के  वेतन  से  की  जाती  है  वह  राशि  उनके  सेवा  मुक्त  होने  के  बाद  एक
 मुश्त  उनको  मिलनी  चाहिए  ताकि  उनका  भविष्य  सुरक्षित  रहे  भौर  वे  पभ्पने  भविष्य  में  निर्वाह
 ठीक-ठाक  से  कर

 यह  प्रथा  ध्राज  से  पपने  देश  में  भ्रग्रजी  काल  से  चली  भ्रा  रही  लेकित  आजादी
 मिल्नने  के वाद  जब  यह  देखा  गया  कि  बहुत  सारो  गड़बड़ियां  भ्रा  गई  हैं  जिसमें  श्रमिकों  प्रौर
 बारियों  को  समय  से  उनकी  राशि  का  भुगतान  न  करता  भौर  मालिकों  द्वारा  भ्रपना  प्नशदान  जमा

 न.करना  भौर  भपनी  राष्ति  के  भुगतान  के  लिए  कर्मचारियों  द्वारा  दफ्तरों  के  वर्षों  तक  लगातार  चक्कर
 है  ।  किसो.किसो  केस  में  तो  यहां  तक  देखा  गया  है  कि  कर्मचारी  ते  भ्रपनी  राशि  के लगना  भादि  है  |

 भुगतान  के  लिए  दफ्तर  के  चक्कर  लगाते-लगाते  दम  तोड़  दिया  ध्लरौर  उसके  बाद  में  उसकी  विधवा
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 उपबन्ध  विधेयक

 को  उसकी  राधा  का  भुण्तान  नहीं  किया  गया  ऐसा  भी  हु  है  कि  उसमे  विघवा  ने  हार  मान  कर
 कनननानननना  +धदतिनानिनाििननन्‍रनगग |  जताते  अब्मनीननत  नल

 दाया  ही  छोड  दिया  है  !

 इन  गड़बड़ियों  को  दूर  करने  के  लिए  सबसे  पहले  1952  में  कानून  बनाया  गया  था  लेकिन

 गड़बड़ियां  ज्यों  की  त्यों  बरकरार  1952  में  कानुन  बनने  के  बाद  भी  इसमें  संशोधन  कई

 क्मेंटियां  बिठाई  गयीं  ।  उसके  बाद  भी  गड़बड़ियां  ज्यों  की  त्यों  भ्रामतोर  पर  जिन  गड़बड़ियों

 की  धर्चा  मैंने  की  है  वे गढह़बड़ियां  भगर  बरकरार  नहीं  रहती  तो  इस  संशोधन  को  लाने  का  कोई

 मतलब  नहीं  था  ।  मैं  यही  कहना  चाहता  हूँ  कि  रोज-रोज  कानून  बनते  कानूनों  में  संशोधन  किये

 आते  हैं  उनके  बाद  भी  गड़बड़ियां  बाजार  घटने  नये-नये  तरीके  से  भ्रपना  सिर  उठाती  जा  रही

 इसका  कारणा  क्‍या  है  ?  मेरी  समझ  में  यंह  है  कि  जब  हम  कोई  कानून  अनाते  हैं  तो  सबसे  पहले  यह

 जरूरी  है  कि  उस  क्रामुन  को  भपने  ऊपर  प्रमल:में  जब  हम  कानून  का  स्वयं  पालन  नहां  करेंगे

 हो  हममें  इतना  नैतिक  बल  नहों  होगा  कि  हम  किसी  भौर  से  यह  श्षपेक्षा  कर  या  किसी  भौर  को  इसके

 लिए  मजबूर  करें  कि  वह“कासून  का  पालन  गर-सरकारीक्षेत्र  में  थे  गड़बड़ियां  हैं  लेकिन  सरकारी

 क्षेत्र  में  मी  बहुत  बड़े  पेमामे  पर  ये  गड़बढ़ियां  हैं  ।  ह॒
 ह

 पझ्रभी  भो  भविष्य  निधि  को  लेकर  के  गड़बड़ियां  चल  रहो  हमें  जानकारी  मिली  है  कि

 हाथड़ा  में  एक  केन्द्रीय  प्रतिष्ठान  वहाँ  के  नो  सो  कमंथारियों  कोःइसलिये  प्रवकाश  ग्रहरा  नहीं
 करने  दिया  गया  कि  प्रतिष्ठान  के  पास  भविष्यि  लिधि  के  भुगतान  के  लिए  पंसे  नहीं  प्रामतौर  पर

 कुमंचारियों  को  यह  शिकायत  रहतो  है  कि  भविष्य  निधि  का  हिसाब  रखने  वाले  जो  कार्यालय
 केन्द्र  या  क्षेत्रों  में  जो  भविष्य  निधि  भायुक्‍त  इन  सब  कार्यालयों  में  ञ्राये  दिन  कर्मचारियों
 धोर  श्रमिकों  को  परेश।न  किया  जाता  वहां  लाल-फोता-शाही  का  बोलबाला  है  ।

 खास  तौर  पर  मुझे  महालेखाकार  के  कार्यालय  के  वारे  में  कहना  वहां  जो  लाजफीताशाही
 कमंचारियों  में  प्रकमंप्यता  उसकी  वजह  से  कमंचारी  भौर  श्रमिक  बहुत  बड़े  पमाने  पर  तंग

 भर  परेशान  वहां  के  कमंचारी  भ्रक्सर  सस्पेश  भरकाऊ ट  का  वहाना  बना  देते  जिस  किसी  भी

 राशि  के  बारे  में  थोड़ा-सा  संशय  उसको  लेकर  के  सस्पेंश  भ्रक।ऊट  में  डाल  देते  हैं  ग्रौर  बहाना  यह

 बना  देते  हैं  कि  इसका  सम्बन्धित  बाऊचर  नहीं  किसी  मी  कमंचारों  या  श्रमिक  का  वेतन  बिल

 तब  तक  पारित  नहीं  होता  जब  तक  धनिवाय॑  रूप  से  उसकी  भविष्य  निधि  की  राश्षि  की  कटौती  नहीं
 हो  जाती  |  बिल  पास  करने  के  बाद  सम्बन्धित  कोषागार  के  कार्यालय  में  भेजते  हैं  प्रौर  कोषागार  का
 कार्यालय  नियमित  रूप  से  सम्बन्धित  बाउचर  महूलेश्लाकार  के  कार्यालय  में  भेज  देता  प्रब  रास्ते
 में  प्रगर  वह  गुम  जाए  तो  सम्बन्धित  करंचारी  का  क्‍या  कसूर  जो  कमंचारी  इसको  देखता
 उसको  इस  बात  की  चिस्ता  होनी  चाहिए  कि  सम्बन्धित  कमंकरी  जब  प्वकादा  ग्रहण  करेगा  तो  उसको
 यह  सुविधा  किस  प्रकार  लेकिन  वह  इसके  लिए  चिन्तित  न  होकर  उस  राशक्षि  को  सस्पेंस
 प्रकाउन्ट  में  डाल  देता  सिफं  पूर्वोत्तर  रेलवे  में  ही  2  करोड़  65  लाख  रुपये  भविष्य  निधि  के
 ससपेंस  भ्रकाउट  में  पड़े  हुए  हैं  ।  इसी  तरह  से  करोड़ों  रुपया  कर्मचारियों  का  ससपेंस  भ्रकाउट  में  पड़ा

 हभा  इतना  ही  नहीं  यदि  किसी  राशि  की  जानकारी  इस  कार्यालय  को  4  साल  बाद  प्राप्त  होती  है
 तो  उसको  4  साल  का  ब्याज

 भी  नहीं  भराया  जाता  |  इसलिए  मैं  भ्रापके  माध्यम  से  कहना  चाहता  है
 कि  इस  काम  को  बैंकिंग  पद्धति  से  करना  जब  तक  इस  पद्धति  से  इसका  संचालन  नहीं
 तब  तक  किसी  कर्मचारी  को  भ्वकाष्षा  प्राप्ति  के  बाद  समय  पर  सहायता  नहीं  मिल  ऐसा
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 नियम  बना  देता  चाहिए  कि  इमंचारी  को  थेवा  प्रहण  करते  समय  उसो  क्षण  सारी  भविष्य  निधि  में
 जमा  राशि  प्राप्त  हो  जाएगी  ।  किसी  समय  सिर्फ  एक  राज्य  तमिलनाडु  में  यह  व्यवस्था  की  गई  जिस
 समय  कामराज  मुख्यमंत्री  थे  ।  उन्होंने  व्यवस्था  की  थी  कि  कमंचारी  को  सेवानिवृत्ति  के  समय  उसी
 क्षण  मविष्य  निधि  का  पंसा  प्रदान  किया  इस  तरह  की  व्यवस्था  संभी  जगहों  पर  ल  गू  होनी

 यह  मेरा  सुझाव

 कई  जगहों  पर  सरकारी  या  गर-सरकारो  संस्थाभ्रों  द्वारा  भ्पना  भ्रंशदान  जमा  नहीं  किया
 जाता  प्लौर  न  ही  मजदूर  का  पंसा  भविष्य  निधि  में  जमा  किया  जाता  इसके  बावजूद  उनको  दूसरे
 उच्चोग  लगाने  की  स्वोक्षति  दे  दी  जाती  प्रापको  भाश्चयं  होगा  कि  लश्योग  लगाने  की
 स्वीकृति  प्राबीडेंट  फण्ड  कमिश्नर  के  यहां  से  मिलती  इस  पर  रोक  लगाई
 जानो  चाहिए  ।  गेर-सरकारो  संस्थातों  पर  इस  तरह  की  रोक  लगे।ई  जानी  चाहिए  भौर  सरकारी  क्षेष
 कै  प्रतिष्ठानों  में  इस  तरह  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  कि  जो  कमंचारा  इसके  लिए  जिम्मेदार
 कृमंच्रारियों  को  परेशान  करता  हिसाब-किताब  पूरा  न  रखक्षता  उसके  खिलाफ  भ्रभानत  में
 खगानत  का  चार्ज  लगाकर  406  के  प्रन्त्गंत  मुकदमा  दर्ज  किया  जाना  इन  कानूनों  से  काम
 चलने  वाला  नहीं  कर्ंचारी  भ्रपना  खून-पसीना  एक  करके  उम्मीद  से  कटोतो  करवाता  है  कि
 झवकाश  प्राप्ति  क ेसमय  वह  पैसा  उसके  भविष्य  के  काम  लेकिन  इसमें  भ्रढगा  लगाया  जा
 रहा  उसके  भविष्य  के  साथ  उसे  खिलवाड़  करने  वाले  कमंचारी  के  विरुद्ध  धारा  406  के  भन्तगंत

 मुकदमा  दर्ज  प्रवश्य  किया  जाना  चाहिए  ।  *

 महालेख्लाकार  कार्यालय  की  बात  मैं  भापको  बताता  हैँ  कि  वहां  विरले  कमंचारी  की  प्रविष्टियां
 प्रापको  पूरो  मिलेंगी  |  जो  कमंचारी  दौड़-घूप  कर  लेते  बाबू  लोगों  को  प्रभावित  करके  या  दूसरे
 तरीकों  से  उतको  तंयार  कर  लेते  उनकी  प्रविष्टियां  पूरी  होती  हैं।इस  सबका  कारण  वहां  की
 लाल-फोताक्षाहो  भ्रकमंण्यता  इसके  कारण  ही  ये  सारी  गड़बड़ियां  होती  यह  सब  ऊपर  के
 भ्रधिकारियों  के  कारण  होता  है  ।  हर  जगह  हर  चीज  की  जड़  जमीन  में  होती  लेकिन  अ्रष्टाबार
 की  जड  भझासमान  में  होती  ऊपर  का  भ्रधिकारी  ठीक  होगा  तो  नीचे  के  कमंच्रारी  की  कभो  हिम्मत
 नहीं  होगो  कि  वह  कोई  गड़बड़ी  करे  ।  इसलिए  ऊपर  के  लोगों  %  खिल।फ  भी  दण्ड  का  प्रावधान  होना

 चाहिए  ।  इस  राशि  को  वसूलने  के  लिए  वही  तरीका  प्रपनाया  जाना  जो  तरोका  केम्द्रीयਂ
 राजस्व  की  बसूली  के  लिए  भ्पनाया  जाता  €  ध्लौर  उस  सख्ती  के  साथ  इस  राशि  को  वसूलने  के  लिए
 सरकार  को  कोई  न  कोई  प्रावधान  निश्चित  रूप  से  तय  करना  यह  प्रननिवार्य  कर  देना

 चाहिए  कि  हर  वर्ष  के  प्रन्त  में  हर  किसी  मजदूर  या  श्रमिक  को  चाहे  वह  सरकारी  या  गर-सरकारी
 क्षेत्र  में  पूरा  ब्यौरा  उसकी  भविष्य  निधि  का  उसको  मिल  जायेगा  भ्रोर  उसकी  पास-बुक  भी  मिश्त
 जायेगी  ताकि  उसको  कहने  का  मोका  न  रहे  कि  ब्याज  का  रुपथा  नहीं  मिला  भोर  श्र  शदान  जमा  नहीं
 किया  गया  था  प्रविष्टियां  पूरी  नहीं  सारी  गड़बड़ियों  से  मुक्ति  मिल  जायेगी  ।  प्रति  वर्ष  पूरा
 ब्योरा  भविष्य  निधि  से  सम्बन्धित  पास-बुक  में  उसकों  हाथ  में  मिल  जायेगी  ।  इन  सुझावों  के  साथ  मैं

 इस  बिल  की  मंशा  का  स्वागत  करता  मैं  मत्री  जी  से  निवेदन  करू  गा  कि  जिस  मंशा  से  इस  बिल

 को  लाए  बह  मंशा  इस  बिल  से  पूरी  नहीं  हो  सकती  है  इसलिए  कि  यह  प्रधूरा

 भरी  चास्स  उपाध्यक्ष  कर्मचारियों  की  भविष्य  निधि  न  केवल  उन

 कम  जिनका  असामयिक  विकास  हो  जाता  है  बल्कि  उन  जो  किसी  प्रस्य  काम
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 उपबन्ध  )  विधेयक

 के  बिना  सेवानिवृत  हो  जाते  के  परिबारों  के  लिए  सुरक्षा  का  मुख्य  साथन  महोदय  यह  देखा
 गया  है  कि  देदा  में  अमिकों  को  संक्ष्या  काफो  अधिक  है  झोस  इस  योजना  द्वारा  श्रगभग  21.88  करोड़
 अमिकों  को  लाम  होगा  ।  इस  बात  का  ध्यान  रक्षा  जाना  भाहिए  कि  की

 चित  व्यवस्था  हो  और  यह  भी  सुनिश्चित  किया  जाए  कि  नियोजक  उस  निधि  का  दुर्पयोग  न  कर

 पाये  भोर  कमंचारियों  को  पंसा  उचित  समय  पर

 लम्बे  समय  से  गलत  लेखा-जोखा  रखने  विशेषकर  उस  नियोजक  द्वारा  गंलत  प्रवस्थ

 करने  जो  उचित  समय  पर  घनराशि  नहीं  दे  पाते  जंसा  कि  इस  योजना  में  बताया  गया  के  बारे

 में  बहुत  सी  शिकायतें  मिली  ऐसे  भी  मामले  हैं  कि  भददायी  मविष्य  निथि  के  मामले  में  जहां
 नियोजक  कमंचारियों  से  धनराशि  एकत्र  करता  है  उसी  घनराशि  का  गलत  इस्तेमाल  किया  जाता

 मैं  जानना  चाहूँगा  कि  क्या  उन  नियोजकों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  जिन्होंने  कानूनी
 उपबन्धों  का  उह्लंघन  किया  है  ध्लौर  कमंचारियों  की  मेहनत  से  कमाए  गए  पेसे  का  गलत  इस्तेमाल

 किया  यह  दुरुपयोग  पर्याप्त  कानूनों  के  पारित  न  किए  जाने  से  नहीं  बल्कि  यह  बिकट

 स्थिति  पेदा  करने  वाले  उन  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  उचित  कार्यवाही  करने  को  इच्छा  की  कमी  के

 कारणा  हि

 माननीय  मन्त्री  द्वारा  बनाए  गए  प्रांकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  भ्रव  तक  185  करोड़
 रुपया  कमंचारियों  को  दिया  जाना  बकाया  1959-60  में  केवल  3.6  करोड़  रुपया  बकाया
 बताया  गया  था  ।

 न्ष  1971-72  में  यह  राशि  बढ़कर  20.65  करोड़  रुपस  हो  गई  ओर  15  वर्षो  के  बाद  यह
 बढ़कर  सर्वाधिक  185  करोड़  हो  मैं  यह्‌  जानना  चाहता  हूँ  कि  कर्मचारियों  को  भविष्य  तिधि
 की  राष्षि  का  भुगतान  करने  के  लिए  विभाग  ने  क्या  कदम  उठाए  सामान्यतः  सेबाकाल  के  भ्रन्तिम
 समय  में  कर्मचारियों  की  भ्राय  का  एकमात्र  स्रोत  उनकी  मनिष्य  निधि  का  पैसा  ही  रह  जाता  है  भौर

 वहू  भी  यदि  रोक  लिया  जाता  है  या  सेवानिवति  के  समय  नहीं  दिया  जाता  है  तो  सेवा  निवृत
 शारो  की  परेशानियां  बढ़  जायेंगी  प्रौर  यह  संकटपूर्णा  होगा  ।  मैं  जानना  चाहूँगा  कि  उन  प्रधिकारियों
 के  खिलाफ  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  जिन्होंने  नियम  का  उल्लंघन  किया  दोषी  भ्रधिकारियों  तथा
 दोषी  कर्मचारियों  के  विदद्ध  कितने  मामले  दायर  किए  गए  कितनों  को  सजा  दी  मई  है  तथा
 तान  के  कितने  मामले  लंबित  पड़े  मैं  यह  मी  जानता  कि  उन  ध्रधिकारियों  के  विरुद्ध
 सी  कार्यवाही  की  गई  है  जिन्होंने  सेवा  निवृति  के  तत्काल  बाद  भविष्य  निधि  कया  भुगठान  करने  के

 लिए  भपना  कतंव्य  नहीं  निभाया  :  यह  बहुत  ही  दुर्भाग्यपूर्णा  स्थिति  है  जिसमें  गरीब  कर्मचारियों  पर

 85  करोड़  रुपए  की  भविष्य  निधि  की  कर्मचारियों  द्वारा  गई  भौर  दुरुपयोग  की

 इस  दुर्भाग्यपूर्ण  स्थिति  को  किसी  भी  कोमत  पर  रोका  जाना  चाहिए  ।

 यह  मो  देखा  गया  है  कि  सेल्लों  के  रख  रखाव  की  प्रक्रिया  बहुत  ही  कठिन  भधनेकों
 जटिल  प्रपत्र  जिन्हें  भरना  होता  है  तथा  गरीब  कमंचारी  इस  बात  से  भी  प्रवगत  नहीं  होते  कि
 उनके  लेखों  में  कितनी  राशि  बची  सम्बन्धित  व्यक्ति  को  उसको  राष्णि  के  बारे  में  सचित  महीं
 किया  जाता  है  तथा  लेखाशों  के  उचित  रख  रजख्ाव  में  बहुत  समस्‍यायें  होती  इसलिए  मैं  माननीय
 भन्‍्त्री  महोदय  से  यह  अनुरोध  करता  हैं  कि  वे  प्रक्रिया  को  अधिक  सरल  बनाने  के  लिए  सम्बन्धित
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 प्रधिकारियों  को  उपयुक्त  भ्रनुदेश  दें  ताकि  हर  इच्छुक  व्यक्त  को  यह  पता  चल  सके  कि  उसके  लेखें
 में  कितनी  राशि  इसलिएं  लेखा  को  सरल  बनाया  जाता  चॉहिएं  ।

 मुझे  खुशी  है  कि  इस  प्रकार  का  कानून  सदन  के  समक्ष  लाया  गया  है  शोर  मुमेः  विश्वास  है
 यह  कमी  को  पूरा  करेगा  तथा  यह  राशि  के  उचित  भुगतान  में  सहांयक  परस्तु  मन्त्री

 महोदय  से  वर्तमान  बकाया  राशि  के  वितरण  के  लिए  समंयबद्ध  कार्यक्रम  बनाने  का  भ्नुरोध  करता
 क्‍योंकि  राशि  बहुत  यह  उचित  नहीं  होगा  यदि  इसे  योग्य  कर्मचारियों  या  उनके  कानूनी
 उत्तरांधिकारियों  को  न  देकर  कमंचारियों  या  मविष्य  निधि  सेंगठन  के  पास  रखा  जाए  ।  ऐसा  बताया
 गया  है  कि  कमंथारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  कामों  की  समीक्षा  तथा  सुधार  के  लिए  सुझाव  देने  हेतु
 1980  में  सरकार  ने  एक  उच्च  शक्ित  प्राप्त  समिति  गठित  की  थी  ।  यह  भो  कहा  जांता  है  कि  समिति
 का  प्रतिवेदन  मन्त्रालय  को  प्रस्तुत  किया  गया  है  परन्तु  दुर्भाग्यवश  प्रतिवेदन  की  प्रति  सदस्यों  को

 नहीं  दी  गई  |  इसलिए  हम  यह  नहीं  जान  सके  कि  सिफा  रिशें  क्‍या  हैं  तथा  उनमें  कितनी  सिफारिशों
 का  कार्यान्वयन  किया  गया  इसलिए  मैं  प्रनुरोध  करू गा  कि  जब  भो  ऐसा  विधेयक  विचांरार्थ
 लाया  हमें  इसकी  विस्तुत  जानकारी  भी  दी  जाए  *

 दो  या  तीन  मिनट  में  मैं  उस  विधेयक  की  विशेषता  बताऊਂ गा  जो  स्थिति  में  सुधार
 करने  में  सहायक  कैर्द्रीय  मविष्य  निधि  प्रायुक्त  को  शक्तियों  के  प्रत्यायोजन  से  निश्चय  ही
 प्रनावद्यक  विलम्ब  जो  भ्रब  हो  रहे  टाला  जा  सकेगा  |

 विधेयक  का  दूसरा  भ्रच्छा  नंमित्तिक  श्रमिक  के  हूप  में  ठेकेदारों  द्वरा  नोकरी  पर

 लगाए  गए  करमंचारियों  को  शामिल  करना  उसी  प्रकार  प्रश्िक्ष  श्रमिकों  को  मी  सेवा  निवति
 लाभ  इत्यादि  ग्रभो  तक  नहीं  मिले  ऐसे  लाखों  भ्रमिक  हैं  जो  व॑से  क्षेत्र  में  ठेके  के  भ्राधार  पर  लि
 जाते  जहां  काम  नियमित  होते  विशेषकर  रेल  विमानपत्तन  तथा  भनेकों  सरकारी  तथा  सिमी
 क्षेत्र  जहां  प्रनेकों  नेमितक  श्रमिकों  को  बिना  मासिक  बेतन  के  नौकरी  दी  जाती  वे  श्रमिक  जो

 1961  प्रशिक्षु  भ्रधिनियम  की  परिसीमा  के  बाहर  भाते  को  केवल  इस  उद्दृष्य  से  के  रूप  में

 नियुक्त  किया  जाता  है  कि  उन्हें  सामान्य  वैतन  नहीं  दिया  श्रमिको  के  ऐसे  संवर्ग  को
 मियम  की  सीमा  में  लाया  गया  है  भौर  यह  एक  भ्च्छा  कदम  है  ।  इससे  कंमंचारी  श्रौर  नियोक्‍ता
 का  प्रतिनिधित्व  6  से  बढ़कर  10  हो  गया  यह  नियोक्‍ता  कया  कर्मच।रियों  को  भ्पने  मामले  को

 रखने  के  लिए  बेहतर  भ्वसर  प्रदान  करता  है  ।

 एक  नई  धारा  जोड़ने  का  प्रस्ताव  है  जिससे  नियंत्रक  तथा  महा  लेश्ला  परीक्षक  को  भविष्य
 निधि  मन्त्रालय  के  पूरे  स्तातों  की  समुचित  लेखा  परीक्षा  का  श्रधिकार  दिया  गया  इसका  भी
 स्वागत  नियंत्रक  महलेखा  परीक्षक  का  अतिवेदन  प्रत्येक  वर्ष  संसद  के  दोनों  सदनों  के
 समक्ष  रखा  यह  संसद  को  भी  यह  जानने  का  भ्रवसर  देगा  कि  लेक्षों  के  रखरखाव  में  क्‍या
 गलतियां  हैं  ओर  क्‍या  लेखे  समुचित  रूप  से  रखे  गये  हैं  ।

 इस  संशोधन  विधेयक  का  भन्य  मुख्य  लाभ  शायद  नियोक्‍त।भों  द्वारा  भुगतान  की  गई  मविध्य
 निधि  प्न  शदान  की  प्रतिशतता  में  वृद्धि  6३  प्रतिशतत

 से  बढ़ा  कर  83  प्रतिशत  कर  दिया  गया

 यह  श्रमजीवी  वर्ग  की  एक  बहुत  पुरानी  मांग  मेरा  विध्वास  है  कि  देश  का  श्रमजीवों  वर्ग
 माननीय  मन्त्री  तथा  उन  सभी  लोगों  का  जिन्होंने  इस  वृद्धि  के  लिये  कदम  उठाए  ध्रामारी
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 इसी  बीच  फरमंचारियों  का  भ्रशदान  भी  बढ़ाया  जा  रहां  मुके  विश्वास  है  याद  इसका  समुचित
 प्रबन्ध  और  कार्यान्वयन  हुप्ला  तो  यह  सेवा  निवृति  के  समय  गरीब  कर्मचारियों  को  उस  समय  राहुत

 प्रदान  करेगा  जबकि  उनके  पास  जीवन  यापन  के  लिए  भ्राय  का  कोई  प्रन्य  स्रोत  न  हो  ।

 विधेयक  के  थरष्ठ  13,  खण्ड  8  डः  (1)  में  यह  कहा  गया  है

 होते  हुए  भी  कि  प्रमाण  पत्र  बसूली  श्रधिक/री  को  किसी  रकम  की  वसूली  के

 लिए  जारी  किया  गया  प्राधिकुत  झ्धिकारी  रकम  की  वसूली  के  लिये  समय  मंजूर  करे
 सकेगा  ग्रोर  तब  वसूल  पअ्रधिकारों  इस  प्रकर  मंजूर  किए  गए  समय  के  समाप्त  होने  तक

 कार्यंवाहियों  को  रोक  सकेगा  ।

 इससे  पहले  वाला  खंड  व्यापक  रूप  से  बसूली  प्रधिकारी  तथा  वसूली  को  प्रक्रिया  के  बारे  में

 परन्तु  मुके  डर  है  कि  यह  खंड  पिछले  खंड  के  सभी  भ्रषिकारों  को  छीन  लेता  महीने  या

 एक  साल  जंसी  कोई  समय  सीमा  नहीं  दी  गई  मैं  माननीय  मन्त्री  से  प्रनुरोध  करू गा  कि  ये  कुछ
 समय  सीमा  जंसे  कि  3  महीने  या  6  महीने  की  अवधि  सीमित  करे  |  कुछ  सीमा  होनी  चाहिए  |  यदि

 नहीं  तो  वे  सारे  लाभ  जो  पिछले  खंड  से  मिले  हैं  बेकार  हो  जायेंगे  तथा  उपबन्धों  का  दुरुपयोग  एवं

 क्ुम्यवस्था  होगी  क्योंकि  कोई  भी  समय  सीमा  निर्धारित  नहीं  इसलिये  मैं  यह  प्ननुरोध  करता  हूं
 कि  कुछ  समय  सीमा  होनी  चाहिये  ।

 बकाया  राशि  पर  6%  ब्वाज  देने  का  सुझाव  यह  बहुत  ही  कम  साधवी  जमा  राधि

 पर  हम  11  प्रतिशत  ब्याज  देते  घोर  यदि  वे  6%  ब्याज  देते  हैं  तो  यह  नियोक्‍ताझ्नों  के  लिए  हो
 लाभकारी  होगा  ।  6  प्रतिशत  साधारण  ब्याज  के  बजाय  उच्च  दंड  ढपाज  दर  दोषी  नियोक्‍ताप्ों  पर
 लगाया  जाना  चाहिये  !  इसका  भुगतान  कर्मचारियों  को  किया  जाना

 मेरे  विचार  में  यह  परिवरवित  स्वागत  योग्य  है  इतनी  बड़ी  बकाया  राशि  को  देखते  हुए  इन
 परिस्थितियों  में  यह  परिवर्तन  काफो  नहीं  है  ।  प्रब  मैं  मुके  खण्ड  2  के  बारे  में  संदेह  में  आश्वस

 नहीं  हैँ  ।  यदि  मैं  गलत  हूं  तो  आप  सही  मैं  नहीं  समझता  कि  श्रम  मन्त्रालय  द्वारा  लाये  गये

 कानून  से  भारतीय  दंड  संहिता  की  4.5  में  संशोधन  उचित  नहीं  होगा  ।  यदि  मेरी  घारणा  ठीक  है
 तो  मारतीय  दण्ड  संहिता  की  घारा  4.5  में  संशोधन  गृह  मन्त्रालय  या  विधि  मन्त्रालय  द्वारा  एक
 प्रलग  कानून  से  होना  चाहिए  ।

 मैं  मन्‍त्री  महोदय  से  इस  पहलू  पर  ध्यान  देने  का  भनु रोध  करता  हूँ  प्ौर  यह  देखने  का

 प्रनुरोध  करता  है  कि  क्या  श्रम  मन्त्रालप  द्वारा  जो  श्रम  पर  कानून  बनातो  भारतीय  दण्ड
 संहिता  की  धारा  4.5  में  संशोधन  करना  उचित  है  ।  मैं  जानता  हैँ  कि  यह  संशोषन  मविष्य  निधि
 प्रशदान  से  संबंधित  इसके  बावजूद  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  4.5  में  संशोधन  के  लिए  एक
 झलग  कानून  की  जरूरत  उम्मीद  है  कि  मन्त्री  महोदय  इस  मामले  की  झोर  ध्यान

 मुझे  खुशी  है  कि  इस  विधेयक  के  पास  होने  तथा  लागू  किए  जाने  पर  भविष्य  निधि  के  प्रबन्ध
 तथा  संचालन  के  सम्बन्ध  में  प्रब  तक  प्रनुमव  की  जा  रही  प्रषिकांश  कठिनाइयां  काफी  हृद  तक  दूर  कर
 दी  आएगी  ।

 मैं  इस  विधेयक  का  हादिक  समर्थन  करता  हू
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 ओर  सोमू  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  विधेयक  पर  बोलते  का
 अबसर  देने  के  लिए  द्रमुक  दल  की  भोर  से  भ्रापका  धन्यवाद  करता  हैँ  ।

 भ्ग्र  जी  माषा  में  एक  कहावत  भ्ागे  दुरुस्त  भायेਂ  इसी  तरह  यह  विधेयक
 मो  एक  विलस्बित  विधेयक  हमने  1947  में  भ्राजादी  प्राप्त  की  थो  किन्तु  मजदूरों  को  प्राजादी
 मिलने  के  17  साल  बाद  वर्ष  1965  में  हो  बोनस  प्रधिनियम  प्राप्त  हुप्रा  ।

 मन्त्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  नियोक्‍ता  भविष्य  निधि  में  185  करोड़  की  राशि  न  देने
 के  दोषी  किन्तु  उन्होंने  उन  दोषी  नियोक्‍ताप्नों  के  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के
 संबष  में  नहीं  बताया  वास्तव  में  नियोक्‍्ता  बच  निकलते  हैं  क्योंकि  दण्ड  विध  भ्थवा  भविष्य
 निधि  भ्रधिनियम  इतना  कठोर  नहीं  इस  प्रकार  महोदय  के  वक्तथ्य  के  प्रनुसार  भी  देश  में  करोड़ों
 रुपयों  की  मधिष्य  निधि  की  राशि  से  नियोक्‍ता  बच  रहे  हैं  ।

 मैं  मन्‍त्री  महोदय  से  भनुरोध  करता  हूं  कि  ऐसे  जानबूकफर  चूक  करने  वाले  नियोक्‍तागश्ोों  को
 दंश्ति  करने  के  लिए  कठोर  कायंवाही  की  जाए  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  इस  दावा  न  की  गई  रकम  के
 संबंध  में  सरकार  क्या  कार्यवाही  करने  जा  रही  मजबूर  यह  भी  नहीं  जानते  कि  ऐसी  मी  राशि

 है  जिसका  किसी  ने  दावा  नहीं  किया  है  ।

 मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  भनु रोध  करता  ,  कि  हसकी  ऐसी  रकम  जिसका  दावा  न  किया  गया
 को  मजदूरों  के  कल्याण  के  लिए  सच  किया  जाए  :

 को  भविष्य  निधि  से  ऋण  प्राप्त  करने  में  बहुत  सो  कठिनाईयां  हो  रही  भ्रावास

 निर्माण  वेवाहिक  ऋणा  तथा  सेवा  निवुत्ति  के  पश्चात  रकम  प्राप्त  करने  के  संबंध  जिसके

 लिए  उनको  बहुत  से  प्रमाण-पत्र  देने  पड़ते  इस  प्रक्रिया  को  सरल  बनाया  जाना  मजदूरों
 को  भविष्य  निधि  से  ऋण  प्राप्त  करने  में  सक्षम  बनाने  के  लिए  इन  जटिल  प्रक्रियाधों  को  सरस

 बनाया  जाना

 बस्त्र  तथा  जूट  उद्योगों  में  नियोकयाभ्रों  का  मविष्य  निधि  से  बचने  की  भ्रवृति  भधिक  इन

 मजदूरों  को  बोलने  का  कोई  प्रधिरार  नहीं  है  तथा  मम्त्री  महोदय  द्वारा  ऐसे  नियोकताप्ों  को  दंडित

 करने  के  लिए  कठोर  कायंवाही  करके  मजद्रों  का  बचाव  करना

 धारा  20  में  एक  नया  प्रावधान  शामिल  किया  गया  है  ।  इसमें  यह  प्रावधान  है  कि  ऐसे
 जो  एक  बीमार  रुग्णा  भौद्योगिक  कम्पनी  के  मामले  में  इस  धारा  के  प्रस्तगंत  की

 गई  क्षति  की  राक्षि  को  केन्द्रोप  बोर्ड  भ्रथवा  बढ़ा  सकता  मविष्य  मजदूरों  के

 निवत्त  जीवन  के  लिए  एक  बीमाकृत  रकम  है  ।  इस  विधेयक  को  मजदूरों  को  मिलने  वश्ली  रकम  को

 कम  करने  का  प्रयास  नहीं  करना  यहु  ऐसी  ही  स्थिति  का  नियोक्‍ता  सहारा  ले  रहे  हैं  ।

 भारत  में  689  बड़े  उद्योग  बन्द  भारत  में  128656  भौर  उद्योग  बन्द  विशेष  रूप  से

 तमिलनाडु  में  35  बड़े  उद्योग  तथा  1500  लघु  उद्योग  बन्द  नियोक्‍्त  द्वब्द  के

 प्रन्तगेंत  शरण  लेते  हैं  ।  मैं  तमिलनाडु  में  रुग्ण  सूची  के  भ्रन्तगंत  बन्द  की  गई  कुछ

 महस्वपूर्णो  मिलों  का  उल्लेख  कर  सकता  हूँ  ।  जनता  बसस्ता  भवानी

 राधाकृष्ण  प्रत्वायं  वासुदेव  भमर  जोति  पदमा  जय  लक्षमी  मिल
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 उपबन्ध  विधेयक
 ि:़&स5,स  से

 तिरूपुर  काटन  घनलंक्षमी  तंमिलनेडु  स्पितिंग  भीटेर  प्रलंबजेंडर
 लक्षमी  छशण्मुगा  कांथैरी  स्पिनिंग  मंहालैंक्षमी  लक्ष्मी  कीट

 टेक्‍्सटःईल्स  तथा  लक्ष्मी  टेफ्सटट।इल्स  इंश्यादि  |  बहुत  से  कारखाने  तथा  मिे  के  प्नन्तगंत
 हारण  लेतो  हैं  तंथा  बन्द  हो  रहीं  हजारों  मजदूर  सहकों  पर  बेरोअमार  तथा  भूखे  पेट  घूम  रहे  हैं
 तथा  वे  वर्षों  से  भूसे  मर  रहे  मजहूरों  को  भिलों  की  के  बहाने  तकलीफ  नहीं  भुगतने
 देनी  चाहिए  |  हजारों  मजदूर  वर्षों  से  बेकार  मैं  इस  विषय  जोर  देना  चाहता  मेरे  चुनाव
 क्षेत्र  मद्रास  उत्तर  में  एक  मेटल  बाक्स  कम्पनी  जो  मंहीनों  से  बस्द  पड़ी  प्रंबन्धक  चाहते  हैं  कि

 मजदूर  भ्पने  वेतन  को  25%,  कम  कर  हजारों  मजदूर  भारंदोलन  पर  प्रबन्धकी  हारा

 मजदूरों  को  कारगर  ढंग  से  तथा  सेफलतापूर्वक  घोखा  दिया  जा  रहा  चूकि  तंमिलेनोंड़  में

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  मैं  श्रम  मनन्‍्त्री  से इस  मामले  में  सफलतापूर्वक  हस्तक्षेप  करने  तंथा
 मेटल  बाबस  कम्पनी  को  तत्काल  खोलने  का  भनुरोध  करता  हूं  ।

 SS

 इसी  तमिलनाडु  सरकार  के  कमंचारी  तथा  प्रध्यापक  भी  वेतनेमानों  में  समानता  के
 लिए  प्रान्दोलन  कर  रहे  व ेयह  मांग  कर  रहे  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  तंथा  राज्य  सरकार के
 करमंचारियों  के  वेतनों  में  कोई  भप्रन्तर  नहीं  होना  चाहिए  ।

 श्रो  लगवीश  टाइटलर  :  यदि  भाप  ठोस  सुझाव  दे  सके  तो  मुके  खुशी  होगी  क्‍योंकि  यह
 भॉमला  मिलों  के  बन्द  होने  से  संबद्ध  मैं  इस  बात  को  धोर  ध्यान  झाकशित  करने  के  लिए  प्रापका
 प्राभारी  हूँ  |  यदि  प्राप  कुछ  सुझाव  दे  सके  तो  मुझे  खुशी  होगी  ।

 शी  सोमू  :  तमिलनाडु  में  यह  कार्य  वर्षों  से  निरन्तर  हो  रहा  है  ।

 आओ  अंगदीहा  टाइंटर्लर
 :
 यह  विंषय  निधि  सै  संबंध  में  मैं  म्विध्य

 निधि  प्रधिनियंम  के  संबंध  में  भे।पके  बेहंतरीन  सक्राव  प्रौप्त  करना  चहिंगां  तथा  उम  संक्तांयों को
 लागू  किया  जाएगा  ।

 भरी  सोभू  :  ये  सुझाव  देला  सरकार  को  जिम्मेयारी  हमें  इस  बर्ष  समय-सी मा
 श्रभ  मस्त्रालय  को  भनुदान  को  मांगों  संबंधਂ  में  कुछ  भी  कहने  का  प्रवसर  नहीं  मिला

 मैं  इस  भ्रवसर  का  उफ्योग  कुछ  शब्द  कहने  के  लिए  करना  चाहता  हूँ  ।

 जो  जगदोदा  टाइटलर  :  पिछले  सप्ताह  शुक्रवार  को  बेरोजगारी  १२  झ्ाघा  घंटे  की  चर्चा
 दुर्भाग्य  एक  सदस्य  के  भ्लावा  किसी  एक  भी  विपक्षी  सदस्य  ने  देश  की  इसः  समस्या  पर  सनने  की
 भी  बिंन्ता  नहीं  की  ।  प्रन  भवकि  एक  संच  कुछ  प्रन्य  कार्य  के  लिए  पश्राज  प्राप  चर्चाधीत  क्षय
 पर  नहीं  बोल  रहे

 ओ  सोभू  :  कांग्रेस  के  कितने  सदस्य  उपस्थित  मैंਂ  प्रंपनें  विंध्रय
 बर  भ्राते  हुए  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  वे  बोनस  के  रूप  में  एक  माह  का  वेतन  चाहते  केवल

 जही  मैं  माननीय  श्रम  मन्‍्त्री  के  ध्यान  में  यह  बात  भो  लाना  चाहता  हैँ  कि  सरकारो  कर्मचारियों
 समेकित  वेतन  स्त्रीकार  करने  के  लिए  बाध्य  किया  जाता  सरकार  को  एक  प्रादर्श  नियोक्‍ता

 होना  यदि  सरकार  स्वयं  समेकित  वेतन  स्वीकार  करती  है  तो  वह  गलतो  करने  वाले  गेर

 सरकारी  प्रबंधकों
 को  कंसे  नियंत्रित  कर  सकती  सरकार  द्वारा  उनकी  मांगों  को  तत्काल

 स्वीकार  किया  जाता  सरकार  को  उनकी  शिकायतें  दूर  करनी
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 )  विधेप्रक

 मैं  अन्तिम  बात  छह  रहा  हूं  माननीय  प्रधानमंत्री  कहा  है  कि  एक
 ग्रिक  अर्थ  की  किया  जाग्रेयस  ।  उन्होंने  कहा  कि:वे  बहुत  जल्दी  हो  में  प्रद्ेश
 कड़ने,जा  रहे  मैं  पद  चाहता  है-कि एक  दिन  में  भ्राठ  घण्टे  काम  करता  पुरातो
 बात  हो  गयी  भड़  रूग्ंक्ररी  एकदनकਂ  में  छः:पपटे  कास  चाहते  मेरे  नेता  डाक्दर

 करुण।निधी  ने  भरे  मई  दिवस  ध्ताडदी  समाहोह:में.  को  यदि  एक

 फेक्द्री  में  24  में  तीन  भ्रौर,छः  घण्टों  का  काम  कर्मचारियों  को  दिया  जाये
 तो  हमादे  पास  4  पर्रियां  हो  सकती  हैं  प्रोर  हजारों  कमज्रारियों  को  रोजगार  मिल

 कफ़े  हम  तक  सेज़  कह  सक्सस्पा  हुछ हो

 जंसाकि  सदस्प्र  श्री  प्रस्पपू  रेडड़ों  ने इस  विषय  को  स्पष्ट  रूप  से  हम्तारे  सामने  रखा
 तथा  कहा  है  कि  जिला  एवम  सत्र  न्यायप्रोक्षों  को  भ्रपोलीय  न्‍्याम्राधिकिरण  को  छरक्तियां  दी

 मैं  का  समर्थन  करता  हूँ  ।  इससे  काफो  सीमा[-तक:.कमंधारियों  को  मदद

 इससे  मी  भ्रक्क  न्यासियों के  केन्द्रीय  बोर  में  प्रांतीय  ट्रेड  यूनिधनों  को  भी  भ्रवसर  दिये  जाने

 चाहिये  |  ऐसा  करने  पर  ही  तो  वे  प्रशावशाली  ढंग  से  ध्र॒पने  विचार  प्रकट  करने  की  स्थिति  में

 श्री  जश्नप्रसाक्ष  :  मैं  माननोक  मंत्री  को  धन्यकाद
 देना  चाहता  हूं  पेज  करके  कर्मचारियों  के  भन्दर-एक  खुशी  को  लहर  दौड़ायी  है  ।

 इससे  कबश्न॑  चाहियों  को  हो  कक  झोर  कमंचारियों  के  साथ  अपने  डिपार्टमेंट  को  बहुल
 फाग्रदा  इसमें  कुछ  एसे:संक्त्न  रखे  हैं  जिसेसे  डिपार्टमेंट  में  पौर  भ्रषिक  मजबूती  प्रायेगी
 भौरः  जो  जाता  कोलंकट  में  भासानो  इसके  प्रलावा  कर्म  चारिधों
 को  ज्यादा  फायदा  देने  की  भ्रापकी  जो  मावना  वह  भी  इस  बिल  में  हमें  देखने  को  मिलती  मैं

 प्रव  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  सुकाव  रखना  जिससे  कि  उनको  भागे  चलकर  काफी  फायदा  हो  ।

 ध्रापके  यहां  से  जो  कंट्रीश्यूज्षन  कार्ड  कर्मझा  रियों  को  मिलता  उसको  मिलने  में  महीशं
 लग  जाते  हैं  ।  किसी  वजह  से  प्रगर  एम्प्लाई  उत्त  जगह  को  छोड़कर  दूसरों  जगह  जाना  चाहता  है  तो
 डसके  लिये  एम्प्लायर  को  दस्तरुत  की  जरूरत  पड़ती  प्रगर  किसी  वजह  से  दोमों  के  बीच  झगड़ा

 हुभ्ना  होता  है  तो  एम्प्लायर  दल्तरुत  करने  से  मना  कर  देता  ऐसे  में  एम्प्लाईਂ  के  पास  कोई  रास्ता

 नहीं  रह  जाता  वह  पभ्राशिर  में  किसी  तरह  पंसा  देकर  या  हाथ-पेर  जोड़कर  कार्ड  बनवाता  है  मैं

 चाहुता  हू  कि  इसको  तरफ  प्राप  ध्यान

 जब  एम्प्लाई  रिटायर  हो  जाता  है  तो  उसको  जो  रिफंड  मिलने  वाला  होता  है  उसके

 लिये  उसके  पास  कोई  ऐसा  कागज  नहीं  होता  है  जिससे  वह  कोई  प्रफ  साबित  कर  सके  भौर  उस

 पैसे  को  वापिस  ले  सके  ।  इसमें  उसके  कई  साल  निकल  जाते  हैं  भौर  कई  बार  इस  बीच  में  उसको

 डेथ  भी  हो  जाती  उसके  परिवार  बालों  को  थो  चक्कर  लगाने  पड़ते  हैं  उसमें  उन्हें  दिबक्तत

 का  सामना  करता  पड़ता  है  ।

 एक-भ्रखाबा  ए%/-रढीक  है  को  तस्फ  से।इशू  होती  कया  भ।व  ऊन्मीद

 हैं  कः  उस  रसीद  को  कड़ी  रख+  जा  सकता  एस्प्लाई  या  एसलायर  दोलों  में  से  किसों
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 इपबंध  विधेयक
 गग्ग््ण्-्च्च््््आआआआ्णणण ली

 एक  के  लिये  भी  इसको  सम्भाल  कर  रखना  मुश्किल  होता  है  उसमें  कहीं  कोई  डेट  नहीं  होतो
 उसमें  खानें  बने  हुए  होते  हैं  जसे  कि  कोड  नाम  ह्लोपनिंग  हम्टरस्ट  ध्रान

 प्रोपनिंग  बैलेंस  का  श्लोर  एम्प्लायर  रिफंड  प्लाफ  टोटल  क्र  डिट

 क्लोजिंग  फार  यह  पीस  प्राफ  पेपर  कहीं  से  जाकर

 दिखाया  जाय  तो  इसका  कोई  फायदा  नहीं  यहतो  प्रूफ  भी  नहीं  माना  जा  सकता  भौर  इसको

 संभालकर  रखना  भी  बहुत  मुश्किल  तो  इसको  जगह  प्गर  पास  बुक  इश्यू  कर  दें  धौर  पास  बुक
 में  क्रडिट  होता  रहे  ध्ौर  बाद  में  भी  बैंक  काउण्टर  पर  झाप  कोई  ऐसा  कायदा  बना  दें  कि  वहां

 जाकर  पास  बुक  सबमिट  करें  शोर  पंसा  ले  सके  तो  उससे  उनको  बहुत  फायदा  होगा  ।

 प्रब  मैं  कुछ  बातें  बताना  चाहता  हूं  जिनको  एम्पलायर  भी  पेस  करते  उनको  भो  परेशानी

 होती  प्रब  जेसे  एक  हो  प्रिमिसिस  में  दो  यूनिट  लगे  हुए  हैं  भोर  झ्रापस  में  रिएतेदार  भी  हैं  लेकिन

 उनमें  प्रापस  में  नहीं  बाप  बेटे  मी  हो  सकते  मियां  बीबी  भो  हो  स+  ते  भाई-भाई  भी

 हो  सकते  हैं  तो  प्रापके  डिप!टंमेण्ट  के  भ्रादमी  वहां  जाते  हैं  भौर  बह  दोनों  को  क्लब  करने  की
 कोदिक्ष  करते  हैं  :  वह  यह  कहते  हैं  कि  हम  इन  दोनों  यूनिटों  को  प्रलग-प्रलग  नहीं  मानेंगे  ।  हालांकि
 उनका  इनकम  टेक्‍्स  भलग  होता  है  उनका  सेल्स  टेक्स  भ्रलग  होता  है  लेकिन  वह  उस  बात  को  नहीं
 मानते  हैं  भ्ौर  उससे  उन  को  बहुत  परेशानी  का  सामना  करना  पड़ता  इसी  तरह  से  किसी

 एम्पलायर  के  फंब्रिकेटर  होते  हैं  भर  उनसे  वह  माल  बाहर  बनवाता  जो  उसके  लिए  माल  बनाते

 हैं  तो  उसको  मी  भ्रापके  प्रोविडण्ट  फण्ड  वाले  उसको  फंक्टरी  के  साथ  क्लब  करने  की  कोशिश  करते
 हैं  जिससे  फंब्रिकेटर  को  भी  परेशानी  होती  है  प्लौर  एम्पलायर  को  भी  परेशानी  होती  फंक्टरो
 धानर  को  भो  परेशानी  होती  है  भोर  इससे  निकलने  का  कोई  रास्ता  उनकी  समझ  में  नहीं  भप्राता
 सिवा  इसके  कि  वह  उनको  अ्रंटन  करते  हैं  चिट्ठयां  लिखते  भौर  तंग  करने  की  कोशिश  करते

 नम्बर  कोई  यूनिट  जो  बन्द  होते  हैं  धघौर  उनके  जो  एम्पालयर  या  एम्पलाइज  होते  ।
 उनके  केस  को  फाइनल  करने  में  कई-कई  साल  लग  जाते  हैं  मोर  वह  भ्रापके  डिपार्टमेण्ट  के  चक्कर

 ही  काटते  रहते  हैं  प्रोर  उनका  केस  फाइनल  नहीं  होता  ।  इससे  एम्पलाइज  को  भी  दिक्कत  होती  है
 झोौर  एम्पलायर  को  भी  दिक्कत  होती  है  ।

 इसके  भलावा  जब  कोई  एम्पलाई  लोन  लेने  जाते  ध्रापके  डिपाटंमेण्ट  तो  लोन  लेने  के

 चाहे  वह  हाऊस  के  लिए  हो  या  ज।ति  परेशानी  को  वजह  से  तो  उनको  काफी  परेशानी  का

 सामना  करना  पड़ता

 एक  बात  भोर  मैं  जरूरी  समभता  हूँ  ।  हर  वार  प्रानंस  प्राफ  पूफ  एम्पलायर  के  ऊपर  या

 एम्पलाइ  के  ऊपर  रखा  जाता  आपके  डिपाटंमेण्ट  अगर  उसके  पास  कोई  रसोद  ल्षो  जाय

 तो  बह  जिम्मेदारी  उसके  ऊपर  थोप  देते  प्रापके  डिपार्टनेण्ट  की  फाइल  में  वह  चंक  करने  की

 कोशिश  नहीं  करते  या  भापके  डिपार्टमेण्ट  की  फाइल  में  से  कुछ  कागन  गायब  हो  जायें  तो  यह  उनके

 ऊपर  है  कि  वह  कोई  प्र॒फ  रखे  या  नहीं  रखें  तो  यह  जिम्मेदारी  भी  भापके  किसो  ध्राफिसर  के  ऊपर

 होनी  चाहिए  कि  अगर  कहीं  कोई  «्यक्ति  तंग  होता  श्राप  कोई  ऐसी  टाइम  लिमिट  रखें  कि  श्गर

 किसी  व्यक्ति  को  नाजायज  तंग  किया  जाता  है  तो  उस  भ्राफिसर  को  जिम्मेदारी  रखी  जाय  भौर  उसके

 ऊपर  एक्शन  लिया  जामा  हमेशा  उन  लोगों  को  ही  परेशान  न  किया  जाय  जो  प्रापको  पंसा
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 उपबन्ध

 देते  भाहे  किसी  के  लिए  देते  चाहे  एम्पलाइ  के  फायदे  के  लिए  होता  हो  लेकिन  लोगों  को
 इसमें  दिक्कत  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 मेरा  लास्ट  पाइण्ट  यह  है  कि  जो  कण्ट्रीब्यूशन  है  वह  प्रापकी  कुछ  सलेक्ट  जगह्‌  हैं  जहां
 कण्ट्री  भ्यूघन  जमा  होता  मैं  यह  चाहता  हैं  कि  भाप  नेशनलाइज्ड  बेंक  को  कुछ  स्पेशल  ब्रांचेज
 कर  दें  जैसे  बेंक  प्राफ  यूनियन  सैम्ट्रल  बैंक  ऐसे  बेक  हैं  जिनमें  वह  स्लिप  जमा  हो  जायें
 जैसे  इनकम  टक्‍स  की  होतो  हैं  तो  इससे  मी  सब  को  बड़ा  फायदा  होगा  ।

 एक  बात  प्लोर  जो  बहुत  बड़ी  यूनिट्स  हैं  जिनसे  श्रापकों  बहुत  पंसा  कण्ट्रीब्यूडन  का
 मिलता  उनमें  भौर  जो  छोटी  यूनिट्स  जिनमें  10-20  एम्पलाइज  भ्राप  फक॑  जहर  करें
 क्योंकि  छोटी  फेक्टरीज  पर  बोनस  इस्पेक्टर  मिनिमम  लेबर
 डिपार्टमेण्ट  वाटर  पोल्यूश्षन  भौर  डायरंक्टर  क्वालिटो  कण्ट्रोल  का
 इतना  बोझ  होता  हैਂ  एक  प्रादमी  जो  20  भ्रादमी  रखता  वह  बहुत  बढ़ा  एस्टेबलिशमेण्ट  नहीं
 शखता  वह  एक  या  दो  क्लक  रखेगा  तो  हस  तरह  सारी  जिम्मेदारी  उसके  ऊपर  प्रा  जातो  मैं
 यह  चाहता  हैं  कि  कुछ  ऐसा  सिस्टम  झ्राप  मेरे  पास  कोई  सजेशन  नहीं  है  वरना  मैं  जरूर
 कि  बड़े  भ्ादमियों  पर  ज्यादा  सख्ती  उनका  सिस्टम  कुछ  ध्ोर  हो  भौर  छोटी  इण्डस्ट्रीज  बालों  को
 जहूर  रियायत  मिलनी  चाहिए  ।

 तो  यह  मेरे  थोड़े  से  सजेशन  हैं  ।

 गोरी  शंकर  राजहंस  :  डिप्टी  स्पीकर  मैं  दो  तीन  बातें  इस  बिल
 का  समयंन  करते  हुए  कहना  चाहता  हूँ  कि  प्रो  विडेण्ट  फण्ड  का  कम्संप्ट  इस  देश  में  बेस्ट  से  भाया  भौर
 यही  सोचकर  प्राया  कि  जो  मजदूर  इण्डस्ट्रियल  फोल्ड  में  उनको  रिटायरमंण्ट  के  समय  में  कुछ
 ऐसा  एमाउण्ट  इतना  पंसा  मिले  जिससे  जोवन  के  शेष  भाग  को  वे  प्राराम  से  बिता  इसी
 से  इसे  प्रोविडेण्ट  फण्ड  या  भविष्य  निधि  कहते  लेकिन  इसके  एडमिनिस्ट्रेशन  में  जो  श्लामियाँ

 उसके  कारणा  सरकार  भी  परेशान  हो  गई  भौर  इसी  बात  को  लेकर  सरकार  यह  बिल  लाई  जो
 कि  बहुत  ही  स्वागत  योग्य  इस  संबंध  में  मैं  दो-तीन  आते  कहना  चाहता  हूँ  ।  मैंने  इस  बिल  का
 विस्तार  से  प्रध्ययन  किया  है  भोर  इसमें  बहुत  से  प्रोवोजन्स  बहुत  प्रच्छे  ?,  लेकिन  फिर  भी  इसमें

 कुछ  सुधार  को  प्रावदयवता

 मैं  सबसे  बड़ी  एक  बात  कहना  चाहता  कोई  भ्रादमी  बीस  वर्ष  की  उम्र  में  नौकरी  में
 भ्राता  है  भौर  60  वर्ष  की  उम्र  में  रिटापर  कर  दिया  जाता  बीस  वर्ष  की  उम्र  में  मान  लीजिए
 कि  वह  1948  में  उसकी  नौकरी  शुरू  होती  उस  समय  एक  साल  का  प्रोवीडेंट  1500  रखा  था
 झौर  भाप  उसमें  6-7  परसेंट  इन्टरेस्ट  लगाकर  उसको  कितना  पता  देंगे  1988  में  ।  यदि  उसने  1948

 ,  में  500  का  सौना  खरीद  लिया  होता  या  जमीन  खरीद  ली  तो  ध्राज  उसकी  क्‍या  कोमत

 होती  ।  प्राप  ही  मानने  लगे  कि  डबल  डिजिट-इन्फलेशन  श्रा  गया  है  ।

 प्री  अगदीदा  ठाइटलर  :  माना  कहां  है  ;

 गौरी  शंकर  राजहुंस  :  वित्त  मन्त्रो  जी

 गया  आप  मार्केट  में  देलिए  कि  मंहगाई  कितनी  इनएडवर्टेटली  मन्‍्त्री  जीने  कह  विया  कि
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 उपबन्ध  क्थियक

 किकस.वडिपकजिट  में  वही  बात  मैं,क  हमा  चाहता  उसमें  कनट्रीअ्यूसन।कितन्स
 एम्पलाईज  देते  एम्पलायसं  देते  हैं  घौर  भ्राप  उसमें  थोडा  सा  सुपराख्रिजन  कर  लेते  केस।सुकाव
 है  कि  प्रोवीडेट  फण्ड  का  90  प्रतिशत  पेसा  श्राप  इन्दिरा-विकास-पत्र  में  दे दीजिए  भोर  पांच  साल
 में  दुगुना  हों  उसको  फिर  दे  दीजिए  भौर  प्रोवीजन  इस  तरह  से  कीजिए  कि  वह  लोन  ले
 सके  ।  यह  मैं  आपको  ठोस  सुझाव  दे  रहा  क्योंकि  मजदूरों  का  पैसा  बेकार  पड़ा  रहता  है  ।

 क्री  जगबोश  टाईटलर  :  बेक।र  कहां  पड़ा  रहता  निमिस्टर  के  पास  संभाल  कर
 रखा  रहता

 गौरो  शंकर  राजहूंस  :  मजदूरों  का  पंसा  भाप  ऐसे  हूं  क्‍यों  भ्राप  न्याय
 बेलफ्रेयर  स्टेट  न्याय  करने  के  लिए  भाप  ध्राप  मजदूरों  के  कन्ट्रोब्यूशन  भोर  एम्प्रलायसं  के

 कन्ट्री  ब्यूशन  का  90  प्रतिशत  पेसा  इन्दिरा  विक्वास  पत्र  में  दोज़िए  |  वह  मी  तो  भ्रमपके  ही  पास  रहेगा
 प्रोर  जब  मजदूर  उपस्तको  किसो  कारणवश  लेना  चाहे  तो  उसमें  उसको  सुविधा  प्राप्त  हो  :  मैं  प्रापको
 बताना  चाहता  हूं  कि  शभ्राज  प्रोवीर्डेट  फण्ड  से  पेसा  लेना  भ्रपहिल-टास्क  यदि  कोई  लोन  लेना

 चाहुता  तो  सटन  प्रोबीडन्स  हैं  कि वह  इस  परपंज  के  लिए  लोन  ले  सकता  इतने  साल  का

 कन्दूभ्यूघन  हो  तब  वह  लोच  ले  सकता  भादमी  तबाह-तबाह  हो  जाता  मैं  कहता  हूँ
 कि  जब  किसो  का  पंसा  जमा  किया  तो  पहले  दिन  से  ही  सुविधा  होती  चाहिए  कि  उसमें  से  वह
 80  परसेंट  लोन  ले  सके  |  ध्राप  कर  हाउसिंग  के  फ्लंट  बनाने  के  लिए  एन्क्र  ज  करते  कोई
 लोन  लेना  चाहे  तो  वह  प्रोवीडेंट  फण्ड  से  लोन  ले  सकता  लेकिन  उसमें  भी  कठिनाई  होती
 मैं.तो  कहेगा  धाप  इसमें  थोड़ा  सा  सुधार  ध्लोर  कर  दीजिए  ।

 लोग  गांबों  भाग  कर  शहरों  की  घोर  भ्रा  रहे  हैं  ।  जो  लोग  गांवों  में  छोटो  सो  भरोंपढ़ी!भी
 बहाना  उसे  आप  प्रोवोर्डट  फण्ड  से  तुरन्त  लोन  दिला  दीजिए  |  सके  तो  एडकांस:लोन  दिल्ला

 जो  कि  उनको  कटता  हमारा  ऐसा  तजुर्था  है  कि  किसी-किसी  इन्डस्ट्री  में  एक  गांव
 यश  उसके  आस  पास  के  गांव  के  लोग  बहुत  से  हां  जाते  जेसे  हमारी  न्यूज  पेपर  हन्ड्स्ट्री

 सनतानपुर  के  बहुत  से  लोग  या  ईस्ट  के  बहुत  से  लोग  तो  भाप  एमस्पत्नाकर  को

 प्रोह्सकहित  कोजिए  कि  हम  इनकम  टेक्स  में  छूट  देंगे  यदि  भाप  इन  लोगों  के  लिए  गांव  में  प्रूप  ह।ऊर्श्षिंग
 बनवा  देंगे  भ्लोर  प्रोवीडेंटफंडसे  उसमें  ग्राप  मदद  करेंगे  ।

 दूसरी  जरूरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहताहूं  कि  भ्राप  ऐसे  लोगों  के  ऐसे  एम्पलायस  के

 तास  कस  से  रूम  6  महीने  में  अखदय र  में  भ्पने  रत्न  से  प्रकाशित  जिन्होंने  का  प्रोबीडेंट

 खप्र  है  ।  बड़ो  है  भोर  मैं  जानता  हूं  नौलिज  से  ऐसे  लोगों  को  जिन्होंने
 40,  40  प्रौद्र  50,  50  हजार  मजदूरों  के  प्रोवीडेट  फण्ड  ला  लिए  हैं  और  भाज  वे  बते  फिरते.हैं
 धोर  हमारे  मंत्री  जी  बड़े  प्लायाम  के  साथ  उनके  घमते  हैं  प्रोर  फंक्शन  करते  उतका,तो

 वायकाट  होना  चाहिए  भोर  प्रद्धबारों  में  लिस्ट  छपनी  भाहिए  कि  हन  लोगों  ने  मजदूरों  का

 प्रोवीर्डट  फंड  स्ला  लिया  है  प्रोर  दूसरी  इनडस्ट्री  शुरु  करने  उनको  इजाजत  नहीं  होनी
 थे  यदि  किसी  एवार्ड  को  घोषित  कर  किसी  काम  के  लिए  किसी  लिटरेरी  फोगर  को  देने  के  तो

 बहू  एवार्ड  लेने  नहीं  जाना  चाहिए  क्‍योंकि  50  हजार  मजदूरों  को  उन्होंने  सड़कों  पर  कर  दिया

 है  भोर  ऐसे  मालिक  एवार्ड  घोषित  करते  ब्हाट  भौर  प्रद्भबार  निकाल  कर  हमें  उपदेश

 देते  हैं.कि  सरकार  को  कया  करना  चाहिए  क्‍या  नहीं  करना  चाहिए  ।  यहू  तो  कलकिटिबली  सोचिये  भोर
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 जता
 उनका  बहिष्कार  कीणिएਂ  ऐसे  लोगों  काਂ  सोशल  बायकाट  करना  चाहिए  ।  जिन  लोयों  के  प्रोवी  डेंट  ऋष्ड
 का  पंसा  खा  लिया  भोर  उनका  भसली  चेहरा  लोगों  को  दिखाइए  ।

 एक  ज्ात्त  और  कहना  खाहूँगा  ।  धापने  बो्ड  में  कह  दिया  है  कि  रेप्रेजेस्टेटिव्ज  के  ध्यदले  10  लेंगे
 एम्फलाईज  फे  श्लोर  10  लेंगे  एम्पलायस  के  भागेनाइजेदान  के  !  निवेदन  घह  है  कि  को
 बढ़ाकराश्ाप  15  कर  दीजिए  |  फिर  मैं  यह  कहूँगा  कि  श्रोबीडेंट  फण्ड  का  जो  ध्ापने-सथा
 6'  से  बढ़ाकर  SE  कर  दिया  इसको  सितीभम  10  कर  देंझोर  15  तक  झगर  कोई  एब्क्लायस्कस्ना

 तो  उसको  इस्कम  में'छूट  जिलनी  खाहिए  ।

 प्रापने  बड़ा  अच्छा  काम  किया  है  कि  यदि  कोई  लिक्वीडेशन  |में  चला  तो  फर्संट  धार्ज
 प्रीवीडेंट  फण्ड  का  प्रक्सर  लोग  एक  इन्डस्ट्री  सिक  कर  देते  हैं  दूसरी  इन्हस्ट्री  बेठा  देते

 यदि  कोई  झ्रादमी  रुक  को सिंक  कर  देता  है  भोर  उसने  एम्पलाईज  का  पंसा  खा
 तोਂ  सरकार  ऐसा  कानून  बनावे  कि  दूसरी  इन्डस्ट्री  से  प्रोफिट  निकाल  कर  प्रोबीडेंट  फण्ड  का  देवा

 थाहे  वह  कोई  भाई  मतोजे  के  से  शेयर  विश्ञावै  ।  जैसा  कि  दिधे  साहब  तेःकहा  है  कि  हस
 बिल  पर  संकेन्ड  लुक  होना  जिससे  प्रोवीडेंट  फंण्ड  का  पेसा  खाने  कालों  के  साथ  कड़ाईਂ  से

 व्यवहार  किया

 मैं  यह  भी  कहना  चाहँगा  कि  185  करोड़  रुपये  का  जो  एरियर  यह  घपने  धाप  में
 छोटा  एम।ऊन्ट  नहीं  इस  185  करोड़  रुपये  को  निकालने  का  प्रयास  कीजिए  ।

 में  मैं  यही  कहुँगपा  ज॑सा  कि  एक  मित्र  ने  कहा  कि  कोक्षिश  ऐसे  चाहिए  कि-+रूस
 दिन  भॉदमी  रिटायर  करता  प्रोवोडंट  फष्ड  के  पसे  का  चक  उसो  दिन  उसको  मिल  जाए  ।  कुछ
 इन्डस्ट्रीज  में  ऐसा  होता  है  लेकिन  सब  में  नहीं  होता  इसके  लिए  प्राप  जोरज्योर  ते  प्रशासः्करे
 क्योंकि  एक  प्रादमो  को  जीवन  मर  की  वह  कमाई  है  भौर  बड़ी  मुसीबत  से  उसने  उसको  जमा  किया

 उसको  वह  पंसा  लेने  में  बड़ी  कठिनाई  होती  है  भ्ौर  उस  पँसे  को  विद  करने  में  वह
 आसमान  एक  कर  देता  मैं  यह  कहूँगा  कि  प्रोवीर्डेट  फण्ड  इन्हयोरेंस  लिक्ड  कोई  प्रादमी  मर
 जाता  तो  भ्रोटोमेटीकली  उसके  घर  को  पंसा  मिल  एक  बात  यह  कहना  चाहता  हैं  कि
 मैंने  खुद  प्रनुभव  किया  है  कि  नोमीनी  न  होने  से  बाद  में  बड़ी  कठिनाई  होती  इसलिए  प्रोवोडेंट
 फण्ड  में  आप  यह  कम्पलसरी  कर  दीजिए  कि  जिस  दिन  एम्पलाई  प्रोवीडेंट  फण्ड  के  कागज  उसी
 दिन  मौमीसी  तौमीनेट  के  कागज  मी

 इतना  कह  कर  मैं  समाप्त  करता

 श्री  प्रधान  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  विधेयक  का  '  स्वागत  करता  हैं  भोर

 पभ्रौर  साथ-साथ  श्रम  मंत्री  जी  को  बधाई  देना  चाहता  उन्हें  बधाई  इसलिए  देना  चाहता  हूं  कि

 हमारे  देश  में  जो  परिस्थितियां  हैं  उममें  विशेष  से  जो  हमारे  लेवर  लाज  उनमें  नये  कानूनों  को
 बीना  या  जो  वर्तमान  कानून  है  उनमें  संशोधन  करना  बड़ी  हिम्मतਂ  क्री  बात  समझा  जाता  जिस

 देश  में  इतने  पुण  एण्ड  इतने  प्र॒लग-भरलग  क्षेत्र  हैं  उनमें  कामूनों  में  संशोघन:कर  के  समश्यय

 लॉना  हिम्मत  की:बात  इन्टस्ट्रीज  के  हितों  को  रखना  मजदूरों  के  हितों  को  सुरक्षा

 करनी  विकास  भौर  उत्वादन  बढ़ाता  इन  सबकी  सामने  रख  कर  कालुनों  में  संजोधत
 करना
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 निश्चित  रुप  से  हिम्मत  की  बात  है  भोर  श्रम  मंत्री  जी  ने  हिम्मत  से  काम  लिया  हसकेलिए  मैं
 उनको  बधाई  देना  चाहता

 हमारे  देश  में  प्रेेबिडेट  फण्ड  का  जो  उद्देश्य  रहा  है  उससे  मजदूरों  को  फायदा  पहुंचा
 उद्देश्य  यह  रहा  है  कि  जब  वे  रिटायर  मरे  या  भ्रपंग  हों  तो  उन्हें  सुरक्षा  मिले  ।  लाखों  मजदूरों
 को  निश्चित  रूप  से  इससे  फायदा  पहुंचा  है  लेकिन  यह  भी  सही  है  कि  मजदूर  इस  देश  में  ऐसे
 भी  रहे  हैं  जिनका  भपना  पैसा  होते  हुए  प्रावदयकता  पड़ने  पर  वे  उससे  लाभ  नहीं  उठा  पाये

 कई  इन्हस्ट्रीज  ऐसी  हैं  जिन्होंने  न  केवल  अपना  पंसा  बल्कि  मजदूरों  के  वेतन  से  जो  पंसा  काटा  उश्चको
 भी  उन्होंने  जमा  नही  किया  ।

 मेरे  मोपाल  में  जब  कपड़ा  मिल  बन्द  हुई  तब  श्रीमान्‌  मजदूरों  की  इतनी  बुरी  हांलत  थी  कि
 इसको  वे  ही  लोग  समझ  सकते  हैं  जो  उनके  बच  में  रहते  हैं  कि किस  तरह  से  वे  प्रपने  बाल-बच्चों
 को  पालते-पोसते  थे  ।  मैंने  वहां  देखा  है  कि  कुछ  मजदूरों  को  तो  भीख  मांगने  पर  मजदूर  होना  पड़ा
 था  जबकि  उनका  हजारों  रुपया  प्रोविडेट  फण्ड  में  जमा  लेकिन  चूकि  मालिकों  ने  पंसा  जमा  नहीं
 किया  था  हसलिए  उन्हें  बह  पेसा  नहीं  मिल  सकता

 खुशी  को  बात  है  कि  जहां  एक  झोर  1980  में  कमेटी  बनाई  उसकी  भी  ध्रपनी
 सिफारिें  उसी  तरह  से  भापके  सेन्ट्रल  बोड़े  ने  भी  समय-समय  पर  प्रपनी  सिफारिहों  की
 अपनी  राय  दी  स्टेडिंग  लेवर  कमेटी  ने  भी  कई  बार  अपने  सुझाय  दिये  हैं  भौर  इन  सभी  का  ध्रापसे
 समन्वय  करने  की  कोशिह्  को  बधाई  देना  चाहता  है  कि  जहां  पर  प्ापने  सेन्ट्रल  बोर्ड  प्राफ

 इन्डस्ट्रीज  में  रिप्रेजेन्टेटिब्ज  बढ़ाये  6  के  बजाए  10  किये  एक्जीबयूटिव  कमेटी  भी  बनाई  हैं
 बहीं  ध्रापने  भ्रह्ददान  को  84  या  gt  परसेंट  किया  इसकी  बड़ो  मांग  थी  भोर  यह  निश्चित  रूप
 से  स्वागत  योग्य

 जो  बकाया  राशि  है  उसके  लिए  भी  भझपने  इन्डोपेडेंट  मशीनरी  बना  करके  भ्रच्छा  काम  किया

 एक  भोर  ध्रच्छा  काम  किया  है  कि  यह  प्रोविजन  किया  है  कि  लिक्वडेशन  द्ोने  की  सूरत  में  जो

 सरधाज  मजदूरों  की  बकाया  रकम  पर  लिया  गया  है  वह  निश्चित  रूप  से  सराहनीय  हैं  भौर  मैं  इसके

 लिए  प्रापको  बधाई  देना  चाहता  हूं  ।  भीमन्‌  इसी  तरह  से  आपने  पीनल  प्रोबिजन  भी  किए  वे  भी

 मदद  करेंगे  कि  कम  से  कम  ज्यादा  बकाया  न  रहे  ।

 एक  बात  का  भापने  भ्रोर  प्रोविजन  किया  है  कि  जहां  पर  दो  या  इससे  भ्रधिक  मजदूर  काम
 करते  हैं  वहां  पर  भ्रगर  60  परसेंट  से  ज्यादा  मजद्र  चाहें  तो  वहीं  पर  खाता  खोल  सकते  इसमें

 एहतियात  रखने  की  बात  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  जो  माक्षिक  हैं  वे उसी  तरह  से  काम  करना  शुरू
 कर  दें  ।  इस  पर  विशेष  रूप  से  भापका  घ्यन  आकर्षित  करना  चाहता

 15.00

 ध्राप  प्रोविडेट  फण्ड  महंगाई  भत्ते  पर  काटते  हैं  लेकिन  झ्ोवर  टाइम  पर  प्रोविडेट  फण्ड  नहीं
 काटा  जाता  है  |  इसका  दुरुपयोग  भपने  देश  में  कई  संस्थाएं  कर  रही  जहां  पर  भाठ  घंटे  के  बाद
 झोवर  टाईम  होना  नाहिए  वहां  पर  उनमें  भ्राठ-प्राठ  घंटे  की  एक  शिफ्ट  पूरी  को  पूरी  श्लोबर  टाइम
 में  कराई  जाती  वे  श्ोवर  टाइम  को  पेमेट  करके  मजदूरों  से  काम  लेते  हैं  श्लोर  उस  झ्ोबर  टाईम

 232.
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 में  से  ई  भोर  प्रोविडंट  फण्ड  की  जो  राशि  काटी  जानी  चाहिए  वह  काटने  से  वे  बच  जाते

 हैं  ।  इस  बीज  को  भी  प्रापको  देखना  पड़ेगा  ।

 श्रौमान्‌  भव  वह  समय  प्रा  गया  है  कि  इन  सब  कानूनों  के  रहते  हुए  भी  लेबर  डिपार्टमेंट  का
 प्रपना  एक  बहुत  इम्पाटरट  रोल  है  |  भ्राज  के  हालात  से  उसकी  क्या  पावर  उसको  किस  तरीके
 से  काम  करना  इस  पर  भी  प्राप  नये  सिरे  से  विचार  करें  मैं  समझता  है  कि  इन  कानूनों  के

 इम्पलीमेन्टेदान  से  भ्रौर  ठीक  तरह  ने  इम्पलीमेन्टेशन  से  ख्वराबियों  को  भाप  बहुत हृद  तक  दूर  कत्त
 सबते

 इन  शाब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समथत्र  करता  हि

 नियण  193  के  पध्रधीन  शर्चा
 ह

 ४

 जमंन  संघीय  गणराज्य  को  मंसस  से  पनडुष्बियों  को  लरौद  में
 मारतीय  एजेण्टों  को  कमोश्नन  विये  जाने  के  श्ारोप  के  बारे  में

 22  1988  को  रक्षा  मंत्रो  हारा  दिया  गया  बक्‍तव्य

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रव  हम  मद  संरूया  ]1  प्रर्थात्‌  193  के  भ्रन्तगंत  चर्चा  को  लेते  कृपया
 श्री  विनेश  गोस्वामी  बोलें  ।

 झो  ठिनेश  गोस्वामों  भ्रध्यक्ष  नियम  193  के  प्न्तगेत  मैं  जर्मन  संघीय

 गणराज्य  की  मंसर्स  ढ्ल्यू  से  पनडुन्बियों  की  खरीद  में  मारतीय  एजेण्टों  को  कमीशन  के

 भुगतान  के  प्रारोप  के  बारे  में  21  1988  को  सदन  में  रक्षा  मंत्री  द्वारा  दिये  गए  वक्तव्य  पर

 चर्चा  करता  हूं  ।
 न

 यह  चर्चा  पिछले  सप्ताह  सदन  में  हुई  बोफोस  सम्बन्धी  चर्चा  के  कारण  हो  रही  है  |  हालांकि
 बोफोर्स  मामले  रक्षा  मंत्री  महोदय  द्वारा  बड़ा  सडत  ध्ौर  प्रबल  बचाव  किया  गया  भौर  श्री  शिव

 श्री  मगत  तथा  सत्ताडढ़  दल  भौर  के  वक्‍ताप्नों  ने  सरकार  को

 ईमानदार  बताने  की  कोशिश  की  लेकिन  वास्तविकता  है  कि  प्रमंख्य  प्रश्नों  के  उत्तर  नहीं  दिये  गए

 ऐसे  जब  प्रदनों  का  जवाब  नहीं  दिया  गया  कि  बोफोर्स  भुगतान  को  स्वीकार  करने  के  बाद  *****

 रक्षा  मंत्रो  कृष्ण  चस्त्र  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रदन  हम  बोफोस  मामले
 पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  प्रथवा  इस  मामले  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  ?  इस  विषय  पर  मैं  प्रापका  विनिणय
 जानना  (  व्यकधान  )

 क्षी  दिनेश  गोस्वामी  :  जब  हम  हृदयगति  रुक  जाने  के  बारे  में  घर्चा  करते  हैं  तो  हमें  रक्त  चाप
 के  बारे  में  मी  चर्चा  करनी  भाप  केवल  हृदय  गति  रुक  जाने  के  बारे  में  ही

 थर्बा  नही  कर  सकते  हैं

 ञ्नी  क्ष्ण  खग्ा  पंत  !  मामला  हर  समय  एक  जंसा  ते  हीं  होता  है  ।  यह्‌  एक  भिन्‍न  बात  है  ।  मैं

 बह  जातना  चाहुंगा  कि  इस  बारे  में  प्रापका  कया  तिचार

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  बताया  कि  हम  केवल  पनडुडिद्यों  के  बारे  में  हो  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।
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 +ज-+मफमजज-+++महप्ू्प्5+++ '  भो विनेश्  गोस्वामी  :  मैं  पतएुल्क्यों  पर  चर्चा  करे  आ  श्हा  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  जानना  चाहते  हैं  कि  हम  किस  विषय  यर  चर्चा  कर  रहे

 ओ  जसरगाल  रेड्डी  :  यह  व्यवस्था  का  प्रश्म  मैं  एक  निवेदन  करता
 बहूँगा  |  इन  दोनों  के  ब्रोन्न  एक  सम्बन्ध  सूत्र  भ्र्थात्‌  बन्धु  ।

 भ्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  मैं  वह  बताना  चाहैँगा  कि  शुक्रवार
 को  हुई  प्राघे  घण्टे  को  एक  महत्वपूर्ण  चर्चा  हुई  यह  बेरोजगारी  के  बारे  में  थी  जो  वास्तव  में  कुछ
 ऐसी  बात  है  जो  हरेक  व्यक्ति  को  परेश्यान  कर  रही  है  ।  एक  श्वाहमी  को  छोड़कर.विप्रक्ष  में  कोई  भी
 श्यक्षित  नहीं  बेठा

 मैंने  कहा  प्रापको  यहां  कोई  भो  व्यक्ति  नहीं  बैठा  लाखों  युवा  लोग  संकटापुम्न
 में  रहते  हैं  प्ोर  भ्राप  इसमें  हक्ति  नहीं  दिखाते  बहन  भाप  पनडुब्बियों  के  सौदे  की  बात

 करते  हैं  ।  इसके  लिए  ध्वापक्रो  कोन  पैसा  दे  रहा  है  ?  प्रापक्रों  यह  कार्य  करते  के  लिए  कौन  कह
 रहा  है  ?

 भो  जयपाल  रैडडी  :  सभके  हारा  रचि  दिखाने  आानेਂ  के  क|रणश  बेरोजगारी  की  संक्ष्या

 में  कई  मुणा  वढ़ि  हो

 भरी  जगदोदा  टाइटलर  :  मैं  जनसंख्या  में  वृद्धि  के  लिए  जिम्मेदार  नहीं  हूं  ।
 )

 भश्नौदय  :  शाप  )  भारी  रश्षिए
 !

 )

 कभो  सोमनाथ  चटलों  :  मुझे  प्राक्षा  है  कि  प्राप  कुछ  लोगों  को  नोकरियां  ।

 क्री  जमदोश  ढ्राइटलर  :  हां  |  )

 री  अयभाल  हससे  पहले  धाप  भ्रक्नी  नौकरी  भंका  देंगे  ।

 शी  बिनेदा  भोस्वामी  :  मैं  पूरी  तरह  सचेत  हूं  कि  हम  बोफोस  के  बारे  में  चर्चा  नहीं
 कर  रहे  परन्तु  मैंत्रे  घताथा  कि  बोफोस  के  मामसे  कुछ  प्रएन  श्रमुत्तरित  रह  गए  |  मे  प्रशतत  कुछ
 इन  तथ्य  के  बारे  में  जंसे  कि  बोफोसं  ने  65  करोड़  रुपये  के  भुगतान  को  स्वीकार  बोफोस  ने

 तीन  कम्पनियों  के  नाम  बताए  इन  जानकारियों  मैं  गोपनीयता  का  सहारा  भी  परन्तु
 महत्वपूर  प्रलेख  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कहे  जाने  पर  धरहींगे  यह  दलीज  दी  थी  ***  )

 श्री  शिवशंंकर  ने  बोफोर्स  का  बचाव  करते  समय  यह  कहा  या  कि  हो  सकता  है  कि  बोफस
 के  निददेशकों  मे  65  करोड़  रुपए  लिए  यह  प्रएन  भ्ननुत्तरित  है  कि  यदि  बौफोस  के  निर्देधाकों  द्वारा
 65  करोड़  रुपए  हिसाब  में  नहीं  लिए  गए  हैं  तो  भारत  सर+ार  65  करोड़  रुपये  वएश्न  लेने  कौ  हकदार

 यह  दुर्भाग्य  को  बात  है  कि  भारत  सरकार  ने  उस  कम्पनी  के  प्रमारा-पत्रोंਂ  प्र  विश्वास
 जिसके  निदेशकीं  ने  घनराक्षि  को  हड़्प  किया

 यदि  बाफासं  में  प्रश्न  प्रनुत्तरित  रह  जाते  हैं  तो  मंत्री  महोदय  के  जिसके  बारे  में  हम
 प्राज  चर्चा  कर  रहे  मैं  प्तेक  प्रश्त  धबुत्तरित  रह  गए  हैं  कक्‍सव्यका  जिक्र  करने  से  पूर्व  मैं
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 PT ल्‍कव  नाक  कमा  अभि हा

 विषकास  करत  हूं  कि  मेरा  यहु  कलंब्य-है  कि  तथ्यों  को  रखू  ताकि  मैं  भ्रपने  तकोँ  को  क्रमब्रद्ध कर
 सकू  ।  तथ्य  ये  हैं  कि  1981  में  ठीक  ]।  1981  को  संडीय  जमंव  को  से
 बार  पनडुडिकयां  छरीदने  के  लिए  एर  प्ंबिदा  पर  हस्ताक्षर  किये  गए  दो  पनडुड्बियों  का  निर्माण
 कोश्न  में  के  परचम  पर  तथा  दो  का  द्वमारे  धपने  फसन  मजगांव  पर  किया  जाना  था  ।
 डस  समय  1981  में  बह  सादा  स्रावंजनिक  टीका  टिप्पणियों  सरझारी  से  मुक्त  महीं  था  ।  उस  समय
 दक्कली  देने  के  प्रारोप  लगाये  गए  यह  आरोप  भी  लगाया  गया  था  कि  यहू  सोदा  इसलिए  श्वीध्र
 किया  गया  था  क्योंकि  सत्तारूढ़  दल  को  बिधात  सभा  चुनाव  लड़ने  के  लिए  धन  की  प्रावश्यकता  थो
 प्रोर  हमारा  एक  विशिष्ट  स्राध्षी  खुद  विद्राद  के  विषय  में  फ़्स  गया  पनद्ुष्बियो  के  भ्रधिक  शोर
 करने  छो  लेकर  विवाद  पेंदा  हो  बए  मृल्य  वृद्धि  के  बारे  में  विवाद  36  खड़े  हो  गए  थे  भोर  सहमति
 के  शापत्र  के  आरे  में  खड़  हो  यये  थ्रे  |  ये सब  बोता  टुप्ता  इतिहास  है  जिसको  गहराई  में  मैं  नहीं
 बाऊ  गा  ।  हाल  में  सरकार  ने  दो  स्‍भौर  पनडुढ्किया  ख़  रीदनी  चाही  थो  शोर  बातचोत  शुरू  कर  दी
 24  1987  को  रक्षा  मंत्रालथ  के  एक  भ्धिकारी  डाक्टर  मोलोीटर  धौर  ध्यान  रक्‍लेंगे  उप्त
 ब्यक्षि  का  से  सम्जन्ध  वहू  डब्ल्यू  का  कोई  भ्रधिकारों  प्रथवा

 कमर  बहोीं  .  परन्तु  बह  संघीक्ष  अणाराश्य  अमंन  के  रक्षा  मंत्रालय  का  एक  अधिकारी  इन
 क्षरीदों  के  बारे  में  हमारे  नो  सेना  सहकारी  निवल  प्रटंची  तश्ना  राजवृत्त  के  साथ  चर्चा  कर  रहा
 उसने  यह  सूचित  किया  कि  द्वारा  मूल्यों  मे ंकमी  करना  कठिन  है  क्योंकि

 ने  एक  मारतीय  एजेण्ट  के  साथ  ?  प्रतिशत  कमोदन  देने  का  करार  किया  हुप्मा  प्रतिशत
 का  मात्रा  का  भी  श्री  मोलीटर  द्वारा  जिक्र  किया  गया  था|  हमारै  राजदूत  सही  तीर  परਂ  तुरुध्त
 कमीशन  तथा  इसमें  भारतीय  एजेण्ट  के  क्षामिल  होने  के  वारे  में  सूथना  देते  हुए  दिल्‍ली  को  एक
 टैलेक्स  भेजा  था  भौर  यह  टेलिक्स  पहले  प्रधान  मंत्री  के  कार्यालय  में  भोर  किर  रक्षा  मंत्री  के  कायालय
 में  प्राप्त  हुआ  था  ।

 चार  दिन  बाद  28  फरवरी  1987  को  इस  ध्वंदेश  धर  रक्षा  मंत्रश्लय  को  फाईल  में  कार्य  सही
 की  गई  थी  प्रौर  यह  फ्राइख  रक्षा  मेंत्री  को  3  मार्च  1987  को  प्राप्त  हुई  थी  ।।  मार्च  1987  को

 रक्षा  मंत्री  ने  तोन  जांचों  के  प्रदेश  दिये  थे  ।  प्रथम  विदेशी  मुद्रा  विनियमत  प्रधिनियम  के
 सम्मद  उल्लंघनों  के  लिए  प्रवर्तन  निदेशालय  द्वारा  जांच  किये  दूस रो  ध्रायकर  के  सम्मव  उल्लघतों
 के  लिए  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  द्वारा  भौर  तीसरी  भारतीय  तथा  विदेशी  एजेण्टों  की  काये  प्रणाली
 का  प्रष्यन  करते  के  लिए  भाधिक  अ्यूरो  द्वारा  जांच  करने  के  प्रादेश  25  मां  1987
 को  रक्षा  सचिव  द्वारा  तत्कालीन  रक्षा  मंत्री  को  एक  प्रारूप  प्रस्तुत  किया  गया  1987

 को  तशल्‍्कालीतव  रक्षा  मंत्री  ते  तीनों  जांच्ों  के  लिए  स्वीकृति  दे  दी  उन्होंने  तीनों  जांचों  के

 श्ाथ  भारतीय  तथा  विदेक्षी  एजेण्टों  को  कार्य  प्रणाली  के  बारे  में  रक्षा  सचिव  द्वारा  एक  चौथी  प्रांतरिक

 जांच  के  लिए  भी  प्रादेश  दिये  थे  ।  प्रतएब  एजेण्टों  का  कार्यप्रणाली  के  बारे  में  दो  जांच  के  भ्रादेश

 दिये-गये  थे  श्र्धातत्‌  एक  भाविक  स्ासूचना  ब्यूरो  शौर  दूसरी  खुद  रक्षा  सचिव  हारा  ।  उसे  जो

 कि  एक  सभकत्लीय  दस्तानेज  में  धत्व५३  भहश्कपूरां  टिप्री  की  गई  जो  कि  रखता  सन्रित  तृत्टा

 रक्षा  मंत्री  के  समत्त  बताई  गईं  भी  कहीं  अमक्ष  कि  सेरे  सिर  क्यों  लिह्ला  रहें
 जो  कुछ  मैं  कह  रहा  है  वे  यूशीतया  भही  सब्य  हैं  थो  रक्षा  मंत्री  ते  दिये  हैं  ।

 एश  भाननीय  सदस्य  :  प्राप  माप॑श  पढ़  *्यों  रहे  हैं  !
 |

 भरी  दिनेश  गोस्वामी  :  मैं  भाज़र  को  करी  कहीं  बढ़ता  मेरी  ऐशडो  यादरसत  नहीं  है  जैतीं
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 मंत्री  ने  उस  फाइल  में  यह  टिप्पणी  की  थी  कि  रक्षा  सचिव  ने  संभावो  बिच्रोलिए  का  नाम  हिन्दुजा
 बताया  वह  एक  समकालीन  प्रलेख  हैं  जिसके  बारे  में  श्री  पन्‍त  के  वक्‍तव्य  में  भी  जिक्र
 किया  गया  प्रब  तक  सचिव  ने  इस  तथ्य  से  इन्कार  नहीं  किया  हमें  जो  प्रलेख  दिए  गए

 हैं  उनमें  रक्षा.सचिव  की  दस  भ्रस्वीकारोक्ति  के  बारे  में  एक  शब्द  भी  नहीं  कहा  गया  है  कि  रक्षा

 धथचिव  ने  उस  विशेष  समय  पर  हिन्दुजा  के  नाम  का  जिक्र  नहीं  किया  था  ।  तथ्य  यह  है  कि

 रक्षा  सचिव  ने  9  1987  को  हिन्दुजा  के  नाम  का  जिक्र  किया  था  भौर  मैं  यह  प्राश्वासन  दे
 सकता  हैँ  कि  रक्षा  सचिव  जो  एक  जिम्मेदार  व्यक्ति  है  किसी  व्यक्ति  के  नाम  का  जिक्र  केवल  हुवा  में
 तब  तक  नहीं  करेगा  जब  तक  कि  उसके  पास  कोई  ठोस  सबूत  न  उस  दिन  तरकालीन  रक्षा  मंत्री

 द्वारा  एक  प्रेस  टिप्पणी  भी  जारी  किया  गया  जिसके  बारे  में  विद्वपान  रक्षा  मंत्री  ने  कुछ  भापत्ति
 को  है  |  प्राश्ययं  की  बात  है  कि  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  9  भ्रप्रेल  को  इन  जांचों  के  लिए  प्लादेश  दिये

 गए  थे  प्लोर  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  17  भ्रप्रेल  को  बोंफोस  का  समाचार  भारत  के  राजनोतिक
 ल्लितिज  पर  भा  गया  क्योंकि  समाचार  पत्रों  में  17  भ्रप्रेल  को  बोफोर्स  के  शांमिल  होने  का  समाचार

 छप  गया  12  जून  तथा  27  1987  तक  को  कोई  स्मरणा-पत्र  नहीं  भेजा
 गया  था  और  न  कोई  जांच  की  गई  थी  ।

 इस  पर  पेकिंग  धौर  इसका  प्रनुमोदन  9  पश्रप्न  1987  को  हुध्ा  प्ौर  हमें  जो  दस्तावेज  भेजे

 गए  उनसे  पता  चलता  है  विदेश  मंत्राश्षय  द्वारा  जमंन  गणराज्य  को  पहला  स्मारक  पत्र  12
 1988  को  भेजा  गया  था  झर  रक्षा  सचिव  द्वारा  डब्ल्यु  को  27  1987  को  पत्र  भेजा

 गया  ।  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  सरकार  इस  बात  के  लिए  क्‍या  स्पष्टिकरणा  देगी  कि  उसने  इस
 मामले  को  दो  मास  तक  क्‍यों  दब।ये  भोरं  उसने  न  तो  सरकार  से  भ्रथवा  डब्ल्यू  से  कोई

 पूछताछ  की  जबकि  न  केवल  इस  मामले  से  बल्कि  बोफस  के  मामले  से  बल्कि  बोफस  के  मामले  से
 इस  देश  में  वास्तव  में  राजनंतिक  तूफान  पंदा  हो  रहा  था  ।

 प्रधानमंत्री  सचिवालय  को  फरवरी  के  भ्न्तिम  सप्ताह  प्रथवा  24  1987  को  पह्‌
 टेलेक्स  मिल  गया  था  भोर  प्रधानमंत्री  इस  दोरान  यह  कहते  रहे  कि  वे  बहुत  उत्सुक  हैं  कि  इस  सौदे
 में  कोई  बिचौलिया  नहीं  होता  उन्होंने  पुनः  भ्रनुदेश  जारी  किये  कि  बिचौलिया  नहीं  होना
 खाहिए  ]  ।7  अप्रैल  को  उनके  सामने  बोफोस  सौदे  संबंधी  प्रारोप  मामले  के  बारे  में  प्रतिपक्षी
 दलों  के  साथ  बातचीत  किन्तु  हैरानी  की  बात  यह  है  कि  प्रधानमंत्री  सचिवालय  झौर  प्रधानमत्री
 इस  मामले  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  करते  और  उन्होंने  रक्षा  मंत्री  प्रथवा  रक्षा  सचिव  पध्रथवा  वित्त
 सचिव  से  यह  नहीं  पूछा  कि  उस  समय  तक  कोई  जांच  क्‍यों  नहीं  की  गई  भ्रथवा  जांच  का  क्‍या

 ह्भा  ।

 जमन  गणराज्य  सरकार  हमारे  स्मारक  पत्र  पर  27.7.87  को  बहुत  दिलश्रस्प  स्थिति
 झपनाती  है  जिसका  मैं  उल्लेख  करना  चाहूंगा  |  अमन  गणराज्य  सरकार  के  जोकि  रक्षा  मंत्री
 के  उत्तर  के  साथ  पृष्ठ  11  पर  है  मैं  यह  स्थिति  बताई  प्ोर  मैं  जमंन  गणराज्य  सरकार  के
 दस्तावेज  का  हवाला  दूगा  जमंन  गणराज्य  की  स्थिति  इस  प्रकार  थी

 संघीय  सरकार  खेद  प्रकट  करती  है  कि  उसके  पास  भ्रपेक्षत  जानकारी

 नहीं  संघीय  सरकार  को  विश्वास  है  कि  इस  मामले  में  केवल  डब्ल्यु  क ेसाथ
 सीधा  सम्पर्क  करके  स्पष्टीक रण  प्राप्त  किया  जा  सकता  है  ।'!  ह
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 बोफोस  के  मामले  में  भी  यही  स्थिति  पाते  जिसके  बारे  में  सरकार  को  कुछ  मी.नहीं  कहना
 केवल  बोफस  ही  बता  सकती  इसो  ध्रापको  केवल  डब्ल्यु  ही  बता  सकती  है  कि
 क्या  कोई  कमोशन  दिया  गया  क्‍या  कोई  एजेंट  रखा  गया  तथापि  सरकार  के  पास  इस
 सम्बन्ध  में  कोई  जानकारी  नहीं  लेकिन  हमें  यह  नहीं  भूलना  चाहिए  कि  डब्ल्यु  कोई
 गर-सरकारी  कम्पनी  नहीं  यह  जमंन  संघीय  गणराज्य  को  कम्पनी  डब्ल्यू  के  75
 प्रतिशत  का  स्वामित्व  जमंन  संघीय  गणराक्ष्य  का  है  भोर  23  प्रतिशत  हिस्सा  एक  राज्य  सरकार  का

 इस  ततथ्  के  बावजुद  कि  यह  उसका  प्रपना  उपक्रम  उनके  पास  कोई  जानकारों  नहीं  है  जमंग
 सरकार  ऐसी  बात  कंसे  कह  सकती

 उस  स्मारक  पत्र  के  उत्तर  में  जमंन  संघोय  गणराज्य  ने  यह  भी  कहा  कि  मोलिटर  मे

 हमारे  राजवूत  के  साथ  ऐसी  कोई  बातचीत  नहीं  की  थी  ।  भ्रब  यह  बात  पध्ोर  भी  रुचिकर  है  कि
 संधीय  जमंन  गणराज्य  ने  भ्रपनी  संसद  में  यह  बात  नहीं  कही  |  संघीष  जमेन  गणराज्य  की

 ससद  में  के  को  इस  सौदे  के  बारे  में  प्रदन  पूछा  गया  था  भ्रोर  मैं  उत्त  प्रश्न  को  तथा  उसके
 उत्तर  को  सभा  के  विषारार्थ  पढ़ता  प्रश्न  सरकार  को  कमीशन  के  भुगतान  की  सूचना  कब
 मिलो  क्या  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारों  है  कि  डब्ल्यु  ने 300  मिलियन  रुपये  प्रथवा
 43  मिलियन  द्रद्ग  मां  कमोशन  का  भुगतान  किया  ।””  यह  प्रश्न  था  भ्रौर  संघीय  सरकार  का  उत्तर

 है  :  ।”  केबल  डब्ल्यु  ही  बता  सकती  हैਂ  सर्घय  सरकार  का  उत्तर  है  कि  संघीय
 सरकार  को  इस  बात  का  पता  है  कि  झोर  यह  प्राम  बात  है  कि  ऐसे  सोदा  में  कमोशन  दी  जाती  हैं  ।
 फर्म  के  निदेशकों  को  निर्णय  करना  होता  है  कि  उन्हें  कमीशन  देनो  कैसे  देनो  है  भ्रौर  कितनी
 कमीशन  देनी  संघीय  गणराज्य  ने  यह  नहीं  कहा  कि  इस  बारे  में  केवल  दब्ल्यु  जानकारी
 दे  सकती  हमारो  स्थिति  यह  रहो  है  कि  न  केवल  डब्ल्यु  को  बल्कि  संघीय  ज॑मंत
 गणराज्य  को  हमने  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  इस  सोदे  में  कोई  बिचोलिया  नहीं  कोई  कमीक्षन
 नहीं  दी  जाएगी  ।  संघीय  सरकार  ने  हस  प्रश्न  का  उत्तर  दैते  हुए  इस  प्रश्न  के  उत्तर  में  भपने  इस
 निर्णय  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  कि  उनका  इससे  कोई  सरोकार  नहीं  इसमें  गया  है  कि

 हमें  जानकारी  हैं  कि  ऐस  सौदों  में  कमीशन  दी  जाती  है  किन्तु  कितना  कमीशन  दी  गयी
 कृथ  दी  गयी  प्लौर  कितनी  दी  गयी  इस्कों  जानकारी  केवल  डब्ल्यु  के  |नदेशकों  को  ही
 इसका  स्पष्ट  कारण  यह  है  कि  आप  उनकी  ससद  को  ऐंसा  उत्तर  दे  सकते  यदि  संधीय  संसद  पें
 उत्तर  दिया  जाता  है  कि  सधोय  जन  गणराज्य  के  पास  कोई  जानकारी  नहीं  है  तो  इस  बारे  मे  धन्य

 प्रनुपूरक  प्रश्न  पूछे  जाएंगे  कि  संघोय  सरकार  यह  बात  कंसे  कहती  है  कि  उतके  पास  कोई  जानकारी

 नहीं  हैं  जबकि  इस  का  स्वामित्व  संघीय  सरकार  के  पास

 मैं  माननीय  रक्षा  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहूगा  कि  क्या  उन्होंने  इस  मामले  को  संधीय

 घरकार  के  साथ  उठाया  है  कि  संघीय  संसद  में  दिये  गए  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  संधीय  सरकार  :

 ने यह सूचना कहां से प्राप्त की प्रौर उन्होंने जो रवेया इस सरकार के साथ भपताया था वही रवेया उन्होंने वहां क्यों नहीं भ्रपनाया | कम से कम पक्रों जो मंत्री महोदय ने हमें दिये हैं इस बारे कुछ मो नहीं बताया गया । ह इस बात को भी ध्यान में रश्ला जाना चाहिये कि कया हम पद्थिम अमंनी को एक प्रश्छी पत्रिका डेरस्प्रागिल जिसे बहुत से लोग पढ़ते जिसके नाम का हमें भी पता प्रकाशित रिपोर्ट बस विश्वास कर लें कि को दक्षिण भ्रफोका को पनडु छ्बियां की व्यापक ड्राइगे बेचने शा
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 के  अ्रपराध  के  लिए  जांच  की  जा  रहो  इस  पत्रिका  के  अनुसार  इसमें  प्धिकारियों  तथा
 मीक्षिज्ञों  का  हाथ  है  प्रद  मैं  इस  पहलु  के  आरे  में  जानना  साहू  गा  क्योंकि  यहू  रिपोर्ट  हमारे  समाचार
 पन्नों  में  जी  प्रकाशित  हुई  है  |  श्राखिरकार  दक्षिर  प्फ्रोका  के  श्राथ  हमारे  सबंध  दात्र  वपूर्य  है  उनके
 साथ  हमारे  मंत्रीषूर्म  स|बन्घ  नहीं  हे  ।  मैं  जानना  चाहूुमा  कि  कया  करार  की  छर्तों-में  यह  बात  भी
 थी  कि  इस  जो  हमें  बेची  गई  को  झ्लोर  विशिष्टियों  को  किसो  प्रन्य-देश  रो

 नहीं  दिया  |  मैं  यह्‌  बात  इसलिए  पूछ  रहा  हूँ  कि  घदि  वे  ड्राइग  तथा  विशिष्टियों  भ्रन्य  देक्षों
 को  दी  जाती  हैं  तो  हमारी  सुरक्षा  के  लिए  खतरा  बोफस  तोप  के  बारे  में  मन्नी  मद्ोदय  मे

 कहा  था  कि  यू  कि  पाकिस्तान  का  प्रति-भ्रधुनिक  राडर  दिया  भबा  इसलिए  स्रोपवा  ज्ोप  की

 बजाए  बोफस  तोप  ख्रीदनी  पड़ी  ।  श्रतः  मैं  यह  जानना  चाहूगा  कि  क्या  सरक।र  ने  इस  मामले  को

 डढ्ल्यु  तथा  संबीय  जमेन  गंणराज्य  के  साथ  उठाया  था  तथा  उनसे  पूछा  था  कि  क्‍या  दक्षिण
 प्रफ्रीका  को  विशिष्टियां  तथा  ड्रांइगें  दैने  क ेआरोप  सच  हैं  या  नहीं  ।  रक्षा  मंत्री  ने  हमें  जो  दस्तावेश
 दिया  भव  इस  बारे  में  कुछ  मो  उल्लेख  नहीं

 .
 विस्संदेह  डब्ह्यु  ने  इसका  खण्डन  किया  है|

 हमारे  सामने  बहुत  ही  विचित्र  स्थिति  भाज  लोगी  को  किसी  प्रकाश  के  भ्रारोप  से

 मुक्त  करने  के  झ्रथवा  निष्कर्ष  पर  पहुँचते  हुए  हमें  उन॑  झोगों  को  सरफार  पर  सिर्मेर  रहना  पड़
 रहा  जिंतके  खिलाफ  हम  पभारोप  लंगा  रहे  हैं  भोर  जांच  कर  रहे

 यदि  कोई  ऐसः  व्यक्ति  जिश्के  पास  अघोषित  घन  पाया  जाता  यह  कहता  है  कि  वह
 उसका  वंह्य  घन  है  और  सरकार  यह  कहे  क्योंकि  वह  ऐसा  कह  रहा  है  इसोर्ललिए  इसमें
 ऋष्णाचार  का  कोई  सबूत  नहीं  इस  लिए  उसे  उसके  खिलाफ  लगाए  गए  प्रारोप्रों
 से  भुक्‍क्त  कर  दिया  किन्तु  उन्होंने  ग्लोबबकेट  इन्हरनेक्ननल  कार्पोरेशन  नामक

 कम  की  सेवाएं  लीं  ।  ये  ग्लोगटेक  इल्टरनेशश  कोपोदेशन  किसकी  फर्म  मैं  यहां  पह

 कहूँगा  कि  मैं  फोई  ऐसा  व्यक्ति  नहीं  हैँ  जिसे  इन  सथ  बातों  को  पूरी  जानकारी  हो  मेरे
 भिन्न  जो  जवपाल  रेडडी  इत  चोीज़ो  से  ज्यादा  परिचित  किन्तु  सेरे  पास  जो  भा  सूचना
 जिशमें  रक्षा  मंत्री  महोदय  हारा  शुद्धि  की  जा  सकती  बह  थहू  हि  क्‍या  वहीं  ग्लोबठेक  इन्ट  रबेघ्नल
 कोर्थोरेशन  है  जिसके  मालिक  भूवपूर्व  नोसेना  भ्रष्यक्ष  एड।मरल-ननन्‍्दाकके  पुत्र  मि,सुरेक्ष  नन्‍दा
 किसी  समय  श्ली  सुरेश  नःदत  एडमिरल  नन्‍्दा  के  भी  रहे  थे  !  भ्राज  वह  भारतीय  घागरिक

 गहीं  भाज  चह  प्रप्नवासी  भारतीय  हैं  हम  इस  देश  में  कम्फ़ो  रुश्विकर  नजारे  देख

 रहे  हैं  ।  हमारे  सामने  एक  प्रजीब  सी  बात  हो  रही  है  जबक्ति  कुछ  लोग  देश  क्री  भोर  भाग  रहे
 प्रौर  कुछ  प्रन्य  ऐसे  ६  जो  स्विटजरलंड  के  बेंकों  के  भ्पने  खातों  को  छिपने  के  लिए  देश  से  बाहर  माग

 रहे  नि

 मैं  रक्षा  मन्त्री  जो  से  यह  जानना  चाहता  हू  कि  बह  इन  अ्यक्तियों  के  सम्बन्ध  मेंक्या  सुरक्षा
 धपना  रहे  बौसेना  भ्र्यक्ष  को  हमारे  सभी  रक्षा  भेदों  को  जानकारी  होगी  है  श्लोर  उनके  पुत्र  को
 भी  परिसहायक  के  रूप  में  यह  जानकारी  प्राप्त  हो  सकती  इसल्लिए  भाप  यह्द  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  कया  उपाय  कर  रहे  हैं  कि  यह  व्यक्त  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  हथियार  व्यापारियों  से  नियंत्रित  भुगतान  न
 मे  समझता  है  कि  धह  ऐसा  मामला  महीं  है  जिस  पर  कोई  व्यक्ति  इलकत  नीति  के  खाधार  पर

 बिंचार  कर  सकता  हमारे  यहां  विभिम्न  सेचाश्ों  के  लिए  भ्र।ाच  रण  संहिता  उण्यतन  +वाफलप
 क  न्यावाषीश  की  उच्चतम  न्यायालय  में  वकालत  करने  को  हागुभति-कथी  नहीं  दो  जाती  शोोश  उच्च

 न
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 श्यायालय  के  स्थायाधोक्ष  को  उप  उच्च  न्यामालय  में  बकालत  करने  की  प्रनुमति  नहीं  दी  जातो  ।
 इसका  कारण  वह  है  कि  इससे  स्थाथालय  के  निर्शेय  पर  कोई  प्रभाव  पड़  सकता  हसी  हब
 विदेश  मन्त्रालय  के  कर्मचारियों  को  विदेश  मंत्रालय  की  स्वीकृति  के  ब्रिना  बिदाह  करने  कीं  भ्नुमति
 तहीं  देते  |  श्रो  प्ररुण  सिह  द्वारा  दिए  गए  उत्तर  से  पता  चलता  है  कि  ऐसे  सम्बन्धों  के  लिए  दो  वर्ष
 तक  की  सीमा  प्रवधि  निर्धारित  को  गई  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  रक्षा  मंत्रालय  द्वारा  कोई

 ऐसा  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया  गया  कि  ऐसे  जिन्हें  हमारे  रक्षा  भेदों  की  पूर्ण  जानकारी
 का  हथियार  बेचते  वालों  के  साथ  कोई  सम्बन्ध  न  हो  तथा  उनके  नियमित  रूप  से  मुगतान  न  पाते

 डर्स्यु  द्वारा  दिए  गये  उत्तर  के  भ्राधार  तथा  की  शई  जांक  के  भाधार

 पर  जिनका  उल्लेख  किया  गया  रक्षा  मस्त्री  के  जांच  के  बाद  कुछ  निष्कष॑  प्राष्त  हुए
 वे  निष्कर्ष  क्‍या  हैं  ?  यह  सलिउकर्ष  यह  है  कि  के  उल्लंबन  का  कोई  प्रमारा

 प्राप्त  नहीं  हुमा  है  एक  महत्वपूर्ण  तथा  रोचक  मिण्कर्ष  यह  प्राप्त  है  हि  डो  .  ढ8डल्यु  से  क्राप्त
 घनराशि  के  सम्बन्ध  में  तथा  डब्त्यु  क ेसाथ  ब!/तचीत  कोई  भी  भारतीम  एजेंट  फर्ब  की
 घोर से  का  नहीं  कर  रहा

 3.21  व

 बसवराधेश्यरो  फेठासोन

 मैं  माननीय  रक्षा  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहता  है  कि  एजेस्ट  शक्ष्द  से  उनका  क्या

 तात्पयं  है  ?  क्‍या  इसका  यह  भर्थ  है  कि  कोई  भी  जो  मारतीय  मूल  का  भले  हो  धरह
 किसी  दूसरे  देश  का  नागरिक  हो  ?  क्‍या  उसका  तात्पये  किसी  ऐसी  फर्म  से  हैं  जो  देश  के  बाहर
 रजिस्टर्ड  जिसमें  भारतीय  नागरिक  शामिल  हों  ।  क्या  उसका  तात्पय॑  गर-मिबासी  भारतीयों  से  थी

 है  ?

 यह  प्रश्न  विशिष्ट  रूप  से  शो  अदता  सिंह  से  किया  गया  था  जब  वह  बिछली  बार  पनडु॒ब्बी
 चर्ना  के'-समय  उत्तर  दे  रहे  थे  |  क्‍या  मैं  16.4.87  के  बाव-विबाद  में  से  उनके  द्वारा  दिए  गए

 छलर  की  भोर  ध्याम  दिला  सकता  हूँ  जो  पृष्ठ  430  तथा  431  पर  उनसे  प्राइन  पूछा  गया  था

 कि  एजेस्टਂ  शब्द  से  क्‍ग्रापका  क्‍या  तात्पयं  उनका  उत्तर  था  मुझे  क्षेद  है  कि  मेरे  पास

 प्रश्ण  का  कोई  सशर  है  क्‍योंकि  मैं  भो  नहीं  जानता  कि  भारतीय  एजेन्ट  कया  है  |  मैंने  निस

 बसी  का  प्रयोग  किया  था  मह  बही  शब्दावली  है  जो  इस  सम्बस्ध  में  प्रयुक्त  *ो  गई  ।”

 जब  भाज  प्लाप  इस  छाब्द  का  प्रयोग  कर  रहे  हैं  मैं  जानना  चाहता  हूਂ  कि  मारतीय

 एजेम्ट  का  वास्तविक  प्रर्थ  क्या  ई  रक्षा  राज्य  मन्त्री  श्री  प्ररुण  सिंह  ने  तो  प्रश्न  के  उत्तर  में  कहा  था

 कि  उन्हें  यह  मालूम  नहीं  है  कि  मारतीय  एजेन्ट  का  कमा  भर्थ  हैਂ  भारत  सरकार  का  यह  भनुदेश

 सहाँ  हैं  कि  मारतीय  एजेस्टो  को  नियुक्त  किया  जा  सकता  है  ।  मारत  प्रकार  का  भनुद्देश  था  कि

 किसी  भी  एजेन्ट  को  नियुक्त  नहीं  किया  आ  सकता  श्रौर  इसका  यह  निष्कर्ष  नहीं  निकला  कि  किसी

 भी  एजेस्ट  को  तियुक्त  नही  किया  गया  भ्रपितु  किसी  मारतीय  एजेन्ट  को  नियुक्त  नहीं
 किया  गया

 क्षप्मे  पछले  वाद-विबाद  में  भी  कहा  भ्रा  भोर  ननिप्लाज  भी  कहा  है  कि  यद्वि  हुम  भारतीय

 के  पर  गेर  माइतोध्र  एजेम्ट  को  नियुक्ति  करते  हैं  ब्रो  यह  भी  गलत
 होगा  ।  क्योंकि

 यदि  मारतीय  एजेन्ट  हमारे  भारतीय  ठेके  पर  प्रमाव  डाल  सकता  तो  कम  से  कम  हमें  यह
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 जानकारी  तो  होगी  कि  किसी  भारतीय  व्यक्ति  द्वारा  प्रमाव  डाला  गया  परन्तु  यदि  गेर  भारतीय

 ऐसा  ध्यक्ति  जो  इस  देश  से  सम्बन्धित  नहीं  हमारे  निएंयों  विशेष  रूप  से  रक्षा  निर्णायों  पर  प्रभाव

 डाल  तो  यह  गलत  होगा  ।

 मैं  जानना  चाहता  हुं---यदि  श्री  पन्‍त  हमें  बताने  की  स्थिति  में  हों--जो  कि

 क्री  प्ररुणा  सिह  हमें  नहीं  बता  सके  कि  मारतीय  एजेन्ट  से  क्‍या  प्रर्थ  है  ?  यह  सच  है  कि  श्री  प्ररण

 सिंह  ने  उस  वाद-विवाद  में  ईमानदारी  से  तथा  स्पष्ट  रूप  से  स्वीकार  किया  था  कि  वर्ष  1980  से

 यह  स्पष्ट  भ्रनुदेश  के  बावजूद  कि  किसी  भी  एजेन्ट  को  नियुक्त  नहीं  किया  जाना  चाहिए  तथा

 वर्ष  1984  में  प्रधान  मन्‍्त्री  जी  के  सत्ता  में  भाने  के बाद  बार-ब।र  हस  बात  को  दोहराने  के  बावजूद
 पिछले  वर्षों  में  एजेन्टों  को  नियुक्त  किया  गया  तथा  उन्हें  कमीशन  दिया  गया  मैंने  श्री  प्रदण  सिंह
 से  यह  प्रएन  पूछा  था  कि  क्या  वह  इस  स्थिति  में  हैं---क्या  उनके  मामले  में  ही  इस  भनुदेश  का

 उल्लंघन  किया  गया  था--भ्रौर  मैंने  उनसे  यह  बताने  के  लिए  कहा  कि  भारत  सरकार  के  इन

 प्नुदेशों  का  उल्लंघन  किया  गया  था  या  नहीं  कि  एजेन्टों  को  नियुक्त  नहीं  किया  जाना  चाहिए  तथा

 कमीशन  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ?

 उनका  उत्तर  ही  कि  भनुदेशों  के  उल्लंघन  के  मामले  हुए  थे  धौर  ऐसे  मामसे  वित्त

 मन्त्रालय  को  भेजे  गए  थे  ।

 उसके  बाद  मैंने  उनसे  पूछा--भाखिरकार  प्राप  रक्षा  भेदों  की  जानकारी  नहीं  देना  चाहते  भौर

 यह  ठीक  यद्यपि  हम  महसूस  करते  हैं  कि  संसद  को  कई  बार  कुछ  रक्षा  भेदों  की  जानकारी  नहीं
 दी  जाती  जो  वास्तव  में  रक्षा  भेद  नहीं  होते  शौर  रक्षा  भेद  नहीं  रह  सकते---परन्तु  यदि  किसी  व्यक्ति

 ने  प्रपराघ  किया  है  धथवा  यदि  किसी  व्यक्ति  ने  भारत  सरकार  के  हस  झ्रनुदेश  का  उल्लंघन  किया

 है  कि  किसी  प्रकार  का  कोई  कमीशन  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  प्रथवा  सोदे  के  समय  एजेन्ट  के  रूप  में

 कार्य  नहीं  करमा  भ्रथवा  भारत  सरकार  से  सौदा  करते  समय  इस  प्ननुदेश  का  उल्लंघन  किया

 है  कि  कोई  एजेन्ट  के  रूप  में  नियुक्त  नहीं  किया  जाए  तो  क्‍या  इस  सभा  ध्ौर  इस  देश  को  यह  जानने

 का  ध्रधिकार  नहीं  है  कि  वह  व्यक्ति  कोन  जिन्होंने  इन  प्रादवासनों  तथा  समझौतों  का  उल्लंघन

 किया  है  ?  किन  व्यक्ति  को  एजेन्ट  नियुक्त  किया  गया  था  ?  इन  एजेन्टों  को  कितनी  धनराक्षि  का

 भुगतान  किया  गया  ?  तथा  मारत  सरकार  ने  क्षिस  प्रकार  इस  राषि  की  वसूली  को  है  ?  धौर  मुझे
 विश्वास  दिलाया  गया  था  कि  जानकारी  हमें  दी  जाएगी  ।  कया  मैं  बता  दू  कि  14  प्रप्रेल  1987
 की  चर्चा  के  दौरान  मैंने  उनसे  विशेश  रूप  में  पूछा  मेरा  प्रश्न  यह  है  मैं  प्रापसे  एक  बात  पूछना
 चाहता  जबकि  येसभी  बातें  गुप्त  कम  से  कम  इस  सभा  को  यह  मानने  का  प्रधिकार  कम
 से  कम  हमें  जानना  चाहिए  कि  वे  लोग  कौन  हैं  जो  श्रापके  निर्देश  तथा  नियमों  का  पालन  ने  करने  के
 दोषी  जिन्हें  दोषी  पाया  गया  भौर  कौन  सी  सजा  दी  गई  भ्रोर  उनके  श्रपराघ  क्‍या  हैं  ?

 उसके  बाद  उन्होंने  कहाਂ  मैं  उस  विषय  पर  प्रा  रहा  भौर  तब  उन्होंने  उत्तर  दिया
 गोस्वामी  से  मैं  क्षमा  मांगता  क्योंकि  वे  उत्तर  नहीं  दे  रहे  थे  भौर  मुझे  यह  ध्यान

 दिलाना  पड़ो  कि  मैंने  दोषी  व्यक्तियों  के  बारे  में  पूछा  कि  कितने  व्यक्तियों  को  सजा  दी  गई  है  तथा
 जांच के  परिणाम  कया  हैं  भ्रोर  श्रापने  हमें  श्राववासन  दिया  भौर  उनका  उत्तर  यह  है  मैं  श्री
 गोस्वामी  से  क्षमा  मांगता  हूँ  ।  इस  समय  मैं  कोई  विशेष  उत्तर  देने  की  स्थिति  में  नही  हूं  ।  मैं  ्रापको
 व्यक्तिगत  रूप  से  प्राववासन  देता  मैं  क्‍्रापको  विशेष  रूप  से  बताऊगा  ॥  यह  भ्राश्वासन  16  भ्रप्रेल  |
 1987  को  दिया  गया
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 श्री  भधु  दण्छवते  :  मैं  समझता  उन्हें  भ्रब  प्रायोग  के  लिए  क्षमा  मांगनी

 प्री  दिनेश  स्वामी  :  प्राज  9  मई  1988  एक  वर्ष  से  ज्यादा  समय  बीत  गया  मुझे
 उस  सूचना  तथा  उनके  व्यक्तिगत  प्राश्वासन  को  पूरा  करने  का  भ्रभी  भी  इन्तजार  मैं  यह  जानगा
 चाहेगा  कि  क्‍या  मन्त्रों  महोदय  भ्राज  सभा  में  यह  जानकारों  देने  के  लिए  तंथार  हैं  कि
 कितने  मामलों  में  उन  लोगों  ने  जिन्हें  विशेषरूप  से  एजेंट  रखने  का  कमीशन  देने  के  लिए  मना  किया
 गया  था  एजेंट  रखे  तथा  कमोशन  उनके  विरुद्ध  कौनसी  जांच  शुरू  को  गई  जांच  के  परिणाम
 क्या  हैं  तथा  उन्हें  दंड  देने  तथा  उनसे  पंसा  वापिस  लेने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  है  ?

 जैसा  मैंने  बताया  बोफोसं  के  मामले  में  प्रनेक  प्रएनों  के  उत्तर  नहीं  दिये  गये  भौर  इस  मामले
 में  मैं  चाहूँगा  कि  इस  चर्चा  का  उत्तर  देते  हुए  माननीय  मन्‍्त्री  उन  प्रदनों  का  उत्तर  देने  की  कोशिश  करें
 जिनका  उत्तर  वास्तव  में  मुझे  उनके  वक्‍तथ्य  में  नहीं  मिला  ताकि  सदन  सरकार  की  सच्चाई  से

 संतुष्ट  हो  सके  ।  परम्तु  उसके  पहले  मैं  रक्षा  मन्त्री  से  जानना  बाहूँगा

 विभाग  ने  तीन  जांच  जाचें  की  तथा  प्लापते  एक  प्रांतरिक  जांच  कया  प्राप  सभा  को

 इन  जांचों  के  परिणामों  से  प्रवगत  कराएंगे  ?  प्लापने  सिर्फ  प्रस्पष्ट  बह्तठ्य  दिया  क्‍या  भाप  जांच
 से  संबंधित  सभी  कागज।तों  को  समा  के  समक्ष  रखने  के  लिए  तेंयार  हैं  क्योंकि  इस  सभा  को  यह
 जानने  का  भ्रधिकार  है  कि  क्‍या  जांच  समुचित  रूप  से  की  गई  जांच  से  जिन  बातों  का  पता  चला
 जांच  में  किस  प्रकार  के  साक्ष्म  श्राये  किन  लोगों  का  साक्ष्य  लिया  गया  ?  हमें  यह  जानने  का  भ्रधिकार

 है  जो  बात  पाप  छुपाना  चाह  रहे  हैं  वह  रक्षा  से  संबंधित  नहीं  हमारी  जांच  कतिपय

 उल्लंधन  के  भ्रपराधों  सरकार  के  विशेष  अनुदेशों  के  उल्लंघन  प्रादि  से  संबंधित  क्या  समा  को
 जांच  से  संबंधित  समी  तथ्यों  को  जानकारी  का  भधिकार  नहीं  है  भौर  यदि  इस  सरकार  को  कुछ
 छुपाना  नहीं  है  तो  मुके  विध्वास  है  रक्षा  मन्त्री  को  यह  कहने  में  कोई  हिचकियाहट  नहीं  होनी
 चाहिए  कि  बे  समी  कागजातों  को  हमारे  समक्ष

 इसलिए  उनसे  मेरा  पहला  प्रश्न  है  यवि  प्राप  पूर्णतया  साफ  पाक  हैं  कया  प्राप  इन  सभो
 प्रतिवेदनों  इन  सभी  कागजातों  को  समा  में  रखने  के  लिए  तंयार  हैं  ;

 मेरा  दूसरा  प्रइन  डो  ने  वक्‍तत्रय  में  यह  बताया  था  कि  हमारे  राजदूत  तथा
 श्री  मोलोठर  के  बोच  को  गलतफहमी  हुई  ।  किसने  गलत  समझता  ?  हमारे  राजदूत  ने  या  श्री  मोलीटण
 ने  कुछ  नहीं  उन्होंने  गलत  सुना  ?  कया  यह  गलत  फहमी  यह  है  कि  श्री  मोलीटर  ने  कमीशन  के
 बारे  में  नहीं  प्रतिदात  के  बारे  में  नहीं  कहा  भौर  कि  हमारे  राजदूत  ऐसे  व्यक्ति  हैं  जो  इस
 बात  के  बावजूद  कि  श्री  मोलीटर  ने  एजेंगी  का  नाम  नहीं  लिया  किसी  7  प्रतिशत  कमीशन  के  बारे
 में  नहीं  कहा  उन्होंने  तुरन्त  ही  प्रन्दाजा  लगाया  पश्लौर  दो  बार  संदेश  भेजा  ?  यदि  राजदूत  की  यह
 गलतफहमी  भो  तो  राजदूत  के  खिलाफ  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  |  परन्तु  पूरे  त्रकृत«थ  में  किसी

 भी  संमय  यह  नहीं  कहा  गया  कि  राजदूत  ने  कुछ  भी  गलतफहमी  की  भ्रौर  मुके  भ्रमी  मो  विह्बास

 है  कि  पदिचम  जमंतनी  में  कायंरत  हमारे  राजदूत  जो  एक  जिम्मेवार  व्यक्ति  तब  तक  तार  संदेधा

 नहीं  भेजेंगे  जब  तक  उनके  पास  पूरा  सबत  नहीं  है  भौर  इस  प्रक:र  यह  हमारे  राजदूत  की  गलतफहमी
 नहीं  हो  सकती  इस  बात  पर  कि  क्या  यह  श्री  मोलीटर  की  गलतफहमी  उन्होंने  कहा  के

 मूल्य  कम  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  हसमें  7  प्रतिशत  कमीशन  शामिल  है  ?  यदि  स्थिति  ऐसी  थी  तो
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 झी  मोलौटर  ने  प्रवश्य  एक  स्पष्ट  वकक्‍तभ्य  दिया  होंगा  कि  उन्हींनेਂ  ऐसा  नहीँ  कही  भौर  राजदूत  ने

 उन्हें  गलत  उल्‍लेखित  किया  ।  उस  मामले  में  राजदूत  दोषी  होगा  ।

 ee

 रक्षा  मन्त्री  के  पूरे  वक्‍तव्य  में  मुके  श्री  मोलौटर  के  वकतव्य  को  गत  कहने  वाला  श्री

 मोलौटर  प्रथवा  पश्चिम  जमंनी  का  कोई  वक्तव्य  नहीं  किसी  भी  जगह  परदिचिम  जर्भनी  या
 श्री  मोलीटर  ने  यह  नहीं  कहा  कि  यंह  सच  नहीं  है  कि  उन्होंने  ऐसा  नहीं  पूरे  वकतव्य  में  यह
 बात  नहीं  इसलिए  तो  श्री  मोलीढर  ने  कहा  कि  एक  एजेंट  शामिल  है  धौर  7  प्रतशित  कर्मीशन

 दिया  मैं  यह  पुनः  कहता  हूँ  कि  श्री  मोलीटर  पंदिचम  जमंनी  के  प्रतिनिधि  हैं  न  कि
 के  कर्मचारी  ?  श्री  मोलीटर  के  कथन  में  सक्ष्याई  यह  हैं  कि  संघीय  जमंन  गणराज्य  को  इस  बात  की

 लामकारी  थो  |  इसलिए  सबसे  पहुली  बात  जिसका  स्फ्थ्टोक ररा  में  रक्षा  मनन्‍्त्री  से  कहेँगा  वह  यह  है
 कि  यह  किसकी  गलतफहमी  थी  ?  गलतफहमी  क्‍य  थी  ?  श्री  मोलोटर  इस  बात  का  क्षयित्व  नहीं
 लेते  कि  उन्होंने  राजवूत  को  एजेंट  का  कमोक्षन  के  भुगतान  के  कारे  में  कहा  हमारे  राजदूत
 पपने  टेलेक्स  भेजने  की  बात  पर  प्रडिग  क्शतफहमी  कहां  हो  सकती  है  संघीय  जमंन  गर्पराज्य
 इन  टो  बातों  क्‍यों  टिकी  इस  बात  के  बावजूद  कि  पर  संघोय  जमंन  गराराज्य
 का  स्थासित्व  इस  बाल  के  कावजूब  कि  हमारे  रका  मन्क्री  तथा  प्रधान  मन्त्री  के  थक्तथ्यों  के

 अनुशार  सरकार  ते  यह  स्पष्ट  कर  किया  कि  इस  सभभोते  में  एजेंट  गहीं  फर्पेशन

 गहौं  वी  इसके  बावजूब  संघोय  जमंन  मशसज्य  सरकार  ते  झपने  संतद  ©  यह  कहा  कि
 कॉमोशन  देता  सामान्य  बात  संघोय  जमत  मरजराज्य  ने  हमारे  संसद  को  दिये  जवाब  में  शलग

 लिन  क्यों  लिया  |क  तंचीय  जर्मन  मताराज्य  को  इसकी  जानकादो  नहीं  है  भौर  सिर्फ  एच.डी
 की  इस  बात  की  जानकारी  है  ?

 क्या  भ्पने  संसद  को  दिये  उत्तर  को  ब्य+न  में  रखते  हुए  था  इस  छात्र  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  कि  इस  कम्पनी  पर  संघोय  जमंन्र  मस्म॒राज्य  का  स्वामित्व  है  ।  प्रशपफे  इस  प्ादबासन  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  क्रि  संघीय  जमंन  गणार।ज्य  के  साथ  सोदे  में  कोई  बिचोलिया  नहीं  होल  क्‍या
 प्रापने  इस  मामले  पर  विचार  किया  ?  मैं  रक्षा  मन्त्री  से  यह  स्पष्टीकरण  चाहेगा  कि  इस  बात  के

 बावजूद  कि  इस  कम्पनी  पर  उनका  स्वार्मित्व  इस  बात  के  बावजूद  कि  प्रधान  मन्त्री  जंसे  एक
 व्यक्ति  ने  कटरा  कि  एजेंट  नहीं  होता  चाहिए  संघीय  जर्भन  गणराज्य  ने  संसद  में  कस  यह  वक्‍तब्य
 दिया  कि  हन  मामलों  में  कपोझ्नन  देना  एक  सामान्‍य  क्मत  है  ?  परन्तु  यह  ह्थिति  शी  बन  गई  है  कि
 दे  नह्लों  आनते  हैं  श्लोर  सिर्फ  ही  इस  बॉस  का  अवाश  दें  सकती  है  कि  उसने  एजेंट
 खभावा  है  भ्रोर  कमीशन  दो  है  ?  जी  उन्होंने  संसद  छोर  सरकार  के  शमक्ष  यह  स्वीकार  किक  है
 कि  एजेंट  रखे  गये  तथा  कमीशन  दी  गयी  है  ।

 मैं  रक्षा  मनन्‍्त्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  रक्षा  सचिव  ने  किस  भाधषार  पर  हिन्दुजा  का
 उल्लेख  ?  एक  समकालीन  दस्तावेज  है  जिसमें  रक्षा  मन्‍्त्री  ने  फाइल  में  यह  टिप्पणी  है  कि
 रक्षा  सचिव  ने  हिन्दुना  के  बारे  में  उल्लेख  किया  |  हमको  दिए  १ए  दस्त/थेजों  से  मैं  यह  पता
 नहीं  लगा  पाता  हूं  कि  रक्षा  सनह्निव  ने  किसी  भी  भ्पने  वक्‍तठ्य  को  भ्रस्वीकार  किया  यदि  रक्षा
 सबिव ने  वास्तव  में  दिन्दुजा  का  उल्लेख  नहीं  किस  था  ज्नो  उन्हें  फाइल  में  इस  बारे  में  कुछ  सिखना
 चाहिए  था  कि  रक्षा  मन्‍्त्री  ने  फाइल  में  छो  टिप्पणी  की  है  वह  सही  नहीं  है  तथा  बह  टिप्पणी
 हमको  दी  जानी  चाहिए  रक्षा  मक्त्री  ने  रक्षा  सचिव  के  वक्तव्य  का  उल्लेख  किया  है
 कि  हिन्दुजा  के  नाम  का  उल्लेख  किया  गया  रक्षा  सचिव  एक  जिम्मेवार  व्यकित  यह्‌

 242.



 19  1010  *  नियम  193  के  अधीन  भर्बा
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 झ्ाशा  नहीं  की  जाती  है  कि  वे  भ्रकारण  ही  ऐसे  प्लारोप  लगाए  ऐसा  प्लारोप  जो  इस  देदा  को
 ग्रस्थिर  करने  की  क्षमता  रखता  जब  सभ्रा  में  विपक्ष  की  भोर  से  इस  प्रकार  का  झ्ारोप  लगाया
 जाता  है  तो  हमेशा  यह  क॒द्दा  जाता  है  कि  हम  इस  देश  को  भ्रस्थिर  करने  की  कोशिश  कर  रहे  मैं

 यह  प्राशा  नहीं  करता  कि  रक्षा  सचिव  देहा  को  प्रस्थिर  करमे  की  कोशिश  करंगे  |  जब  वे  ऐसा  वक्‍तथ्य
 देते  हैं  तो  स्पध्ट  कप  से  उनके  प/स  इसके  लिए  कुछ  पाकार  हूाना  चाहिए  ।  मैं  यह  जानना  भाहता

 हैँ  कि  वे  तथ्य  क्‍या  जिनके  प्राघार  पर  उन्हूने  रक्षा  मन्त्री  से  कहा  कि  उन्हें  सन्देह  है  कि  मामले

 हन्दुजा  लिप्त  फर  टेलेफ्स  सन्देश  काफी  फ्ले  24  फरवरी  को  आया  था  |  तथ्य  बह  द  कि
 देश  बोफोसं  द्वारा  कमीशन  देने  के  एक  बिवाद  के  तूफान  में  घिरा  हुप्ना  जो  17  1987
 को  मारत  की  धरती  पर  और  प्रवल  हो  गया  ।  यहां  तक  कि  विपक्षी  दलों  के  सदस्यों  को  भी  बुलाया
 मथा  ।  तत्पएचात्‌ एक  संयुक्त  ससवीव  सप्रित्ति  गढित  की  विदेस  मन्बालय  का  स्मरसश्थ-पत्र  12

 1987  को  द्वी  जारी  गया  है  यह  चाद  मद्ढीनों  को  समयावरधि  के  ब&द  जारी  किया

 पहला  स्मरणा-पत्र  रक्षा  मन्त्रालय  भप्रथवा  रक्षा  सचिव  की  ध्ोर  से  न  द्वोकर  विदेश  सन्त्रालय  को
 घोर  से  रक्षा  संबव  की  प्रोर  से  पांच  दिन  बाद  ही  दूधरा  पत्र  जादी  हुप्रा  ।  इस  विलम्ब  का
 बया  स्पष्टीकरण  है  ?  मैं  पुनः  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  कया  प्रापते  रलोक्टेक  कारपोरेश्नन  को  जांच
 की  है  ¢  सुरेश  गरदा  को  हे।सयत  है  ?  क्या  वह  भ्रप्नवास्ी  भारतीय  है  ?  क्‍या  सेवा-श्तों  थें

 कोई  शर्त  है  कि  हमारी  संबंधी  गापनीयताभों  में  भागीदार  होने  -  वाले  व्यक्तियों  को  इस  वेश्ष

 के  हथियारों  के  दलालों  से  नियमित्र  भुगतान  बढ़ीं  लेने  दिया  जाएया  ?

 मैं  यहू  जानना  चाहता  किन्तु  जा  कि  मैं  कह  चुका  क्‍या  भ्राप  हमें  ऐसे  उदाहरण  देंगे  ?
 बया  पिछले  समय  में  विक्र  ताप्ों  ने  स्पष्ट  निर्देशों  को  मंग  करते  हुए  एजेन्ट  नियुक्त  किए  हैं  ?  जंधा
 कि  श्री  प्ररूण  सिंह  ने  स्वीकार  किया  है  कि  जांच  को  जा  रही  है  तथा  उन्होंने  जानकारी  देमे  का
 वायदा  किया  भ्रथ  कया  शाप  हूस  वायदे  को  पूरा  करंगे  तथा  भावक्ारी  सभा  को  देंगे  ?  एजेन्ट
 कोस-क्रोन  वे  सोदे  क्‍या  हैं  लिनमें  छहोंते  एजेन्टों  को  निशुक्ता  किया  ?  क्या  कमीदान  दिया  गया
 तथा  इसका  निर्षा  रण  कंक्षे  किया  गया  तथा  इश्त  संबंध  में  दो  जांच  अहुत  महत्वपूर्ण  एक  भारतीय
 एजेन्टों  विदेशी  एजेन्टों  के  कार्य  करने  के  तरीके  के  संबंध  में  वित्त  मन्बालय  की  जांज  तग्रा

 दूसरी  रक्षा  साचव  द्वारा  की  माई  ज्रात्र  |  प्रापके  श्रवुप्तार  रिपोर्ट  प्रापके  विचारधीन:डं  1  कया
 प्राप  समी  दस्तावेज  सभा  पटल  पर  रछले  को  तंगार  हैं  ?

 प्रन्तिम  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  प्रापने  हमने  जिनको  काफ़ी  सोदे  बाजी  के

 बाद  खरीदा  को  विशिष्टताशों  तथा  रूप  देखाभ्ों  को  बेचने  के  मामले  की  जांच  की  है  ?  फिर

 हु  हमारी  सुरक्षा  के  लिए  बास्तंविक  खतरा  यदि  ये  विशिष्टताएਂ  दक्षिण  प्रफ़ोका  को  दी  गधी

 हैं  तो  इस  ठेके  भ्रथवा  सममौते  का  इससे  बड़ा  पभ्रतिक्रमण  भोर  +ही  हो  सकता  है  |  यदि
 '

 हुपा  हैःतो  मैं  यह  जानता  चाहता  हैं  कि  यदि  वास्तव  में  ये  विशिष्टताए  बेचो  गई  हैं  तो  भ्राप
 के  विरूद़  कामूनी  कार्यवाही  करने  के  लिए  क्‍या  उपाप  कर  रहे  हैं  ?  फिर  हमें  निस्स॑दे॥

 समझोते  को  रहू  कर  देना  चाहिए  तथा  से  स्पष्ठीक रण  भी  मांगना  क्या

 प्ापने  इस  म।मले  में  कार्यवाही  की  है  तथा  धदि  की  है  तो  प्रापका  उत्तर  क्‍या  है  ?

 ये  प्रश्न  प्रभुल॑रित  रहे  हैं  सका  मैं  भी  जिनका  उत्तर  पामे  में  सक्षम  नहीं  रहा  मेरे  किवार

 प्रे  माननीय  रक्षा  मन्‍्त्री  द्वारा  दिया.गया  वक्तठ्य--मैं  इसे  लीपा  पोती  नहीं  कह  सकृता---पुम  राह
 करने  वाला  प्रतीत  होता  क्योंकि  सारा  वक्‍तव्य  इस  तथ्य  पर  निर्मर  है  कि
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 कहती  है  कि  कोई  एजेन्ट  नियुक्त  नहीं  क्रिया  गया  कोई  कमीशन  नहीं  दिया  गया

 एजेन्टों  तथा  कमीद्षन  देने  का  कोई  प्रमाण  नहीं  ईश्वर  हमें  उस  दिन  से  बचाएं  जब  सच्चाई  का

 पता  लगाने  के  लिए  हमें  केवल  उन  लोगों  पर  निर्मेर  होना  पड़ेगा  जिनके  विरुद्ध  धारोप  लगाए  गए
 मैं  भ्राशा  करता  हैं  कि  सक्षम  मन्त्री  जिनको  मैं  सबसे  प्रत्यधिक  भ्रादर  करता  हूं--भपने  उत्तर  में

 इन  पधत्यम्त  महत्वपूर्ण  विपयों  पर  प्रकाश  डालेंगे  तथा  मुझे  संतुष्ट  करने  की  कोशिश

 श्रो  कृष्ण  चन्द्र  पनन्‍त  :  कृपया  याद  रखें  कि  प्राप  एक  बार  भो  व्यवघान  नहीं

 भ्रो  विनेश  गोस्वासी  :  मैं  व्यवधान  नहीं  डालू  मैं  भ्रपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करू  गा  ।

 श्रो  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  कृपया  ध्वपने  पीछे  वेठे  हुए  माननीय  सदस्य  से  भी  कह  देवें  ।

 क्री  दिनेश  में  भ्रापकफे  उत्तर  पर  प्रतिक्रिया  व्यक्त  मैं  ध्लापको  नहीं
 टोक्‌ गा  जहां  तक  मेरा  सम्बन्ध  है  मैं  ठयवधान  नहीं  डालू

 झी  शोमनाड्रीशवर  :  पश्चिम  जमंनी  की  मेससे  से  पनडुडिबयों
 हो  खरीद  में  भारतीय  एजेन्टों  को  कमीशन  देने  के  भारोपों  के  सम्बन्ध  में  माननीय  रक्षा

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पंत  ने  2।  1988  को  लोकसभा  में  एक  वक्‍तव्य  दिया  यह  तथ्यों
 को  छिपाने  वाला  भप्रभी-भ्रमी  मुझसे  पहले  बोलने  वाले  माननीय  श्री  दिनेश  गोस्वामी  ने

 कुछ  मुद्दों  पर  विस्तार  से  प्रकाक्ष  डाला  जिनका  माननीय  मन्त्री  द्वारा  प्रभी  उत्तर  दिया  जाना

 बसुदेव  झाचाय  :  उनकी  शोर  से  बोलने  के  लिए  कोई  नहीं  ऐसा  क्यों  ?

 सभापति  महोदय  :  व्यवधान  न  डालें  ।

 श्री  शोमनाव्रीश्वर  शाव  :  मैं  कुछ  ध्रन्य  मुद्दों  को  प्रकट  करूगा  जिनको  माननीय  मन्त्री
 द्वारा  प्रभी  स्पष्ट  किया  जाना  सरकार  का  एकमात्र  उद्देष्य  लोगों  के  मन  में  यह  बंठाना  है  कि
 इस  सौदे  में  कुछ  भी  सन्देहास्पद  प्रथवा  छिपाने  योग्य  नहीं  हैं  तथा  इस  सोदे  में  कोई  एजेन्ट  नहीं  हैँ
 तथा  कमीशन  नहीं  दिया  गया  सरकार  लोगों  में  इसी  बात  का  प्रचार  करना  चाहती  लेकिन
 हैं  बता  देना  चाहता  हूं  कि  सरकार  भपने  इस  प्रयास  में  सफल  नहीं  होगी  ।

 मंत्री  द्वारा  विये  गये  लगभग  दस  पृष्ठों  के  लम्बे  वक्तव्य  को  पढ़कर  न  तो  मुझे
 विश्वास  हुआ  है  भोर  न  इस  देश  का  कोई  भी  प्रबुद्ध  नागरिक  उस  पर  विद्वास  मुख्य  बात

 यह  है  कि  ने  पहले  खरीदी  गयी  पन्‍न्दडुब्बियों  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  एजेंट  कौ  स्रात
 प्रतितात  कमीशन  के  रूप  में  तीस  करोड़  रुपये  का  भुगतान  किया  है--वस्तुत  वह  रुपयें  में  न  होकर
 विदेशी  मुद्रा  में  था  ।  हम  दो  पन्डुब्बियां  पहले  ही  ्वरीद  चुके  हैं  जिभ्हें  उपयोग  में  लाया  जा  रहा  है
 झोर  दो  पन्‍डुडित्रयां  मजगांव  पत्तन  में  तंयार  हो  रही  है।इस  तरह  से  हमारे  पास  चार  पन्डुब्बियाँ
 हो  गई  यह  करार  दिसम्बर  1981  में  किया  गया  इस  सोदे  के  बारे  में  तीस  करोड़  रुपये
 का  मुगतान  किया  गया  था  |  जब  दो  ध्रौर  पन्डुड्वियों  के  खरीदने  के  प्रयास  जारी  थे  तथ  यह  बात
 सामने  भ्रायी  यह  बात  वहां  समाप्त  नहीं  हुई  ।  एक  खुले  करार  का  भ्रस्तित्व  होने  के  कारण  इन
 नई  खरीदों  पर  भी  एजेन्ट  को  सात  प्रतिशत  कमीशन  दिया  जाना  यही  समस्या  की  मुख्य  जड़  है  ।

 इस  बात  के  बारे  में  रक्षा  मंत्री  महोदय  ने  भ्रपने  वक्‍तव्य  में  पता  है  क्या  बात  कही  है  :

 अन्तिम  पुष्ठ  पर  भ्र्थात  पृष्ठ  10  के  पेरा  17  में  उन्होंने  इस  प्रकार  कहा  है  :--

 944.
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 गये  धारोपों  का  कोई  प्राधार  नहीं  तदनुसार  सरकार  इस  मामले  पर
 झागे  कार्यवाही  न  करने  का  निरंय  लिया  हैਂ  ।

 प्रब  भेद  खुल  गया  सरकार  इस  देश  की  जनता  को  यही  बात  बताना  घाहतों  यह  बात
 सच्चाई  से  बहुत  दूर  महोदया  मैं  प्रापके  माध्यम  से  यही  बात  निवेदन  करना  चाहूंगा  ।  सरकार
 इस  निष्कर्ष  पर  कंसे  पहुँची  है  ?  यह  बात  हमारे  रक्षा  सचिव  डी  डब्लू  के  चेयरमेन  को
 सम्बोधित  दिनांक  2:  जानकारों  के  पत्र  के  सन्दर्म  में  डब्लू  द्वारा  दिनांक  9  दिये
 के  उनके  उत्तर  में  दो  गई  जानकारों  पर  प्राधारित  है  ।  महं।दया  प्रापने  मंत्री  भहांदय  द्वारा  दिये
 शये  वक्‍तशथ्य  तथा  उसके  साथ  संलग्न  अनुबन्धों  को  पढ़ा  है  ?

 मैं  इस  सरकार  पर  इस  देश  इस  देश  की  जनता  को  जानबूभकर  गुमराह  करने  का  अ्रयास
 करने  का  प्रारोप  लगाता  हूँ  भौर  मैं  यह  बात  रिकार्ड  में  लाना  चाहता  हूँ  कि  श्राप  हस  प्रयास  में  सफल
 नहीं  हो  सकते  भ्राप  सभी  समय  सभी  लोगों  को  घोला  नहीं  दे  सकते  यह  तो  एक  चोर  को
 उसके  स्वयं  के  द्वारा  दिये  गये  साक्ष्य  के  भ्राधार  पर  दोषमुक्त  करने  जेसा  केवल  बात  नहीं
 सरकार  ने  सच्चाई  पर  पहुंचने  के  लिए  गम्मीर  प्रयास  नहीं  किये  परन्तु  इसने  भ्रपनो  ही
 परिकल्पनाए  की  हैं  भौर  ऐसे  निष्कर्षों  पर  पहुंची  जोकि  बहुत  ही  प्रजीब  सरकार  बिना  १
 कझमिन्दगो  महसूस  किये  इस  निष्कर्ष  को  लोगों  को  बताने  का  प्रयाप्त  कर  रही  है  कि  भारोप  निराधार

 मैं  सरकार  से  पूछता  हूं  कि  उसने  इस  सम्बन्ध  में  कया  कदम  उठाए  है  ?  सरकार  ने  लगभग  साढ़े
 तीन  महीने  जब  यह  मामला  सर्वप्रथम  प्रापकी  जानकारी  में  प्राया  था  भ्रौर  इसके  बाद  इस  मामले
 धौर  इससे  सम्बन्धित  प्रन्‍्य  मामलों  की  जांच  करने  के  लिए  रक्षा  सचिव  के  सभापतित्व  में  एक  समिति

 नियुक्त  की  गयी  सच्चाई  का  पता  लगाने  के  लिए  प्रभावी  कदम  क्यों  नहीं  उठाए  ?  तत्पश्थात्‌  12
 1987  तक  हमारी  सरकार  ने  इस  मामले  को  पश्चिमी  जमंनी  सरकार  के  साथ  क्यों  नहीं

 उठाया  ?  27  1987  तक  डब्लू  से  पूछताछ  क्‍यों  नहीं  की  गई  ?

 सारा  देश  परेशानी  करने  वाले  इस  समाचार  पर  हा  बकका  रह  गया  था  कि  कमीदान
 एजेन्टों  को  करोड़ों  रुपए  दिए  गए  ।  बोफोस  तोप  को  खरीद  में  64  करोड़  रुपये  भ्रौर

 ड्ब्लू्‌
 पनडु॒ब्बियों  को  खरीद  में  20  करोड़  रुपए  दिए  गए  जब  लाखों  लोग  इस  बात  पर  उत्तजित  ये  ।  यह्‌
 सरकार  उसी  प्रकार  निष्क्रिय  थी  जिस  प्रकार  जब  रोम  में  गड़बड़ी  मची  हुई  थी  तो  नोरो  गुलछर
 उड़ा  रहा  था|  मैं  मनन्‍्त्री  महोदय  से  पूछता  हूं  कि  लगमग  साढ़  तीन  महीने  के  मूल्यवान  समय  के
 विलम्ब  के  कारणों  को  स्पष्ट  क्या  वास्तव  में  समय  का  उपयोग  प्रनुकुल  भ्राधार  तंयार  करने  के
 लिए  किया  गया

 को  कृष्ण  चन्द्र  पनत  :  श्री  दिनेश  गोस्वामी  ने  यह  बात  स्पष्ट  की  थो  कि  रक्षा  सचिव  की
 समिति  का  उद्देश्य  रक्षा  सौंदों  में  एजेन्टों  की  कार्य-प्रणाली  का  भ्रध्ययत  करना  था  ।  हसका  काये
 हमारे  समक्ष  रखे  गए  विद्विष्ट  मामले  की  जांच  करना  नहीं  था।'मैं  इसका  स्पष्टीकरणा  करना
 चाहता

 झो  क्ोभनाहरोश्वर  राव  :  उसके  पीछे  वही  उ्ेश्य  परन्तु  जित  समाचार  ने  समग्र
 देश  को  परेशानी  में  डाल  दिया  था  वह  यह  था  कि  एजेन्टों  को  30  करोड़  रुपए  की  धनराप्षि  का

 किया  पध्रापके  वक्तश्य  में  भी  कार्य  प्रणाली  को  स्पष्ट  नहीं  किया  गया  प्रापने  भ्राज

 बही  कहा  कि  इस  मामले  की  प्र॒भी  समितिद्वारा  जांच  की  जा  रही

 248
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 रक्षा  मंत्रालय  के  सम्बन्धित  प्राषिकारियों  के  प्रतिसमुचित  भ्रादर  के  साथ  अपनी  पूर्ण
 दारी  समभते  हुए  मैं  यह  कहता  हूं  कि  रक्षा  विभाग  द्वाक्  दी  गई  जानकारी  में  कतिपव  गंमीर  त्रटियां
 झोजूद  मैं  केवल  दो  उदाहरणों  का  उल्लेख  ककूृगा  |  उस  दिन  बोफस  तोप  के  बारे  में  हमने

 विस्तुत  चर्चा  को  मैं  उन  सभी  बातों  को  नहीं  दुहराऊ गा  |  लेकिन  मैं  सं  एक  बाल  कहना

 चाहुंगा  |  संयुक्त  ससदीय  समिति  के  समक्ष  रक्षा  विभाग  ने  यह  गधाही  दी  थो  कि  मई  1985  में  हो

 मूल्य  समझोता  वार्सा  समिति  ने  चारों  प्रतियोगी  कम्पनियों  को  इस  बात  को  गूचता  दे  दी  थी  कि

 मारत  सरकार  नहीं  चाहती  कि  कोई  बिधोलिया  हो  या  उसे  कोई  दलाल  दी  उन्होंने  बताथा

 तथा  हमें  संयुक्त  संसदीय  समिति  के  प्रतिवेदन  में  गया  है  कि  भ्रधिकारियों  ने  उन  कम्पक्तियों

 को  यह  पूर्रांतया  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  कोई  बिचौलिया  नहीं  होना  सेकित  रक्षा  प्रचिकारियीं
 के  सकारात्मक  वबतग्य  के  बावजूद  कया  हुप्ना  है  बोफोप्त  कम्पनी  ने  दो  प्रन्य  कम्पनियों  के  साथ  दो
 समभोतों  के  भ्रतिरिक्त  स्विप्तेज  के  साथ  1985  में  नया  जिसके  फलस्वरूप
 जनवरी  1983  में  उन्हें  समापन  प्रभार  के  रूप  में  ।0  करोड़  रुपए  देने  याद  हमारे  रक्षा

 कारी  धोौर  मूल्य  समझोता  वार्ता  समिति  ने  बोफोसं  को  स्पष्ट  रूप  में  बताया  हांता  तो  वे  ६.
 सबिसेज  के  साथ  नया  सममोता  कंसे  करते  ?  लगता  है  कहीं  कोई  कमी  रह  गई  है  ।

 क्री  कृष्ण  चना  पस्त  :  राज्य  सभा  के  भ्पने  दल  के  सदस्यों  को  स्पथ्ट  बता  एक  दिन  बात

 बहां  चर्चा  भारम्म  हो  रही

 थी  शोभनाड्रोश्वर  राज  :  इस  सौदे  में  हमें  धतावा  पा  है  कि  हमारे  रक्षा  सचिव.ने
 तवम्बर  1985  में  संघोथ  अमंन  गणराज्य  के  राजदूत  को  श्रपने  कार्यालय  में  बुल,था  था  और  उन्हें
 जथिभा  विचौजियां  क्षाबित  किये  सप्लायर  से  सीधे  बात  करते  की  सरकार  को  नीति  के  बारें
 स्पष्ट  रूप  से  बताया  हमारे  रक्षा  सचिच  के  उस  स्पष्ट  सुझाव  पर  पश्चिम  जमंती  के  राजदूत  की
 प्रतिक्रिया  के  बारे  में  हमें  नहीं  बताया  हमें  नहीं  मालूम  कि  क्‍या  जो  पनड॒ण्बी  के
 झरीद  के  संवंध  में  रक्षा  सचिव  के  कार्यालय  भाए  ने  हमारे  रक्षा  सचिव  को  यह  बताथा  कि  ऐपा
 कोई  समझोता  उन्होंने  इस  बात  को  स्पथ्ट  किया  गया  नहीं  हमें  नहीं  मालूम  |  यह  सुबनान  ता
 वक्तव्य  में  दो  गई  है  न  हो  भ्रनुबंध  में  ।  मैं  ध्रापकी  जानकारी  में  यह  बात  लाना  चाहता  हूँ  कि
 पष्चिम  जमंनी  के  रक्षा  मंत्रालय  के  एक  भ्रधिकारो  मोलिटर  जो  सेनिक  उपकरणों  को  बिक्री  के
 लिए  जिम्मेवार  मैं  सनक  उपकरणों  की  बिक्री  के  लिए  जिम्मेवारो  पर  बल  देता  हूं  बोन  में

 हमारे  राजदूत  तथा  नोसेनिक  घटेचो  से  24  फरवरी  1987  को  बात  की  थी  तब  उन्होंने  30  करोड़
 के  पिछले  भुगतान  के  बारे  में  बताया  भर  प्रब  खुल  समभझोते  पर  7  प्रतिशत  कमोशन  के  बारे  में

 बताया  हम  इस  बात  पर  स्वयं  को  कंसे  समकाएं  ?  यदि  हमारे  रक्षा  सचिव  ने  पश्चिम  जमंनी  के  लोगों
 को  स्पष्ट  रूप  में  बताया  था  कि  कोई  विचोलियां  नहीं  होना  तो  ऐसा  केसे  हुआ  ?  थही  बात
 मंत्री  महोदय  स्पष्ट  क्‍या  हम  यह  समर्के  कि  यह  बात  डूल्‍ल  को  कहले  नहीं  बताभी
 गई  थीं  ?  क्‍या  रक्षा  संचिष  की  स्पष्ट  कथन  को  जानकारी  डब्श्यू  को  नहीं  थी  ?

 )

 समापति  महोदय  :  कृपया  भ्रपता  भाषण  समाप्त  कर  ।  भापने  15  मिनट  समय  ले  लिया

 भी  झोमनॉड्रोदंबर  राज  :  मैं  कुछ  ही  बात  कहना  चाहता क्योंकि  मेरे
 में  ज्यादातर  बात  प्पने  भाषण  में  कह

 दो
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 क्या  ने  सरकार  को  भी  झपने  एजेंट  को  7  प्रतिशत  कमीशन  वेने  के
 कायदे  के  बारे  में  नहीं  बताया  है  ?  यह  स्वीकार  करते  हुए  कि  सरकार  को  हस  बात  की  जाककारी
 सबसे  पहले  धोन  स्थित  हमारे  राजदृत  के  24  फरवरी  1987  के  संवेक्ष  से  मिली  जिसको  बिस्तृत
 जामकारी  भ्रनुबंध  के  पृष्ठ  एक  में  दी  गई  है|  मैं  इसे  दुह्राऊ गा  नहीं  बल्कि  उल्लेख  करना  चाहता

 मोलिटर  ने  यह  प्राश्ा  प्रकट  की  कि  प्रग्रिम  मूल्य  पर  संतोषपूर्वक  वार्ता  की  था
 सकती  खुल  समझौते  की  शर्ते  के  प्रन्तगंत  के  भारतीय  एजेंट  को
 7  प्रतिशत  कमीशन  देने  की  बात  को  दुह्रावा  ।””

 यह  पूरांतवा  स्पष्ट  हैं
 '

 हमें  यह  भी  बताया  गया  कि  बोम  में  हमारे  राजदूत  तथा  नौसेमिक
 कंटेबी  ते  मोलिटर  ने  लम्बी  कात  की  प्ौर  उन्होने  खुले  शभखौते  को  क्षतों  को  दूर  करने  के  लिए
 वह  कहते  हुए  प्रधिक  शक्ति  के  प्रयोत  का  सुझाव  दिया  कि  भारत  सरकार  किसो  क्चिलिए  को  नहीं
 चाहती  इसी  प्रकार  उसका  निदान  कर  सकती  यह  मोलिटर  का  एक  ठोस
 वक्तव्य  जो  रक्षा  मंत्रालय  के  झ्ंधिकारी  हैं  तथा  जो  भारत  सरकार  को  संनिक  रउुपकरणा  बेचने  के
 लिए  जिम्मेवार  व्यक्ति  हैं  ?  ।2  जून  1987  के  स्मरण  पत्र  में  यह  स्पष्ट  रुप  से  उलललिखित  हमारी

 :  सरकार  ने  उन्हें  सूचित  किया  में  उल्लेख  करता  हूँ  ।

 मॉलिटर  द्वारा  भारत  के  राजदूत  के  समक्ष  किये  गये  इस  रहस्थोदबाटम  ले  बह
 पता  चलता  है  कि  वह  कमीशन  1981  ठेका  के  लिए  पद  से  ही  दिया  या  चुका  है  प्रोर
 भोते  के  प्रन्तगंत  धोर  पनडुड्बी  लरोदने  पर  भारतीय  एजेंट  को  7  प्रतिशत  कमीशन  देने  हो
 जिम्मेवारी

 क्‍या  यह  एक  स्पष्ट  प्रमास॒  नहीं  है  कि  का  एजेंट  है  भौर  इसने  1981  के  सोदे  के

 लिए  30  करोड़  का  भुगतान  किया  है  भोर  भव  नई  खरीद  पर  7  प्रतिशत  देना  मैं  कहता  हूँ
 कि  हमारी  सरकार  तथा  उच्च  प्रधिकारियों  ने  कहीं  गलती  की  वे  विदेशी  सप्लायरों  की  ब।तों  को
 ग्रोता  भौर  बाइबिल  के  समान  ले  रहे  हैं  |  वे  विदेशी  सप्लायरों  के  कथन  को  सर्वोच्च  महत्व  दे  रहे  हैं  ।
 चाहे  बे  हो  प्रथवा  बोफोर्स  हों  ।  इस  सूचना  के  झाधार  पर  वे  यह  निष्कर्ष  निकाल  रहे
 हैं  कि  कोई  एजेंट  नहीं  जब  कि  यह  स्पष्टतया  स्थापित  हो  गया  है  कि  319  मिलियन  स्वीडिश
 ऋरनर  भ्रर्थात  लगभग  64  करोह  रुपए  उन  कम्पनियों  को  दिए  संयुगत  संसदीय  समिति
 तर  सदस्यों  ने  यह  निर्णय  निकाला  कि  किसी  भारतीय  एजेंट  या  कम्पनी  को  वह  पंसा  प्राप्त  नहीं  हुप्रा

 संयुक्त  संसदीय  समिति  के  प्रतिवेदन  के  168  पृष्ठ  पर  स्वीडन  के  नेशनल  प्राडिट  ब्यूरो  के  बारे
 में  उल्लेख  है  जिसमें  स्पष्ट  रूप  से  बताया  गया  है  तथा  मैं  इसे  उद्धरित  करता

 बोफोसं  द्वारा  प्रन्य  कंपनियों  के  साथ-साथ  भारत  में  प्रपने  पूर्व  एजेस्ट
 को  काफी  धनराशि  का  भुगतात  किया  गया

 भब  सरकार  ने  यह  निष्कर्ष  निकाला  है  कि  इस  सौदे  में  कोई  एजेन्ट  नहीं  था  तथा  इस
 समझौते  के  लिए  कमौशत  नही  दिया  गया  यह  कितना  हार्मनाकू  निष्कर्ष  है  के

 प्रलावा  किसने  यह  साक्ष्य  दिया  है  कि  इस  सौदे  में  कोई  एजेस्ट  नहीं  हैं  ?  मैं  भामनीय  रक्षा  भंत्री  से

 इस  संबंध  में  स्पष्टीकरण  चाहता  हैँ  कि  के  प्रतिरिक्‍्त  कया  किसी  ने  कहा  क्या
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 किसी  ने  इस  बात  का  समर्थत  किया  है  ?  क्‍या  ऐसे  ध्यक्ति  के  जिसे  हुम  एजेन्ट  भ्रयवा
 विधौलिया  पध्थवा  प्रतिनिधि  कह  सकते  किसी  विशेष  ठेके  को  किसी  विशेष  कम्पनी  को  दिए  जाने
 के  लिए  सर्वोच्च  राजनंतिक  नेताभों  प्रथवा  सर्वोच्च  प्रधिकारियों  को  प्रभावित  करना  संभव  नहीं  है  ?
 उस  दिल  मंत्री  महोदय  श्री  शित्रशंकर  सभा  में  इस  बात  से  सहमत  थे  कि  एक  प्रस्पष्ट  प्रणाली  थो
 जिसमें  एजेन्ट  थे  तथा  कमीशन  दिया  जाता  किन्तु  उन्होंने  हमसे  कहा  कि  वर्ष  1985  में  राजीव
 गांधीजी  को  सरकार  के  भत्ता  में  भाने  के  बाद  यह  प्रणाली  समाप्त  कर  दी  गई  |  तब  तक  यह  प्रणालों
 मौजूद  यह  प्रणाली  सरकारी  तौर  पर  पौजूद  थी  ।  किन्तु  क्‍प्रब  यह  प्रणाली  गैर  सरकारी  तौर  पर

 मौजूद  है  ।  मंत्री  जी  इस  बात  को  कंसे  कह  सकते  मंत्री  जी  इस  ब्यवस्था  से  कंसे  इन्कार  कर  सकते
 हैं  कि  कुछ  सत्ता  के  काफी  समीप  रहने  वाले  लोग  जो  फ़िसी  विश्लेष  ठेके  को  प्र  भावित  सकते

 वस्तुभ्नों  को  खरीद  सकते  तथा  तत्पश्चात  कुछ  कमीशन  प्रथवा  सौदा  समेटने  का  शुल्क  इसे  ध्राप
 किसी  भी  नाम  से  पुकार  सकते  हैं  तथा  इस  कमीशन  के  एक  महत्वपूर्ण  भाग  को  राजनंतिक
 नेताशों  प्रथवा  प्रधिकारियों  तक  हस्तांतरित  कर  सकते  हैं  ?  भ्रब  मैं  भ्रापसे  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि
 ध्राप  ऐसा  कंसे  कह  सकते  हैं  तथा  भ्राप  इससे  कंसे  इन्क्रार  कर  सकते  हैं  ?

 इन  परिष्विष्टों  में  कुछ  तथ्य  पाना  प्रत्यन्त  म्मस्पर्शी  मैं  इसमें  से  कुछ  वाक्यों  को

 उद्ध  त  करना  चाहता  भारत  सरकार  के  रक्षा  सचिव  ने  पश्चिम  जमेंनी  के  रक्षा  मन्त्रालय  के  राज्य

 सचिव  को  संबोधित  प्रपने  भर्द  शासकीय  पत्र  में  इस  प्रकार  कहा  है  तथा  मैं  कहता  हूं  कि  यह  भ्रत्यन्त
 शमंनाक  हस  पत्र  में  वह  कहते  हैं  :---

 में  पश्चिम  जमंनी  की  सरकार  ने  मौलीटर  द्वारा  हमारे  राजदूत  को  दिए
 गए  वक्तव्य  को  भ्रस्वीकार  किया

 यह  एक  भ्रत्यन्त  विलक्षण  निष्कर्ष  इसका  आधार  कहां  है  ?  यदि  पश्चिम  जमंनी  की
 सरकार  प्रथवा  उसके  ग्रधिकारियों  ने  मौलीटर  द्वारा  कद्दे  गए  वक्तव्य  को  भ्रस्त्रीकार  किया  है  तो

 यह  कायें  सरकार  को  उलमभनपुर्ण  स्थिति  से  उबारने  की  भ्रति  उत्सुकता  मात्र  है  मैंने  जहां  भी  पढ़ा  मैंने

 एक  शब्द  पाया  है  जिससे  मंत्री  महोदय  27  1987  के  जिसमें  भारत  सरकार  के

 12  1987  के  स्मारक-पत्र  के  उत्तर  में  बोन  के  विदेश  कार्यालय  का  संदेश  शामिल  इस
 निषकृष  पर  पहुंचे  लगते  हैं  ।  इस  पत्र  में  मौलीटर  द्वारा  कहे  गए  वक्तव्य  का  खंडन  नहीं  किया
 गया  है  इसमें  जा  कहा  गया  है  मैं  उसे  उद्ध,त  करता  हूँ  :

 कमीशन  की  प्रदायगी  के  सम्बन्ध  में  मारतीय  राजदूत  का  एक  पत्र  बिना  किसी
 टिप्पणी  के  प्राप्त  हुआ  था  तथा  उसने  इस  पत्र  को  तक  पहुंचा  दिया

 उन्हेंने  प्रस्वीकार  नहीं  किया  है  तथा  उन्होंने  इसका  खंडन  नहीं  किया  उन्होंने  यह  नहीं
 कहा  है  कि  मौलीटर  ने  जो  कहा  है  वह  गलत  *

 श्री  कृष्ण  सस्र  प्राप  किसी  टिप्पणी  केਂ  कंसे  कह  सकते  हैं  ?

 4.00

 श्री  शोभनाद्रीएवर  राव  :  उन्होने  केवल  उस  विशेष  जो  सरकार  की  नीति  से

 सम्बन्धित  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  प्रधिकारियों  स ेविना  किसी  टिप्पणी  के  प्राप्त  कहा  उनको

 यह  मिला  था  तथा  उन्होंने  उसको  को  दे  दिया  झ्राप  यह  निष्कर्ष  कंसे  निकाल
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 तत  जपपपथपिपपभशणा-जओजर
 सकते  हैं  कि  भारत  सरकार  का  उनको  लिखा.गया  यह  पत्र  कोई  भी  रहस्य  प्रस्ट  व  करने  के  लिए
 प्रेश्ति  करता  चाहे  वे  कोई  बात  कहना  भी  चाहते  क्‍या  यह  बात  क्षमंनाक  नहीं  है  ?
 ं  इसी  शत  को  प्लापके  ध्यान  में  लाना  चाहता  हमारे  रक्षा  सचिव  ने  इससे  भपने  भ्रद्ध  शासकीय
 पत्र  में  टिप्पणियां  की  हैं--एक  प्रदभुत  निष्टषं  निकाला  कया  यह  तथ्यों  को  जानबूझकर
 मरोइना  नहीं  है  ?  कया  यह  पश्चिम  जमनी  के  विदेश  कार्यालय  से  भ्पनी  बाता  कहलबाना  नहीं  है  ?

 यह  अत्यन्त  दुमग्पिपूर्ण  है  कि  ये  सर्वोच्च  प्रधिकारो  सछचाई  को  जानने  के  लिए  हर  संभव  प्रयास
 करने  के  स्थान  पर  इन  सन्देहास्पद्  सौदों  को  गुप्त  रखने  की  कोशिश  कर  रहे  वे  स्वयं  ही  जानते
 होंगे  कि  वे  ऐसा  क्‍यों  कर  रहे  हैं  ?  मौलीटर  द्वारा  उल्निश्वित  उवार  शर्तों  वाले  समझौते  का  क्‍या

 हुभा  ?  इसे  उपलब्ध  क्‍यों  नहीं  किया  गया  ?  इसके  स्थान  पर  डब्ल्यू  ने एक  कहानी  घड़  ली  ।
 इस  कम्पनी  का  ग्लोब  टेक  इन्डिया  नाम  का  एक  सलाहकार  एल.डी.ड०ल्यू  सच्चाई  को  छुपा  रही

 यह  बात  हमारे  राजदूत  के  संदेदा  से  स्पष्ट  हमारे  लोंगों  ने  सच्चाई  को  जानने  के  लिए  पूरी
 द्षाक्‍्ति  लगाने  का  अनुरोध  कया  मंत्री  महँंदय  1981  में  के  स।थ  हुए
 समझोते  को  एक  प्रति  समा  में  प्रस्तुत  करेंगे  ।  क्या  उसमें  सौदा  रह  करने  की  छत  है  ?  यदि  उसमें

 यह  छर्त  है  तो  भारत  सरकार  भारतोय  एजेन्टों  के  साथ  हुए  उदार  छातोँ  वाले  समझौते  के  विवरणों
 को  प्रकट  करने  की  मांग  क्‍यों  नहीं  करती  है  ?  यदि  उसमे  यह  छत  नहीं  है  तो  मंत्री  महोदय  1981  के

 सममोते  में  सौदा  रह  करने  की  शर्त  लगाने  में  प्रसफल  रहने  के  लिए  स्पष्टीकरण  दूसरे
 सौदे  में  मी  सोदा  रह  करने  की  छार्त  नहीं  इसी  कारण  महान्यायवादी  ने  एक  बड़ा  सुभाव  दिया

 कि  हम  कानूती  तोर  पर  कार्यवाही  नहीं  कर  हम  उनको  प्रमाण  देने  के  लिए  बाध्य  नहीं  कर

 सकते  यह  महान्यायवादी-का  सुझाव  सरकार  द्वारा  विपरीत  दुष्टिकोण  भपनाया  गया  है  ।

 16  1987  को  जब  सभा  में  इस  विषय  पर  चर्चा  हुई  तो  हमारे  विद्वान  श्रां  इन्द्रजीत

 गुप्ता  ने  उस  समय  रक्षा  विभाग  में  राज्य  श्री  अरुण  सिंह  से  पूछा  था  कि  क्‍या  यह  नीति

 प्रचलित  है  तथा  यदि  प्रचलित  है  तो  कब  से  प्रचलित

 द्वारा  एजेन्टों  को  भुगतान  करने  के  झारोप  के  सम्बन्ध  में  अर्चा  तथा  हमारे

 विज्ञन  इन्द्रजीत  गुप्ता  के  एक  विशिष्ट  प्रश्न  का  उत्तर  देते  समय  मंत्री  महोदय  ने  जो  कहां

 उसे  उद्ध,त  कर  रहा  हैं  :

 ‘ag  यह  प्रक्रिया  1980  में  लागू  की  गई  थी  तथा  इसके  बाद  1980-81  तथा  तत्पचात्‌
 1985-86  में  निरन्तर  नियंत्रण  भौर  बढ़ाए  गए  |  यह  विचार  यह  सुनिद्िचत  करने  के  लिए  है
 कि  कोई  सप्लायर  सन्देह  में  न  रहे  |  जहां  तक  मारत  सरकार  का  सम्बन्ध  है  हम  किसी
 सप्लायर  द्वारा  किसी  व्यापारिक  समभौता  वार्ता  के  सम्बन्ध  में  एजेल्ट  रखने  के  प्रधिकादर
 को  भी  स्वीकार  नहीं  करते  यह  एक  तरफ़ा  नियंत्रण  यह  प्रनिवायं  रूप  से

 सम्मत  नहीं  है  ।  लेकिन  यह  एक  नीति  सम्बन्धी  वक्‍तशथ्य  हम  किसी  सप्लायर  एजेंट

 को  प्र  घेरे  में  नहीं  रहने  देना  चाहते  हैं  कि  हम  क्रता  के  रूप  में  एक  तरफा  तोर  पर  ऋता  के

 रूप  में  भ्रपनी  प्रथिक  ताकत  के  कारण  सप्लायर  द्वारा  एजेंट  रखने  के  अधिकार  को  स्वोकार

 नहीं  करते  जब  मूल्य  समझौता  वार्ता  समिति  सप्लायर  से  मिलती  है  तो  हम  यह  बात

 विशेष  रूप  से  सप्लायर  से  कह  देते

 श्री  क्रंरण  सिंह  ने  यही  बात  16  1987  को  सभा  में  कही  थी  ।  हमने  यह  देशा  है  कि

 ऋरता  के  रूप  में  हमारी  भ्राथिक  ताकत  कया  सममें  घमकी  देने  का  साहस  नहो ंहै  भवरकि  स्वीडन  के
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 बम»  «मन»  ह,॑ाणणणणणणाानाणााक

 आडिट  ब्यूरो  ने
 गह  बात  स्पष्ट  रुप  से  कही  थी  कि  कुछ  फर्मीं  को  भुगतान  किया  गया  झ्ाड़िट

 ध्यूरो  ने  इन  फर्मों  के  नाम  नहीं  बताएं  किन्तु  यह  बात  ओर  देकर  कही  कि  ये  भुगतान  इस  सोदे  के

 सम्बन्ध  में  किए  गए  भारत  बोफोर्स  से  हथियार  खरीदना  बन्द  कर  दे  नहीं  तो  वह  सच्चाई  को

 प्रकट  कर  देगा  ।  उस  समय  के  रक्षा  राज्य  मंत्री  द्वारा  क्रता  के  रुप  में  कही  गई  प्राधिक  ताकत  को
 बात  कही  थी  सप्लायर  के  व्यापारिक  गोपनीयता  के  दावे  के  समीप  भी  नहीं  पहुंच  सकी  ।

 दुमाग्यवश  माननीय  प्रधान  मंत्री  ने  यहू  कह  कर  चिता  मत  डरिए  नहीं  ।
 हम  तुमसे  तोपों  की  खरोद  बन्द  नहीं  कर  रहे  हम  तुमसे  तोपें  खरीद  रहे  बोफोस  को
 प्राव्वासन  देते  2  ।  मैं  यही  बात  कह  रहा  है  ।

 समापति  महोदय  :  कृपया  प्रइन  पर  भाइये  ।

 क्रो  दोमसाह्रोहबर  राज  :  इस  प्रसंग  का  सबसे  बुरा  पहलू  यह  है  कि  सच्चाई  का  कड़ाई
 से  पता  लगाने  की  प्रक्रिया  शुरु  होने  से  पहले  ही  प्रधान  मंत्री  कहते  हैं  कि  हम  बोफोसं  के  साथ  हुए
 सम+कोते  को  रह  नहीं  ऐसी  स्थिति  में  बोफोरस  सच्चाई  को  प्रवट  क्‍यों  करेगा  ?  उन्हें  सक््चाई

 को  प्रकट  करने  के  लिए  समुचित  रुप  से  बाध्य  नहीं  किया  गया  प्रमुख  मुद्रा  यह  है  कि  सरकार
 स्वयं  सच्चाई  को  प्रकट  नहीं  होने  देना  चाहती  है  क्योंकि  हससे  बहुत  से  लोगों  का  मंडाफोड़  हो
 हाएगा  ।  रक्षा  मंत्री  कृपया  इस  बात  को  स्पष्ट  करें  कि  यह  नीति  कब  से  लागू  की  गई  गई  है  ।  इस
 नीति  के  लागू  होते  हुये  भी  सप्लायर  इस  निर्देश  के  विपरीत  प्राचरणा  कंसे  कर  रहे  हैं  ?  वे  ऐसा  करने
 में  कंसे  समर्थन  हैं  ?

 क्‍या  यह  भ्रशिक  रुप  से  हमारी  सरकार  तथा  उच्च  प्रधिकारियों  के  नरम  रवंये  के  कारण
 नहीं  है  ?  यदि  तो  इन  क्मियों  के  लिए  जिम्मेदार  प्रधिकारियों  के  ख्तिलाफ  कया  कार्यवाही  की  गई
 है  प्रथवा  को  जानी  ऐसा  लगता  है  यह  सरकार  प्रपना  संतुलन  खो  चुकी  इसने  पश्चिम  जमंनी
 सरकार  के  उत्तर  से  कोई  सबक  नहीं  सीखा  सरकार  जानती  है  कि  कमीशन  दिया  गया

 उन्होंने  मालीटर  के  खिलाफ  एक  छाइद  भो  नहीं  कहा  है  किन्तु  वे  एच.डी.डब्ल्यू  के  वारिज्यिक
 हितों  को  नुझसान  नहीं  पहुँचाना  चाहते  ।  संधीय  जमंन  गणराज्य  सरकार  ने  इस  मामले  को
 स्वीकार  नहीं  किया  यह  हर  बात  को  खुला  रख  रही  भौर  उसने  हमारी  सरकार  से

 डी,डढल्यू  से  सम्पक  करने  को  कहा

 देक्षिये  उन्होंने  गणराज्य  के  रक्षा  मंत्री  के  पत्र  में  कितनी  चतुराई  से  यह  बात  कही  है'**

 श्रीमती  शीला  कौल  (  :  माननीय  सदस्य  समाचार  पत्र  से  पढ़  रहे  है  ।

 भ्री  शोमनाद्रीश्वर  राव  :  मैं  केवल  उद्ध,त  कर  रहा  हूं  ।  समापति  पश्चिम
 के  रक्षा  मंत्री  ने बोन  से  13.11.1987  के  संदेश  में  कहा  था  जो  इस  प्रकार

 es मैं  इस  मामले  के  बारे  में  किसी  प्रकार  को  अटकलबाजी  तथा  कल्पनाझों  भ्रोर  ्स
 सौदे  से  उत्पन्न  हुई  किसो  प्रकार  को  सही  प्रथवा  तथाकथित  गलतफहमी  के  बारे  में  कुछ  नहीं ””

 यह  गलतफहमी  नहीं  है  ।  भ्र्थात  किसी  प्रकार  की  वास्तविक  भ्रथवा  तथाकथित  गलतफहमो
 जो  दस  सोदे  से  उत्पन्न  हुई  इसलिए  इस  सम्बन्ध  में  बिना  किसी  सबूत  के  हमारी  सरकार  इस
 निध्कर्ष  पर  कंसे  पहुंचो  कि  इसमें  कोई  एजेंट  नहीं  उनका  बहना  है  कि  इस  बारे  में  मारत
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 सरकार  तथा  सप्लायर  के  बीच  सीधी  बातचीत  हुई  मैं  मत्री  महोदय  से  कहुंगा  कि  वे  भ्रपने  उत्तर
 को  स्पष्ट  करें  कि  के  साथ  मारत  सरकार  के  क्‍या  संबंध  वे  किसी  समय  इसमें
 दहामिल  थे  अथवा  को  पनडु  ब्बियां  बन।ने  के  लिए  जाने  ताले  खरीद  के  ग्र/डरों  क
 लिए  उनको  सेवाएं  ली  गई  थीं  ?  यदि  तो  इनकी  क्‍या  क्षार्ते  थीं  प्रोर  यह  सहायता  कंसे  ली  गई
 थी  ?  क्‍या  उन  पनडुब्बी  के  डिजाईनरों  को  कोई  पारिश्रमिक  दिया  गया  था  ?  मैं

 चाहूंगा  कि  मंत्री  इन  सब  बातों  को  स्पष्ट  करें  ध्रोर  इस  संबंध  में  हमारी  सभी  प्राश्ंकाप्नों  का
 सिवा  रण

 क्री  विपिन  पाल  दास  :  सभापति  महोदय  मैं  इन  सब  धटना्लों  के  क्रम  को  बहुत
 संक्षेप  में बताऊ  गा  ।  रक्षा  मत्रालय  ने  दा  निरभित  पनडुब्बियो  की  खरीद  तथा  दो  पनडुब्बियां  भारत  में

 मजूर्गांव  गोदी  में  बनाने  हेतु  सामग्री  प्राप्त  करने  के  लिए  रक्षा  मंत्रालय  ने  डब्श्यू  के  साथ
 11.12.81  का  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  ।  1985  के  प्रन्त  में  दो  ध्रोर  पनडुब्बियां  लेने  के  लिए  एच

 डब्ल्यू  के  साथ  सीधी  ब।तचीत  को  गई  ।  इस  सोदे  में  कोई  एजेंट  न  हो  यह  सुनिश्चित  करने  भौर

 मूल्य  में  कमी  करवाने  के  लिए  रक्षा  मंत्रालय  ने  बोन  स्थित  हमारे  राजदूत  की  सहायता  जो
 संघीय  जमंन  गणराज्य  के  रक्षा  मंत्रलय  को  इस  बात  के  लिए  राजी  कर  रहा  था  कि  वह  हमारी
 उपरोक्त  नीति  का  पालन  करने  के  लिए  डब्ल्यु  पर  भ्पने  प्रभाव  का  इस्तेमाल  रक्षा
 सचिव  ने  15.11.1985  को  दिल्‍ली  में  जमंन  संधीय  गणराज्य  के  राजदूत  को  बताया  कि  इस  सौदे  में
 किसी  भी  स्थिति  में  कोई  एजेंट  नहीं  होना  चाहिए  किन्तु  इसके  लिए  केवल  सीधी  बातचीत  होनी
 चाहिए  |  बोन  स्थित  हमारे  नौसेना  प्रताशे  ने  मात्रीटर  जो  जमंन  गणराज्य  के

 रक्षा  मंत्री  भौर  मेरे  विचार  से  जो  संनिक  उपकरणों  की  बिक्री  के  लिए  जिम्मेदार  थे  भौर  भब

 के  साथ  सम्पक  बनाए  रखे  हमारे  नेवल  एटेबे  ने  उन  दो  प्र  तिरिक्त  पनडुडिब्रयों  के  लिए  जो

 हम  खरीदना  चाहते  उनसे  सम्पर्क  किया  ।

 24.2,1987  को  मौलोटर  बान  में  हमारे  राजदूत  तथा  तेवल  से  उन्हें

 हमारी  नीति  के  बारे  में  दुबारा  बताया  गया  भोर  उन्हें  एक  श्रौपचारिक  टिप्पण  भी  दिया

 मौलोटर  ने  कहा  कि  कोमतें  कम  करने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  किन्तु  खुले  समझोते  के

 प्रन्तगंत  के  भारतीय  एजेंटों  को  7  प्रतिशत  कमोश्न  का  भुगतान  करने  में  समस्या

 प्राएगी  |  इस  बारे  में  हमारे  राजदूत  द्वारा  तत्काल  दिल्ली  को  सूचित  किया  गया  ।  राणदूत  का

 संदेश  28  को  तत्कालीन  रक्षा  मन्त्री  को  प्रस्तुत  किया  गया  जिन्होंने  वह  संदेश  3  1987  को

 प्राप्त  किया  |  11.3.87  को  रक्षा  मंत्री  ने  भ्रादेश  दिया  कि  बिदेशी  मुद्रा  विनियमन  प्राधिनियम  का

 उल्लंघन  करने  की  जांच  के  लिए  वित्त  मन्त्रालय  के  प्रवर्तत  अः्यकर  कानूत  का  उल्लंघन

 करने  के  लिए  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  वित्त  विभाग  धोर  भार  गीय  तथा  विदेशी  एजेंटों  के  कार्य

 करने  के  तरीकों  का  क्रमबद्ध  भ्रष्ययन  करने  के  लिए  बिना  मम्त्रालय  के  प्राथिक  धासूचना  अ्यूरों  को

 यह  मामला  भेजा  11.3.87  को  ये  तीन  जांच  किए  जाते  के  अ्रादेश  दिए  गए  थे  ।  ये  सब  गुप्त

 प्रतः  इसे  संसद  के  समक्ष  नहीं  रखा  गया  24.3.87  को  उस  प्रारूप  पत्र  जो  रक्षा  मन्त्रालय

 को  वित्त  मन्त्रालय  को  जारी  करना  चाहिए  के  साथ  इन  पन्नों  को  दुबारा  रक्षा  मन्त्री  के  समक्ष

 राखा  गया

 9.4.87  जिस  दिन  तत्कालीन  रक्ष  मग्त्री  ते  पहलो  बार  हस  सरबन्धी  पत्रों  को
 *

 धांच  सप्ताह  बाद  देखा  तो  उन्होंने यह  निदेश  दिया
 कि  विद्यमान  प्र

 की  पुनरोक्षा  के  लिए  प्रोर
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 नियम  193  के  झ्रधीन  चर्चा  9  9198 कऊ  या  गो  जज  भाप  न *  _
 रक्षा  सौदे  झ्रादि  से  एजेंटों  क्रो  समाप्त  करने  के  बारे  में  प्रावद्यक  उपाय  सुभाने  के  लिए  आरतीय

 भौर  विदेशी  एंजेंटों  के  कार्येंचालन  का  प्रष्ययंत  करने  के  लए  रक्षा  सचिव  के  प्राधीन  एक  समिति

 गठित  की  एजेंटों  के  कार्यचालन  के  समस्त  मामले  की  जांचਂ  के  लिए  दो  निकास  भ्र्घात

 वित्त  मन्त्रालय  में  प्राधिक  प्रासूचना  बयूरों  तथा  रक्षा  मन्‍्त्रालय  में  रक्षा  सजिय  समिति  ।

 श्री  जयपाल  रेड्डी  :  प्रधान  मन्त्री  ने  क्या  किया  ?

 समापति  महोदय  :  उन्हें  बोलने  मैं  कहती  हूँ  कि  व्यवधान  न  डालें  ।

 क्री  जिपिन  पाल  दास  :  जब  रक्षा  मस्तालय  स्वयं  कार्यवाही  कर  रहा  था  तो  प्रधान  मन्त्री

 क्यों  हस्तक्षेप  करते  ?  कार्य  की  निममित  प्रक्रिया  में  प्रधानमन्त्री  जी  कमी  हस्तक्षेप  नहीं  करते  ।  कमी

 नहीं  ।

 क्रो  जयपाल  रेड्डी  :  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  कया  किया  ?

 समापति  सहोदय  :  जब  भ्राप  बोल  रहे  थे  तो  किसी  ने  टोका-टाको  नहीं  की  ।  कृपया

 टांक्ोी  मत  कोजिए  ।

 ओर  विपिन  पॉल  दास  :  जब  रक्षा  मन्‍्त्री  ने  खुद  इस  धांच  में  कार्यवाही  शुरू  कर  दी

 थी  तो  प्रधान  मन्त्री  के  लिए  हस्तक्षेप  करना  प्ननिवायं  नहीं  था|  यह  कतई  नहीं  है  ।  प्रथा

 मनन्‍्त्री  जी  ऐसा  नहीं  करते  ।

 क्रो  संफुद्दोन  चोधरी  :  ऐसा  करना  क्‍यों  जरूरी  नहीं  है  ?

 समापति  महोदय  :  मुके  यह  बात  पससद  मैं  भापसे  कह  रही  हूं  कि  भ्राप
 बोच  में  मत  जब  प्राप  बोल  रहे  थे  तो  किसी  ने  व्यवधान  नहीं  डाला  :

 ही  विषिन  पाल  दांस  :  तत्कांलीन  रक्षा  मन्त्री  ने  भी  रक्षा  सचिष  को  राय  को  नोट  किया
 कि  भारतीय  एजेंट  हिन्दूजा  हो  सकता  उन्होंने  कभी  नहीं  कहा  कि  एजेंट  हिल्ूजा  या

 उन्होंने  कहा  था  कि  हो  सकता  है  भारतोय  एजेंट  हिन्दूज़ा  इसके  बाद  रक्षा  मन्त्रो  ने  पुष्टि  होने
 के  बाद  पूरी  कायंवाही  करने  का  निदेश  दिया  9.4.87  को  तत्कालीन  रक्षा  मस्त्री  ने  इत  जांच  के
 तथ्यों  का  उल्लेख  करने  के  लिए  प्रेत  नोट  जारी  करने  की  व्यक्तिगत  रूप  से  व्यवस्था  प्रक््स
 भ्रमी  मो  यही  है  कि  उन्होंने  ऐसा  क्‍यों  किया  ?  जब  लक  ऐसे  पेचीदा  भ्रौर  संवेदसशोल  मुह  को
 सरकार  के  जिम्मेदार  निकायों  द्वारा  जांच  की  रही  थी  तो  फिर  यह  समाचार  भ्रंस  फो  क्‍यों  दिया

 गया  ?  ऐसा  फ़िया  गया  है
 ।  भ्रन्ततोगत्वा  इससे  श्नग्रिम  कार्यवाहौ  तथा  जांच  में  बाधामें  श्रायेगी  भ्रौर

 इससे  प्रत्येक  को  चेतावनी  मिल  गई  तथा  प्रत्येक  साबधान  हो  जब  यह  समाक्तार  फेला

 वो  प्रत्येक  व्यक्ति  सावधान  हो  गया  श्रौर  जांचें  तथा  कार्यंव!हियां  भ्रवरुद्ध  हो  गई  ।  यह

 स्वयं  तत्कालीन  रक्षा  मंत्री  द्वारा  किया  गया  ।

 प्रब  तक  सारी  जांचें  की  जा  चुको  हैं  तथा  रक्षा  सचिव  समिति  की  सिफारिशों  भी
 की  जा  चुकी  प्रचार  के  कारण  मैं  यह  मुद्दा  भ्रसामयिक  प्रचार  को  वजह  से  दोहराता  वित्त
 भन्त्रालय  की  जांच  करने  वाले  निकाय  इस  सम्बन्ध  में  प्रगति  नहीं  कर  सके  ।  कहने  का  यह
 तंरोका  बतलांता  बया  हम  यहां  बंठे  नहीं  हैं  हम  यहां  बड़ी  महर्वपूर्रा  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।  मैं  केवल
 सच्चाई  बता  रहा  हूं  कि  प्रकाशन  के  कारण  वित  मन्त्रालय  के  जांब  करने  वाले  निकाय  प्रगति  तद्ीं  कर
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 च््फ़े  ।
 भन्तंमंत्रालीय  टीम  तथा  से  193  तक  जमती  कप

 इग़लेंड  पहुंचा  धोर  उस  टोम  ने  बिस्तुत  जांचें  की  जो  गोपनीय  समझो  गई  ।  सरकार  ने  भी  संम्रीश्र
 जसंन  सरकार  तथा  डब्ल्यू  प्रबन्धन  से  इन  तथ्यों  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सीधा  प्रश्न

 व्यक्हार  निम्नलिखित  सुद्दों  की  जांच  को  क्या  का  उहलघन  हुष्ला
 है  ?  क्या  भ्ायकर  के  तियमों  का  उल्लंघन  हुआ  है  ?  किसी  एजेंट-को  कोई  दलालो  दी  गई  थी
 यदि  ऐसा  हुप्रा  है  तो  उसकी  धनराशि  कितनी  किस  तरह  से  भुगलान  किम्रा  गया  तथा  वन्नरब्से
 प्राप्त  कर्त्ताश्रों  का  ब्यौरा  क्या  विवरणा  थे  ?  इन  मुद्दों  की  जांच  की  गई  और  यहू  भी  जांच  की  गई
 कि  हिन्दुजा  ने  के  एजेंट  के  रूप  में  कार्य  किया  था  प्रौर  कोई  दलाली  वसूल  को  थी  ।

 इसको  भी  जांच  की  जा  रही  पनडब्व्ियों  भ्रादि  लेने  के  सम्बन्ध  में  मभालस  में  रिकार्डों  की
 जांत्र  की  क्रिसी  भी  श्रवस्था  में  डब्ल्यू  से  सोदाबाणी  करने  बाले  एजेंट  का

 माम  रिकार्ड  में  महीं  पाया  यह  खोद्दवाज़ी  स्रीधी  के  वरिथ्ठ  क्रार्यकरारी

 भ्रभ्रिका  रियों  द्वारा  को  गई  :  इस  सम्बन्ध  में  कहीं  तो  प्रमाण  होना  चाहिए  लेकित  कोई  प्रयास
 नहीं  मिला  |  यही  मेरा  मुद्दा  *

 श्री  जय  पाल  रेड्डी  :  हम  रिकार्ड  को  तलाश  कर  रहे

 श्री  विपित  पाल्रास  :  कुछ  जिनके  प्र/भार  पर  प्ापको  यह  मामला  साबित  करता

 के  कुछ  प्रमाण  होने  चभ्राहिएਂ  ।  प्रन्यभ्ा  भाप  मामले  को  कसे  साबित  ?  क्या  भाप्त  घूम्य  श्रे

 छुछ  साबित  कर  सकते  हैं  ?

 झ्लो  जयकाल  रेडडो  :  हमारे  राजदूत  की  टोलटेक्स  भी  तो

 झो  दिपिन  पाल  ढास  :  तथापि  यह  मुद्दा  गणराज्य  जमंन  को  सरकार  ने  घूम्य

 को  उसके  विद्वेश  कार्यालय  ने  27-7-87  को  जबाब  दिया  कि  यह  मुह  तो  केवल

 से सीधा  सम्पक  करने  पर  ही  स्पष्ट  किया  जा  सकता  हम  क्‍या  कर  सकते

 श्री  दिनेश  गोस्वामी  ने  यह  प्रधन  उठाया  था  जिसका  कि  मैं  जवाब  देना  चाहता  हूँ  कि

 डव्ल्यू  एक  सरकारी  क्षेत्र  का  शिपयाई  संघीय  गणराज्य  जमंन  सरकार  कब  कंसे

 कह  सक्रती  है  कि  उसे  जानकारी  नहीं  है  कि  क्या  कुछ  हो  रहा  उन्होंने  ध्रनभिज्ष  क्षेत्र  के  बारे  में  नहीं

 कहा  इन्डस्ट्रीयल  भ्रण्डरटेकिंग  की  तरह  किसी  सरकारी  क्षेत्र  से  औद्योगिक  निगम  की  तरह  इसका

 प्रपना  प्रवन्ध  बोर्ड  है  इसके  पास  कुछ  स्वायत  द्ाकित  भो  है  ।  प्रौर  इसलिए  सघोय  गणराज्य  जर्मन

 सरकार  ते  पढिलक  सेक्टर  इण्डस्ट्री  के  स्वायत  कार्यों  में  दखल  नहीं  दिया  ।  ऐसा  भारत  ब्  में  नहीं

 होता  ऐसा  किश्नी  देश  में  महीं  होता  इस  मामले  भें  भी  उन्होंने  यह  देशा  है  कि

 हालांकि  एक  पब्लिक  सेक्टर  शिपया्ड  संघोय  यणाराज्य  जमंन  को  सरकार  ने

 उसके  कार्य  में  दखल  देना  बुद्धिमाती  प्रथवा  वांछतोय  नहीं  समझा  ।  उसते  यह  मामला  उन  पर

 छोड़े  दिया  ।  हमने  उनसे  सीधी  बातें  की  ।  हमने  उत्तको  पत्र  भो

 सम्पत्ति  प्रहोदम  :  चौघरी  दीच  में  न  बोलिए  क्योंकि  श्राप  भीं  बोलने  बाज़े  जो

 कुछ  भाप  ना  चाहते  तो  उसी  समय  श्राप  सकते

 क्षी  बिपित  पाल  दास  :  विदेश  कार्यालय  ने  भी  कहा  कि  डाक्टर  मोलीटर  को  हमारे  राज़्कूश

 का  एक  पत्र  प्राप्त  हुआ  जिसमें  दलाली  के  भुगतान  के  प्रश्न  पर  मारत  की  स्थिति  की  पुष्टि  की  गई

 थी  भोर  इस  पत्र  को  को
 भेज  दिया  संधीय  गणराज्य  जमंत  के  वित्त  मंत्राशय

 ही



 नियम  193  के  प्रधीन  चर्चा  9  1988
 ढ  रे  __

 ने  भो  एक  समरूप  टिप्पण  भेजा  |  ने  हमारे  पत्र  दिनांक  27-6-87  का

 9-7-87  को  यह  जवाब  दिया  कि  एक  भारतीय  एजेंट  को  7  प्रतिश्षत  दलाली  से  सम्बन्धित  सूचना  ने

 प्रत्येक  को  प्राइचयं।कित  किया  ।  एच  डवल्यू  ने  कहा  कि  एक  भारतीय  एजेंट  को  7  प्रतिशत
 दलाली  के  बारे  में  सुनकर  भ्र।एचयं  चकित  हुए  ।'  उन्होंने  कहा  कि  यह  सही  नहीं
 ते  प्रपने  पत्र  में  कहा  कि  सौदा  वार्ता  सीधे  भारत  सरकार  के  साथ  हुई  भौर  इसमें  कोई  भी  एजेंढ
 क्वामिल  नहीं  )  मु

 श्री  संफुद्वीन  चौधरी  :  धन  किसे  दिया

 क्री  विपिन  पाल  दास  :  धन  नहीं  दिया  .  उन्होंने  भ्रागे  यह  भ्रोर  बताया  कि  वे  1-6-82  से
 6000  प्रतिधारण  माप्तिक  पर  ग्लोबटेक  कम्पनी  में  लगे  हुए  थे  भ्रोर  यह  बात  22-9-82  को
 भारत  के  तोसेता  प्रध्यक्ष  कों अधिसूचित  करदी  गई  उन्होंने  ग्लोबटेक  के  साथ  हुए  सोदे  की  भ्रपने

 हस्ताक्षर  की  हुई  एक  प्रति  प्नग्न पित  की  ।  श्री  गोस्वामी  ने  ग्लोबटेक  के  विषय  में  एक  प्रश्न  उठाया  ।
 स्लोबटेक  क्या  थी  !  इसका  कार्य  किस  प्रकार  का  ग्लोबटेक  डब्ल्यू  के  बीच  इस
 सतोदे  में  यह  फौनसी  है

 ?”'  ग्लोबटेक  को  स्व्तन्त्र  रूप  से  की  भोर  से  कार्य  करने
 झथबा  सौदाबाजी  करने  का  कोई  प्राधिकार  नहीं  है  भनन्‍्यथा  समभोता  न  हो  तो  ग्लोबटेक  को

 द्वारियाँ  केवल  सलाहकारी  ओर  सेवायें  प्रदान  करने  तक  ही  सीमित  इन  जिम्मेदारियों  को  सही

 ढंग  से  पूरा  करवाने  के  लिए  ग्लोबटेक  प्रल्पकालिक  तेथा  भावी  गतिबिधियों  के  सम्बन्ध  में  प्रपनी
 सिफारिश ं  देते  हुए  के  संविदाकारी  भागीदारों  के  बारे  में  दो-दो  महीने  के  भ्रन्तराल
 में  स्थिति  सम्बन्धी  तावधिक  रिपोर्ट  प्रदान  उन्होंने  कुछ  घतराशि  का  भुगतान  किया  किस

 उद्देश्य  के  लिए  ?  यह  घनराशि  यहां  कार्यालय  किराये  पर  लेने  के  यात्रा  लेखन  सामग्री
 टेलेक्स  दूरमाष  लर्षों  प्रादि  भ्रादि  के  लिये  दी  इन  सबके  लिए  उन्होंने  कुछ

 राषि  दी  है  जिसका  मैं  जिक्र  कर  चुका  हूं  :  ग्लोबटेक  ने  डढलू  »  साथ  कुछ  इस  ,  प्रकार  का
 प्रबन्ध  किया  था  ।  क्‍या  उन्हें  इस  संदम  में  सही  माने  में  क्षी  ओर  से  भारत  में  काम
 करने  वाले  तथा  भारत  सरकार  के  साथ  बातचीत  करने  के  लिए  एक  एजेंट  कहा  जा  सकता

 कार्य  वह  नहीं  इसने  एक  करार  किया  था  कि  एजेंट  बनने  के  लिए  नहीं  बल्कि  सेवा
 तथा  परामएं  देने  के  लिए  था  ।  बस  इससे  भ्रधिक  झौर  कोई  बात  भ्रतएव  श्री  गस्वामी  द्वारा
 इस  बारे  में  इतना  अधिक  शोर  मचाने  का  कोई  तुक  नहीं  हैं  ।

 ने  27-11-87  को  यह  घोषणा  की  कि  किसी  भी  भारतीय  प्रथा  गैर
 भारतीय  एजेंट  को  भारत  में  प्रथवा  विदेक्षों  में  किसी  प्रकार  के  कमीशन  का  भुगतान  नहीं  किया
 शया  था  ।  श्री  गोस्वामी  ने  यह  मुद्दा  उठाया  था  कि  केवल  भारतीय  एजेंट  के  बारे  में  ही  बात  क्यों
 चली  ।  इब्लू  ने  बड़  स्पष्ट  तौर  पर  कहा  है  कि  उन्होंने  भारत  में  प्रथवा  विदेशों  में  क्रिसी
 भारतीय  प्रथवा  गर  भारतोय  को  कोई  कमीक्षन  का  भुगतान  नहीं  कहीं  भी  नहीं  ।  संबधित
 कम्पनी  द्वारा  यह  बात  स्पष्ट  तौर  पर  कही  गई  हमारी  सरकार  की  जांच  करने  वाली  एजेंसियों
 द्वारा  की  गई  विस्तृत  जांच  जिसमें  16  भारतीय  कम्पनियां  भी  क्षामिल  हैं  फर्गों  तथा  उयक्तियों

 शहलाकियों  के  बाद  तथा  बोन  स्थित  मारतीय  बोन  स्थित  हमारे  नोस  निक

 हब्लू  के  चेयरमेन  तथा  संघीय  गणराज्य  जमंनी  के  रक्षा  मंत्रालय  के  प्रवत्त  न
 केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोई़  और  केन्द्रीय  जांच  छ्यूरो  के  साथ  चर्चा  करने  के  बाद वे

 निम्त  लिखित  निष्कर्षों  पर  पहुंने  हैं  ल्‍



 19  1910  नियम  193  के  भ्रथोन  चर्चा
 उल्लैंघन  घन

 विदेक्षी  मुद्रा  विनियम  भ्रधिनियम  के  उल्लैंघन  का  कोई  प्रमाण  नहीं  मिला  ;

 (2)  भाय  कर  के  कानून  के  उल्लंघन  का  कोई  प्रमाण  नहीं  मिला

 (3)  इस  बात  का  कोई  प्रमाण  नहीं  मिला  है  कि  के  पास  हमारे  साथ
 दिसम्बर  1981  का  संविदा  करने  के  लिए  कोई  भारतीय  एजेंट

 (4)  हमारे  साथ  हुई  बात  चीतों  में  प्रथ  तक  किसी  भी  समय  एच.डी.डब्ल्यू  की  प्रोर  से
 किसी  भारयीय  एजेन्ट  प्रथवा  प्रतिनिधि  ने  कार्य  नहीं  किया  ।  भ्रौर  को  इसके  साथ  ओड़ने
 का  कतई  कोई  प्रमाण  नहीं  ये  हमारो  भ्रपनी  शायद  श्री  दण्डव्ते  ते

 भी  इन  ऐजेन्सियों  का  इस्तेमाल  किया  उनकी  सरकार  ने  ऐसा  किया  किसी  भी  सरकाश
 को  जो  दिल्ली  में  सत्ता  में  प्राती  है  इन्हीं  एजेन्सियों  का  उपयोग  क'ना  पड़ता  आप  भ्रौर  किस
 व्यक्ति  पर  निर्मर  करेंगे  ?  ये  एजेन्सियां  इस  पर  पहुंची  यदि  ये  कांग्रस  सरकार  कै
 प्रधीन  काय  करती  हैं  तो  श्राप  इस  बात  को  स्वीकार  नहीं  यदि  वे  श्री  दण्डवते  की  सरकार

 के  प्रघीन  काय  करती  हैं  तो  भ्राप  इस  बात  को  स्वीकार  इसके  पीछे  क्‍या  तक॑  है  ?  क्या  यह

 पूर्णतया  तकमंगत  है  ?  भारत  सरकार  के  पास  प्रपनी  नीतियों  को  निषगठित  करने  के  लिए  कुछ
 एजेन्सियां  सरकार  को  इन  एजेन्सियों  पर  निर्मर  रहना  पड़ता  है  जब  प्राप  उनसे  जांच  करने

 के  लिए  कहते  हैं  तो  फिर  प्रापकोी  उनके  प्रतिवेदन  पर  यकीन  करना  होगा  ।  इसके  प्नतिरिक्‍त  भाष
 झौर  क्‍या  कर  सकते  हैं  ?  क्‍या  हम  इसकी  जांच  करने  के  लिए  श्री  चटर्जी  धौर  भ्री  वण्डव्ते  को

 *
 नियुक्त  करेंगे  ?

 श्री  जयपाल  रेडडो  :  क्‍यों  नहीं  ?

 क्री  विपिन  बास  पाल  :  हमने  बोफोसस  सौदे  की  जाँच  के  लिए  एक  संयुक्त  संसदीय  समिति

 नियुक्त  की  भ्रापने  क्या  किया  ?  झाप  कायरों  की  तरह  भांग  गये  ।

 श्री  सोमनाथ  चढठर्जो  :  हम  सत्य  को  छिपाने  को  कायंव।ही  में  माग  लेना  नहीं  चाहते  थे  ।

 श्री  विपिन  दास  पाल  :  जब  कोई  संसदीय  समिति  गठित  की  जाती  है  तो  आप  उसमें  भाग

 नहीं  लेते  हैं  प्रौर  सहयोग  नहीं  देते  जब  किसी  न्यायिक  जांच  का  प्रादेश  दिया  जाता  है  तो  भ्ाप

 उसकी  भ्रालोचना  करते  हैं  भोर  मजाक  उड़ाते  जब  हमारी  ध्ृपनी  सरकारी  ऐजेन्सियां  कुछल
 तथा  सक्षम  मानी  जाती  हैं  मामले  को  जांच  करती  हैं  प्ोर  प्रतिवेदन  देती  हैं  तो  प्राप  उसे  स्थीकार
 नही  करते  |  हम  क्‍या  कर  सकते  हैं  ?  मान्य  कोई  भी  सरकार  उनकी  मदद  उभको  सन्तुष्ट
 नहीं  कर  सकती  है  ।  हालांकि  ईइवर  ने  चाहा  तो  भ्राप  फभी  भी  सत्ता  में  नहीं  भायेंगे  फिर  भी  भ्राप

 यदि  सत्ता  में  भरा  गए  तो  मुझे  मय  है  कि  ध्रापको  किसी  भी  प्रकार  के  काये  के  लिए  दुबारा  उन्हीं

 ऐजेन्सियों  पर  निर्मर  करना

 क्री  कृष्ण  चर्द्र  पन्त  :  श्री  चटर्जी  को  विश्वास  दिलान  के  लिए  ईदबर  नहीं

 मधु  दण्डबते  :  हम  ईश्वर  को  परेशान  नहीं  फरना  चाहते  )

 झी  जयपाल  रेड्डो  :  महोदय  वह  ईएवर  को  बदनाम  कर  रहे

 क्षी  बिपिन  पाल  वास  :  मैं  हम  सम्पूर्णा  मामले  के  बारे  में  कुछ  भोर  तथ्य  सभा  के  समक्ष

 प्रस्तुत  करना  चाहूँगा  ।  पांच  देशों  के  पोत  प्रागणों  ने  प्रौद्योगिकी  के  भ्रन्तरण  के  साथ-साथ  हमें  इस
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 सिवम  193  के  भ्रधीन  चर्चा  ह  9  1988
 कि

 किस्म  की  पनडुश्यां  भेजने  के  लिए  रूचि  दिलाई  थी  उतके  साथ  विस्तुत  चर्चा  वर्ष  1977-78  में  हुई

 थी  झौर  सरकार  ने  वर्ष  1979  में  परियोजना  को  स्वीकृति  दी  थी  ।

 शक  सानतीय  सदस्य  :  क्‍या  वबतथ्य  में  इसका  जिक्र  भी  है  ?

 रो  बिपिन  पाल  दास  :  मैं  वक्तव्य  के  दायरे  से  बाहर  नहीं  गया  लगभग  तीन  वर्ष  की

 शंम्धो  जात  जीत  फे  बाद  के  पमडुक्ध्षियों  को  हमारी  नो  सेना  म  शामिल

 करनले  के  लिए  चुव  लिया  गया  ।  इसके  परिखाम  स्क्‍वछप  वित्तीय  परिशामों  सहित  सभी  सुसंगत  धातों

 का  विस्तृत  विश्लेषण  करना  भ्रावश्यक  हो  गधा  ।  शम्बन्धित  सरकार  को  भो  विह्वास  में  लिया  जाना

 अाहठिश  जप  ।  इस  मासले  भें  सम्बन्धित  सरकार  संघोय  वणराज्य  ब्र्मनी  की  सरकार
 को  पझन्प  प्रतियोगियों  को  तुलना  में  बेहतर  पाया  गया  था  और  इसलिए  का  चयन

 जिया  गया  था  |  यह  ब्वात  अहुतਂ  मान्य  है  बयोंकि  यदि  हमारे  ऊबर  किसी  एजेन्ट  द्वारा  अभ्रमव  डाला

 भया  होता  तो  हम  सही  निरंय  नही  ले  सकते  थे  |.  हमने  सही  निरशांध  इसलिए  क्योंकि  एज.डी.डम्न्यू  .

 ने  हमें  इस  बात  से  संतुष्ट  कर  दिया  था  कि  वे  प्रतियोगी  मूल्य  ध्रन्य  सप्लायरों  को  तुलना  में  कम  है
 उनका  डिलीवरी  कार्यक्रम  बेहतर  है  ध्लोर  को  पनडुडिब्यों  के  निर्माण  में  काफी

 अनुमव  है  ।  तथा  प्रोद्योगिको  के  अ्रन्तररण  में  पश्चिमी  जमंनी  को  पर्याप्त  श्रनुभव  इन  धार  कारणों
 की  वजह  से  हमने  ध्न्ततोगश्वा  इस  विशेष  फर्म  का  चयन  किया  |  भारत  सरकार  ने  विस्तृत  जानकारी

 अ्राप्त  करने  के  लिए  संक्तीय  गणराज्य  जमंनो  की  सरकार  से  भी  अत्पक्ष  रूप  से  ब्सतचीत  की  थी

 जिसमें  मारत  सरकार  के  हितों  को  रक्षा  के  लिए  सुरक्षोपाय  भी  शामिल  हमने  सरकार  तथा

 को  मो  लिखा  था  |  हम  इस  मामले  में  सरकार  को  भी  बीच  में  रखना  चाहते
 निर्मित  तेयार  परडुब्बिया  को  1986  तथा  1986  में  रवाभाਂ  किया  गया

 वे  भारत  में  1987  तथा  1987  में  देश  में  पनडुब्बियों
 का  निर्माण  मजगात  पत्तन  पर  1984  तथा  1984  में  शुकू  किया  गया

 था  भौर  उनकी  डिलीवरी  1990  तथा  1991  में  किए  जाने  की
 की  पनडुडिबयों  में  सभी  प्रनुबद्ध  परामोटर  मौजूद  इसी  बात  पर  मैं  बल  देना

 चाहता  विशेष  रूप  से  भाधुनिक  संवेदनशील  हथियारों  की  सहायता  से  भ्रश्य  पनदुछिक््यों  का  पता
 उनका  पीछा  करने  तथा  उन्हें  नष्ट  करने  के  लिए  उफ्करशों  से  सुसज्जित  तथा  सक्षम

 झाकार  में  छोटी  होने  को  वजह  से  इस  किस्म  की  पनडुडिबयां  कम  गहरे  पानी  में  मी  क्रपता  कार्य
 करती  हैं  |  ये  कुछ  तथ्य  हैं  जिन्हें  मैं  सममता  हैँ  कि  समस्त  स्थिति  को  सही  ढंग  से  समझने  के  लिए
 सन्षा  के  ससक्ष  रखा  जाना  चाहिए  ।

 श्री  जयपाल  रेड्डो  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रइन  बया  वह  रक्षा  की  गोपनोय  बतों  को
 प्रंकट  कर  रहे  हैं  ?  )

 ,

 थी  खुफुबदीन  चोधरो  :  वह  आपके  पास  दक्षिण  प्रफ्रोका  से  धाया

 भ्रो  विपित  प्रा  मैं  किसो  बात  को  नहीं  मैं  दक्षिणी  प्रफ्राका  का  जिक्र

 भूतपूर्व  रक्षा  मंत्री  ने  एक  वक्तव्य  दिया  ।  श्री  पन्‍त  द्वारा  इस  सभा  में  वक्तव्य  देने  के  तुरम्ध
 बाद  उन्होंने  वकतथ्य  मैं  सभी  अ्रश्नों  पर  चर्चा  नहीं  कर  रहा  क्योंकि  इनमें  से  भधिकतर  प्रश्न
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 भ्रप्रांसगिक  मैं  किसी  पभ्रौर  शब्द  का  प्रयोग  करना  नहीं  चाहता  ।
 परन्तु  मैं  कुछ  प्रइनों  का  उल्लेख

 उन्होंने  कहा  था  कि  रक्षा  सचिव  ने  उन्हें  बताया  था  कि  इब्ल्य  कोमत  कम  नहीं  कर
 जिसका  उल्लेख  मैंने  पहले  ही  7  प्रतिशत  कमीशन  के  भगतान  के  कारण  किया  है  धोर  यह  कि

 उम्हें  शक  था  कि  हिन्दूजा  इस  मामले  में  मारतीय  एजेन्ट

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  विह  के  सरकार  ने  सारी  जांच  पड़ताल  कर  ली  है  परन्तु
 हिन्दूजा  पर  छापा  नहीं  मारा  ।  उन्होने  यह  कहा  इस  प्रश्न  का  उत्तर  यह  है  कि  फाइल  पर  भी
 विश्वनांथ  प्रताप  सिंह  द्वारा  की  गई  टिप्पणियां  सभी  जाँच  एजेन्सियों  के  ध्यान  में  लाई  गई  इस
 मामले  में  हिन्दूजा  परिवार  के  संम्बन्ध  के  बारे  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  की
 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  सरकार  के  सम्पूर्ण  रिकार्ड  की  जांच  की  तथा  विस्तुत  रूप  से  स्वतन्त्र  जांच
 पड़ताख  को  गई  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  इस  निर्णय  पर  पहुंचा  कि  ठेके  में  हिन्दूजा  का

 कोई  सम्बन्ध  नहीं  भ्राप  हंस  रहे  रहे  है'*ਂ  **'  झ्ाप  हंस  रहे  हैं  ।

 श्री  जयपाल  रेड्डी  :  बिना  छापा  मारे  तथा  बिना  हिन्दूजा  से  बात  )

 श्री  बिपिन  पाल  दास  :  जब  हमारो  प्रत्यन्त  महत्वपूर्ण  एजेंसी  किसी  निष्कर्ष  पर  पहुँची  है  तो
 श्री  जयपाल  रेड्डी  समभते  है  कि  इस  एजेंसी  की  भ्रपेक्षा  भ्रधक  कार्यक्रम  है  भ्रौर  इसलिए  बच्चे  की
 तरह  हंस  रहे  हैं  ।

 तरकाल  रक्षा  मंत्री  ने एक  भोर  प्रधन  भी  रखा  |  ड«७ल्यू  के  साथ  बातचोत  के  रिकार्ड
 सहित  राजदूत  से  प्राप्त  टेलेक्स  तथा  सभो  रिकार्डो  को  प्रकाशित  क्‍यों  नहीं  किया  जाता  जिसका
 श्री  दिनेश  गोस्वामी  ने  मी  उल्लेख  किया  है  ?  24-2-87  का  मूल  टेलेक्स  दोनों  समाभों  के
 सभा  पटलों  पर  रखा  गया  रिकार्ड  के  बारे  में  कोई  भी  व्यक्ति  जिसे  सरकार  के  कार्यों  की  कुछ
 जानकारी  इस  बात  को  जानता  हैं  कि  इस  प्रकार  की  बातचीत  के  रिकाईड  प्रवश्य  ही  एक  प्रकार  के

 गुप्त  दस्तावेज  होते  हैं  भोर  इसलिए  इन्हें  प्रकाशित  नहीं  जा  सकता  क्योंकि  इससे  हमारी
 डबिबयों  को  गम्भीर  खतरा  हो  सकता  यदि  इस  बातचीत  के  रिकार्ड  को  प्रकाशित  कर  दिया

 जाए  तो  पनदुश्षियों  के  कायंकरण  को  खतरा  हो  सकता  है  |

 तत्कालीन  रक्षा  मंत्री  तथा  श्री  गोस्वामी  ने  भी  कहा  है  कि  केवल  भारतीय  एजेंट  भी  ही  बात
 क्यों  की  जाती  क्‍या  किसी  विदेशी  द्वारा  भारतीय  एजेंट  के  समਂ  से  प्रथवा  विदेश  में  रजिस्टर्ड
 फर्म  द्वारा  घनराशि  प्राप्त  नहीं  की  जा  सकती  ?  12-6-87  को  को  लिखे  स्मारक  पत्र
 तथा  27-6-87  को  डब्ल्यु  को  लिखे  पत्र  में  इस  मुगतान  के  विस्तृत  ब्यौरे  की  मांग  को  गई

 सरकार  ने  फिर  क्रमशः  28-9-87  तथा  19-10-87  को  डब्ल्यु  तथा  को

 दुबारा  पत्र  लिखे  ।  ने  स्पष्ट  रुप  से  बताया  कि  मारत  मे  तथा  विदेश  में  किसी

 भारतीय  धथवा  गर  भारतीय  को  कोई  कमीशन  नहीं  दी  )

 श्री  सफुददीन  चोधरी  :  परन्तु  हमारी  एजेंसियों  में  केवल  मारतीय  एजेंटों  के
 लिए  कह

 क्री  बिपिन  पाल  दास  :  जांच  एजेंसियां  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची  है  कि  इस  मामले  में  कोई

 भी  एजेंट  शामिल  नहों  इस  बात  को  झौर  प्रधिक  दृढ़  बनाने  के  लिए  फर्म  यही  बात  कहाँ ह
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 सभापति  महोदय  :  भ्रो  चौध्तरी  जो  भी  यह  कहना  चाहते  इन्हें  कहने  भाप  रुकावट

 क्‍यों  हाल  रहें  हैं  ?

 थ्रो  बिपिन  पाल  दास  :  इस  संसद  में  स्कूल  के  बच्चे  के  समान  व्यवहार  करने  का  प्रयास  न
 करें  |  यह  स्पष्ट  है  कि  भारत  में  अथबा  विदेश  में  कोई  भारतीय  भध्रथवा  गर  भारतीय  एजेंट  इसमें
 शामिल  नहीं  भाप  स्कूल  के  विद्यार्थी  को  तरह  ही  प्पने  तक॑  दे  रहे  भूतपूर्व  रक्षा  मन्‍्त्री  ने
 कहा  है  कि  पनडुद्वियों  के  सम्बन्ध  में  की  गई  जांच  के  रहस्योदधाटन  स्वयं  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  भ्रपनी
 रक्षा  के लिए  किए  गए  हैं  ।  यह  भारोप  लगाया  गया  है  ।  हमारे  राजदूत  से  गुप्त  सन्देश  की

 विषय-वस्तु  को  ध्ोर  तत्कालीन  रक्षा  मन्त्री  ने  लोगों  का  ध्यान  ध्ाकृषित  जब  उन्होने  9-4-87
 को  प्रेस  नोट  जारी  जिससे  जांच  एजेंसियों  का  कार्य  मुश्किल  हो  जब  एक  बार  रक्षा
 मन्त्रालय  में  जांच  के  बारे  में  समाचार  का  रहस्योदधाटन  हो  गया  तो  प्रेस  में  कार्य  करने  कले  लोगों
 को  यह  पता  लगाना  मुश्किल  नहीं  हुप्रा  कि  कया  मामला  ऐसा  हुप्ला  है  तथा  इससे  माननीय
 पत्रकारों  का  महत्व  कम  नहीं  हुप्ना  ।  भ्रव  प्रधान  मंत्री  जी  पर  सारे  प्रारोप  लगाना  बिल्कुल  भनुचित
 है  |  गह  मंत्री  जी  ने  25  प्रप्रेल  1988  को  इस  सभा  में  वक्‍तव्य  दिया  भ्रौर  विस्तृत  विवरण  दिया
 क्योंकि  वह  की  भ्रनौपचारिक  बेठक  में  उपस्थित  रक्षा  मंत्री  रथा  भ्रन्य

 गियों  के  वीच  विचार  विमश  के  समय  बह  उपस्थित  श्री  बूटा  सिह  ने  इस  घटना  के  बारे  में  श्मा
 में  वक्‍तथ्य  दिया  भौर  यह  स्पष्ट  किया  कि  इसमें  प्रधान  मन्त्री  बिल्कुल  मी  शामिल  नहीं
 लीन  रक्षा  मत्री  ने  प्रेस  नोट  द्वारा  खबरों  का  रहस्योदघाटन  किया  तथा  उन्होने  स्वयं  ही  पनडब्बी
 हाबद  का  रहस्योदघाटन  भी  विपक्ष  ने  सभी  जांच  रिपोर्टों  को समा  पटल  पर  रखने  की  मांग
 की  ।  श्री  गोस्वामी  जी  ने  भ्रभी  हो  ऐसा  किया  है  ।  वास्तविक  स्थिति  यह  है  कि

 श्री  जयपाल  रेडडी  :  भाप  पढ़  रहे  हैं  ।

 क्रो  बिपिन  पाल  वास  :  मुझे  हसे  पढ़ना  है  क्योंकि  यह  तकनीकी  विषय  मैं  गलत  रास्ते
 पर  नहीं  जाना  मैंने  देखा  है  कि  श्री  जयपाल  रेडडो  ने  बोफ़ोस  सोदे  पर  बोलते  समय  भपने
 नोट  को  पूरा  पढ़ा  था  |  ऐसे  तकनीको  विषय  भवध्य  पढ़ने  चाहिए  ।  हमें  इस  बारे  में  सावधान  रहना

 विपक्ष  ने  मांग  की  है  कि  सभी  जांच  रिपोर्ट  अवश्य  ही  सभा  पटल  पर  रखी
 जानी  मूल  स्थिति  यह  है  कि  सम्बन्धित  मंत्री  ऐसे  मामलों  में  नि्ंय  लेते  हैं  कि  कौन  से

 .  दस्तावेज  सभा  पटल  पर  रखे  जा  सकते  हैं  भौर  कोन  से  दस्तावेज  सुरक्षा  के  भाधार  जनहित  के
 धाघार  पर  सभा  पटल  पर  नहीं  रखे  जा  सकते  ।  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  भ्रति  गुप्त  फाइलों
 तथा  दस्तावेजों  की  जांच  करने  के  बाद  प्रपनो  रिपोर्ट  को  प्रन्तिम  रुप  दिया  क्या  भ्राप  चाहते  हैं
 कि  ऐसे  प्रतिवेदन  समा  पटल  पर  रखे  जाने  चाहिए  ?  जब  प्रतिवेदन  प्रत्यन्त  गुप्त  फाइलों  तथा
 बेजों  की  जांच  पर  भ्राघारित  मैं  नहीं  सममता  कि

 सभा  का  कोई  भी  समझदार  सदस्य  सभा  पटल

 पर  इसे  रखने  की  मांग  यही  बात  भ्रन्य  जांच  एजेसियों  के  बारे  में  मैं  इसकी

 पूवक  चर्चा  नहीं  करना  चाहता  ।

 भूतप॒व  रक्षा  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  सरकार  मोलिटर  को  जांच  नहीं  करना

 चाहती  थी  ।  प्रपने  बाद  के  वक्‍तव्य  में  उन्होंने  दुबारा  श्री  मोलिटर  के  मामले  का  उल्लेख  किया
 श्री  गोस्वामी  ने  इस  बारे  में  कहा  है  ।  परन्तु  भ्रम्तर-मंत्रालय  दलने  मोलिटर के  मामले  को  जांच
 को  उनकी  जांच  की  गई  यह  सच  नहीं  है  कि  उनकी  जांच  नहीं  की  गई  झौर  इसलिए  यह
 रिपोर्ट  उस  बात  पर  भ्राधारित  थी  कि  जिसकी  जानकारी  उन्हें  मोलिटर  से  मिली"थी  ।
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 भो  सेफुरदोन  फौषरो  :  उन्होंने  क्या  कहा  है  ?  यह  गुप्त  दस्तावेज  नहीं  ।

 श्री  विपिन  पाल  दास  :  एजेंसी  की  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि  इस  मामले  में  भारतीय  ग्रथवा
 गैर  भारतोय  कोई  मी  एजेंट  शामिल  नहीं  था  ।  इसमें  मोलिटर  से  लिया  गया  साक्ष्य  भी  दामिल

 श्री  संफ्ददीन  चौधरी  :  यह  बहुत  ही  गलत  तक  है  ।

 श्रो  बिपिन  पाल  दास  :  बहुत  सटोक  तक  मैं  इस  बात  के  विस्तार  में  नहीं  जाऊगा  कि
 मोलिटर  के  साथ  क्‍या  बात  डब्ल्यू  के  प्रध्यक्ष  के  साथ  क्‍या  बात  हमारे

 नौसेनिक  सहायक  या  हमारे  राजदूत  के  साथ  क्‍या  बात  परन्तु  सार  यह  है  कि  वे  किसी  एजेंट
 का  कोई  सबूत  नहीं  ढू  ढ़  सके  ।

 फिर  उन्होने  कहा  भौर  ने  मी  कहा  कि  विदेश  में  को  कोई  शाला

 नहीं  है  ;  वे  विदेश  में  जांच  क॑त्त  कर  सकते  हैं  ?  बी  ने  प्रस्तर्राष्ट्रीय  एजेंसियों
 की  सहायता  से  विदेश  में  बड़ी  संरुया  में  जांच  की  किया  गया  है  ।

 क्री  जयपाल  रेड्डो  :  भ्रापने  एक  राष्ट्र  विरोधी  कार्य  किया

 ह्रीं  बिधिन  पाल  दास  :  जरा  भी  नहीं  ।  ऐसा  किया  गया  है  ।

 श्री  जयपाल  रेड्डो  :  यह  प्र/पत्तिजनक  उनका  कहना  है  कि  भ्रन्तर्राष्ट्रीय
 एजेंसियों  का  उपयोग  किया  गया  जो  '*  ***

 क्री  बिपिन  पाल  दास  :  जी  प्रथने  समान  भ्रन्तर्राष्ट्रीय
 रणार्थ  की  सहायता  भ्रौर  सहयोग  से  जांच  करती  है  ।

 मैं  कुछ  प्रन्‍्य  बातों  का  भी  उल्लेख  करना  परन्तु  मैं  नहीं  समझता  कि

 भाप  मुे  धौर  समय  मैं  प्रापफा  भ्रधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  परन्तु  मैं  समझता  हूँ  कि

 श्री  गोल्‍्वामी  द्वारा  उल्लिखित  एक  या  दो  मुद्दों  पर  हमें  स्थिति  स्पष्ट  कर  देनो  उन्होंने

 बुन्देस्ताग  में  हुई  चर्चा  के  बारे  में  एक  प्रएव  उठाया  यह  सम्बद्ध  प्रश्न  भार  को  संसद

 में  उठाया  गया  था  भौर  उसके  उत्तर  को  संदमं  से  बाहर  नहीं  माना  जा  सकता

 सरकार  द्वारा  संसद  में  दिए  गए  उत्तर  पर  रक्षा  सचिव  के  19  1987  के

 को  सम्बोधित  पत्र  के  माध्यम  से  का  ध्यान  विशेष  रुप  से  आकर्षित  किया

 गया

 भरो  संफुरदोन  चौघरी  :  वे  तारांकित  थे  या  प्रतारांकित  ?

 श्री  बिपिन  पाल  दास  :  मैं  नोट्स  में  से  पढ़  रहा

 भ्रों  सोमनाथ  चंठजां  3  किसके  नोट्स  ?

 श्री  बिपिन  पाल  बास  :  मेरे  भ्रपने  नोट्स  ।  ड्स्यु  को  लिखे  इस  पत्र  में

 कहां  गया  है  :
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 कम्पनी  द्वारा-भारतीय  ठेकों  में  के  भुगतान  के  लिए

 बिशिष्ट  प्रश॥न  बुम्दसताग  में  उठाए  गए  थे  ।  इसकी  प्रतिक्रिया  सरकार  न

 कहा  था  कि  5  मीशन  के  भुगतान  का  उत्तरदार्त्व  पूरी  तरह  से  सम्बद्ध  कम्पनी के  प्रवच्ध

 का

 हमने  क्रम्पनी  को  इसके  बारे  में  बता  दिया  इसकी  प्रतिक्रिया  में  ने
 27  1987  के  अपने  पत्र  में  साफ-साफ  उत्तर  दिया  था  किसी  भी  भारतोय  या  गंर

 भारतीय  को  भारत  में  या  विदेश  में  किसी  कमीशन  का  मुगतान  नहीं  दिया  गया  था  ।

 श्री  कझ्योमनाद्रीइ्वर  राव  :  प्राप  उस  पर  पूरी  तरह  विद्वास  करते  हैं  ।

 श्री  बिपिन  पाल  दास  :  हम  और  क्या  कर  सकते  मुझे  कोई  शोर  उपाय

 बसा  समझे  प्राप  पर  विश्वास  करना

 भ्रो  संफुददोन  चोघरो  :  परन्तु  को  सरकार  यह  नहीं  कहती

 भ्री  बिपिन  पाल  दास  :  यदि  सरकार  भा  यह  बात  तो  भाप  फिर
 यही  बात  कहते  जो  भ्राप  के  बारे  में  कह  रहे  गलतफहमी  के

 मुह  के  संबंध  में  श्री  गोस्वामी  ने  पूछा  गलतफहमी  ?  बया  यह  राजदूत  की
 फहमी  थी  ?”  परन्तु  यह  मोलीतोर  झौर  स्वयं  के  बंच  को  गल6फहमी  भी  हो
 सकती  है  |  श्लोर  मोलीतोर  के  बोच  कुछ  गलतफहमी  भवश्य  झेन  चाहिए

 क्‍योंकि  उसी  गलतफहमी  को  वजह  से  उसने  हमारे  राजदूत  को  कुछ  जिसने  हमें  बता  दिया  ।

 )

 भ्रो  सेफुददीन  चौधरी  :  प्राप  यह  मो  कह  सकते  हैं  कि  यह  गलतफहमी  विपक्ष  की

 श्री  बिपिन  पाल  दास  :  जब  कम्पनी  साफ  साफ  यह  कहती  है  कि  इसमें  कुछ  गलतफहमी
 तो  मैं  इसे  कम्पनी  ध्लौर  मोलीटोर  के  बीच  गलतफहमी  समभता  हूँ  ।

 सथुदंडबते  :  ठीक  उन्हें  गलतफ़हमी  पर  विश्वास  करने  जा  भधिकार

 )

 श्री  बिपिन  पाल  दास  :  दक्षिण  प्रफ़ोका  के  मुहं  के  बारे  में  फिर  यही  बात  कहूँ  जो

 ने  कही  तो  प्राप  फिर  मेरे  विपक्षी  मित्रों  के साथ  समस्या  यह
 है  कि  वे  स्वयं

 प्रपने  भ्राप  पर  झोर  प्रपने  मालिकों  के  सिवाय  किस  अन्‍य  पर  विश्वास  नहीं  करना  चाहते

 श्री  संफुद्दीन  चौधरी  :  हमारे  मालिक  कोन  हैं  ?

 श्री  बिपिन  पाल  दास  :  प्रत्येक  व्यक्ति  जानता  है  कि  प्रापक  मालिक  कौन  )

 श्री  शोममाद्रीक्व  र  भारत  को  जनता  हमारी  मालिक  है  )

 सभापति  महोदय  :  जब  प्राप  बोलते  तो  ध्रापको  कोई  बाघा  नहीं  डालता  भाप  बाधा

 क्ष्यों  डाल  रहे  हैं  ?  क्‍या  भाप  वाद-घिवाद  को  गम्भीरता  से  नहीं  ले  रहे  हैं  ?  कृपया  उन्हें  बोलने
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 श्री  शोमनाद्रोश्बर  राव  :  मैं  तो  केवल  यह  स्पष्ट  कर  रहा  था  .  कि  भारत  को  जनता

 श्री  बिपिन  पाल  दास  :  ठोक  है  वे  हसमें  सहायता  नहीं  कर  सकते  उन्हें  हमेशा
 से  बाधा  डालने  को  प्रादत  है  :

 दक्षिण  ध्रफ्रोका  के  मामले  के  संबंध  में  ने  कहा  है  कि  हमारो
 डुब्विश्नों  के  संबंध  में  कोई  भी  गोपनीय  या  वर्गीकृत  जानकारी  दक्षिण  प्रफ्रीका  को  नहीं  दी  गई  है  भौर

 की  सरकार  ने  इसका  पुष्टि  को

 भरी  सेफुददीन  चौधरी  :  परस्तु  रक्षा  मत्री  ने  ऐसा  इतनी  सह।/नुभूति  पूर्वक  नहों  कहा

 झी  बिपित  पाल  वे  कल  उत्तर  देंगे  शोर  भाप  तब  उनकी  बात  सुन  सकते  मेरा

 मुद्दा  यह  है  कि  फर्म  से  यही  जानकारी  प्राप्त  हुई  उनका  कहना  है  कि  हमारी  पनदुब्बियों के
 सम्बन्ध  में  कोई  मी  गोपनोय  या  वर्गीकृत  जानका  री  दक्षिण  भ्रफ्रीका  को  नहीं  दींगई  है  प्लोर

 सरकार  ने  इसको  पुष्टि  क्रदी

 भ्रो  संफुददीन  चौधरी  :  प्रापको  यहू  जानकारी  कहां  से  मिली  ?

 श्री  बिपित  पाल  दास  :  मैं  भ्रपनी  जानकारो  के  स्रोत  क्‍यों  बताऊ  ?  प्रापके  प्रपने  स्रोत  हैं
 झोर  मेरे  भ्पने  ।

 भपना  भाषण  सामप्त  करने  से  पहले  मैं  सभा  से  एक  बहुत  सामान्य  निवेदन  करना
 चाहता  हूँ  प्रोर  मुके  प्राद्ा  है  कि  माननोय  सदस्य  इन  कुछ  पंक्तियों  को  पढ़ने  में  जो  मैं  पूरा  मिथ्ठा
 झौर  गम्भीरता  से  महोदया  मेरा  विचार  है  कि  किस  बेंक  झोर  घोटालों  की  ये  सब
 बालें  कहों  तो  खध्म  होनी  चहिए  ।  यदि  कोई  ठोस  सबत  तो  उसे  उठाना  चाहिए  भ्रीर  भ्रपराधियों
 को  दण्डित  किया  जाना  चाहिए  i  प्रन्यथा  ,  यदि  पश्राप  इसके  बारे  में  सन्देहा  ,  प्रमुमानों  तथा  प्लाम
 झास  गप  -  शप  के  प्राधार  पर  बातें  करेंगे  तो  लोग  प्रापकी  इन  समस्त  प्रणाली  से  विश्वास  खो

 हमें  ऐसा  प्रतीत  नहीं  होने  देना  चाहिए  कि  हमारा  राष्ट्र  भ्रप्ट  है  श्रौर  जो  भी  सत्ता  में  ध्रा
 जाता  है  वह  भ्रष्ट  हो  जाता  प्रत्येक  दल  या  तो  केन्द्र  में  प्रथवा  किसी  राज्य  में  सत्ता  में

 भ्राने  का  भ्वशर  मिला  यदि  विपक्ष  श्तारुढ़  दल  को  भ्रष्टाचार  के  हर  मामले  में  बिना  किसा  ठोस

 प्रमाणा  के  कोसता  है  तो  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  समूचा  राष्ट्र  भ्रष्ट  है  भौर  लोगों  को  प्रत्येक
 व्यक्ति  ,  प्रत्येक  दल  में  विश्वास  नहीं  रहेगा  ।  इससे  हमारी  प्रणाली  को  बहुत  बड़ी  हानि  होगी  धौर

 इससे  खुद  प्रणालो  मी  समाप्त  हो  स  ऊती  है  ऐधी  स्थिक्वि  में  राष्ट्र  की  एकता  तथा  प्रश्षण्डता  को  मी

 खतरा  पदा  हो  सकता  यह  एक  ऐसी  स्थिति  है  कि  फालिस्ट  ताकतों  द्वारा  प्रजातन्त्र  का  हनन  हो

 शहा  है  भ्रौर  हम  सब  इसके  परिणामों  से  प्रवगत  हैं  ।

 प्रस्येक  विपक्षी  बल  को  यह  भ्रधिकार  है  कि  बह  प्रजातांत्रिक  ढंग  से  तथा  शांविषूर्श  ढंग  से

 किसी  सरकार  को  गिराये  धौर  उसका  स्थान  ले  मैं  जानता  है  कि  विपक्ष  की  भूमिका  विरोज

 करना  ,  सेद  प्रकट  करना  ,  भौर  गही  से"उतारना  है  ।  उन्हें  यह  भ्रधिकार  प्राप्त  परन्तु  यदि  कोई

 व्यक्तित  काल्पनिक  सन्देहात्मक  तथा  निरथंक  प्राधारों  पर  ऐसा  करने  का  प्रषास  करता  है  तो  उसके

 फरिरबाम  प्रत्येक  व्यक्ति  के लिए  खतरनाक  होंगे  ।  इस  सम्बन्ध  में  नीत्तियों  ,  कार्यक्रमों  तथा

 विद्वारधाराप्रों  के  प्राधार  पर  साक-सुथरी  लढाई  लड़ी  जानी  चाहिए  न  कि  भ्रम  पेदा  किए  आए
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 तथा  हर  तरफ  सन्देह  भोर  प्राष्॑काधों  के  बादल  पेदा  किये  कृपया  याद  रखें  कि  यदि  कोई

 उ्यक्ति  यह  कल्पना  करता  है  कि  वह  राजनीतिक  लड़ाई  ऐसे  संदेहजनक  तरीके  से  जीत  सकता  है
 तो  वही  हथियार  उसी  काम  के  लिए  उनके  खिलाफ  भी  प्रयोग  किया  जा  सकता  हमें  साफ-सुथरे
 सावंजनिक  जीवन  के  लिए  लड़ाई  लडनो  चाहिए  परन्तु  ऐसा  करते  समय  हमें  झपनी  कष्टों  से  अजित

 राजनीतिक  प्रणाली  को  प्रस्थिर  नही  बनाना  चाहिए  हमें  समूचे  राष्ट्र  का  नेतिक  स्तर  नहीं  गिरना

 चाहिए  प्ोर  दुश्मनों  के  दरवाजे  नहीं  लोलने  बाहिए  ।

 श्री  सोमनाथ  चरर्जी  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  बिपिन  पाल  दास  के

 उपसंहार  से  यह  घारणा  बनी  है  कि  लाग  यह  सोचते  हैं  कि  यह  राष्ट्र  एक  ख्रष्ट  राष्ट्र  है  ।

 नहीं  ।  बल्कि  लोग  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  अ्रष्टाचार  क्रिस  हृद  तक  व्याप्त  है  जिसमें  दिल्‍ली  की
 सरकार  लिप्त  इसोलिए  हम  सचाई  का  पता  लगाने  के  लिए  उत्सुक्र  परन्तु  हमने  यह  देखा  है
 कि  सच्चई  की  दबाने  के  लिए  सरकार  को  प्लोर  से  भनेक  प्रयास  किये  गए  हैँ  ।  हम  जनता  के  प्रतिनिधि
 जो  ध्लाज  प्रल्पमत  में  :  ,  इस  अष्टाचार  तथा  सच्चाई  को  छुपाने  के  लिए  किए  गए  प्रयास  दुढ
 निश्चय  के  साथ  पर्दाफाश  करने  का  हर  संमव  प्रयास  करेंगे  न  कि  इस  तरह  ज॑सा  कि  सरकार  द्वारा
 किया  जा  रहा  हो  सकता  है  कि  मेरे  मित्र  द्वारा  यह  उपदेश  खुद  प्रपनो  सरकार  को  बिया

 गया  हो  ।  आज  हम  जिध्  बात  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  वह  एक  दूसरा  प्रयास  है  जो  सच्चाई  को  दबाने
 के  लिए  इस  सरकार  द्वारा  किया  गया  है  भोर  जो  एक  हताश  होकर  फिया  गया  है  यह  सरकार  प्रव
 घोटालों  ,  रिश्वतख्नोरों  को  बढावा  देने  वाली  सरकार  बन  गई  उस  दिन  एक  महत्वपूर्ण
 प्रतिवेदन--बोफोसं  सोदे  के  बारे  में  संयुक्त  संसदोय  समिति  के  प्रतिबेदन  पर  चर्चा  को  हमने

 कहा  था  कि  प्रसिद्ध  समाचर  पत्रों  के  प्रयासों  से  प्रकाश  में  लाए  गए  प्त्यन्त  महत्वपूर्णों
 महत्वपूर्ण  प्रलेखों  के  बारे  में  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  गया  था  उन्हें  दुढता  पूबंक  टाल  दिया  गया
 मंत्री  महोदय  ने  उन  को  टाल  दिया  था  ।  यहां  मो  हमने  यह  देखा  है  कि  महत्वपूर्ण
 सम्बन्धित  महत्वपूरों  व्यक्तियों  तथा  उनके  यकतव्यों  पर  न  नो  इस  सरकार  द्वारा  प्रथवा

 इसको  जांचकर्ता  एजेन्सियों  द्वारा  बिल्कुल  ध्यान  नहीं  दिया  गया  भ्ौर  मैं  उनका  उल्लेख  करू

 टेलेब्स  संदेश  को  किसो  को  भी  नहीं  दिखाया  गया  यद्यपि  हमें  भारतीय  राजदूत  से  संदेश
 प्राप्त  हो  गया  है  ।

 शो  विषिस  पाल  दास  :  उसे  सभा  पटल  पर  रखा  गया  था  1

 झो  सोमसाथ  चटजों  :  1981  में  जो  करार  किए  गए  थे  उन्हें  प्रकट  नहीं  कया  गया  है  ।  जांच

 विभिन्‍न  जांच  कर्ता  एजेन्सियों  द्वारा  तथाकथित  ढंग  से  की  गई  जांच  की  रिपोर्ट--वे  जांच  रक्षा
 धम्बन्धी  रहस्णों  के  प्राघार  पर  नहीं  की  जा  सको  वह  जांच  प्रथवा  एजेन्ट  का  पता

 लगाने  के  लिए  की  जानो  चाहिए  थी  ।  ऐसा  कोई  कारण  नहीं  यदि  ऐसी  कोई  जांब  हुई
 कि  ये  रिपोर्ट  क्‍यों  नहीं  प्रा  रहो  रक्षा  मंत्री  महोदय  इस  में  दिये  गए  इस  लम्बे  वक्‍तठ्य  के

 प्रत्यन्त  महृत्वपूरां  प्रश  के  बारे  में  ,  जिसमें  इन  जांचकर्ता  एजेन्सियों  तथा  कथित  निष्कर्षों  को

 निर्दिष्ट  किया  गया  के  बारे  में  हमें  केवल  उस  वक्‍तठ्य  पर  ही  विश्वास  करना  है  जिसके  समर्थन

 तया  पुष्टि  के  लिए  कोई  सामप्री  नहीं  जिसे  मंत्री  महोदय  ने  झपने  वक्‍तव्य  में  प्रस्तुत  किया  हो  या  भ्रब

 प्रन्यथा  हमें  उपलब्ध  किया  हो  इसके  अलावा  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रलेख  को  जानबमक  कर  दस  सभा

 से  छुपा
 कर  रल्ला  गय  भोर  वह  है  नियंत्रक  तथा  महलेल्ला-परीक्षक  की  ।  यह  विश्वास

 उऊ  ८  a.  बह  ्ा

 कर  प्रध्यक्षपीठ  के  प्रादेसानुसार  कार्यवाही  वृत्तान्त  से निकाल  दिया

 हट
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 किया  जाता  है  कि  नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्ष  की  रिपोर्ट  के  एक  प्रप्राफ  में  यह  जिक्र  ध्ाया
 हू  ......

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पसत  :  महोदया  ,  यह  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।

 समापति  महोदय  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  क्‍या  प्रदन  है  ?

 भ्रो  कृष्ण चन्द्र  पन्त  :  नियंत्रक  तथा  महालेखा-परीक्षक  की  रिपोर्ट  का  जिक्र  करना  !

 थी  सोमनाथ  श्वटर्जो  :  क्यों  नहीं  ?

 भो  कृष्ण  चन्द्र  पम्त  :  जी  ,  नहीं  ,  नहीं  ।  इस  प्रवस्था  में  समा  के  समक्ष  हाय

 कुछ  नं  है  ।

 श्रो  संफुद्ीन  चौधरी  :  क्‍यों  ?

 श्री  कृष्ण  चम्द्र  पन्‍्त  :  श्री  चोघरो  ,  मैं  प्रापसे  नहीं  पूछ  रहा  हूं  ।  मैंने  जो  मामला  उठाया  है
 वह  व्यवस्था  न  का  म।मला  हूँ  यह  एक  बहुत  ही  गम्मीर  व्यवस्था  का  प्रइन  हैँ  ।  यह्‌

 बहुत  ही  गम्भीर  व्यवस्था  का  प्रदन  सभा  के  समक्ष  कोई  रिपोर्ट  नहीं  हूँ  ।  यहनियंत्रक  तथा
 महालेखा  परीक्ष  क  की  रिपोर्ट  यहा  मेरे  मित्र  जरा  खड़े  होते  हैं  के  बारे  में  बात  करते  हे

 श्रो  संफुद्दीन  चोधरी  :  वह  इसे  भली  -  मांति  कर  सकते  हैं

 झो  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  श्री  अब  मैं  प्रापसे  नहीं  पूछ  रहा  है  ।  मैं  पीठासीन  प्रधिकारी
 को  सम्बोधित  कर  रहा  हूं  ।  मुके  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाने  का  ध्धिकार  हूँ  ।

 करो  संफु  नही  चौधरी  :  स्‍भापको  प्रधिकार  हैं

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्‍्त  :  इसलिए  कृपया  बेठ  जदए  !  मुझे  व्यवस्था  का  प्रदन  उठाने  दीजिए  ।

 )

 समापति  महोदय  :  झ्राप  हस्तक्षेप  क्‍यों  करते  उनका  मामला  ध्यवस्था  के  प्रश्न  से
 सम्बन्धित  है  ।  भाप  उन्हें  बोलने  क्यों  नहीं  देते  ?  कृपया  ,  उन्हें  बोलने  दं,जिए  ।  मुके  सुनने  दीजिए
 कि  उनका  थ्यवस्था  का  क्‍या  प्रश्य  हैँ  ।

 क्रो  सोमनाथ  रथ  :  जब  समा  में  किसी  मंत्री  प्रथवा  किसी  सदस्य  द्वारा  व्यवस्था

 का  कोई  प्रश्न  उठाया  जाता  तो  महोदया  भ्रापको  विनिणंय  देना

 प्रमापति  महोदय  :  यहां  बात  मैं  सुन  रही  हू  कि  उनका  का  क्या  प्रश्न  मैं  उनसे

 पूछ  रही  हूं  ।  वे  यह  स्पष्ट  कर  रहे  हैं  कि  व्यवस्था  का  क्या  प्रश्न  मुझे  यह  देखने  दीजिए  कि

 बे  क्‍या  कहने  जा  रहे

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पस्त  :  महोदया  ,  मेरा  व्यवस्था  का  प्रएन  यह  हूँ  ।  मेरे  यदि-डन्‍्हें

 सही  समझा  हैं  तो--यदि  मैंने  उन्हें--गलत  समझा  है  तो  वे  मेरी  बात  को  ठीक  कर  सकते

 प्रो  मधु  बण्ड्वते  :  उन्हें  उसे  दोबारा  कहने
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 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्‍्त  मैंने  इसे  समझ  लिया  हूँ  |  यदि  मैंने  उन्हें  गलत  समझा
 है  तो  वे  मुके  ठोक  कर  सकते  हैं  वे  यह  कहते  वे  नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  में

 से  कुछ  उल्लेख  करना  च!ह  «हें  हैं  जो  प्रमोी  समा-प  प्र  नहीं  रखो  गई  है  ।
 )  कृपया

 झपना  हाथ  मत  मैंने  उनकी  बात  सुन  ली  है
 »  वे  कहते  हैं  क्रि  उस  पेराग्राफ  यह  बात

 कहीं  गई  हूं  ।

 श्री  सेफुंदीम  चोंधरी  :  पेराग्राफ  के  बारे  में  उन्होंने  नहीं  कहाँ  हे
 ***'  1

 थ्ज श्री  कृष्ण  चरद्र  पस्त  :  महोदया  ,  वे  नियंत्रक  तथा  महालेखा  परोक्ष  को  रिपोर्ट  में  से  कुछ
 भी  उल्लेख  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  सामान्यतया  वह  लोक  लेखा  समिति  के  समक्ष  जातो  है  भौर
 लोक  लेखा  सामति  इस  पर  विचार  करती  यदि  लोक  लेखा  समिति  उस  पंराग्राफ  प्रथवा  उन
 पैराग्राफों  भ्रथवा  जो  आपने  कहा  को  उठाती  हुँ  तो  रक्ष  मत्रालय  पभ्रथवा  जो  भी  मंत्रालय  इसपति
 सम्बन्धित  लोक  लेखा  समिति  के  समक्ष  जाता  इसका  उत्तर  लिखिंत  रुप  से  देना  लोक
 लेखा  समिति  के  समक्ष  उपस्थित  होता  हे  ।  उसखे  लोक  लेखा  समिति  शभ्रपना  प्रतिवेदन  सभा

 को  प्रस्तुत  करती  हे  ।  तब  सभा  इस  पर  प्रएन  कर  सकती  निदिबयय  रुप  से  माननीय  सदस्पों  को  इस
 पर  चर्चा  करने  का  भ्रधिकार  हैँ।वे  इस  पर  चर्चा  करने  के  हकदार  हैं  ,  इस  प्रवस्था  में
 भौर  विशेषरुप  से  तब  जब  इसे  सभा  के  समक्ष  भी  नहीं  रखा  गया  है  ।  यहां  मेरा  निवेदन  हे  ,  भोर

 यही  मेरा  व्यवस्था  का  प्रएन  मैं  इस  पर  विनिणय

 सभापति  महोदय  :  यह  जानने  में  उन्होंने  कया  कहा  मंत्री  महोदय  ने  जो  कहा  वह
 ठीक  मैं  पभ्राशा  करती  है  श्री  चटर्जी  भ्रापना  माषण  जारी  रखेंगे  *  ।

 क्री  जयपाल  रेडडो  इसके  पहले  कि  भ्राप  प्रंपना  विनिर्णंव

 समापत्ति  महोदय  :  मुझे  भ्राष्या  है  कि  इस  सुधार  के  बाद  श्री  चटर्जी  प्रपनां  भाषण  जारी

 सोमनाथ  .  चटर्जो  :  मैंने  शब्दों  का  सावधानी  पूर्वक  प्रयोग  किया  है  ,  मैंने  कहा  है  मेरा

 विष्वांस  है  कि  नियंत्रक  एवं  महालेखा  परीक्षक  का  प्रतिवेदन है  ;  कृपया  मेरे  भाषण को  देखें  !  टेप

 रिकाडंर की  जांच  करें

 5.00  रु

 ्
 मधु  वण्डवते  :  इसे  टेप  रिक!डड  किया  जा  रहा  है

 ?  हु

 एक  सासनीय  सदस्य  :  उनके  पास  कुछ  जानकारो  हे

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पंत  :  लेकिन  वे  ऐसा  कैसे  कहते  हैं  कि  मुके  इस  वात  पर  विएयासस  करना

 चाहिए  कि  ऐसा  कहा  गया

 श्री  कृष्ण चरत्र  पंत  :  ठीक  कहते  हैं  भौर  विश्वांस  करते  )
 वे  ऐसा  कहते  हुए  कि  विध्वास  है  में  कुछ  है  प्रतिवेदन से  कुछ  कंसे  उल्लेख  कर
 सकते  हैं  )

 264
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 समापति  महोदय  :  में  रिकार्ड  ममे  ड  देखने  दें  उमपमें  क्ष्या  हे  ।  इस f

 दरम्बानत  भाप  भपना  भाषणा  जारी

 —
 कफ

 )
 भी  सोमनाथ  चटर्जी  :  मैं  भ्रब  कहता  हैँ  यदि  ऐसा  पहले  नहीं  कहा  है--मुझे  विश्वासਂ  है  कि

 तियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  का  प्रतिवेदन  )**

 भो  कृष्ण  चन्द्र  पंत  :  मेरे  व्यवस्था  के  प्रश्न  पर  प्रापका  क्‍या  विनिरणंय  है  ?

 भरी  सोमनाथ  चटर्जो  :  मैं  सरकार  से  जानना  चह॒ता  हूं  कि  ऐसा  कोई  प्रतिवेवत  सरकार  को
 दिया  गया  या  नहीं  ।  सरकार  हां  या  ना  में  जबाब  दे  )  इस  पर  कोई  व्यवस्था
 का  प्रदन  नहीं  है  ?  मैं  उनसे  पूछ  रहा  हूं  )

 समापति  महोदय  :  इनके  द्वारा  उठाया  गया  व्यवस्था  का  प्रदन  प्रक्रिया  को  लेकर  है  जिसका
 उन्होंने  उल्लेख  किया  भ्रौर  कहा  कि  इसका  उल्लेख  प्रतिवेदन  के  साथ  समा  पटल  पर  रशने  के  बाद  ही
 हो  सकता

 श्री  सोमनाथ  चटर्णों  :  सरकार  को  प्रस्तुत  किये  जाने  के  पहले
 धापका  विनिर्णय  कया

 समापति  महोदय  :  भाप  भपना  मांपण  जारी  रखे  ।

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  भी  संतोष  मोहन  :  प्रापको  प्रतिवेदन  के  बारे  में

 जानकारी  कंसे  मिली  ?

 श्री  सोमनाथ  घटर्जों  :  मैंने  कहा  विश्वास  है  प्रव  यदि  यह  संतोषजनक

 नहीं  है  मेरे  चार  प्रतिवेदन

 श्री  संतोष  महन  वेव  :  मैं  समझता  हूं  यह  श्री  मल  दत्त  की  गलती  )

 एक  साननोय  सदस्य  :  इसका  उल्लेश्  नहीं  कीजिए

 श्रो  सोमनाथ  चटर्जो  :  यह  समाचार  पत्र  में  प्रकाशित  हुभ्ना  है  ,

 समापति  महोदय  :  आप  कृपया  भपना  भाषण  जारी

 क्री  सोमनथ  चटर्जी  :  मैं  जारी  रक्ष  रहा  उन्होंने  प्र्यावश्क  रूप  में  ्यवधान  डाला  ।

 भी  भ्रय्यपू  रेडडी  माननीय  मंत्री  द्वारा  उठाए  व्यवस्था  के  प्रश्तके  खिलाफ  मेरा

 एक  व्यवस्था  का  प्रएन  हैं  ।

 क्री  कृष्ण  चन्र  पंत  :  मैंने  यह  उनके  खिलाफ  उठाया  है  ध्रापके  खिलाफ  नहीं  ,

 समापति  महोदय
 :  वे  माषरा  देने  के  लिए  खडे  प्राप  भ्रपनी  जगह  परे  बेठ

 श्री  भ्रय्यपू  रेडडो  :  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  का  प्रतिवेदन  संवेधानिक  कागजात  होता  है

 जिसे  सभापटल  पर  र्ला  जाता  है  श्रौर  राष्ट्रपति  को  भी  मेजा  जाता  लोक  लेखा  समिति  रक्षा

 जप  —

 अ*प्रध्यक्षपीठ  के  भादेशानुसार  कार्यवाही  वृत्तान्त  स ेनिकाल  दिया
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 सम्बन्धो  कुछ  पंरा  लेती  है  भ्ौर  उसकी  जांच  करतो  सभी  पैरा  की  जांच  नहीं  की  जाती  है  दूसरी
 बात  यह  है  कि  नियंत्रक  महालेखा  परिक्षक  मुह  तंयार  करने  से  पहले  रक्षा  विभाभ  से  स्पष्टोक  रण
 मांगता  इसलिए  यदि  उन्होंने  पेरा  तंयार  कर  छसे  रक्षा  मंत्रालय  को  सूचित  करता  है  तो  हमें
 निश्चय  ही  छपने,से  पहले  उसके  बारे  में  पता  चल  जाएगा  ।  )

 भो  चाल्स  यह  यह  गोपनीय  होता  है

 भी  ध्रष्यपू  रेड्डी  :  भव  यदि  सरकार  जातती  है  कि  नियंत्रक  महालज्ा  परीक्षक  ने  एक

 मुद्दा  तेयार  किया  या  विभाग  को  भेजने  के  लिए  विषय  तेयार  किया  तो  रक्षा  मंत्रालय
 प्रवाय  यह  जानता  है  कि  नियंत्रक  महालेश्षा  परीक्षक  ने  इसे  संक्षेप  प्रपराध  माना  होगा

 क्री  सेफुदोत  चोधरी  :  प्राप  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  से  प्रतिबेदन  की  मांग

 क्री  श्रय्यपू  रेड्डी  कृपया  मुके  प्रपप्ती  बात  पूरी  करने
 $.04  4.9.

 महोदय  पोठासीन

 प्रो  मधु  दंडबते  :  क्‍या  प्रापने  व्यवस्था  का  प्रश्न  प्रस्वोकार  कर  दिया  है  ?

 एक  माननोय  सदस्य  :  यदि  यह  गलत  है  तो  मंत्री  प्रपने  उत्तर  में  इसे  श्पष्ट  करेंगे  ।

 झो  सोमनाथ  चटर्लों  :  मैं  लोक  लेखा  समिति  के  पूर्व  सभापति  का  भनुग्रही है  कि  उन्होंने  इस
 मामले  को  श्पष्ट

 श्री  विफ्नि  पाल  दास  :  क्‍या  मैं  एक  बात  कह  सकता

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  मैं  इसे  नहीं  मनता  प्रापने  बहुत  समय  ले  लिया  है  ;

 श्री  विपिन  पाल  दास  :  लोक  लेखा  समिति  की  कायंवाही  को  चर्चा  यहां  करना  ठीक  नहीं  है
 ऐसा  कभो  नहीं  किया  गया  ।  लोक  लेखा  समिति  या  किसी  संसदीय  समिति  की  कार्यवाही  को  कमी
 मी  न  थर्चा  होतो  है  न  उल्लेख  किया  जता  वे  इसका  उल्लेख  कर  रहे  हैं  ।  जी  भ्रमल  लोक
 लेखा  समिति  के  भूतपूर्व  समिति  का  प्रेस  वक्‍तव्य  यह  नियमों  तथा  प्रक्तीया  का  उल्लंघन  है  ।

 यह  हानिकर

 श्री  सोमनाथ  चटजों  :  सरकार  को  कहने  दें  कि  मैं  सही  हूँ  प्रथवा  नहीं  ।

 भ्री  बासुदेव  श्राचायं  :  कभी

 श्री  संफुदीन  चोधरी  :  उन्होंने  कभी  मी  लोक  लेखा  सप्मिति  का  उल्लेख  नहीं  किया  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  रिकाई  को  जांच  को  जानी  चहिए  भौर  उस  की  कायंवाही

 ब॒तांत  से  निकाल  दिया  जाना  चाहिए

 भो  सोमनाथ  लदजों  :  मेरा  विचार  है  कि  इस  महत्वपूर्ण  विधय  पर  चर्चा  प्रावश्यक
 लोक  लेला  समिति  के  माननीय  धूतपूर्ब  सभापति  ने  इस  मामले  को  स्पष्ट  करने  में

 काफ़ी  सहयोग  दिया  मुझे  भाषा  मंदी  महोदय**-**ਂ  फहमी  दूर  कर  दी  गई

 )
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 झ्रध्यज  महोदव  :  मैं  इसकी  जांच  कर  बेंठ  जाइए
 *

 )
 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  जो  कुछ  भी  हो  मैं  देखू  गा  ।

 कुरियन  :  उन्होंने  विनिर्णय  दिया  हैं  (

 श्रो  सोमनाथ  चटर्जी  :  कंसा  विनिर्णंय  ?

 श्री  वासुदेव  प्राश्वार्य  :  उन्होंने  कैसा  बिनिरंंथ  दिया  कोई  विनिर्णय  नहीं  है  ?

 )  ै

 ोमती  बतबराजेश्बरी  :  मैंने  कोई  विनिणंय  नहीं  दिया  है  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  पाप  प्रापस  में  क्यों  चर्चा  कर  रहे  निरय  हमें  लेगा  है  ।

 )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  वे  ऐसा  करने  के  लिए  पूशतया  सक्षम  ली  ।  झा  उन्हें  चुनोती  नहीं  दे
 सकते  ।  *

 प्रो  मधु  दष्डवते  :  महोदया  पाप  भ्वसे  कोई  विनिर्णाय  नहीं  दें  सकती  हैं।॥
 प्रष्यक्ष  महोदय  :  भाप  चुनौती  नहीं  दे  सकते  ।

 श्लेसतो  असबराजेश्वरी  :  मैंने  कोई  विनिणंय  नहीं  दिया  है  ।

 शो  सोमनाथ  चट्श्षी  :  मैं  इसको  चनोतो  नहीं  दे  रहा  मैं  तो  केवल  यह  कह  सकता  हैकि
 संसदीय  कार्य  राज्य  मंत्री  के  पाएवे  में  बेठकर  वे  ध्व  कोई  विनिरणंग  नहीं  दे  सकती

 श्ीमतो  बसव  राजश्वरी  :  मैंने  कोई  विनिरंय  नहीं  दिया  है  ।

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  वे  प्रब  कोई  विनिर्शाय  नहीं  दे  रही  हैं  ।

 शो  सोमनाथ  चटर्जी  :  कश  मुझे  ध्रपमा  मावरा  आरी  रक्ने  की  ध्वनुमति  है  ?

 )  ,

 कुरियन  :  उतको  विनिणंय  का  पालन  करना  भाहिए  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  मामले  को  देखू ना  ।  प्राप  इस  सम्बन्ध  में  चिन्तित  क्यों  हैं  ?

 कुरियम  :  उसकी  किकिरिंव  को  पालन  करना

 ह्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसी  काम  के  लिए  यहाँ  मौजूद

 )

 हाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसी  काम  के  लिए  यहाँ  नौजूद

 कुरियन  :  उदका  कथन  कार्यवाही  वृतास्त  में  शामिल  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 प्रध्यक्ष  महौदव  :  तथ  जाप  यहां  ग्राकर  इश  कषुर्ती  पर  बैठ  जाइए  ।
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 महोदय : चर्चा को AIT बढ़ाएं | श्री पास

 मधु  दष्डबले  :  उनको  ऐसा  करने  की  प्रनुमति  न  प्रश्यथा  यहां  काफी  प्रब्यवस्था
 हो

 झो  सोमनाथ  च्टर्जो  :  कृपया  उनको  हम  पर  मत  थोषिये  ।

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  चर्चा  को  भ्रागे  बढ़ाएं  |  श्री  ध्रापके  पास  जो  भी  जानकारी  है  भाप
 उसे  उद्ध,त  कर  सकते  किन्तु  हम  जिस  विषय  पर  चर्चा  नहीं  कर  रहे  हैं  उस  विषय  पर  चर्चा
 न  करें  ।

 )

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  इसीलिए  मैं  यह  कह  रहा  हैँ  कि  इस  भ्रतिमहत्वपूर्णं  जो  इस
 सभा  तथा  सभा  के  बाहर  के  लोगों  को  भ्रान्दोलित  कर  रहा  पर  सार्थक  चर्चा  के  लिए  बे  रिपोर्ट

 हम  लोगों  को  उपलब्ध  कराई  जानी  चाहिए  जिनका  मैंने  पहले  उल्लेख  किया  प्रन्यथा  हम  केवल
 वास्तव  में  उन  विषयों  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  जिनके  सम्बन्ध  में  महत्वपूर्णा  तथ्यों  को  लोगों  से  तथा  इस
 सभा  से  छपाया  गया  सरकार  का  प्नभिमत  यह  है  कि  जहां  तक  उसमें  में  दिए  गये  ठेकों  का
 सम्बन्ध  है  हसमें  किसी  को  मुगतान  करने  का  प्रावधान  नहीं  था  तथा  उसमें  कोई  एजेन्ट  नहीं

 मुझे  ध्राश्चयं  है  कि  यह  सरकार  ऐसा  कहने  प्रथवा  रक्षा  में  किसी  एजेन्ट  की  मोजूदगी  का  खंडन
 करने  के  लिए  इतनी  बेताब  क्‍यों  है  ?

 क्योंकि  मैंने  एक  प्रन्य  मोके  पर  माननीय  रक्षा  मन्‍्त्री  को  बढ़ी  वेताबी  से  यह  कहते
 ०प्राप  हम  सरकार  पर  दोष  क्‍यों  लगा  रहे  इसका  प्र  यह  है  कि  राजीव  गाँधी  जी  की

 सरकार  जिम्मेदार  नहीं  है  |  मैं  उनके  कथन  को  भ्रक्ष  उठड,त  करता  सरकार  ने  पनडध्बयां
 नहीं  खरीदी  इसका  झरथ  यही  जब  इस  सरकार  ने  पनड्ब्बियां  नहीं  छ्षरीदीं  तो  भाप

 कमीशन  भथवा  एजेन्ट  भ्रथवा  मौलीटर  के  लिए  इस  सरकार  पर  दोष  लगाने  की  कोशिश  नहीं
 क्र  सकते

 भी  बुजमोहन  महन्ती  वे  कुछ  दस्तावेजों  को  उद्ध,त  कर  रहे  हैं  ।

 कुरियन  :  भाप  क्या  उध्दुत  कर  रहे  हैं  ?  वे  किस  स्रोत  से  उध्दुत  कर  7 न  क्कु  रु  दु

 -  श्री  बुजमोहन  महस्ती  :  वे  कुछ  दस्तावेजों  को  उद्ध,त  कर  रहे  हैं  तथा  हम  उन  दस्तावेजों  की

 ब्रामाणिकता  के  सम्बन्ध  में  नहीं  जानते  ।

 )

 झो  सोमनाथ  चटर्जी  :  इसको  इस  तरह  माना  जाए  जैसे  मैंने  इसे  याद  किया  है  तथा

 मैंने

 ऐसा ही कहा है । ) भ्रो बसुदेथ झाचायं : ये उद्धरण राज्य सभा के कार्यवाही वृतास्त से अध्यक्ष सहोदय : कृपया झ्पने कथन को जारी भी री सोमनाथ चरर्जी : यदि ऐसा है तो वे लोगों से यह बात कहने को बेताब क्यों 268
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 ्

 ्ाआ

 में
 .  न  ह्

 ्््ा

 1981  में  भी  सौदे  में  कोई  एजेन्ट  नहीं  था  ?  गया  बात  काफी  भ्रसामान्य  नहीं  कि  1981  में  रक्षा  ठेकों
 में  एजेन्ट  ये  ?  )

 दूसरी  यह  बात  प्रब  समा  के  कार्यवाही  वृतांन्त  में  भी  शामिल  है  कि  1985  से  पहले
 एजेन्टों  की  नियुक्ति  तथा  कमीशन  का  भुगतान  प्रपवाद  नहीं  बल्कि  एक  प्रथांथी  तथा  जहां  तक
 इस  सरकार  का  सम्बन्ध  है  मैं  इससे  मधिक  प्रामाणिक  दस्तावेज  का  उल्लेक्ष  नहीं  कर  सकता  ।

 मेरा  विश्वास  है  कि  यद्यपि  लोगों  ने  इस  तथ्य  को  प्रस्वीकार  किया  है  किन्तु  इस  सरकार  ने
 इस  तथ्य  को  स्वीकार  किया  हे  तथा  इस  सभा  ने  संयुक्त  संसदीय  समित्ति  के  प्रतिवेदन  के  रूप  में
 इस  तथ्य  को  स्वीकार  किया

 कृपया  मुझे  प्रथा  प्रचलित  थीਂ  यह  दिखाने  के  लिए  संयकक्‍त  संसदीय  समिति  के
 बेदन  के  कुछ  भ्रश  पढ़ने  की  अनुमति  प्रदान

 मैं  पृष्ठ  106  के  पेरा  7.2  का  उल्लेख  करता  हूं  :

 लेफ्टीनेन्ट  जनरल  कौल  ने  भपने  साक्ष्य  में
 समिति  को  यह  सूचित  किया  कि  रक्षा  उपकरण  की  खरीद  में  एजेन्टों  की  सेवाशों  का  उपयोग  करने
 की  प्रथा  चल  रही  उनके  भ्नुसार  इस  प्रथा  के  निश्चित  लाभ  क्योंकि  इस  प्रक्रिया  के  द्वारा

 सेना  को  यह  पता  चलता  है  कि

 मैं  पेरा  7.3  का  उल्लेख  करता  हूँ  :

 व्यय  ने  भी  यह  बताया  कि  उस  समय  भारत
 सरकार  के  मौजदा  धनुदेक्षों  के  भनुसार  उपकरण  भादि  के  श्रायात  के

 बारे  में  किसी  सौदे  के  लिए  मारतीय  एजेन्ट  की  नियुक्ति  पर  रोक  नहीं  लगी  eeeਂ

 उनके  प्ननुसार  मारतीय  एजेन्ट  विदेशी  कम्पनियों  के  प्रनिवायं  सहगामी  थे  ।

 मैं  पेरा  7.6  का  उल्लेख  करता  हूँ  :

 समिति  ने  यह  भी  बताया  कि  1984  से  पूर्व  इस  प्रकार  के  कोई

 दर्शी  निर्देश  मौजूद  नहीं  थे  कि  इस  प्रकार  के  कोई  एजेम्ट  नहीं  दूसरी  धोर  वहां

 विनियम  की  प्रराली  मौजूद  थी  जहां  तक  कि  फर्मों  से  यह  घोषणा  करने  के  लिए  कहा  गया

 था  कि  क्या  उनका  कोई  एज़ेन्ट  है  प्रोग  यदि  तो  उन  व्यक्तियों  के  बारे  में  विस्तृत  ब्यौरा

 देंਂ  +०००००  +  ०»  ”

 मैं  परा  7.7  का  उल्लेख  करता  हूं  :

 सचिव  ने  समिति  को  सूचित  किया  कि  1984  में  जब  वर्तमान

 मंत्री  के  नेतृत्व  में  नई  सरकार  सत्ता  में  श्राई  थी  उस  समय  यह  निरंय  लिया  गया  था  कि

 प्रब  से  रक्षा  ठक़ों  के  बारे  में  बातचीत  तथा  उनपर  निरणंय  पूर्णातया  एजेन्टों  के  बिना  लिए

 जाएंगे'*****  र्ज

 मैं  इसको  क्यों  पढ़  रहा  उच्च  स्तरीय  समिति  का  यह  निष्कर्ष  है  कि  1984

 तक  यह  एक  सामास्य  प्रथा  किन्तु  सरकार  1981  के  ठेके  के  सम्बन्ध  ध्रव  भी  यह  प्रकट  करने
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 तथा  यह  सिद्ध  करने  को  बेताब  है  कि  इस  ठेके  में  कोई  एजेन्ट  नहीं  था  ।  ऐसा  इस  कारण  से  है  कि

 कुछ  लोगों--हिन्दुजा  के  नाम  हस  ठेके  में  अन्तंत्रस्त  यदि  यहां  हिन्दुजा  का  नाम  एक  बार
 प्रमाणित  हो  जाता  तो  हम  जानते  हैं  कि यह्‌  मामला  शासक  दल  के  सर्वोच्च  नेताप्नों  को  भी
 हन्तंग्रस्त  करेगा  |  इसलिए  मामले  को  दबाने  को  कार्यवाही  शुरू  करने  तथा  इस  देश  के  लोगों  को
 प्रधरे  में  रखने  के  लिए  पुनः  यह  ऋर  प्रयास  किया  गया  वे  कहते  नहीं  इस  ठके  में

 कोई  एजेन्ट  नहीं  आप  एजेन्सी  कमीशन  के  मुगतान  की  सच्चाई  को  छुपाने  के  लिए
 प्रत्यन्त  बेताब  यद्यपि  संयुक्त  संसदीय  समिति  के  प्रतिवेदन  के  भनुसार  वर्ष  1981  तक  यह  एक
 सामान्य  स्थिति  संयुक्त  संसदीय  समिति  कहती  है  कि  उस  समय  यह  एक  सामान्य  बात

 जमेनी  की  संसद  कहतो  है  कि  यह  अत्यन्त  स्वाभाविक  स्थिति  थी  ।  जमंनी  की  संसद  में

 जमेनो  की  संघीय  सरकार  का  उत्तर  यह  था  कि  यह  एक  भ्रत्यन्त  स्वामाविक  चीज  तब  1981  में

 जमंन  पनड॒डिबयों  को  खरीद  में  ग्रवानक  इस  स्वमभाबिक  प्रक्रिया  का  भ्नुसरण  क्‍यों  नहीं  किया

 जाएगा  )  किन्तु  कठिनाई  यह  है  कि  प्रब  सरकार  यह  महसूस  करती  है  कि  रक्षा  खरीद  के  सम्बन्ध  में

 सच्चाई  किसी  तरह  से  भी  प्रकट  नहीं  होनी  क्योंकि  एक  समय  प्रधानमंत्री  ही  रक्षामंत्री  थे  ।
 प्रद  हिन्दुजा  की  चर्चा  बहुधा  हो  रही  यह  प्रयास  किया  जा  रहा  लोगों  के
 मन  में  पहले  जो  सन्देह  था  वह  भ्रब  विश्वास  में  बदल  गया  है  कि  यह  सरकार  इस  सोदे  में  एक  पक्ष

 जिसमें  कमोक्षन  लिया  गया  तथा  हस  बारे  में  कोई  सन्‍्वेह  नहीं  सरकार  ने  इस  तरह  के
 प्रारोपों  के  ननिपटाने  के  लिए  एक  नया  तरोका  इजाद  किया  वह  कौनसा  तरीका  है  ?  श्राप  उस
 व्यक्ति  के  पास  जाते  हैं  जिसके  खिलाफ  प्ारोप  लगाया  गया  भाप  घूस  देने  वाले  के  पास  जाएं
 प्रोर  कि  कया  प्रापने  घूस  दी  वह  कहता  है  मामला  यहीं  खत्म  हो  जाता  इस

 तरह  की  प्रवृत्ति  की  एक  स्ोमा  होती  है  जैसे  कि  भ्रपराध  के  जिम्मेवार  व्यक्ति  के  वक्तव्य  को  सच
 मानना  ।  जैसा  कि  मैंने  थोफोर्स  चर्चा  के  दोरान  कहा  था  के  थोफोस  तोप  मामले  में  निर्णायक  बात
 बोफोर्स  द्वारा  कही  गई  ध्लोर  पनड॒ब्यी  मामले  में  निरंयक  वात  डब्ल्य  द्वारा  कही  गई  ।  जो

 कुछ  भी  इन  लोगों  ने  इन  कम्पनियों  ने  जिसके  साथ  हमारा  करोड़ो  रुपये  का  सौदा  हुप्ना
 है  तथा  जिनके  खिलाफ  भारोप  लगाए  गये  सरकार  ने  उसे  भासानी  से  स्वीकार  कर  लिया  ।  जहां
 तक  पनडुब्बी  के  मामले  का  सम्बन्ध  है  मामला  बिल्कुल  स्पष्ट  हैं  ।  इसमें  कोई  शक्‌  नहीं  है  ।  जो  कुछ
 भी  कहा  गया  सरकार  ने  उसे  झ्रासानी  से  स्वीकार  किया  भोर  पिछले  मामले  की  जांच  को  बन्द  कर
 दिया  गया  ।  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  किसी  बात  को  भासानी  से  स्वीकार  करने  को  हस  प्रवृत्ति  की

 एक  सीमा  होनी  यही  कारण  कि  जो  कुछ  भी  श्राप  कहते  हैं  इस  देश  की  जनता  उसे
 स्वीकार  नहीं  करती  ध्वाप  प्पनो  प्रशंसा  कर  सकते  हैं  लेकिन  भाप  इस  देश  की  जनता  की
 से  प्रपनी  बात  नहीं  मनवा  सकते  हैं  और  यहां  तक  कि  बच्चा  भी  उनकी  क्रहानो  को  स्वीकार  नहीं
 करेगा  ।  वि

 इस  सरकार  ने  एक  बहुत  ही  रुब्िकर  सिद्धान्त  स्वीकार  किया  इस  कहानी  को
 किसने  सबसे  महत्वपूर्ण  कम्पनी  एच.डी.डब्ल्यु  वे  क्‍या  कहते  हैं  ?  वे  क्या  कहते  हैं  कि  एक
 गलतफहमी  हो  गई  थी  ।  और  बह  कहानी  हस  सरकार  ने  स्वीकार  कर  मेरा  इस  सरकार
 वर  यह  आरोप  है  कि  उसके  मलत  विश्वास  पर  यह  कहानी  स्वीकार  की  है  |  कोई  भी  जिम्मेवार
 व्यक्ति  इसे  स्वोकार  नहीं  कर  सकता  मेरे  पास  भी  श्री  दिनेश  गोस्वामी  की  तरह  समय  नहीं

 परन्तु  उन्होंने  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मुद्दे  उठाए  हैं  भ्रोर  मैं  उसका  समर्थन  करता  हूं  .

 गलतफहमो  किसने  पैदा  की  ?  गलतफहनी  की  ओर  से  ही  पैदा  की
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 हमारे  27  जून  1987  के  पत्र  के  उत्तर  में  श्री  भटनागर  को  लिखे  पत्र  में  पह  कहा  गया  कि  कोई
 गल्नतफहमी  हुई  वह  गलतफहमी  क्‍या  थी  ?  भारतीय  दूतावास  से  एक  रिपोर्ट  ध्ाई  थी  कि

 मोल्िटर  यहां  आये  और  कहा  :  हम  मूल्य  कम  नहीं  कर  सरकार  का  मामला  यह
 था  कि  वह  पांचवीं  और  छठी  पनडु॒ब्बी  का  दाम  कम  करने  की  कोशिश  कर  रही  थी  ।  जब  सरकार
 ने  जो  इस  मामले  के  प्रभारी  थे  तथा  रक्षा  सम्बन्धी  श्रीददारियों  की  देखरेल  कर

 रहे  से  सम्पर्क  किया  तो  उन्होंने  कहा  :  बेहद  अफसोस  हैं  ।  चू  कि  भारतोब  एजेंटों  को  7%
 कमीशन  दिया  जाना  है  इसलिए  हम  इसका  मूल्य  कंसे  कप्न  कर  सकते  जब  तक  यह  कमोश्षन
 कमर  नहीं  किया  हम  मूल्य  कम  नहीं  कर  सकते  ।”

 भारतीय  राजदूत  ने  अपना  काम  अविलम्ब  किया  ।  उसने  भ्रपनी  रिपोर्ट  यहां  भेजी  ।  उसमे
 एफ  टेलेक्स  यहां  भेजा  जिस  पर  कोई  कायंबाही  महीं  की  गई  ।  उस  रिपोर्ट  में  इस  बात  का  विशेष
 रुप  से  उल्लेख  किया  गया  है  ।

 भारतीय  राजदूत  तथा  नौसैनिक  अटंची  के  बीच  विचार  विमर्श  हुआ  ।

 फहमी  किसके  बीच  में  हुई  ?  इस  विचार  विमश्ं  में  मौजूद  नहीं  थी  ।  यह
 बिम्शा  इन  तीन  व्यक्तियों  के  बीच  हुआ  था  ।  उनमे  से  किसी  ने  यह  नहीं  कहा  कि  उनके  बीच  कोई

 गलतफहमी  हुई  थी  ।  वे  जो  उस  वक्‍त  मौजूद  नहीं  थे  तथा  जिनको  उस  विचार  विमं  के
 सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  करना  आगे  आये  तथा  उन्होंने  एक  कहानी  उसमें  गलतफहमी
 थी  ।  जिम्न  तरह  एक  डूबता  हुआ  आदमी  तिनके  का  सहारा  लता  उसी  तरह  हमारी  सरकार  ने

 एक  मनोव॒ति  अपना  कोई  भ्रन्य  स्पष्टीकरण  नहीं  होने  के  कारण  उन्होंने  कहा  :

 फ्हमी  होनी  चाहिए  ।?  यह  कथन  आश्चयंजनक  राजदूत  ने  यह  नहीं  कहा  है  कि  उसमें
 गलतफहमी  है  नौसंनिक  पटेची  ने  यह  नहीं  कहा  हे  कि  उसमें  मलतफहमी  हे  ।  तथा
 मालीटर  ने  भी  यह  कहीं  भी  नहीं  कहा  है  कि  उसमें  गलतफहमी  यह  गलत  फहमी  किस
 विषय  में  क्‍या  उसने  एक  भारतीय  एजेंट  का  उल्लेख  किया  प्रथवा  क्‍या
 उसने  कमीशन  का  भुगतान  किए  जाने  के  बारे  में  उत्लेक्ष  किया  ध्रथवा  नहीं  ?  यह  गलतफहमी  की
 कहानी  इस  सरकार  को  स्वीकार  हैं  तथा  वे  कहते  हैं  कि  कुछ  भी  नहीं  हुप्ला  प्रतः  यह

 फहमी  किन  लोगों  के  बोच  है  तथा  किस  विषय  में  है  ?  तथा  यह  गलतफहमी  कया  थी  ?  क्या  किसी

 ने  इस  मलतफहमी  को  समझा  है  कि  वह  कसी  हे  ?  इसका  पता  कब  चला  ?  जंसा  कि  मैंने  कहा
 है  कि  प्रन्य  लोगों  क ेबीच  की  इस  गलतफहमी  का  उल्लेश्ष  कंसे  कर  सकता  है  ?

 9  1987  को  जब  इस  पत्र  में  पहली  बार  गलतफहमी  की  कहानी  सामने  श्लाई  तो  हमारी
 सरकार  ने  भी  हसको  स्वीकार  नहीं  किया  क्योंकि  हमारे  रक्षा  श्री  भटनागर  ने  पाया

 कि  हसको  स्वीकार  करना  भ्रत्यन्त  कठिन  28  1987  )

 भ्री  कृष्ण  चन्त्र  पंत  :  क्या  इससे  प्रापक  द्वारा  बनाये  जा  रहे  सारे  मामले  का  खंडन  नहीं  हो

 जाता  है  ?

 की  सोमनाथ  अठणों  :  क्या  प्राप  थोड़ी  प्रतीक्षा  करेंगे
 ?

 मैं  नहीं  जानता  कि  रक्षा  मंत्री

 बैचन  क्‍यों  हो  रहे  मैं  इस  बात  का  इसलिए  उल्लेक्ष  कर  रहा  क्योकि  रक्षा  सचिव

 ने  प्रारम्म  में  इसको  स्वीकार  नहीं  किया  किन्तु  भ्रब  यह  सारी  रिपोर्ट  यलतफहगी  के  ध्राधार

 पर  प्लाम्रे  बढ़ती  संघीय  जमंन  गरशराज्य  सरकार  ने  इसको  स्वोकार  नहीं  किया  उन्होंने

 कहा  ऐसा  नहीं  हो  सकता  |  हमारी  स  रकार  कहती  है  ऐसा  नहीं  हो
 सकता  ।  )
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 स्ष्यक्ष  श्री  सोमनाथ  भागे  भी  तो  कहिये  ।

 थरो  सोमनाथ
 चटजो  :  ऐसा  उनके  व्यवधान  डालने  के  कारण  हुभा

 प्रतएव  इसके  बावजूद  वे  इस  निष्कं  पर  पहुंथे  हैं  कि  इस  मामले  में  गलतफहमी  हुई
 (  व्यवधा  न  )  क्‍या  श्राप  उनसे  मुझे  समय  देने  के  लिए  तो  मैं  प्रपनी  बात  कह  । भ्रध्यक्ष महोदय : कृपया Ga जल्दी कीजिए ।। TTA आधो घटे

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  भ्रबव  जल्दी  कीजिए  ।।  प्रापने  आधो  घटे  से  भी  ज्यादा  समय  ले

 लिया  है  ।

 क्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  कृपया  भाप  12  जून  1987  के  बहुत  ही  फहल्वपूरां  पत्र  को

 देखिए  |  यह  हमारे  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मैं  उसका  कुछ  भ्रष्य  उद्धूत  करता  हूं  .  पता

 छलेगा  कि  डा.मोलिस्टर  ने  24  फरवरी  1987  को  बोन  में  भारत  के  राजदूत  के  समक्ष  एक  बहुत  ही

 महत्वपूर्णा  वक्तव्य  दिया  था  कि  एच  क॑  द्वारा  करार  की  उदार  छार्तों  के  ध्रन्त्गंत  भारतीय

 एजेस्टों  को  7  प्रतिशत  कमीशन  का  भुगतान  किया  जाता  इस  बात  की  भी  प्रशंसा  की  जानी

 चाहिये  कि  भारत  ।”  प्रब  जिस  वक्‍तव्य  का  जिक्र  किया  वह  हमारे  रक्षा  मन्त्रालय  का

 एक  निश्चित  वक्‍तठ्य  यह  वक्तव्य  बोन  में  हमारे  राजदूत  द्वारा  प्राप्त  निष्चित  सूचनाभों  पर

 प्राधारित  है  ।  प्रन  यह  गलतफहमी  बन  गई  है  भ्लौर  इसी  कारण  से  इसकी  महत्ता  कम  हो  गई
 भ्ब  पता  है  क्‍या  हुझ्ना  है  ?  संघीय  जमंन  गणराज्य  को  सरकार  ने  भी  इस  गलतफहमी  की  बात  को

 स्वीकार  नहीं  किया  है  ।  उन्होंने  बिल्कुल  स्पष्ट  कहा  किसी  कथित  ,  अथवा  वास्तविक

 गलतफहमी  पर  प्रतिक्रिया  नहीं  करते  हैं  ।”  जमंन  संघीय  गणराज्य  सरकार  ने  उस  गलतफहमी  की
 बात  को  स्वीकार  नही  किया  है  ।  हमारी  सरकार  आरम्म  में  इस  गलतफहमी  की  बात  को  स्वीकार
 नहीं  कर  रही  थी  |  तब  यह  गलतफहमी  कंसे  पेदा  हो  गयी  ?  उसके  डब्ल्यु  द्वारा

 एक  भी  स्पष्टीकरण  नहीं  दिया  गया  ।  श्री  भटनागर  इसकी  विस्त्त  जानकारी  प्राप्त  करना  चाहते
 किन्तु  कोई  भी  जबाव  नहीं  दिया  गया***  )

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  प्रब  प्रपना  भाषण  समाप्त  कीजिये  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  मैं  प्रपणा  भाषण  कंसे  समाप्त  कर  सकता  हूं  ?

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  बहुत  ज्यादा  हो  गया  मुझे  समय  की  उपलब्धि  के  भनुसार
 समय  देना  पड़ता  दूसरे  व्यक्तियों  को  भी  समय  देना  आप  प्रत्येक  चीज  पर

 नहीं  कर  सकते  हैं  ।  मैं  श्रब  इसे  बन्द  करने  जा  रहां  हूं  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  अत्यन्त  महत्वपूर्णा  तथ्य  यह  है  कि  इस  विषय  में  कोई
 भी  सूचना  प्रारम्मिक  सूचना  प्रथवा  पूरी  सूचना  नहीं  होतो  छपया  इस  पर  विचार  कीजिये  ।  मैं  हसे

 स्पष्ट  करने  के  लिये  सभा  प्रौर  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  भ्रपील  करुगा  ।  यदि  दलाली  की
 यगी

 के  प्रश्न  का  जिक्र  नहीं  होता  तो  भारत  के  राजदूत  की  तरफ  से  कोई  सूचना  नहीं  मिली  होती  ।
 दे  दिल्ली  को  हमारी  सरकार  को  केबल  यह  बताना  चाहते  थे  कि  इस  मामले  में
 हान  के  भुगतान  का  प्रश्न  लड़ा  हुभ्ना  है  भ्तएव  पनड्ब्बियों  की  कीमतें  कम  नहीं  की  जा  सकती  हैं  ।
 यदि  उस  बारे  में  मोलीटर  से  बात  नहीं  की  गई  होती  तो  इसकी  कोई  सूचना  नहीं  मिली  होती  ।
 यदि  ऐसी  बात  तो  क्या  मोलीटर--..इस  मामले  में  ग्यारह  पार्टियां  शामिल  जैसे

 नौसेनिक  की  हमारी  जांचकर्ता  एजेंसियों  ने  जांच  की  है  ?  रिपोर्ट
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 कहां  है  ?  भ्रापने  के  ये  पत्र  प्रस्तुत  किये  हैं  ।  ध्लापने  संघीय  जमंन  गराराज्य  के
 पन्न  प्रस्तुत  किये  मोलीटर  का  प्रमाण  कहां  जो  कि  बहुत  महत्वपूर्णा  किसी  समय  भी
 इस  बात  से  इन्कार  नहीं  किया  गया  मैंने  यह  पाया  है  कि  मानमीय  मंत्री  महोदय  यह  सुभाने
 का  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  संघीय  सरकार  ने  मोलीटर  क॑  वक्‍तव्य  से  इन्कार  किया  एक
 बात  मैंने  यह  भी  पायी  है  कि  हमारे  सचिव  ने  यह  संधीव  ममेन  गणराज्य
 सरकार  मोलीटर  के  वक्तव्य  को  स्थीकार  नहीं  करती  ।”  मैं  यह  कहना  चाहता

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सोमनाथ  मुझे  भौर  लोगों  को  भी  समय  देना  भ्रापको  यह
 महसूस  करना  चाहिये  कि  सभा  में  पध्रौर  माननीय  सरस्य  भी  बोलना  चाहते  हैं  ।

 भी  सोसनाय  श्वटर्जी  :  कृपया  मुके  चारा  मिनट  का  समय  दीजिये  ।

 झरध्यक्ष  महोद्रय  :  मैंने  काफी  भ्रधिक  समय  दिया  है  ।  प्राप  प्रन्य  मुहं  भी  दे  मैं
 केवल  पश्रन्य  सदस्यों  की  मदद  करने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  ।

 थो  सोमनाथ  चटर्जो  :  महोदय  एक  ऐसा  पत्र  है  जिस  पर  भरोत्वा  किया  गया  प्रर्थात्‌
 दिनाक  27  1987  का  पत्र  जो  संघीय  जमेंन  गणराज्य  की  सरकार  द्वारा  रक्षा  मंत्रालय  को
 लिखा  गया  इसमें  कहा  गया  था  कि  डा  मोलीटर  ने  बातवा  है  कि  उन्हें  भारतीय  राजदूत  एक
 पत्र  प्राप्त  हुआ  था  जिसमें  कोई  टिप्पणियां  नहीं  की  गई  थी  प्लौर  यह  पत्र  डब्ल्यू  को
 भेज  दिया  था  ।  इस  वक्‍तव्य  को  जमंन  सरकार  द्वारा  डा  मोलीटर  के  वकतठप  को  भ्रथवा
 भोसीटर  की  भागीदारी  तथा  भारतीय  राजदूत  को  भेजी  उनकी  हस  टिप्पणी  को  कि  उन्हें  भारतीय

 राजदूत  से  बिना  कोई  टिप्पणी  वाला  पत्र  प्राप्त  हुप्रा  था  भ्रोर  उन्होंने  यह  पत्र  को

 भेज  विया  प्रस्थीकार  करना  माना  आ  रहा  परन्तु  वह  पत्र  कौनसा  था  ?  दिनांक  27
 1987  का  केवल  एक  ही  पत्र  दितांक  27  1987  का  पत्र  ही  वह  प्रथम  पत्र  था  जो  हमारी
 तराकार  द्वारा  को  लिखा  गया  यद्दि  ऐसा  कोई  पत्र  होता  जो  27

 1987  से  पहले  नहीं  भेजा  गया  था  तो  मोलीटर  ने  यह  नहीं  कहा  यदि  मोलटर  ने  27

 जुन  1987  का  उल्लेख  किया  थाਂ  तो  26  1987  को  को  गई  बातचीत  से  पश्चिमो  जमंनो

 की  सरकार  के  दितांक  1987  के  पत्र  द्वारा  इन्कार  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 ये  सब  मामले  हैं  जिन्हें  विल्कुल  नहीं  छुप्ना  गया  है  भ्रव  इस  रिपोर्ट  में  हमारी
 जांचकर्ता  एजेन्सियों  ने कहा  है  कि  इस  मामले  में  कोई  भी  भारतीय  एजेम्ट  ध्ामिल  नहीं  है  भ्री

 गोस्वामी  ने  उस  बात  पर  सही  बल  दिया  भाप  मुझ्के  समय  नहीं  दे  रहे  परन्तु  मैं  एक

 बात  पर  दृढ़  है  कि  भारत  सरकार  को  लोगोंको  यह  बात  सच-सच  बतानो  चाहिए  कि  दक्षिणी  प्रफोका

 की  सरकार  को  पनुडुद्ियों  के  नकसे  तथा  डिज़ायन  कहां  उपलब्ध  कराए  गए  डी  डब्लू  ने

 इस  वास  से  कंसे  इन्कार  किया  भब  मैं  यह  जानना  चाहूँगा  कि  भारत  सरकार  का  इस  संम्बस्ध  में

 क्या  कहना  वदि  ऐसा  हुश्ना  है  तो  क्या  उन्होंने  संविदा  को  तोह  दिया  है  नहीं  ।  यदि

 उन्होंने  ऐसा  किया  है  तो  आपने  कया  कार्यवाही  की  है  प्ौर  पांचवी  तथा  छठी  पनडुड्बियों  की

 ब्राष्ति  के  बारे  में  क्‍या  बातचीत  हो  रही  है  ?

 श्री  विपिन  पाल  दास  :  रह  कर  दिया
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 को  गई  मुझे  दुःख  है  कि  हम  इस  बात  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकते  यह  एक  भ्रनन्‍्य  कार्य  है
 जिसके  द्वारा  सच  छुपाया  गया  लीपा-पोती  का  एक  प्रयास  किया  गया  है  भ्रौर  सच्चाई  पता
 लगाने  को  बजाए  उसे  दबाने  के  पुनः  भोंडे  तरोके  प्रपनाए  गए  हैं  ।

 श्री  सेपव  शाहबुददोन  :  भप्रष्यक्ष  मेरे  नामवर  साथी  मे  भ्रजेय  दुग्ं  में
 जैसा  कि  मंत्री  महोदय  के  वक्‍त०य  को  माना  गया  कई  दरारों  तथा  कई  कमियों  का  पता  लगा

 चुके  हैं  ,  मैं  उनका  बहुत  प्रादर  करता  हूँ  परन्तु  ध्राज  मु्के  उनसे  प्रधिक  सहानमूति  है  क्‍योंकि  उन
 पर  एक  ऐसी  बात  के  लिए  पीछे  पड़ा  जा  रहा  है  जो  उनके  रक्षा  मंत्री  बनने  से  काफो  पहले  भौरा
 शायद  उस  समय  घटित  हुईं  जब  वे  सत्ता-पक्ष  में  मी  नहीं  थे  ।

 मैं  यह  भी  जानता  हूँ  कि  मेरे  विपक्ष  मित्रों  को  शब्द  से  कुछ  एलर्जी  हो  गई
 झतएवं  मैं  प्लापको  विश्वास  दिलाता  है  कि  मैं  ध्रपने  भाषण  में  इसके  बाद  बोफस  शब्द  का

 इस्तेमाल  नहीं  करुगा  ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रव  इसका  प्रयोग  क्‍यों  कर  रहे  हे  ?

 थो  संयद  लाहबुददीन  :  जैसा  कि  भाप  जानते  वास्तव  में  यह  चर्चा  1981  के
 सौदे  के  बारे  में  भ्रबः  हम  यह  भी  नहीं  जानते  कि  उस  समय  कितने  मूल्य  का  भुगतान  किया  गया

 हम  नहीं  जानते  कि  क्‍या  करार  में  पुनः  क्रधादेद  देने  सम्बन्धी  खण्ड  मौजूद  था  भ्रथवा  कया
 उसमें  मूल्य  वृद्धि  सम्बन्धी  खण्ड  मौजूद  था  और  हम  यह  भी  नहीं  जानते  भौर  मुझे  यह  कहना  चाहिए
 कि  इसके  बारे  में  कुछ  परेशानी  पैदा  करने  वाला  समाचार  मिला  है  कि  इन  जो  हमारे
 हाथों  में  भा  गई  न ेकेसा  काम  किया  मैं  धाशा  करता  हूं  कि  रक्षा  मंत्री  महोदय  उस  मुद्दे  पर

 हपें  विश्वास  में  लगे  |  परन्तु  मारत  सरकार  हस  बात  पर  श्रड़ी  हुई  है  कि  1981  में  कोई  एजेंट  नहीं
 था  ।  1985  में  हमने  उसीं  फर्म  से  दो  भोर  पतडुडियां  खरोदने  का  निर्णाय  लिया  प्रव
 मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य  के  परा  2  में  क्‍या  कहा  गया  है  ?  इसमें  यह  कहा  गया  का
 शामिल  न  होना  सुनिश्यत  करने  के  लिए  रक्षा  मंत्रालय  ने  हमारे  दूतावास  से  सहायता  मांगी  थी  !

 भापने  देखा  कि  सच्चाई  घीरे  धीरे  धागे  ध्ाती  ।  यदि  वे  यह  जानते  थे  उस  मामले  में  कोई
 एजेंस्ट  नहीं  तो  ऐसी  सहायता  का  प्रएन  ही  कहां  खड़ा  होतः  है  ?  वे  कहते  हैं  कि  1981  में  कोई

 एजेन्ट  नहीं  था  ।  वे  यह  मान  सकते  हैं  कि  1985  में  क्रयादेश  पुनः  देते  समय  यह  कहा  गया  था  कि

 हस  सौदे  में  कोई  एजेन्ट  नहीं  होगा  ।  परन्तु  खुद  मंत्रालय  यह  कहता  है  कि  का  शामिल  न
 होना  सुनिश्चित  करने  के  ।  महोदय  मैं  विश्वास  करता  हूँ  कि  यहां  कुछ  इशारा  किया  गया  है
 तथा  यह  भाशय  प्रकट  होता  है  कि  1981  के  सौदे  में  एजेन्ट  शामिल  था  पदन्तु  1985  में  हम
 उसी  विडम्बना  से  बचने  का  प्रयास  कर  रहे  इससे  यह  ध्वनित  होता  है  कि  1985  में  सौदा

 बरने  वालों  को  यह  ज्ञन  था  कि  1981  में  एजेम्ट  शामिल  थेਂ  यहां  भ्रवराघ  स्वीकृत  की  मावना
 दिल्लाई  देती  यहाँ  प्रपनी  मनाभावना  खुद  बोलती

 भ्रब  परा  4  में  कहा  गया  है  कि  रक्षा  सचिव  द्वारा  राजनीतिक  कार्यों  सम्बन्धी  समिति
 द्वारा  दो  भ्ोर  पनडुडिवर्षा  क्रिरीदने  संबंधी  निर्णय  लेने  के  कुछ  दिन  बाद  15  नवम्बर  198:  को  संधीय
 जमंन  गणराज्य  के  स्थित  राजदूत  के  नई  दिल्ली  राजदूत  को  बुलाया  गया  इस  मुलाकात  का

 हि  रे
 कया  उहृं श्य  है  ?  राजदूतों  को  बुलाना  भारत  सरकार  के  सच्िवों  के  लिए  एक  भाम  बात  वे  उन्हें

 एजेंटों  को शामिल  किए  बिना  विदेशी  सप्लायरों  के  साथ  प्रत्यक्ष  रूप  से सौदा  करने  की  नीति'के
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 बारे  में  बताने  के  लिए  बुलाते  मैं  मंत्री  महोदय  के  वब्तथ्य  से  यह  उल्लेख  कर  रहा  ऐसा
 करना  प्रावयक  क्‍यों  पाया  मैं  यह  बात  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हैँ  ।  जब  यह  बात  पता
 चल  गयी  थी  कि  1981  के  सोदे  में  कोई  एजेन्ट  ध्लाभिल  नहीं  तब  यह  प्रश्न  कहां  उठता  है  कि
 ध्ापको  झ्ोपचारिक  रूप  से  नई  दिल्ली  में  ध्पने  राजदूत  के  माध्यम  सं  सरकारी  ध्रभमिकरण  को  यह
 बताना  होता  है  कि  नीति  के  भ्ननुसार  एजेन्ट  शामिल  नहीं  किया  जाता  है  ?  क्या  वे  प्राप
 पर  इस  बात  के  लिए  दबाव  डाल  रहे  हैं  ?  क्या  उन्होंने  भ्रापफो  यह  बात  बताई  थी  ?  बया

 ने  भागे  अर  यह  कहां  था  कि  बार  हम  एजेन्टों  को  शामिल  फरेंगेਂ  ?  इसलिए  भापने
 इसे  भ्ावश्यक  समझा  कि  सप्लायर  से  संधे  बात  की  जाए  प्लौर  सम्बन्धित  सरकार  को  यह  बता  दिया

 हम  एजेन्टों  को  शामिल  करने  की  प्रनुमति  नहीं  देते  हैं  ।'  यह  प्रावश्यक  नहीं  पा  ।
 यहां  पुनः  आत्म-चेतना  को  बात  प्राती  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  सघाय  जमंन

 गणराज्य  के  राजदूत  का  बुलाना  क्यों  प्रावश्यक  था  और  उस  समय  खुद  एच  को
 इस  पभ्राशय  का  एक  स्पष्ट  पत्र  लिखना  भावह्यक  क्यें  नहीं  था  कि  दो  भोर  पनडुब्बियां  खरोदना

 परन्तु  हम  इसके  बोच  में  कोई  एजेन्ट  नहीं  रखेंगेਂ  ?  यह  कहने  के  लिए  रिकाड़े  में  ऐसी  कोई
 बात  नहीं  हैँ  कि  ऐसी  कोई  कायंबाहो  की  गई  हम  जानते  हैं  कि  यद्यपि  यह्‌  शिपयाड  ए+
 सरकारो  क्षेत्र  का  उपक्रम  हमारे  पास  सरकारो  प्राधिकरण  का  वक्‍तढ्य  मोजूद  है  कि  हम  उनके

 व्यापारिक  लेन-देने  अथवा  उनकी  बातचीतों  के  लिए  जिम्मेदार  नहीं  हैं  पभ्राप  सुृद
 डब्ल्यू  के  एजेन्टों  से  बचने  की  सम्मावना  का  पता  लगाने  से  पहले  हमें  इसमें  क्यों  घसीट  रहे  हैं  ?

 क्ष्या  मैं  परा  5  का  जिक्र  करू--जिसमें  बोन  स्थित  मारतोय  दूतावास  में  हुई  उस  महत्वपूर्ण
 बंठक  का  जिक्र  किया  गया  है  जिसमे  तीन  प्र्ट्ी  तथा  रक्षा  मंत्रालय  के

 विदेशी  बिक्री  निदेशक  मोलीटर  मोजूद  थे  ?  मैं  यह  जानना  चाहूँगा  कि  क्‍या  मंत्रालय  को

 टेलीग्रामਂ  भेजने  के  भलावा  क्‍या  उस  बंठक  का  कोई  भौर  कायंवाही  सारांश  उपलब्ध  मैं  इस
 प्रन्‍न  का  केवल  या  में  एक  सामान्य-सा  उत्तर  जानना  चाहता  हूं  ,  उस  बेठक  में

 नौसनिफ  प्रटेचो  ने  पहले  सीधी  बातचीत  करने  की  इस  नीति  को  दोहराया  कि  कोई  भी  एजेन्ट
 हामिल  नहीं  किया  जाना  इस  बात  को  बार-बार  दोहराए  जाने  का  हमारे  जमंन  मित्रों  पर

 प्रवध्य  प्रभाव  पड़ा  उन्हें  ऐसा  क्यों  करना  पड़ा  ?  यह  मैं  तीसरा  उदाहरण  देता  हूँ  जहाँ

 यह  भासित  होता  है  कि  सही  स्थिति  का  कतिपय  प्रात्म-ज्ञान  था  भौर  शायद  वस्तु  स्थिति  में

 परिवर्तन  करने  की  हमारी  इच्छा  भप्र्थात्‌  यह  कहना  चाहिए  हम  यह  जानते  थे  कि  1981  में  एजेन्ट
 नियोजित  किए  गए  थे  भ्ौर  उन  कारणों  से  जो  रक्षामंत्री  प्रधानमंत्री  द्वारा  किए  गए

 हमने  भव  एजेन्ट  न  रखने  का  निर्णय  लिपा  था  ।  तत्पद्चात्‌  उन्होंने  मोल्लीटर  को  एक  भ्रौपवारिक

 टिप्पण  दिया  था  भरर्थात्‌  उन्हें  एक  स्मरणा  पत्र  दिया  गया  वास्तव  वे  यह  स्वीकार  करते  हैं

 कि  उन्हें  एक  टिप्पिण  दिप्रा  गया  था  धौर  उन्होंने  उसे  चुपचाप  प्राप्त  कर  लिया  था  ,  उन्होंने  इसे

 सामान्य  रूप  से  लिया  था  भ्रौर  कोई  टिप्पणी  किए  बिना  ब।हर  चले  गए  |  संधोय  जमंन  गणराज्य

 की  सरकार  चाहती  है  कि  हमसे  ऐसा  विश्वास  परन्तु  मैं  ऐसा  नहीं  सोचता  ।  मुझे  कटनीतिश

 बातचीत  करने  तथा  स्मरण  पत्र  देने  तथा  प्राप्त  करने  का  कुछ  प्रनुभव  है|  मैं  जानता  हैँ  कक  ऐसे

 अवसर  पर  स्मररा  पत्र  के  विषय  के  बारे  में  भो  कुछ  बातचीत  होती  है  ।  हम  सामान्य  तौर

 पर  संघीय  जर्मन  गणराज्य  सरकार  के  इस  इरादे  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकते  हैं  कि  मोखीटर

 मे  सामान्य  तौर  पर  प्रलेख  को  उठाया  धोर  राजदूत  के  कार्यालय  से  बाहर  जले  गये  |  ऐसा  बिल्कुल

 नहीं  किया  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहूँगा  कि  बह  प्रौपचारिक  टिप्पण  कहां
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 मोलीटर  को  क्‍या  कताया  गया  मोलीटर  को  लिखित  में  क्या  दिया  गया  था  हमें  उसः
 दोनों  फ्रलेखों  की  एक  प्रति  दी  जानी  चाहिए  ।

 ध्न्ते  में  हम  महत्वपूर्ण  गलतफंहमी  का  जिक्र  करते  हमने  इस  सभा  में  इसका
 काफी  विस्तार  से  उल्लेख  किया  इसपर  विस्तृत  बातचीत  हुई  है  ।  राजदूत  का  र  जदृत
 की  सूचना  एक  ऐसा  संदेश  है  जो  खुद  बोलता  राजदूत  को  भूत-प्रेत  नहीं  दिखाई  दे  रहां

 राजदूत  भूत-प्रत  से  बात  नहीं  कर  रहा  बह  भ्रपने  कार्यालय  में  उसने  मोलीटर  को
 प्पने  कार्यालय  में  बुलाया  था  उसके  कार्यालय  में  एक  साक्षी  मोजूद  था  क्रौर  उसने  जो  उसे
 उमने  तुरन्त  उसी  दिन  भारत  सरकार  को  सूचित  किया  जो  उसे  भारत  की  जनता  के  एक  वफादार
 प्रतिनिधि  के  रूप  में  करना  चाहिए  प्रतएव  हमारा  निर्णय  बिल्कुल  स्पष्ट  होना  चाहिए  ।  हमें  एक
 तरफ  तो  मोलौटर  तथा  दूसरी  तरफ  राजदूत  भौर  नौसनिक  प्टंची  के  कथन  को  चुनना
 यदि  एक  सही  है  तो  दूसरा  सही  नहीं  हो  सकता  है  :  यदि  एक  गलत  है  तभी  दूसरा  सही  हो  सकता

 मैं  यह  सुझाव  दू  गा  कि  हमें  राजदुत  के  साथ  प्रधिक  प्लादर  के  साथ  बातचीत  करनी

 वह  काफी  वरिष्ट  राजदूत  हैं  जिन्हें  35  वर्षों  की  सेवा  का  ग्रनुभव  है  |  मैं  उन्हें  ध्यक्तिगत

 तौर  पर  जानता  हूं  ।  वह  एक  होश्षियार  व्यक्ति  वह  एक  द्रदशिता  वाले  ध्यक्ति  वास्तव
 प्रध्यक्ष  महोदय  यदि  मैं  प्रापको  यह  कहूं  कि  वह  ऐसे  भादमी  यदि  वह  गलती  भी  करते  हैं  तो  भी

 होशियारी  के  साथ  वह  बातों  को  कभी  भी  मनोवेगपूरं  दृष्टिकोण  से  नहीं  लेते  ।  वह  बातों  को  कमी
 भी  भ्रविचारित  दृष्टिकोण  से  नहीं  भारत  सरकार  को  सूचना  भेजने  की  तो  बात  ही  द्र
 इस  बारे  में  एक  बात  भी  कभी  नहीं  हुई  ।  यह  पूर्णतया  झनगंत्य  बात  है  जो  मारत  की  शान  के  घिलाफ

 है  जो  भारत  की  विदेश  सेवा  को  शान  के  खिलाफ  जो  मारतीय  कूटनीतिज्ञता  की  शाम  के  खिलाफ

 है  भौर  हम  ऐसे  प्रस्ताव  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकते  ।

 प्रध्वक्ष  मैं  पेरा  6  का  जिक्र  करना  चाहूँगा  हमें  बताया  गया  है  कि  तत्कालीन  रक्षा
 मत्री  ने  यह  निदेश  दिया  था  कि  से करार  की  एक  प्रति  प्राप्त  की  जानी  मैं

 यह  नहीं  जानता  कि  श्राप  किस  करार  को  बात  कर  रहे  हैं  ।  यदि  1981  के  करार  का  उल्लेख  किया
 आ  रहा  है  तो  निश्चित  रूप  से  उसकी  एक  श्रति  हमारे  हाथों  में  होनी  चाहिए  ।  चार  पनडुष्षबयों  की
 बिक्री  के  बारे  में  मारत  सरकार  तथा  सप्लायर  के  बीच  किया  गया  करार  हमारे  पास  होना  चाहिए
 था  ।  निष्चित  रूप  से  एक  खरीदार  के  रूप  में  हमारे  पास  एहू  प्रति  परन्तु  वह  कहते  हैं  कि  करार

 से  प्राप्त  किया  जाना  चाहिए  .  में  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहूँगा  कि

 इस  पेराग्राफ  में  किस  प्रकार  का  उल्लश्ल  किया  जा  रहा  ,

 प्रष्यक्ष  महोदय  9  1987  को  बारे  में  रक्षा  मंत्री

 जानकारी  भेजी  गई  थो  जिसमें  ऐसे  व्यक्ति  को  कतिपय  सूचना  देने  का  जिक्र  किया  गया  है  मो  रक्षा
 उनके  बाद  फे  वरिष्ठतम  भ्रधिकारी  के  पद  से  कम  नहीं  था  ;  क्‍या  रक्षा  सबिव ने  मंत्री

 महोदय  का  सही  मा्गंददंंन  किया  था  या  उन्हें  गुमराह  किया  था  ?  उन्होंने  एक  वक्‍तथ्य

 उन्होंने  9  प्रप्रेल  से  लेकर  अनेक  धवसरों  पर  उस  बक्‍तड्य  का  रिकाड़  में  खण्डन

 किन्तु  खुलकर  क्योंकि  किसी  को  भी  इसके  बारे  में  पता  नहीं  था|  परश्तु  निद्िचित  रूप  से  यदि

 किसी  प्रधिकारों  के  वरि८७  प्रध्रकारी  द्वारा  गलत  जानारी  उनके  गले  मढ़ी  जाती  यहां  तक  कि

 लालफीता  शाही  के  प्रनुशासन  के  भ्रन्दर  तो  किसी  भी  व्यक्ति  को  यह  कहने  का  भ्रवसर  या

 अधिकार  होता  भापने  मुके  गलत  समझ्ाਂ  मैंने  यह  नहीं  कहा  यह  नहीं  कहा  गया

 यदि  ऐसा  हो  गया  है  तो  मैं  चाहेँगा  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  हमें  यह  बताए  कि  रक्षा  सचिव
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 में  किस  तारीख  को  इस  जानकारी  से  हम्कार  किया  था  जिसके  लिए  यह  माला  गया  था  कि  बह
 जानकारी  उन्होंमे  रक्षा  मंत्री  को  भेजी  यदि  उस  समय  उन्होंने  उस  जानकारी  से  इन्काश  नहीं
 किया  था  तो  मैं  यह  चाहूँगा  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  हमें  यह  बताए  कि  किस  भ्राघार  पर  किम
 धाराधों  के  भ्षाघार  किन  तथ्यों  के  श्राधार  किन  कल्पनाधों  के  प्राधार  किन  धश्रांकडनें  के
 प्राधार  पर  रक्ष  सचिव  ने  माननीय  मंत्री  महोदय  को  यह  जानकारी  दी  थी  ?

 हम  भारत  के  साथ  हिन्दुजा  के  सौदे  के  बारे  में  जामते  हैं  ।  हमें  ठीक  भाठवें  दह्यक
 तथा  नौवें  दशक  से  उनके  सौदेकाजी  की  जानकारी  है  हमें  ईरान  के  शाह  से  हमारे  सौदे  तथा

 कुदरेमुल  मामसे  में  उनके  शामिल  होने  के  बारे  में  जानकारी  है  हिन्दुजा  इस  मामले  में  एक
 काफी  परिचित  नाम  रक्षा  सचिव  के  लिए  हिन्दुजा  के  नाम  का  जिक्र  करने  से  ध्ाइचर्य
 नहीं  हुश्ना  प्लोर  इस  बात  से  हमें  ग्राज  भी  आष्चयें  महीं  होना  च।हिए  ।

 अब  मैं  पंरा  8  का  जिक्र  रक्षा  मंत्री  ने  प्रंस  टिप्पणा  जारी  करने  की  व्यक्तिगत  रूप
 से  ध्यवस्था  की  मैं  नहीं  जनता  कि  इस  वाक्यांश  रुप  से  व्यवस्था  की  का  क्‍या
 ध्र्थ  है  ।  क्‍या  उन्होंने  इसे  खुद  टाइप  खुद  स्टेंसिल  निकाला  है  भौर  इसे  खुद  प्रेस  के
 प्रादमी  को  दिया  ?  मुझे  नहीं  पता  कि  इसका  क्‍या  अर्थ  यह  सरकार  के  सामान्य  तंत्र  के
 माध्यम  से  किया  जाना  किसी  भी  व्यक्तिति  को  इसके  लिए  भ्रापत्ति  क्‍यों  होनी  भाहिए  ?

 इतिहास  में  यह  लिखा  मैं  इस  बात  का  रिकार्ड  रखें गा  कि  इस  प्रेत्त  टिप्पणा  ने  ही  मारत  को

 भविष्य  में  करोड़ों  रूपयों  की  हामि  होने  से  बचाया  ।  इसी  प्रंस  टिप्पणा  के  कारण  ही  यह  जांच  हुई
 है  ।

 मैं  पेरा  9  भौर  10  का  जिक्र  करु  जिसमें  हमें  भारत  सरकार  की  तोन

 मंेत्रालयीय  दल  क्षरा  तथा  सचियों  की  एक  समिति  द्वारा  भौर  किस  किस  से  ढ्वारा  की  गई  एक

 बड़ी  व्यापक  जांच  के  बारे  में  बताया  गया  है  ?  हमें  वह  जामकारी  नहीं  दी  गई  जो  पता  चली

 मैं  इकट्ठा  किए  जाने  बाले  प्रमाणों  का  जिक्र  भी  नहीं  कर  रहा  प्रमाणों  को  उनके  कछ्जे  में  रहने

 दीजिए  ।  लेकिन  हमें  सम्बद्ध  सरकार  द्वारा  दिए  गए  का  सारांक्ष  न  देकर  निष्कर्षों

 परिखामों  की  जानकारी  से  वंचित  नहीं  किया  जा  सकता  है  |  हमें  कम  से  कम  इन  एजेन्सियों  के

 मिथ्कर्यों  को  बताया  जाता  केन्द्रीय  भ्रस्वेषण  ब्यूरो  का  प्रतिवेदन  तथा  प्रन्तमत्राशलयिक

 जो  भप्रक्‍्तूबर  तथा  1987  के  दोरान  विदेश  गया  का  प्रतिवेदन  इसके  प्रतिरिक्‍्त

 हमने  प्रपने  नियंत्रणाघीन  सभी  धंस्थाझों  से  विस्तृत  जांच  करायी  है  ।  एक  समर्पित  तथा

 क्त्तंब्यनिष्ठ  सरकार  द्वारा  ऐसा  ही  किया  जाना  किस्तु  संम्बद्ध  पक्षों  से सीधे  किए  गए  प्र

 ध्यवहार  का  क्‍या  किया  गया  ?  हमने  संघीय  जमंन  गणराज्य  की  सरकार  से  बातचीत  शुरु  करने  में

 3३  महीने  लिए  तथा  हमने  से  बातचीत  शुरु  करने  में  चार  महीने  मारत

 सरकार  का  संघीय  जमंन  गणारज्य  की  सरकार  से  पहले  संपर्क  इस  मामले  के  प्रकट  होने  के  34

 महीने बाद  12  1987  को  हुमा  ।  भारत  सरकार  ने  12  1987  को  संधीय  जर्मन  गणराज्य

 को  स्मरण॑-पत्र  भेजा  तथा  रक्षा  सचिव  ने  27  1987  को  को  पत्र

 मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  बात  पूर्णतया  तथा  स्पष्टतया  जानना  चाहता  हू  कि  इतने  समय  का

 बिलस्‍्ब  क्‍यों  हुमा  क्योंकि  यह  मामला  24  फरवरी  को  उनकी  जानकारो  में  प्राया  तथा  बिस  समय  यह
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 मामला  दोनों  प्रमुख  पक्षों  के साथ  विचार  के  लिए  उठाया  गया  तथा  यदि  ऐसा  यहीं  हुप्ला  है  तथा

 इस  दौरान  भौर  मी  पत्र  व्यवहार  हुआ  है  तो  मैं  माननीय  मंत्री  से  भ्रनु  रोध  करता  हूं  कि  उन्होंने  जिस
 प्रकार  इस  समा  के  पटल  पर  कुछ  पत्रव्यवहार  रखा  दहै।उसी  प्रकार  वे  इस  मामले  से  संबंधित  संघीय
 जमेन  गरणाराज्य  की  सरकाद  तथा  के  साथ  हुए  सभी  पत्र  व्यवह्वार  को  इस  सभा  के
 पटल  पर

 के  निर्णायक  वयान--कोई  एजेन्ट  नहीं  कोई  मारतीय  एजेन्ट  नहीं

 कोई  विदेशी  एजेन्ट  नहीं  भारत  में  भ्रथवा  विदेश  में  कोई  भुगतन  नहीं  किया  गया  है--के  बारे  में

 बहुत  चर्चा  हो  रहा  यद  बहुत  स्पष्ट  यह  वयान  भ्रत्यधिक  सुनिश्चित  प्रतीत  हाता  है  किन्तु  हम

 को  लिखे  गए  प्रपने  पत्र  पर  विचार  मुझे  प्रत्यन्त  खुशी  है  कि  रक्षा  सांचव

 ने  27  जून  के  अपने  पत्र  के  पंरा  3  में  जो  प्रनेक  प्रश्न  किये

 द्वारा  गुप्त  भुगतान  भ्रादि  के  रूप  में  दी  गई  राशि  डी  स्थान
 तथा  भुगतान  के  तरीके  सहित  भुगतान  की  गई  सही  घनराशि  तथा  वह  राशि  जिसका

 भुगतान  प्रापके  द्वारा  किया  जाता

 ने  कमीशन  की  प्रदायगी  से  इन्कार  किया  गुप्त  भुगतानों  से  इन्कार  नहीं
 किया  है  ।  हमें  इस  मामले  परु  ध्यान  देना  चाहिए  |

 भी  झ्रजित  कुमार  साहा  :  वे  गुप्त  भुगतान  कोन  से  हैं  ?

 थओो  संयद  क्ाहब्रंद्दीन  :  मैं  इसी  मुद्दे  पर  भा  रहा  मैं  भ्रापको  इसका  भ्र्थ  बताता
 क्योंकि  मुभे  इन  सभी  लेन  देनों  की  कुछ  जानकारी  है  ।  इसको  घुद्धिसंगत  व्याख्या  की  जा  सकतो

 यह  वक्‍तअ्य  देने  वाले  व्यक्त  द्वारा  कोरा  इम्कार  करने  तथा  इसके  मूल  में  गुप्त  भुगतान  किए  जाने
 के  वास्तविक  तथ्यों  के  भाघार  पर  इस  मामले  की  सुसंगत  व्याख्या  की  जा  सकती  इन  तथ्यों  से
 इम्कार  नहीं  किया  गया  कंपनी  ने  एजेन्टों  को  नियुक्त  करने  से  इन्कार  नहीं  किया  किसी
 प्रन्य  पक्ष  को  भुगतान  दिये  जाने  से  इन्कार  नहीं  किया  गया  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  पूर्तिकर्ता
 हारा  उस  विदिष्ट  व्यक्ति  को  ही  भुगतान  किया  जाय  जिसके  स।थ  उसकी  पौपचारिक  एजे  सो
 स्था  है  ।  सोदा  करने  के  लिए  प्रन्य  बहुत  व्यक्तियों  के  साथ  समानानन्‍्तर  ध्यवस्था  हो  सकती  है  हो  सकता

 भारत  भ्रथवा  विदेश  स्थित  किसो  प्रमुख  संगठन  को  भुगतान  किया  गया  कंपनी  यह
 कहने  में  पूर्णतया  पुणंतया  यथातथ्य  तथा  पूर्णातया  सत्य  पर  है  कि  उसने  किसी  एजेन्ट  को

 भुगतान  नहीं  क्षिया  इसके  साथ  उन्होंने  किसी  पन्य  व्यक्ति  के  मार्फत  किसी  तीसरे  पक्ष
 जो  वास्तविक  प्राप्तकर्ता  के  लिए  प्लावरण  भुगतान  किया

 अंत  मैं  एजेन्टों  क ेपास  काम  करने  के  तरीकों  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  हमें  एजेन्टों
 को  भूमिका  समझनी  यह  बात  हर  स्थान  पर  बार-बार  कही  गई  है  :

 सौदा-वार्ताशों  में  एजेन्टों  का  सीधा  हस्तक्षेप  नहीं  चाहते  एजेण्टों  का  सौदावार्ताभों
 में  भाग  लेना  भावश्यक  नहीं  हे  ।  एजेन्ट  हमेशा  सोदावार्ता  नहीं  करते  हम  जिन  एजेन्टों  के  बारे
 में  बात  कर  रहे  हैं  वे  वास्तव  में  सम्पर्क  एजेन्ट  होते  ये  एजेन्ट  द्वितवर्धक  होते  वे  संगठनों  में
 प्रपना  प्रभाव  बनाते  हैं।वे  प्रपने  ढंग  से  कार्य  करते  हैं  तथा  भ्रन्दरुनी
 ज्ञानकारी  भौर  स्थानीय  सूचना  द्वारा  काये  करते  हैं  तथा  इस  प्रकार  प्रत्येक  स्थिति  तथा  स्तर  पर
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 निणंय  करने  सम्बन्धी  प्रक्रिया  को  प्रभावित  करते  उनको  इन  सेवापों  के  लिए  भ्‌  तन  किया
 जाता  उनको  व्यापारिक  कार्यों  में  शामिल  होने  के  लिए  तथा  सौदे  की  मामली  शर्तों  के  लिए
 चोत  करने  के  लिए  भुगतान  नहीं  किया  जाता  उनको  सीदा-वार्ता  के  नाजुक  मौकों  पर  हस  प्रकार

 की  सेवाएं  करने  के  लिए  भुगतान  किया  जाता  लिससे  सोदा  हासिल  किया  जा
 हसयिए  यह  प्रावश्यक  है  कि  हम  शब्द  को  विस्तृत  प्र  में  ग्रहण  यदि  पूतिकर्ता  को
 उसकी  सोदा  कराने  तथा  नाजुक  मोके  तथा  महत्वपूर्ण  स्तर  पर  निणंय  करने  सम्बम्धी  प्रक्रिया  को
 प्रभावित  करने  की  योग्यता  पर  भरोसा  है  तो  वह  उसको  खुशी  से  कोई  भी  कमीशन  चाहे  यह
 शान  5%  हो  भ्थवा  10%  हो--का  भुगतान  करेगा  ।

 फऊाजजजयभणयाया

 प्रन्त  में  मैं  भ्पने  प्रन्तिम  मुह  पर  श्राता  हूं  ।  में  प्रनुम॒व  करता  हैँ  कि  सरकार  ने  हस  जांच
 को  बड़े  बेमन  से  किया  मैं  श्री  पन्‍त  को  भ्रच्छी  तरह  जानता  माननीय  रक्षा  मंत्री  जानबूकफर
 भोले-माले  बन  रहे  हैं  तथा  वे  हमसे  महान्‌  राबर्ट  ब्राउनिंग  के  शब्दों  में  कहने  की  कोशिश  कर
 रहे  हैं  :

 स्वर्ग  में  बेंठा  है

 इसलिए  संसार  में  सब  कुछ  ठोक  ठाक  है  ।”'

 किन्तु  यहां  ऐसा  नहों  दूसरी  सभा  में  उन्होंने  यह  कहा  था  कि  थदि  वे  कमीदान  के  इक्ष्छुक
 होते  तो  सरकार  मूल्य  को  कम  करने  के  लिए  प्रयास  क्यों  करती  रही  है  ?  ये  बातें  किसी  एक  मुह  से
 भ्रागे  नहीं  जाती  हैं  ।  यदि  मूल्यों  को  दुगुना  किया  गया  है  तो  भ्रापको  इत  मूल्यों  को  कम  कराने

 लिए  प्रयास  करना  होता  है  तथा  स्‍भ्रापको  इसके  बारे  में  बात  करनी  होती  इससे  कमीशन  पर  किसी
 भी  प्रकार  का  प्रमाव  नहीं  पढ़ता  यह  कमीशन  की  मात्रा  को  प्रभावित  नहीं  करता

 फिर  भी  भाप  पर  पूर्णतया  विध्वासधाती  तथा  भारत  के  लोगों  के  हितों  को  बेचने  वाली
 सरकार  होने  का  झारोप  नहीं  लगाता  मैं  यह  कहता  हूं  कि  जब  कम्पनी  वास्तविक  मूझ्यों  के

 दुगुने  मूल्य  वसूल  करने  की  कोशिश  कर  रही  उस  समय  बढ़  हुए  मूल्यों  को  कम  करना  प्ापका
 कत्त व्य  था  |  दसरी  बात  यह  है  कि  उन्होंने  यह  बढ़  दंम  से  कहां  कि  इसके  बाद  कोई

 पनडुब्वी  नहीं  खरीदी  है  ।  प्राप  हमपर  दोषारोपरा  क्यों  करना  चाहते  हैं  !”  निस्संदेह  हमने
 ध्ोर  पनडुब्बियां  नहीं  खरोदी  किन्तु  यदि  हमने  इस  कम्पनी  से  छठी  तथा  सातवीं  पनडुब्बी  नहीं
 खरीदी  है  तो  मेरे  विचार  से  इसका  श्रय  श्री  पन्‍त  प्रथवा  श्री  राजीव  गांधी  जी  को  नहीं  जाता  है
 बल्कि  इसका  श्रय  भरी  सिह  तथा  मारत  की  जनता  को  जाता  है  ।

 भ्री  स्परो  :  माननीय  प्रष्यक्ष  रक्षा  हृथियारों  का  मामला  एक
 ऐसा  मामला  है  जिससे  हम  सभी  प्रत्यन्त  बितित  हैं  तथा  मैं  यहू  कहना  चाहुता  हूं  कि  सभी
 पक्षों  तथा  विशेष  रूप  से  विपक्ष  क्री  ध्रोर  से  की  गई  चर्चा  तथ्यों  पर  भ्राधारित  होने  को  प्रपेक्षा  काफी

 काल्पनिक  तथा  संदेहास्पद  प्रधिक  उनमें  यत्र-तत्र  कल्पना  से  क्राम  लिया  गया
 मैं  इस  सम्बन्ध  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इसका  सश्षस्त्र  सेनापभ्ों  पर  प्रमाव  पड़े  गा तथा  इस  पर
 उस  ढंग  से  वादविवाद  नहीं  किया  जाना  जिस  ढंग  से  यहां  वहां  तोड़  मरोड़कर  प्रथवा

 राजन  सिक  रंग  देकर  वाद-विवाद  किया  गया

 5.50

 महोदय  पीठासीन

 279



 निमर्रम  193  के  अचीन  चर्चा  9  1986  .
 ाााआआखआखआखआाआा

 मेरे  इल  के  योग्य  साथी  ने  सारे  भामले  को  शुरू  से  लेकर  झ्राखिर  तक  बहुत  तकंसंगर  ढंग  से

 प्रकट  किया  यह  माम्रला  तकंसंगत्त  ढंग  तथा  तथ्यात्मक  रूप  से  बहुत  भ्रच्छी  तरह  प्रस्तुत  किया  है  ।

 में  व्यक्तिगत  रूप  से  कहता  हैँ  कि  यदि  मैं  सारे  मामले  को  फिर  से  कहना  शुरू  कर  द्‌  तो  यह  मामले

 की  पुनरावृति  करना  होगा  तथा  यह  कार्य  भनुचित  मैं  प्क्नी  बात  एक  विशिष्ट  तथ्य

 को  सामने  लाकर  शुरू  एरना  चाहता  हूं  तथा  मैं  इसके  बाद  इस  मामले  के  समग्र  प्रभाव  को  उस  मुहं
 पर  स्पष्ट  करना  जिस  मुद्दे  की  इस  वाद-विवःद  में  प्रधिकांश  रूप  से  नजरभ्र  दाज  किया  था

 रहा

 पहला  मुद्दा  यह  मुझे  यह  जानकर  भत्यन्त  खेद  है  कि  पश्चिमी  जमंनी  की
 कम्पनी  के  साथ  हुए  सौदे  के  सम्बन्ध  में  तशकालीत  रक्षा  मन्त्री  ने  9  प्रप्न  1987  को  एक  जांच
 करने  का  प्रादेश  दिया  था  ।  जांच  कराने  के  भादेश  दिए  जा  सकते  जांथ  की  आया

 है  तथा  जानकारो  प्राप्त  को  जा  सकती  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  भी  गलत  नहीं  है  किन्तु  एक  ऐसे

 नाजुक  मुद्दे  पर  फाइल  को  गुप्त  जानकारी  से  सम्बन्धित  प्रंस  - वक्‍तअ्य  जारी  करके  इस  मामले  में

 एक  समग्र  क्याद  को  शुरू  करना  मेरे  विचार  से  काफी  प्रनुचित  इसके  फलस्वरूप
 कल्पनाझों  से  युक्त  एक  समग्र  विवाद  उत्पन्न  हो  गया  क्‍या  मैं  इस  की  ओर

 घ्यान  प्राकषित  कर  संकता  हूँ  कि  इससे  किसको  हानि  पहुंचती  है  ?  इससे  हमारे  देश  की  सशस्त्र

 सेनाप्रों  क ेमनोबल  को  द्वानि  पहुँचती  है  ।  जब  भ्राप  इस  तरह  का  घटिया  प्राचरण  करते  हैं  तो  भाप

 उनके  मन  में  सन्देह  उत्पन्न  कर  देते  हैं  कि  कया  उनके  लिए  खरीदे  गये  ऐसे  हथियार  सही  किस्म  के

 हैं  प्रथवा  नहीं  ।  हम  इस  मामले  में  यह  बड़ी  क्षति  पहुंचाने  की  कोशिश  कर  रहे  है  |  मैं  इस  मोके  पद

 बह  धनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  हमें  कम  से  कम  शअ्रब  से  तथ्यों  पर  प्राधारित  तथा  एक  प्रकार  के

 प्रादान-प्रदान  पर  भ्राधारित  ऐसे  मुद्दों  पर  वाद  विवाद  करने  के  विचार  को  समुचित  जानकारी  देकर

 ज्ञान्त  करने  को  क्षोशिश  करनी  चाहिए  तथा  इस  मामले  में  किसी  सदस्य  द्वारा  पहले  भी  रक्षा  मंत्री  से

 मेंट  करके  तथा  उनसे  इस  मामले  के  सम्बन्ध  में  पूछक  र  यह  जानकारी  प्राप्त  की  जा  सकती

 हम  सब  एक  गोपनीयता  बनाए  रखने  की  दापथ  से  बंधे  हुए  हैं  तथा  यदि  ध्रापते  इस  मामले

 की  जांच  की  होगी  तो  आपने  यह  पाया  होगा  कि  इस  सौदे  में  कोई  भी  सन्देहजनक  बात  नहीं  है  ।

 मैंने  जिस  एक  भ्रन्य  मुद्द  के  बारे  में  वायदा  किया  वह  मुद्दा  उपयुक्त  मासले  के  समग्र
 ब्रभाव  के  बारे  में  है  ।  यदि  हमारे  पाप्त  में  विशेष  प्रकार  से  हथियार  हों  तो  पे  हमें  क्सि  तरह  से
 प्रभावित  करते  भ्रथवा  सहायता  करते  हैं  ?  ये  हमारी  सशस्त्र  सेनाप्रों  की  दाक्ति  को  अरड  पैमाने  पश
 बढ़ाते  हैं  |  में  भ्रापफो  विश्वास  दिलाता  है  कि  एच,डी.डढ्ल्य  कम्पनी  से  खरीदी  गई  प्राधुनिक

 श्रेणी  की  पनडुडिबयों  ने  हमारे  देश  की  सशस्त्र  सेनाशों  को  जवरदस्त  प्रोत्साहन  दिया  है  भौर
 मैं  इस  बात  की  ओर  ध्यान  भ्राकधित  करना  चाह-,हूं  कि  भारत  के  लिए  भ्राज  की  भरू.युद्ध

 कौशल  तथा  सेना  सम्बन्धी  नौसेनिक  आवश्यकताश्नों  का  सर्बोच्च  महत्व  इसका  चारों  भोर  की

 भोजूदा  स्थिति  को  ध्यान  में  रखकर  सर्वाधिक  महत्व  आज  की  हमारी  समुद्रतट  रेखा  को  देखिए  ।

 पह  जैसी  प्राचीन  काल  में  ध्राज  वेसी  नहीं  है  केवल  उत्तर  पश्चिमी  सोमायें  पहले  जेसी  जहूर  हैं  ।
 प्राजकल  भति  पध्राधुतिक  हथियारों  का  सामना  करना  पड़ता  है  तथा  भ्रपने  हथियारों  का  प्रयोग  इस
 बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  करना  होता  है  कि  हमारे  देश  को  प्रतिरक्षा  की  किस  प्रकार
 निगरानी  की  जाती  कच्छ  के  रण  से  घनुष  कोड़ि  तथा  पश्चिम  बंगाल  में  सुन्दरवन  की  विपरीत
 दिष्षाप्रों  तक  चारों  श्रोर  छोटे  प्रथवा  बड़े  समुद्र  ध्लाप  एक  विद्व  शक्ति  हैं  तथा  एक
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 विश्व  शक्ति  के  रूप  में  ग्रापफो  यह  सनिद्िचित  करना  होता  है  कि  ध्रापकी  नौसना  प्राघुनिक  प्रकार  की

 है  तथा  प्रापके  द्वारा  भ्ायात  की  गई  किस्म  की  पनडुब्वियां  इस  दिशा  में  एक  प्रशंसनीय
 काये  3  ।  इन  पनडुश्वियों  के  सम्बन्ध  में  कोई  सन्देह  नहीं  है  ।  तब  हम  नौसेनिक  रणनीति  दृत्यादि  के
 झभलावा  इसके  प्न्य  पक्षों  को  किस  प्रकार  देखते  हैं  ?  नौसेना  एकमात्र  बात  नहीं  जहां  तक  प्रापके

 समुद्री  मार्गों  का  सम्बन्ध  भ्रापके  सीमान्‍्तगंत  जल  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  है  तथा  इसके  बाहर
 महासागर  के  केन्द्रिय  भाग  तथा  दक्षिणी  ध्रूव  के  पार  अटाका्टिका  में  प्रसंगवश  जहां  अपने  प्रपना
 एक  छोटा  सा  स्थान  बना  डाला  प्रापको  चारों  धोर  प्रपना  प्रभाव  रखना  होता  इस  उहूं  एय  के
 लिए  झापके  पास  एक  शक्ति  नोसेनिक  शक्ति  होनी

 किसी  देश  के  नौसेनिक  वेड़े  के  लिए  पनडुब्वी  बेड़ा  महत्वपूर्ण  होता  है  ।  प्रतः  झ्ापका  निर्देश

 हमारी  भन्तर्राष्ट्रीय  रणनीति  के  लिए  बहुत  ही  द्रदृष्टिपूर्ण

 सामुद्रिक  सम्पदा  के  सम्बन्ध  में  विस्तार  से  चर्चा  करता  इस  समय  भ्च्छा  नहीं  है  क्योंकि
 समय  काफो  कम  सामुद्रिक  सम्पदा  से  श्राप  पर  क्‍या  प्रभाव  पड़ता  है  ?  भाप  यह  कहेंगे  कि  क्या
 प्रापके  पास  समुश्चित  प्रकार  की  नौसेना  कया  झ्ाप  प्रपने  सीमान्तगंत  जसक्षेत्र  की  देखभाल  कर
 सकते  हैं  ?  क्‍या  श्राप  कम  होती  जा  रही  सामुद्रिक  नोड़यूल्स  तथा  धन्य  चीजों  का  उपयोग  कर
 सकते  हैं  ?  इग्लेंड  प्राथिक  रूप  से  बरबाद  हो  गया  होता  यदि  वह  उस  खनिज  तेल  उत्खनतन
 योजना  को  धालू  करने  तथा  नार्थ  सी  से  श्वनिज  तेल  प्राप्त  करने  में  सक्षम  नहीं  होता  ।  ये  ही  गुप्त

 खनिज  तेल  इत्यादि  यदि  प्लोपके  पात  ऐसी  नौसेना  नहीं  हैं  जो  पर्याप्त  सुरक्षा  दे  सके  तो

 मु्े  डर  है  कि  प्लाप  बहुत  बड़ो  गलतो  कर  रहे

 मैं  इस  विशिष्ट  ध्रवसर  पर  जिस  भ्न्य  मुह  को  आपके  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  वह  मुद्दा
 यह  है  कि  भ्राप  किस  प्रकार  के  हुथियार  प्राप्त  करने  में  सक्षम  रहे  हैं  ।  मैं  हस  सम्बन्ध  में  प्रवश्य  कुछ
 कहना  चाहता  हूं  ।  मुझे  जमंन  प्रौद्योगिकी  में  विश्वास  मैं  प्रापफो  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  वे

 युद्ध-सामग्री  के  मामले  में  वास्तव  में  विशेषज्ञ  इस  सम्बन्ध  में  उदाहरण  मौजूद  यह  क्लाटविच

 द्वारा  इलात  निर्धारित  युद्ध  सिद्धान्त  प्राफ  ये  हो  सकता  वान  इसके

 इलावा  वात  नका  वान  माल्टके  तथा  प्रन्य  बहुत  से  विशेषज्ञ  भी  भ्रापको  याद  होगा  कि  द्वितीय
 विश्व  युद्ध  में  मी  जमंनी  ने  सर्वप्रथम  वी-दो  प्रक्षेपास्त्रों  का  प्रयोग  शुरू  किया  जिन  प्रक्षेपास्त्रों  ते

 इगलैंड  तथा  भ्रन्य  देझ्ों  के  बहुत  से  स्थानों  को  बरबाद  कर  दिया  वे  केवल  प्रक्षेपास्त्र  ही  नहीं
 वरन्‌  परमाण बम  तथा  नाभिकीय  विखंडन  प्रणाली  को  प्रपने  बलबते  पर  विकसित  करने  में  सर्वप्रथम

 रूस  तथा  प्रमेरिका  उनको  पराजित  किये  जाने  के  बाद  उनके  शकनी  बेज्ञानिकों

 तथा  शिल्प  विज्ञानियों  को  उनसे  छीन  लिया  गया  वे  इसके  बाद  परमार बम  इत्यादि  विकसित

 कर  सके  इस  प्रकार  को  प्रौद्योगिकी  के  में  जर्मनी  की  विशेषज्ञता  भ्रद्धितीय  मुझे
 बेहद  खुशी  है  कि  प्रांप  मूल्यों  तथा  झन्य  बातों  में  प्रतियोगिता  के  साथ  दस  विशिष्ट  ठेके  को  प्राप्त

 करने  में  सफल  रहे  एच.डी.डब्ल्यू  कम्पनी  से  नो  भ्रन्य  देशों  ने  भी  पनडुब्ब्ियां  श्षरीदीं  प्रतः

 इस  मामले  में  प्राप  गलती  पर  नहीं  हैं  ।

 मैं  इस  विशिष्ट  समस्या  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता  जो  बहुत  से  लोगों  को  चिन्तित

 कर  रही  है  तथा  यह  समस्या  हस  सम्बन्ध  में  है  कि  हम  इस  रास्ते  पर  कंसे  भ्रागे  बढ़  सकते  धुझे
 यह  जानकर  बेहद  खुशी  है  कि  झापने  पनडब्ध्रियों  के  सारे  उपकरणों  में  से  दो  पनडुब्बियों  के

 उपकरण  प्राप्त  कर  लिए  हैं  ।  इनको  मझूगांव  मोदी  में  जोड़  रहे  मैं  वहां  स्वयं

 मौजूद  था  तथा  मैंने  उनको  काम  करते  हुए  देखा  ।  मुके  कहना  पड़ता  है  कि  देशी
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 प्रणाली  के  सम्बन्ध  में  हमारे  कामिक  प्रवीण  इस  क्षेत्र  में  भापको  दूसरों  पर  श्र  ष्ठता  प्राध्त
 है  कारमिक  झ्रापके  संरक्षण  तथा  सक्षम  सार्नवर्शन  में  हमारे  लाभ  के  लिए  पनडुडिवयों
 का  श्रपना  बेड़ा  तेयार  करना  शुरू  करेंगे  ।  हमने  इसी  उहूं य  से  उनसे  पनडुब्बियों  के  पुर्जे  खरीद  कर
 उचित  कार्य  किया  है  जिनसे  आपको  स्वयं  त॑यार  की-गई  भ्ौर  भ्रष्िक  पनडुण्वियां  प्राप्त
 केवलਂ  नहीं  ध्राप  श्रपनी  प्रद्वितीय  पनशुख्यियां  क्रकत्नਂ  करके  क्‍नाने  में  सफल  क्योंकि  हमारे

 तथा  हमारे  वेज्ञामिक  किसी  भी  मामले  में  किली से  भी  कम  नहीं  'फ्रत:ये  वे  चार

 प्रथवा  पांच  मुह  हैं  जिनको  मैं  प्रापके  ध्यान  में  शक््मा  चाहता है  ।

 प्रण्त  पैं  केवले  दो  मुहों  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  जिनसे  यह  स्पष्ट  होगा  कि  इस
 में  कोई  कमीशन  नहीं  दिया  भया  है  |  जब  मैंसे  उसका  प्रकजन  कियां  तो  मैंने  स्वयं  को  सही

 पाया  ।  हस  सम्बन्ध  में  हमारे  माननीय  रक्षा  मम्त्री  ने  2।  भाषण  में
 बात  का  उल्लेख  मैं  उस  उद्धरण  का  उल्लेख-करता  हैं  जो  चिस्ता  पंदा  कर  रहा  एक
 मामले  में  यह  बात  प्रयत्‌  7%,  कमीशन  की  बात  सामने  भाई  तंथा  मैं  इसे  सत्य  मानता  मैं  उस
 उद्धरण  का  उल्लेश  करता  ह्‌ृ  :

 1987  पत्र  लिखा  मया  भ्रा,ने  9  जुलाई  1987  को

 उत्तर  दिया  कि  भारतीय  एजेंटों  की  7  प्रतिशत  इलालो  के  भुमतान  से  सम्बन्धित  जाभकारी
 ने  उन्हें  हैसन  कर  दिया  ।  उसने  यह  भी  कहा  कि  मह  खूखना  सही  नहीं  है  प्रौर  यह  सो
 केवल  एक  गलतफहमी  के  कारण  हुई  ने  बताया  कि  ]]
 1981  के  पनडुब्बी  सोदे  से  सम्बन्धित  सौदेबाजी  सीधी  -भारत:सरकार  हुई  थी
 उसमें  कोई  भारतीय  एजेंट  शामिल  नहीं  थे  ।””

 यह  उसी  का  एक  भाग  हैं  जिसमें  मेरी  रुचि  मेरी  भपनो  जानकारी  में  वह  ज्ञान  जो  मैंने
 किया  है  तथा  वे  बातें  जो  मैंने  दोनों  तरफ  से  वे  इस  बात  की  पुष्टि  करती  हैं  कि  यह

 वक्‍तथ्य  सही  है  :

 दूसरा  विषय  भ्रत्यन्त  छोटा  भौर  संक्षिप्त  मैं  उद्धरण  देता

 1987  के  एक  अगले  पत्र  में  डल्त्यू  .  ने  यह
 घोधित  किया  कि  भारत-में  क्षयवा  विदेश  में'किसी  भारतीय  गेर  भाश्तीय  को  कोई
 दलाली  नहीं  दी  गई  ।?””

 थह  इसका  सारांध  मेरे  साथी  ने  सम्पूर्णा  स्वष्टीक रण  दे  दिया  वही  पेचीदा
 मामल्ला  है  जौ  मैंने  पृर्ण  विश्वास  तथा  ज्ञान  के  साथ  सदन  के  समक्ष  है  कि  यह  सच्चाई  है  श्रौर

 बिल्कुल  सच्चाई  इस  विषय  में  कोई  सट्टेवाजी  भहीं  कोई  भनुगान  नहीं  यह  तो  बह  भुद्दा  है
 जो  बिल्कुल  सही  मेरा  उन  लोगों  पर  मरोसा  है  जो  इस  मुहं  रहे  मेदा  सथास्त्र
 बलों  के  जनसस्‍्लों  तयाਂ  प्न्य  व्यक्तियों  पर  भी  भरोसा  है  जो  रक्षा  मत्रालय-के  पीछे  कार्य  रहे

 इन  शक्दों  के  स्राथ  मैं  प्रापको  समय  विये  के  ख्िए  देता  है  ।

 क्रो  कृष्ण  चन्द्र  पन्‍त  :  मैं  प्राज  एक  वाक्य  बोलू  वह  वाक्य  यह  है  कि  बओोफोर्स
 अआाद-विवाद  कतिपय  दोस्तों  ने  शुरु  किया  है-॥  यदि  उस  दिन-मेरे  उत्तर  के-बोसन  बहुत-से  उप्वधान

 बहीं  होते  तो  मैं  जो  प्रश्न  भ्राज  उठाए  गए  ऐसे  बहुत  से  प्रहनों-से  ननिबट  लेता  ।  यदि  वे  इस
 बिवाद  में  बहुत  से  अश्नों  को  भ्नुत्तरित  वहीं  छोड़वा  चाइते  तो  इसको  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 सर्वोत्तम  रास्ता  तो  यह  है  कि  कल  इतना  अधिक  व्यवधान  न  करें  ।

 महोदय  :  मत्री  पभ्रपना  माषर-कुल  जारी

 पे
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 1910  पानीपत  हरियाणा  में  7  1988  को  एक  वि  बाह  समारोह
 में  13  भ्यक्तियों  के  मारे  जाने  के  में  अकतब्य नस  सीता  ससकसलकसन  6  नससफफसस  उस  नस  च  सच :  5,094  लि पानीपत प्‌  ज

 पानीपत  हरियाणा  में  7  1988  को  एक  विवाह  समारोह  में

 13  व्यक्तियों  के  मारे  लाने  के  संबंध  में  वक्तव्य

 गृह  मंत्री  बूटा  :  मैं  भ्रत्यन्त  शोक  भोर  दुःख  के  साथ  इस  सदन  को
 7  मई  की  रात  को  पानोपत  में  हुई  नुशंस  भौर  निर्मम  घटमा  के  बारे  में  सूचित  करता  हूं  ।

 7  1088  को  प्रपराह्न  लगभग  11.30  बजे  3«4  उप्रवाक्यों  ने  पानोपत  के  बाहरी  क्षेत्र
 में  राइफलों  से  एक  बारात  पर  गोली  चलाई  ।  बारात  शरावड़ी  एक  खाना
 जनजाति  की  थी  ध्ोर  घटना  के  समय  जोग  वीडियों  पर  फिल्‍म  देख  रहे  थे  |  प्रातंकवादी  खेतों  से
 प्राय्े  भौर  अपराध  करके  बचकर  भाग  गए  ।  इस  घटना  के  परिणामस्वरुप  13  उ्क्तियों  की  मृत्यु
 हो  गई  जिनमें  3  महिलायें  शामिल  हैं  भौर  26  व्यक्ति  घायल  हो  गए  जिनमें  $  बचने  ओर  5
 लायें  शामिल  हैं  ।  घायलों  का  इलाज  किया  जा  रहा  है  भौर  बताया  जाता  है  कि  वे  से  बाहर
 है  भ्रपराध  स्थल  से  92  खाली  कारतस  बरामद  किये  गए  हैं

 हरियाणा-के  भुख्य  मंत्री  जिन्हींने  घटना  स्थल  का  दोरा  ने  प्रत्येक  मृतक  के  मिकटतम
 संबंधी  को  20  हजार  रुपए  और  प्रत्येक  धायल  व्यक्ति  को  10,0"0/-  रुपए  का  भनुग्रहपूर्ण  ध्नुदान
 देने  की  घोषणा  की  है  ।  2  बधुपों  जिनका  विवाह  होना  था  को  भी  10-10  हआर  रुपए  मंजूर  किए
 गए  स्थिति  की  समीक्षा  करने  के  लिए  मुख्यमंत्री  की  ध्रध्यक्षता  में  राज्य  स्तर  पर  पुलिस  तथा
 सिबिल  भ्रधिकारियों  की  उच्च  स्तरीय  वेंठक  की  गई  पानीपत  के  निवासियों  को  शांति  सभितति
 की  बेठक  को  मुख्य  मंत्री  द्वारा  सम्बोधित  किया  गया  और  नागरिकों  से  क्षांति  भौर  साम्प्रदायिक

 सौहाद  बनाए  रखने  के  लिए  कहा  गया  ।

 हरियाणा  में  एक  महीने  से  कम  समय  में  भातंकबादी  हमले  की  यह  दूसरी  घटना  सदस्यों

 को  माद  होगा  कि  9  अप्र  को  हरनाम  भारतीय  कम्यूनिस्ट  पार्टी  के  विधायक  पर

 जिला  कुरक्षेत्र  में हमला  क्या  गया  था  जिसमें  उनका  पुश्र-वधु  ओर  एक  भ्रन्य  रिश्तेदार

 मारा  गया  ।  हरनाम  उनकी  पत्नी  भौर  2  प्रन्य  व्यक्ति  जरुमी  हुए  थे  ।

 मैंते  भ्राज  पंजाब  भौर  हरियाणा  के  पुलिस  दिल्‍ली  के  पुलिस  केग्द्रीय

 रिजवं  पुलिस  बल  प्ौर  सीमा  सुरक्षा  बल  के  प्रासूचना  ब्यूरो  के  निर्देश्षक  धोर  गृह
 मंत्रालय  के  भधिकारियों  के साथ  एक  बैठक  की  भप्रातंकवादी  गतिविधियों  के  विरद्ध  सुरक्षा
 प्रबन्धों  की  समीक्षा  की  सभी  पड़ौसी  राज्यों  को  सामान्य  अलर्ट  जारो  किया  राज्य

 सरकार  की  सहायता  हेतु  हरियाणा  को  अद्धं  संनिक  बलों  की  3  कम्पनियां  भेजो  जा  रही  हैं  ।

 बादियों  के  आधुनिक  श्त्रों  द्वारा  उत्पन्न  खतरे  से  निपटने  के
 लिए  हरियाणा  सरकार  को  कुछ

 आधुनिक  छस्त्र  दिए  गए  हैं  और  कुछ  भौर  जल्दी  ही  दिए

 मैंने  माननीय  सदस्यों  को  उस  कार्य  योजना  के  कुछ  ध्योरों  की  जानकारों  पहले  ही  दे  दी  है

 जिसे  हम  पंजाब  में  आतंकवादी  गतिविधियों  का  मुकाबला  करने  के  लिए  कार्यान्वित  कर  रहे

 सभी  मुद्दों  पर  कारंवाई  पहले  ही  शुरु  की  जा  चुकी  सीमा  पर  बेहतर  पुलिस  व्यवस्था  करने  के

 लिए  कदम  उठाए  जा  रहे  पुलिप्त  तंत्र  को  |नंयठित  किया  गा  रहा  है  भोर  उन्हें  बेहतर  शस्त्र

 तथा  उपकरण  बविए  जा  रहे  हैं  ।  इसके  परिष्षाम  ब्राप्त  होने  शुरु  हो  यये  हैं  भौर  सुरक्षा  बल  हाल  की
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 पानीपत  हरियाणा  मैं  7  1988  को  एक  विवाह  समारोह  9  मई  1988
 में  13  व्यक्तियों  के  मारे  जाने  फे  सम्बन्ध  में  वक्तव्य
 अनन्‍न्‍न>ग-ग-गॉगीना-ाईन  +

 मुठभेड़ों  में  कुछ  कट्टर  आतंकवादियों  का  सफाया  करने  में  सफल  रहे  पंजाब  सरकार  द्वारा
 आतंकवाद  के  विरुद्ध  जनमत  को  जाग्रत  करने  के  बिस्त॒त  कार्यक्रम  तेयार  किए  जा  रहे  हैं  और
 सभी  राजनंतिक  दलों  के  सहयोग  से  इसे  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ।

 7  की  घटना  एक  उदाहरण  है  कि  भातंकवादी  अपने  नापाक  इरादों  को  पूरा  करने  के
 लिए  किस  हद  तक  जा  सकते  यह  निष्ठुर  रुप  से  याद  दिलाता  है  कि  प्लातंकवाद  एक  राष्ट्रव्यापी
 समस्या  है  भोर  इससे  केवल  पंजाब  में  नहीं  बल्कि  हर  जगह  निपटना  हम  सभी  राज्य
 सरक्कारों  से निकट  का  सम्पर्क  बनाए  हुए  हैं  भोर  मैं  सदन  को  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  प्रातंकवादियों

 की  चुनौती  का  मुकाबला  करने  में  हम  अपनी  पूरी  शक्ति  से  काम  लेंगे  ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  यहू  सदन  समाज  के  भिन्‍न-भिन्‍न  वर्गों  में  असामंजस्य  और  भ्रम  उत्पस्त

 करने  के  उहदं श्य  से  हिसा  फे  ऐसे  कृत्यों  की  भत्संना  करने  में  मेरे  साथ  होगा  ।  हम  शोक  संतप्त
 बारों  से  सहानुभूति  रखते  हमारे  लोगों  का  यह  एक  भ्रसाधारणा  गुरा  रहा  है  कि  उन्होंने  अधिक
 से  भ्रधिक  मड़काए  जाने  को  स्थिति  में  भी  साम्प्रदायिक  सदभाव  बनाये  रखा  है|  मैं  सभी  श्म॒दायों
 धौर  लोकमत  के  सभी  वर्गों  से अपील  करता  हूं  कि  वे  साम्प्रदायिक  सौहांदं  और  शांति  की  भावता
 बनाए  रखें  भौर  भातंकवादियों  तथा  राष्ट्रविरोध्वी  ताकतों  के  बुरे  इरादों  को  निष्फल  करने  के  लिए
 एक  दूसरे  से  मिलकर  कार्य  करते  रहें  ।

 उपाष्यक्ष  महोदय  :  सभा  को  बेटक  कल  11  बजे  पुनः  सम्वेत  होने  के  लिए  स्थगित

 होती  है  ।

 6.09

 तत्पदयात  लोक  समा  मंगलवार  10  1988/20  1910  के  ग्यारह  बचे
 तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।)

 .  गुप्ता  प्रिंटिंग  472 एस्प्लेनेड
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